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इतिहास की दुर्गंम घाटियों में जाने से इस अन्थ में मैंने नाहीं कर 
दिया है। इस पुस्तक में जो तीमपरी बात देखने में आवेगी वह इसकी 
भारतीय छाया है। यह विषय सौतिक संसार से सम्बन्ध रखता है 
ओर योारपीय देशों के कुछ अन्‍न्धों का छोड़कर शेष सबसें बहुधा 
भातिकता ही भरी रहती है। में स्वीक्वर करता हू कि इसमें मैं 
भरपूर आध्यात्मिकता नहीं भर सका। आखिर के विषय ही भोतिक 
है | तथापि राजकीय कार्यों को और सब राजकीय संस्थाओं को मेंने 
उच्च नेतिक उद्दश के सूत्र में वचने का प्रथत्त अवश्य किया है । मैं इस 
प्रयत्न में कहाँ तक सफल हुआ हू, इसका निर्णय पाठक ही कर । 
सारांश, यह पुस्तक आधारात्मक होने पर भी मोल्तिक के थोड़ी 
बहुत समीप ही पहुँचती है। मौलिकता विविध प्रकार की होती है 
और उसमें अशों की भी भिन्नता हो सकती हे। इसलिए मोलखिक 
कहलातेवाली सब पुस्तक एक दर्ज की नहीं गिये जा सकतों। 
 औलिकरा ऋ्ा पर जबरदस्ती का दावा करने का दोष कोई मुस्दे न दे, 
इसलिए इतना विवेचन मुझ करना ही पड़ा । अब पाठक इसे 'मोलिक? 
कहें या 'आधारात्मक! कहें, सुझ्ते दोनों में सन्‍्तोष है। हाँ, यह मैं 
दावे के साथ कह सकता हू कि एक लेखक ने जिस प्रकार एक पु नी 
पुस्तक का अनुवाद कर उसे डसने जिस प्रकार मौलिक बतलाया है 
ओर अपनी पुस्तक में अनेक आधारात्मक पुस्तकों की सूची नाममात्र 
का जोड़कर अपनी सौछिकता दिखिलाने का प्रयत्न किया है, वेसी केाई 
बात मेरे इस अन्ध के विषय में नहीं कही जा सकती । 
३, भाषा के विषय सें कुछ सिखना आवश्यक है । उदू के जितने 
शब्द हिन्दी में प्रचलित हैं या उनकी जितनी आवश्यकता है उतने शब्दों 
का व्यवहार करना में अनुचितः नहीं समम्मता । उतना ही नहीं किन्तु 
ठ्दू के व्यवहार्य शब्दों का उपयोग करने सें भी मैं काईं दोष नहीं 
मानता । इनके उपयोग में एक शर्त यही है कि लेग इनको समझ 
सकें । हिन्दुस्थान की भलाई की दृष्टि से सुझ्के यही जान पड़ता है कि 
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भाषा का स्वरूप ऐसा हो कि वह सबको स्वीकार हे! सके ओर सबकी 
समझ में आ सके । तथापि मेरा यह कहना नहीं है कि जिसका जसा 
अच्छा क्गे बेसा ही वह लिखे। में ऊपर एक शत लिख ही चुका हूं । 
वह यह है कि भाषा यथासम्भव सबकी समझ से आ जाय | हाँ, पारि- 
भाषिक शब्दों की बात अलग है। ये शब्द सभी भारतीय भाषाशों में 
क्ञोगों के छिए करीब करीब नये से रहते है। फिर, हिन्दी जेसी अपक 
भाषा की बात ही क्या पूछना है | अभी इस भाषा के पारिभाषिक शब्दों 
के अरथों में पूर्ण निश्चितता अँगरेज़ी जेसी पक्क भाषा में भी नहीं देख 
पड़ती । प्रत्येक लेखक का अपनी पुस् के में कुछ पारिसाषिक 
शब्दों का अर्थ समझ्लाना ही पड़ता हे । 

इस विषय का एक शब्द-काश तेयार कर मैंने पुस्तक के अज्त में 
जोड़ दिया हे। जिन शंब्दों का उपयोग मैंने अपनी पुस्तक में किया 
है उनका समावेश इस कोश में हुआ ही है, पर मैंने कई ऐसे शब्द 
भी इसमें रख दिये है कि जिनका सेैंते उपयोग नहीं किया हे। यह 
मैंने इस विचार से किया है कि इस कोश से दूसरों का अपने कार्य में 
कुछ सुविधा हो। हमारे यर्हाँ के ग्रन्थों भें अनेक उपयोगी शब्द भरे 
पड़े हैं, पर लोगों ने श्रभी तक उनका संग्रह करने का प्रयत्न नहीं किया 
है, इस कारण. उनका उपयोग अब तक नहीं हुआ । जो लोग प्राचीन 
ग्रन्थों का परिशीलन करते हैं, उनका यह कर्तव्य है कि उन उपयोगी 
शब्दों को वे प्रकाश में लावे ताकि नये पारिभाषिक शब्दों की सृष्टि 
रचने का काम लेखकों का न करना पड़े । सामयिक पत्रों में यदि ऐसे 
शब्दों के! लोग समय समय पर प्रकाशित करें! तो यह कार्य सरखता 
से सिद्ध हो जावेगा | तथापि यह मानना ही होगा कि यह काय धीरे 
धीरे ही होगा। अपने काश के विषय में यह कह देना आवश्यक है: 
कि वह सवेधा सवसान्य होगा ऐसी में आशा नहीं रखता । हाँ, यह 


आशा सुम्ते अवश्य है कि इनसें से कई शब्द अवश्य प्रचार में 
आवबेंगे । 
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४. कोई कोई इस पुस्तक के नाम के विषय में प्रश्त 'डठावंगे 
कदाचित्‌ यह नाम नितानन्‍्त नया ही है । यह में अच्छी तरह जानता हू 
कि इस शब्द का प्रचार बहुत कम हुआ है। जो इस पुस्तक के पढ़ेंगे 
वे यह जान रंगे कि इसमें “राज्य” नामक संस्था का विवेचन है । इसलिए 
इसका नाम 'राज्य-विज्ञान”ः ही होना चाहिए क्योंकि यह “राज्य! का 
“विज्ञान” है। हिन्दी में इसके लिए कहीं कहीं 'राजनीति-विज्ञान! या 
'राजनीति-शाख्” ग्रचलित है । परन्तु मेरी अ्रल्प मति में ये दोनों शब्द 
अशुद्ध ओर अमपूर्ण हैं । “नीति” व्यवहार से प्रत्यक्ष सम्बन्ध रखतों 
हे, विज्ञान से अग्रत्यक्ष । नीति कला है, प्रत्यक्ष विज्ञान नहीं । इसलिए 
“नीति? के साथ “विज्ञानः का उपयोग ठीक नहीं। “राजनीति” यानी 
राजकीय कार्यों के लिए उचित व्यवहार है। 'विदुरनीति,” 'शुक्रनीति,? 
'कौटिलीय अधैशासत्र! में व्यवहाये नियमें का प्रत्यक्ष वर्णन है। इस- 
लिए उन्हें राजनीति! की पुस्तके' कह सकते हैं, वे राज्य-विज्ञान की 
पुस्तके' नहीं हैं। परन्तु जो विवेचन मैंने किया हे और ऐसी पुस्तकों 
में जो रहता है, वह विज्ञान है, नीति नहीं । इसलिए ऐसी पुस्तकों 
को राज्य-विज्ञान ही नाम देना डचित है । 

४. में ऊपर बता चुका हूं कि इस पुस्तक का प्रारम्भ सन्‌ १६२१ 
ईसवी में हुआ । तदनन्तर शीघ्र ही यह पुस्तक उचित पुरस्कार की 
शर्ते पर जबलपुर के राष्ट्रीय हिन्दी-मन्दिर का प्रकाशनार्थ दे दी गई। 
परन्तु अनेक कारणों से मन्दिर उसे शीघ्र प्रकाशित न कर सका | 
दूसरे वष एक प्रकाशक मित्र कहने लगे कि पुस्तक वापस ले लो, 
मैं छाप दूँगा कुछ दिनों तक तो मैं दाल्लसटोल करता रहा, , पर 
जब वे इस बात के लिए मेरे पीछे ही पड़ गये तो उनके वचन में 
विश्वास कर यानी उनसे कुछ भी लिखितवचन लिये बिना, मन्दिर के 
'रूपये वापस देकर, संस्था से अपनी पुस्तक वापस ले ली । इसी बीच 
में 'राजनीति-शासत्र”! नामक एक पुस्तक बनारस से प्रकाशित होगई। 
यह देखते ही मेरे मित्र महाशय बोल उठे कि में आपकी पुस्तक का 


| 


प्रकाशित करना नहीं चाहता। मेंने उनसे बार बार कहा, पर मेरे पास 
कुछ भी लिखित वचन न होने के कारण उन्होंने मेरी एक न सुनी । 
इतनी बड़ी पुस्तक के प्रकाशक हिन्दी में बहुत कम मिलते हैं । फिर 
उसमें बनारस तथा कलकत्ते से इस विषय की एक एक पुस्तक प्रका- 
शित भी हो चुकी थी। दो पुस्तकों के रहते तीसरी पुस्तक को 
अकाशित करनेवाला प्रकाशह प्राप्त करना मेरे लिए शीघ्र शक््य न 
हुआ । इसी लिए यह पुस्तक आज तक पड़ी रही। अब किसी प्रकार 
इंडियन ग्रेंस के सेनेजर महाशय की कृपा से प्रकाशित हुई है। अतः 
वक्त मेनेजर महाशय का अनेक धन्यवाद हैं। 
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पहला परिच्छेद 


दियय को व्याख्या, स्वरूप झौर विस्तार 


१--मलुष्य ससाज-प्रिय प्राण! है। वह बहुत काछू तक अकेला 
नहीं रह सकता । नितानन्‍त जंगली जातियों में भी किसी न किसी प्रकार 
के समाज पाये जाते हैं। प्रत्येक घर एक छोटा-सा समाज ही है। 
मनुष्य के इतिहास में एक समय इस घर का सहच्च अन्य 
तरह के समाज से कहीं अधिक था । धीरे धीरे ही घर के अनेक कार्यों 
पर दूसरे ससाजों ने यानी समाज की दूसरी संस्थाओं ने अपना 
अधिकार जमा लिया। गोत्र, जाति-बन्धन, इत्यादि एक तरह के समाज 
ही हैं। प्राचीन श्रेणी!% अथवा योरपीय गिल्ड (20०7)0), अर्वांचीन 
व्यापारि-मण्डलरू अथवा अँगरेज़ी के चेम्बर आफ कामसे भी एक तरह के 
समाज हैं। आज-कल ते समाज-सड्रठन इतना बढ़ गया हें कि प्रत्येक 
भिन्न काय के लिए एक भिन्न समाज-सब्जठन “अवश्य देख पड़ेगा । जब 
कोई नया काय लोगों के सामने उपस्थित होता है, तब डस काये से 


जिन भा 





# ये एक तरह के व्याफारि-मण्डल थे । 
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' जिन जिनका सम्बन्ध है अथवा उसमें जिन्हें जिन्हें रुचि है, वे उसके 
लिए पहले एक समाज सड़्ठित करते हैं। किसी विशेष कार्य के लिए 
जो इस प्रकार सड़्ढित समाज तैयार होता है, उसी के आज-कलू संस्था 
के नाम से पुकारते हैं। आज-ऋल इन सद्भठित समाजों यानी संस्थाओं 

की संख्या अपरिसित बढ़ गई है । इनमें से कुछ का काय अल्पकालिक 
होता है। उनका काय समाप्त अथवा सिद्ध होते ही वे संस्थाएं द्वृट जाती 
हैं। कुछ संस्थाएं आवश्यक सामग्री अथवा शक्ति के अभाव से नष्ट हो 
जाती हैं। परन्तु, राज्य एक ऐसी संस्था है कि जे। सदा किसी न किसी 
रूप में बनी ही रहती है । राज्य का उद्देश न तो अल्पकालिक रहता है, 
न एक विशिष्ट ही होता है। यह संस्था चिरकालिक रहती है-- 
उसके सम्बन्ध में कम से कम हमारी ऐसी भावना अवश्य है। राज्य-संस्था 
नितानन्‍्त जंगली लेगों में भो किसी न किसी रूप में पाई जाती हे । रूप 
में भेद चाहे जितना हा, परन्तु उसका अस्तित्व रहता अवश्य है। यही 
बात अभी खयाल में रखने रायकु है। राज्य का उद्देश बहुधा नितान्त 
विशिष्ट नहीं रहता । लोगों की रक्षा के लिए उसकी सबसे भारी ज़रूरत 
भले ही हो, पर उसके उद्देश और काय सदा बदलते रहते हैं । हाँ, रक्षा 
एक ऐसा काय है जे! सदा इसका प्रथम काय, अथवा प्रथम उद्दश है । 
यह स्पष्ट ही है कि राज्य-रूपी संस्था के अन्तर्गत दूसरी अनेक संस्थाएं 
रह सकती हैं। प्रत्येक छोटी-मोटी संध्या को अपने सदस्यों के लिए, 
अपने अड्गभूत पुरुषों के लिए, कुछ नियम बनाने पड़ते हैं ओर कुछ 
लेगों की एक छेोटी-सी समिति बनानी पड़ती है ओर मामूली कार्यों 
के लिए, उसके नियम अमलछ में छान के लिए, कुछ पदाधिकारी नियत 
करने पड़ते हैं। इसी प्रकार एक राज्य में जितने लोग रहते हैं, वे उस 
संस्था के सदस्य हैं। ओर उनका वियसन करने के लिए एक व अश्रघिक 
पुरुष दीख पड़ते हैं, चाहे वे चुने हुए हैं। अथवा और किसी तरह 
उन्होंने यह काय अपने हाथ में ले लिया हो । छोटी सेख्याओं को भी 
अपने काय चलाने के लिए कुछ भूमि की, आवश्यकता होती है, चाहे 
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वह भूमि कितने भी थोड़े काल के लिए उनके अधिकार में क्‍यों न हो । ' 
उसी प्रकार राज्य-रूपी बड़ी भारी संस्था के लिए भूमि अत्यन्त 
शआरावश्यक है । जब तक राज्य में किसी भारी परिवर्तत की आशडूग 
नहीं, तब तक उस भूमि पर उस राज्य का निश्चित अधिकार रहता है । 
यह अल्पकालिक अधिकार की वस्तु नहीं समझी जाती | इसका कारण 
यह हे कि राज्य को भी हम अल्पकालिक संस्था नहीं समभूते । उसे 
हम उसके रहने तक चिरकालिक ही समझते हैं। इस राज्य-संस्था का 
अधिक वर्णन आगे आवेगा। अनेक विषयें के विज्ञानों के समान 
इस राज्य-रूपी संस्था का भी विज्ञान हो सकता है । इस पुस्तक में उसी 
का विवेचन होगा । 

२--हमारे विषय से कई अन्य विषयों का सम्बन्ध है । हम ऊपर 
बतला ही चुके हैं कि राज्यसंस्था के अन्तगंत कई अन्य संस्थाएं रहती 
हैं। प्रत्येक संस्था के सड़्ठन, उद्देश और काय, विकास, विनाश इत्यादि 
बातों का अलग अलग विवेचन हो। सकता हे, ओर उससे कुछ सामान्य 
नियम यानी तत्व निकाले जा सकते हैं। परन्तु सब काल ओर देश की 
इन तमाम सेस्थाओं का भी एक साथ विवेचन हो! सकता है ओर उससे 
कुछ सामान्य नियम निकल सकते हैं । सब काल और देश की इन 
समाजों का सामान्य नियमें की इष्टि से जिसमें विवेचन रहता है, उसे 
समाज-शाखत्र कहते हैं। राज्य भी एक तरह का समाज है। इस कारण 
राज्य का भी थाड़ा-बहुत सामान्य विवेचन इस समाज-शास्त्र में आही 
जाता है। यानी, राज्यविज्ञान को समाज-शासत्र से सवथा दूर करना 
चाहें तो हम नहीं कर सकते। उनका कुछ परस्पर सम्बन्ध बन्गा 
ही रहेगा । 

समाज के-नियन्त्रण के लिए कुछु नियम-आवश्यक होते हैं । डनसे 
व्यक्ति व्यक्ति के, व्यक्ति ओर श्रन्य समाजों या संस्थाओं के, 
संस्थाओं संस्थाओं के, परस्पर सम्बन्ध, अधिकार और कतेव्य निश्चित 
होते हैं। चाहे वे झछोगों पर ॒स्पथ्तया विद्त कर दिये गये' हें। या न 
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“किये गये हों, चाहे वे एक के बनाये हैं। चाहे अनेके के, परन्तु वे किसी 
न किसी रूप में रहते अवश्य हैं। इत नियमें। का भी शाख हो। सकता 
है । इसकी येारपीय देशों में बहुत उन्नति हो गई है और इसे 
जुरिस्परेन्स अथवा कानूनों के तत्वों का शाख (अथवा प्राचीन भाषा में 
तत्वशाख) कहते हैं। हम इसे व्यवस्था-विज्ञान कहेंगे । इस व्यवस्था- 
विज्ञान का राज्य-विज्ञान से बड़ा ही घबिष्ठट सम्बन्ध हे। राज्य के 
बियमें। का विचार बड़े ही महत्त्व का है। उनका राज्य-विज्ञान में थोड़ा- 
बहुत अवश्य समावेश होगा। 

जिसे आज-कलछ अधेै-शाख अथवा सम्पत्ति-शासख्र कहते हैं, उसका 
भी इस शास्त्र से बड़ा भारी सम्बन्ध है । राज्य-विज्ञान से आज जो अर्थ 
बोध होता है, वही पहले 'अर्थ-शाख' से होता था। 'काटिल्ीय अर्थ- 
शास्त्र! इसका बड़ा भारी उदाहरण है । परन्तु आज-कलू अ्रथे-शास्त्र से 
बिलकुल भिन्न अर्थ होता है। आज-कलक इस शास्त्र में सम्पत्ति की 
उत्पत्ति, उसका विभाजन, विनिमय, व्यय इत्यादि के तत्वों का विवेचन 
रहता हे । इसी कारण इसे कोई कोई स्पष्टता के लिए और सन्दिग्धता 
दूर करने के ल्षिए 'सम्पत्ति-शाख कहा करते हैं | सम्पत्ति की उत्पत्ति, 
विभाजन, विनिमय ओर व्यय के बहुत से नियम राज्य के नियमों से. 
सम्बुन्ध रखते हैं । सम्पत्ति के बियमें। में राज्य का बहुत-सा अधिकार 
रहता हे ओर उनमें समय समय पर परिवर्तन करने होते हैं। 
इसलिए राज्य-विज्ञान से अथे-शास्र का भी सम्बन्ध स्थापित 
होता है। 
* ३--रशज्य-विज्ञान का इतिहास से बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध हे। 
इतिहास में अनेक प्रकार के छोगों के अनेक प्रकार के कार्यो' का वर्णन 
होता हे। इस कारण उखमें थाड़ा-बहुत कायय-कारण-सम्बन्ध अवश्य 
दीख पड़ता है। अम्ुक काय का अरम्रुक परिस्थिति में क्या परिशिम 
हुआ, यह इतिहास से जान सकते हैं । सैतिक-शाखर का एक नियम है 
कि उर्सी परिस्थिति में उन्हीं कारणों के वे ही परिणाम हुआ करते हैं । 
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डदाहरणाथे, पानी के नीचे आग लगाने से पानी ज़रूर गरम होगा ।' 
थदि कोई ऐसी वात हो कि पानी का मिलनेवाली गरमी किसी कारण 
नष्ट हो जावे तो बाल अरूग है। परन्तु यह सदेव का अनुभव है कि 
उसी परिस्थिति के रहते पानी आग के कारण जरूर गरम हेता है। 
जड़ सष्टि का यह नियम जीवसूष्टि को भी लागू होता है। इस पर 
कोई प्रश्न करे कि जीवस्ृष्टि में ऐसा तो हमें सदेव नहीं दीख पड़ता, 
यह क्यों ? इसका उत्तर यह हे कि जड़सूष्टि की वस्तुएं जड़ होती हैं, 
डनसें परिवर्तन कम होता है । उनमें थोड़े ही काछ के भीतर भीतरी 
अथवा बाहरी बदुर कम होती है । इन परिवतनें को हम रोक सकते 
हैं, और इस तरह उनकी परिस्थिति के हम अपने काबू में रख सकते 
हैं। परन्तु जीवसूष्टि में जीवों की परिवर्ततशीछूता के कारण उनकी परि- 
स्थिति सदा बिलकुल एक-सी नहीं बनी रह सकती । फिर, जीवों जीवों 
में भेद हैं। और एक को दूसरे से मानसिक शक्ति कस-अधिक रहती 
है । मनुष्य में इस मानसिक-शक्ति का चरम विकास देख पड़ता हे। 
इस कारण, उसमें मानसिक विकार इतने अधिक होते हैं कि मनुष्य की 
परिस्थिति सदेव बिलकुछ एक-सी बनी रहना नितान्त असम्भव हें। 
तथापि इस विविधता में कुछ समानता भी अवश्य देख पड़ती हैं। 
इसलिए, ऊपर जे भेतिकसृष्टि का नियम हमने बतत्यूया है, वह कुछ 
अश तक मनुष्यसृष्टि को भी लागू होता है । ओर इसलिए इतिहास 
का राज्य-विज्ञान में उपयोग हे। सकता है ओर उससे बहुत-सी शिक्षाएं 
मिल सकती हैं । 
परन्तु जेसा हम ऊपर कह चुके हैं, मनुष्य की सब बातें 
परिवतेनशीर होती हैं। क्या हुआ! जानने से ही मनुष्य सन्तुष्ट 
नहीं हाता। क्या होना चाहिए! का विचार सदा उसके मन में 
ब्यक्ति, ओर समाज की दृष्टि से बना रहता है । “क्या होना 
चाहिए! का प्रश्न वह कई तरह से सोचा करता है। इतिहास की ओर 
तो बह देखता हैं ही, पर भल्ठा क्या है और छुरा क्‍या है ईंसकी ओर 
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भी वह देखता है। इतिहास का डपयाोग करता ही है, पर नीतिशाख 
का भी, भल्ले-बुरे के नियमों का भी, उपयोग करता है। साथ ही, मने।- 
विज्ञान के नियम भी बीच में आ जाते हैं। मनेविज्ञान में मनुष्य के 
मन की रचना से उसके कार्यो" के नियम निकाले जाते हैं। इस कारण, 
नीतिशाख्र में मनाविज्ञान के नियसें। का थाड़ा-बहुत विवेचन होना 
स्वाभाविक है। इस तरह मनोविज्ञान का राज्य-विज्ञान से सम्बन्ध 
स्थापित होता है । 

राज्य-विज्ञान के विवेचन में जीवशाख के नियमें। का बहुत उपयोग 
होता है | अर्थशाख, मनेाविज्ञान, नीतिशासत्र इत्यादि शास्त्रों का हमारे 
विषय से अड्जाड्लि-सम्बन्ध है । ये शास्र मनुष्य के प्रत्यक्ष व्यवहार से 
सम्ब-्ध रखते हैं । और राज्य का मनुष्य के सब अकार के व्यवहारों से 
सम्बन्ध होता है । इस कारण राज्य-विज्ञान से इनका ऐसा घबनिष् 
सम्बन्ध होना स्वाभाविक है। जीवशाख का हमारे विषय से इस प्रकार 
का अड्गाड्ि-सम्बन्ध नहीं है। तथापि समाज से सम्बन्ध रखनेवाले 
प्रत्येक शाख के विवेचन में जीवशाख के नियमें। का तुछना के लिए 
बहुत उपयोग होता है । समाज या कभी कभी राज्य की तुछना जीव 
अथवा वनस्पति से की जाती है । उचित परिस्थिति में जीव अथवा 
चनस्पति के आवश्यक अड्रों का क्रमशः विकास होना, उनका भरपूर 
बढ़ना ओर फिर पतन होना समाज या राज्य में भी दीख पड़ते हैं । 
विकासवाद के बहुत से नियम जीव अ्रधवा वनस्पति ओर समाज अथवा. 
राज्य के शरीर का बहुत कुछ समान छागू होते हैं। नग्रे नये अज्ञों का 
निकलना, उनके कायविशिष्ट होना, इस योजना से सारे शरीर की 
युष्टि होना, पुराने अड्ज निरुपयागी होकर उनका नष्ट हो जाना इत्यादि 
बाते दोनें में समसमान दीख' पड़ती है । विवेचन के लिए यह तुलना 
बहुत आवश्यकीय है, इससे सिद्धान्त समझने में सरलता होती हैं । 
इसी दृष्टि से इन नियमों का थोड़ा-बहुत उपयोग इस पुरुतक में भी 
हुआ है। 
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४--ऊपर हमने जो विवेचन किया, वह ओर एक दृष्टि से खयाल * 
में रखने छायकु है| प्राचीन राज्य-विज्ञान, डदाहरणाथे, कोटिलीय 
अर्थशाख, के देखने से ज्ञात होगा कि राजा का लोगों के प्रति जो 
व्यवहार करने होते हैं उनके प्रत्यक्ष नियम इन पुस्तकों में दिये रहते 
हैं। तत्त्वों का विवेचन उनमें कम रहता है । इस कारण कोई कोई इन 
की “राज्य-विज्ञान” की पुस्तके' न कहते राज्यकला की पुस्तक कहते 
हैं। उनका विवेचन “विज्ञान! की दृष्टि से नहीं हे, कछा की दृष्टि से 
है। राजा का कैसा व्यवहार करना चाहिए, यही सीधा सीधा उनमें 
बतलाया रहता है और इसी की उसमें छोटी से छोटी बातें दी रहती 
हैं। परन्तु।आराज-कल के “राज्य-विज्ञान” की बात भिन्‍न है। उनमें राज्य! 
सम्बन्धी “तत्त्वों! का विवेचन अधिक रहता है। राज्याधिकारी को क्‍या 
करना चाहिए इसका विवेचन कम । यह बहुत महत्त्व का भेद है । इससे 
यह दूसरा भेद पेदा होता हे कि 'राज्य के तत्त्व क्या होने चाहिए! 
इसका विवेचन राज्य-विज्ञान में रहना आवश्यक है । “राज्य के तत्त्व 
क्या होने चाहिए! ही जब इस शाख्र का विषय छुआ, तो इतिहास के 
आधार पर इस शाखत्र के नियमें का जानन के लिए हम अवलम्बित 
नहीं रह सकते । अम्रुक अम्लुक कारणों के अमुक अम्ुक परिस्थिति में 
जो परिणःम हुए, उन्हें जानकर हम अपने विचार स्पष्ट कर सकते हैं, 
सन्दिग्धता दूर हो सकती है, अपने तत्त्वों को उदाहरण-सहित समझा 
सकते हैं और व्यवस्था-विज्ञान, अर्थज्ञाख, नीतिशाख, मनेविज्ञान 
इत्यादि शाखों के आधार पर राज्य के लिए. निकाले नियमें। की सत्यता 
की जाँच भी कभी कभी कर सकते हैं। परन्तु इतिहास से ही सारा 
'राज्य-विज्ञान! नहीं रचा जा सकता । यदि ऐसा 'राज्य-विज्ञान” रचा भी 
जा सृका तो उसका क्षेत्र बड़ा' ही परिमित होगा । ओर क्या होना 
चाहिए! की सबसे भारी बात बहुत कम सिद्ध होगी । इसलिए राज्य- 
विज्ञान के तत्वों का विचार व्यवस्था-विज्ञान, चीतिशाख, और अर्थ- 
शास्त्र, मनाविज्ञान के तत्वों के आधार पर अधिकांश में करना होगा। 
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" सारांश, इस शाख््र की विचार-पद्धति प्रधानतया रेखागणित की नाई 
आरमसनात्मक#% होगी, निगसनात्मक%# कम । ध्यान रहे कि हमने 
“निगसनात्मक कम! कहा है । इसका यह अर्थ है कि इस दृष्टि से भी 

# इन दो शब्दों के अर्थो' का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है । 
जब किसी दिये हुए तत्त्व या उपपत्ति से दूसरे तत्त्व, उपपत्ति या सिद्धान्त 
निकालते हैं, तब आगमनात्मक पद्धति का उपयोग होता है । यथा, 
समकेण त्रिभ्ुज की परिभाषा से आगे चलकर यह सिद्धान्त निकाल 
सकते हैं कि तीनों भुजाओं की लंबाई समान होती है। परन्तु यही तत्त्व 
या सिद्धान्त निकालने का दूसरा उपाय भी है। अनेक समकोाण त्रिमुज 
: बना के और फिर नाप कर देखें कि प्रत्येक त्रिकोण की भ्ुजञाओं का 
परस्पर क्‍या सम्बन्ध हे । इस रीति से भी दीख पड़ेगा कि श्त्येक समकाण 
त्रिश्ुज् की भुजायें बराबर होती हैं। पाठक देख सकते हैं कि 
सिद्धान्त वही है, तो भी उनके निकालने की पद्धतियाँ दो हैं। 
एक में तत्त्व या उपपत्ति से तत्त्व या सिद्धान्त निकालते हैं। दूसरी में 
प्रत्यक्ष अनेक उदाहरणों की जाँच करके । रेखागणित का जब विज्ञा- 
नात्मक विवेचन रहता है, तब पहली ही पद्धति का उपयोग करते हैं ।. 
इसके उलटा, रसायनशाखर जैसे शाख में अत्यक्ष उदाहरणों की जांच 
करके सिद्धान्त बिकाले जाते हैं। पानी का सैकड़ों बार सैकड़ों छोगों ने 
पृथकरण किया है, और यह दीख पड़ा है कि उससे हमेशा दो ही वायु, 
हेड़ोजन और आक्सीजन, पेदा होती हैं। इसलिए सिद्धान्त निकाला 
कि पानी दो वायुओं के संय्रेग से बना है। रेखागणित की विचार- 
पद्धति आगसनात्मक है, रसायनशासत्र की निगमनात्मक | मनेविज्ञान, 
नीतिशाख, अर्थशास्त्र, व्यवस्थाविज्ञान, 'समाजशास्र आदि शाखोों के 
बियमें। के आधार पर जे नियम राज्य-विज्ञान के लिए निकल सकेंगे, वे 
अ्रागमनात्मक हेंगे । इतिहास के उदाहरण देख कर जो नियम बिक- 
रंगे, वे निगमनात्मक हेंगगे। ढ 
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थाड़ा बहुत विचार अवश्य होगा । ओर यह बात हम ऊपर दिखला ही 
चुके हैं। हम स्वीकार कर खुके हैं कि इतिहास से मिलनेवाले तच्त्वों 
का थोड़ा-बहुत उपयोग इसमें अवश्य होगा । कम से कम, एक पद्धति से 
निकाले हुए नियमों ओर तत्तवों की जाँच इतिहास से निकाले हुए 
नियमें। ओर तस्वों की सहायता से स्थान स्थान पर करनी होगी। 
अर्थशास्त्र, व्यवस्थाविज्ञान, मनेविज्ञान ओर नीतिशाख के आधार पर 
राज्य-विज्ञान के लिए निकाले हुए नियमें। की सत्यता इतिहास की कसौटी 
पर जाँचनी होगी । इस तरह शाख-विचार की दोनों पद्धतियों का इसमें 
उपयोग होगा, पर आगमनपद्धति का डपयोग अधिक ओर निगमन- 
पद्धति का कम | सब सामाजिक शास्त्रों में इन दो पद्धतियों का कम- 
अधिक उपयोग होता है । तथापि बहुधा आगमन-पद्धति का ही उपयोग 
बहुत रहता है क्योंकि क्या होना चाहिए? का अश्न समाज-सम्बन्धी सब ही 
शास्त्रों में थोड़ा-बहुत बना रहता हे । और बहुधा उनकी जाँच इतिहास 
के द्वारा कर ली जाती है। जिस शास्त्र में 'क्या होना चाहिए! के प्रश्न 
का हऊरू नहीं किया है, उससे बौद्धिक आनन्द मिल सकता है, पर 
शिक्षा कम प्राप्त होती हे। ओर इस कारण मानव-जीवन के तत्सम्बन्धी 
, सुधार की आशा भी कम हो। जाती है। इसलिए राज्य-विज्ञान जैसे 
महत्त्वपूणें विषय में “क्या होना चाहिए! पर ही अधिक ध्यान देना 
होगा । वह उचित है या नहीं इसकी जाँच इतिहास से करते 
जावेगे । 

€---राज्य-विज्ञान की व्याख्या, उसका दूसरे शास्त्रों से सम्बन्ध, 
उसकी विचार-पद्धति इत्यादि जान लेने पर उसके क्षेत्र-विस्तार का विचार 
कर सकते हैं । व्याख्या और दूसरे शास्त्रों के सम्बन्ध के विवेचन में 
'बहुत मोटी तरह से उसके चऋन्ने-विस्तार का थोड़ा-बहुत वर्णन हा चुका 
है और इस पुस्तक के विषय का निर्देश भी हो चुका है। परन्तु 
इसके क्ोन्र-विस्तार की कल्पना अब हम कुछ अधिक स्पष्ट कर 
सकते हैं । 
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राज्य-विज्ञान में राज्य के तत्वों का विवेचन रहेगा, परन्तु उनमें 
किन किन बातों का समावेश होगा ? राज्य-विज्ञान की ऊपर जो व्याख्या 
दे चुके हैं, उसमें उसके च्षेत्र का कुछ विचार आ चुका है । तथापि इसकी 
स्पष्ट कल्पना करने के लिए राज्य की जीवों के शरीर से तुलना करेंगे! 
जीवों के शरीर का एक बाहरी स्वरूप होता है जिसके कारण उसे अम्ुक 
जीव का शरीर कहते हैं। फिर उसके शरीर की कुछ विशिष्ट भीतरी रचना 
होती है, कुछ अवयव होते हैं जो इस शरीर का पोषण करते हैं और 
श्रनेक प्रकार के दूसरे काय करते हैं । तीसरे, शरीर के कुछ उद्दिष्ट काय होते 
हैं, उसके कुछु उद्देश होते हें और उनका काय-चक्षत्र होता है । इस प्रकार 
शरीर के तीन भेद किये जा सकते हैं। बाहरी स्वरूप, आन्तरिक रचना 
और कायक्षेत्र । बस, कुरीब करीब यही बात राज्य की है। उसका कुछ 
विशिष्ट स्वरूप होता हैं, उसकी आन्तरिक रचना होती है ओर कुछ 
विशिष्ट कायक्षेत्र होता है । इन तीन भागों में अत्यक्ष बात क्या है? 
इतने का ही समावेश हमारे ग्रन्थ में न होगा। इसमें कुछ अंश में 
यह भी आजावेगा कि वे किस ग्रकार के होने चाहिए । जीव के शरीर के 
बाहरी स्वरूप ओर मोतरी रचना को बनाना मनुष्य-प्राणी के अधिकार 
में नहीं है, तथापि कार्यो' का निणेय कुछ कुछ मनुष्यप्राणी कर सकता 
है । परन्तु राज्यशरीर की बात भिन्न है । उसके बाहरी स्वरूप का 
निर्णय बहुत-कुछ मनुष्य कर सकता है, भीतरी रचना का निर्णय उसके 
हाथ में और भी अधिक है और उसके काय-छेत्र का नि्यंय भी वह 
विचार-पूवंक कर सकता है। इसलिए राज्य का साधारणतः बाहरी 
स्वरूप क्‍या होता है, भीतरी रचना क्या होती है, ओर काथ क्या होते 
हैं, इतने में यह विवेचन समाप्त न होगा। उसमें यह सदा आता ही 
रहेगा कि इनमें क्‍या क्या «बातें अवश्य होनी चाहिए।और इसकी 
आवश्यकता इस शाखत्र की विचार-पद्धति में दिखला ही चुके हैं। सुधार 
की नींच इसी पर अवलूम्बित हे । उचित और आवश्यक बाते का विचार 
सुधार के लिए अत्यन्त आवश्यक है । 
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१--ऊपर हम राज्य की काम-चलाऊ परिभाषा दे चुके हैं। प्रथम 
उसमें यह कल्पना है कि कुछ छोगों का सड्शठित समाज रहता हे, वे 
__यथधासम्भव एक से नियमें। से नियन्त्रित होते हैं, इन नियमें। को 
अमल में छाने के लिए सबके लिए वही, अधिकारि-मण्डछ् रहता है 
ओर वे सब किसी विशिष्ट भूमि-भाग में रहते हैं जहाँ वे ही नियम 
छागू होते हैं ओर उन्हीं अधिकारियों का अधिकार चलता है। परन्तु. 
“राज्य” शब्द का कभी कभी इससे कुछ भिन्न अर्थो' में भी उपयोग होता 
है । इतना ही नहीं ते। 'सरकार” राष्ट्र! 'कौस! इत्यादि कई अन्य शब्द 
हैं जे कभी कभी इसी अर्थ में अथवा इससे मिलते-जुलते अर्थ में उपयाग 
में आया करते हैं। इसलिए “राज्य” शब्द की परिभाषा विशेष स्पष्ट 
करनी होगी । साथ ही, इन दूसरे शब्दों का अर्थ भी जानना होगा । 
अगले काय के लिए यह अत्यन्त आवश्यक हे कि हम्‌ इन शब्दों 
का अर्थ स्पष्टया जान ले । 
२--ऊपर राज्य का जो अर्थ हसने दुहराया है, उससे कुछ भिन्न 
अर्थ इस शब्द का हुआ करता हैं। यह सबको मालूम ही हैं कि राज्य 
- ऋण देता हे और ऋण लेता हे, राज्य जायदाद का मालिक होता हे - 
और जायदाद बचता है। यरहाँ पर 'राज्य” शब्द से राज्य के भिन्न भिन्न. 
व्यक्तियों का अर्थ नहीं है। “राज्य” के इस अर्थ भें व्यक्तियों का अलग 
अलग विचार नहीं हे। यहाँ पर व्यक्तियों से बने हुए एक समाज का 
अथे राज्य से होता है, सब लेगों के एकत्व का विचार है, एथक एथक्‌ 
व्यक्तियों का नहीं । इस ऋण में ओर इस जायदाद में उस राज्य के 
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व्यक्तियों का ऋण अथवा जायदाद सम्मिलित नहीं है। व्यक्तियों के 

ऋण अथवा जायदाद से यह ऋण अथवा जायदाद भिन्न है। यह अर्थ- 
सेद विदेशी और स्वदेशी सत्र ही मानते हैं। यदि कहीं कोई राज्य दीवा- 
लिया हो जावे तो उसके लिए लोगों की जायदाद न ली जावेगी । राज्य 
के लिए राज्य ही उत्तर-दाता है। लेागों के उपकार के काम करना समाज 
का कतेव्य है राज्य का नहीं, ऐसा जब कहते हैं तब उपरिलिखित अथ-भेद 
लक्तित रहता हे । कभी कभी यह शब्द एक देश के सारे लेक-समाज 
के अ्रथे में आता है। इंग्लंड धनवान्‌ है इसमें यही अथे गभित है। 
इस तरह राज्य शब्द कई अर्थो' में आया रहता है । तथापि बहुधा वह _ 
पहले बतलाये अर्थ में आता  है--एक भूमि-भाग में रहनेवाले और 
एक ही समात नियमें। को पालनेवाले और उसी अधिकारिसण्डरू 
यानी उसी सरकार की आज्ञा माननेवाले जन-समाज को बहुधा राज्य 
कहते हैं । 

३--ऊपर एक जगह पर देश शब्दु आया है। देश शब्द से भूमि- 
भाग का अर्थ होता है। परन्तु इतने से ही उसकी पूण परिभाषा नहीं 
हो जाती । एक देश में एक ही राज्य रहता है, वहाँ के लेग एक ही 
राज्य की प्रजा रहते हैं और एक ही सरकार की आज्ञा मानते हैं | देश 
शब्द में इतता अर्थ गभित हे। इसी कारण इस शब्द का अथे कभी 
कभी वहाँ के जन-समाज से किया करते हैं, जेसे फ्रांस ने अमुक विचार 
किया है । और कभी कभी वहाँ की सरकार का भी अर्थ होता है, जैसे 
इटली ने ऐसी आज्ञा बिकाली हे इत्यादि । इसलिए इस शब्द का अर्थ 
'डस स्थान की आवश्यकता से जान लेना चाहिए। कभी कभी देश 
शब्द के बदले राष्ट्र! आता है। इसलिए इस शब्द का भी अर्थ 
जानना आवश्यक होगा।। हे 

४--ऊपर राज्यों का हमने जो साधारण अथे बतलाया है 
उसमें मुख्य भाग यह है कि वह जन-समाज एक ही. सरकार 
की आज्ञा माने । परन्तु उस जन-समाज की एकता में इतनी दी 
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कल्पना सम्मिलित नहीं रहती--इससे कुछ अधिक कल्पना रहती है । « 
एकत्व का इतना ही बन्धन जिस जन-ससाज से होगा, वह युद्ध-काल 
अथवा देशीय विछुव के समय शिथिल हो। जावेगा । इसलिए राज्य के 
लोगों के एकत्व का बाघ करने के लिए “राष्ट्र! शब्द का बहुघा उपयोग 
होता है । परन्तु इस शब्द का सुपष्ट अर्थ करना बड़ा कठिन है। जन्म- 
दृष्टि से वही मूल होना, वही भाषा ओर साहित्य होना, वही इतिहास 
होना, सामाजिक रीतियाँ वे ही होना, घर्म वही होना इत्यादि बातें कम- 
अधिक प्रमाण से 'राष्ट्! के खिए आवश्यक प्रतीत होती हैं। परन्तु 
किसी भी वर्तमान राष्ट्र में ये सब बाते मिलनी दुलभ हैं। इनमें से 
' जितनी अधिक बात जिस राष्ट्र में मिर्गी, उतना ही वह राष्ट्र अधिक 
दृढ़ होगा । हिन्दुस्तान में भी इनमें से सैबकी सब बातें नहों दीख 
पड़ती । इस दृष्टि से तो हिन्दुस्तान का कभी भी राष्ट्र न बन सकेगा। 
राष्ट्र! शब्द की उपरिलिखित कल्पना आदर्श मानी जा सकती है। 
व्यवहार में उसका मिरूना कठिन ही नहीं तो कुरीब करीब अ्रसम्भव है । 
आज-कछ यदि एक राष्ट्र के लोगों में कोई बात सब जगह मिल सकती 
है तो वह यह है कि उन लागों की भलाई-बुराई वही होती हे, सबके 
स्वार्थ वही होते हैं । एक ही मूल होने से, एक ही भाषा ओर साहित्य 
होने से, एक ही इतिहास होने से, एक ही तरह की सामाजिक रीतियाँ 
होने से, एक ही धर्म होने से राष्ट्र में एकता की मात्रा परिपुूण पाई जा 
सकती है । इस कारण ये रूक्षण होना बहुत ही भ्रच्छा है। पर वे 
आवश्यकीय रक्षण नहीं हैं। आवश्यक लक्षण है स्वार्थेक्य । हम एक 
ही राज्य के अड्ज हैं, हम एक ही सरकार की आज्ञा पालते हैं, ओर हम 
सबका भल्ा-बुरा एक ही हे, यही भावना आज-कलर राष्ट्र के लिए 
अत्यन्त आवश्यक हे । ओर कोई लरूचण रहें ग्रा न रहें, यह भावना रही 
ते उस जन-समाज को राष्ट्र कह सकते हैं। पुक सरकार के श्रधीन 
रह कर भी शायद उस सरकार के जन-समाज में राष्ट्रीयकवा की भावना 
न पैदा है। । युद्ध के पहले आस्ट्रिया-हंगेरी की यही दशा थी । एक 
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“सरकार होकर भी वहाँ राष्ट्रीयीता की भावना अछग अछग थी--हंगेरी 
अपने का आस्टिया से सदा भिन्न समऋूता रहा । इस कारण वहाँ की 
सरकार बहुत कार तक न टिक सकी । राष्ट्रीयवा की भावना सरकार 
और राज्य के बहुत काल तक टिकने के लिए बहुत आवश्यक है । 

६--पत्येक राज्य में कुछ लेग ऐसे रहते हैं, जो राज्य का. काम 
चलाते हैं, जो लोगों का व्यक्ति ओर समाज के अह्ज दोनों दृष्टि से हुक्म 
देते हैं, चाहे वे हुक्म थोड़े काल के लिए हैं। या सदा के लिए हैं।। जोः 
ऐसी आज्ञायें देते हैं कि अमुक करो अथवा अमुक न करो, अम्जुक करने 
अथवा न करने से अमुक दण्ड मिलेगा, उन लोगों के सड्जठन के सरकार 
कहते हैं। सारांश, कायदा बनानेवाली, उनके अनुसार न्याय करने- 
वाली और तदनुसार अमर्क करनेवाली संस्था सरकार कहलाती 
हैे। सरकार के कतंव्य इतने में ही नहीं समाप्त होते। परन्तु 
राज्य के प्रथम उद्दश पर दृष्टि देने से ये कतैव्य बड़े महत्व के सिद्ध 
होते हैं ओर अत्येक सरकार के लक्षण माने जा सकते हैं । हमें मालूम है 
कि यह परिभाषा दोषहीन नहीं हे ओर इसका अधिक विवेचन क्रमश: 
आवेगा ही। तथापि कास चलाने के लिए यह परिभाषा सर्वोत्तम 
है। सरकार के हमने जो तीन काय बतलाये, उन्हें अलग अछूग भी, 
कभी कभी सरकार कहते हैं | विशेषतया, अमल में रानेवाले सरकार- 
विभाग को सर्व-साधारण सरकार के नाम से पुकारते हैं। इसके 
अनेक कारण हैं ओर उनका विवेचन आगे होगा ही, तथापि मुख्य कारण 
यह है कि बहुधा उनके अधिकार और काय छोगों की आँखों के सामने 
अधिक रहते हैं। इसी प्रकार, राज्याधिकार कई प्रकार से विभाजित 
किये जा सकते हैं और सर्वोच्च सरकार, स्थानीय सरकार, उपाड़ सरकार 


इत्यादि भेद पेदा हे| सकते हैं। इन -सबका विवेचन आगे चल कर 
होगा । 
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कायदा, अधिकार और राजकीय बन्धन 


१---गत परिच्छेद में 'कायदा” या कानून! शब्द का उपयोग हमने 
कई बार किया, परन्तु उसका अर्थ स्पष्ट नहीं किया था। अतः इसका 
अथे जान लेना आवश्यक है । 


कायदा शब्द के कई अर्थ हुआ करते हैं । प्रकृति का कायदा है 
कि आग में हाथ डालने से वह जलेगाही? । इस वाक्य में यह अथ्थ है 
कि आग के छूने से हाथ का जलूना प्राकृतिक परिशाम है | “बच्चों का 
'पाछन-पोषण करना इश्वरीय कायदा हैं? । इस वाक्य सें यह दर्शाया 
रहता हे कि हमें उचित हे कि हम बच्चों का पालन-पोषण कर । कभी 
कभी प्रकृति के कायदे का भी अथे इसी शब्द से जाना जाता है। 'नेतिक 
कायदा पालना ही होगा! इस वाक्य में नीति के नियमों का विचार है । 
'परस्तु यह सबको मालूम है कि नीति के नियम “प्राकृतिक” अथवा 
“ईश्वरीय” नियमों पर कुछ अंश में अवरूम्बित रहते हैं.। इस कारण 
“नेतिक कायदे अथवा नियमों? के अन्तगंत प्राकृतिक अथवा ईश्वरीय 
कायदों! का भी अथ कभी कभी रहता है। 'सामाजिक% कायदें! में 
समाज की नीति का विचार है ही, पर साथ ही उनमें ऐसे भी नियम 
न नस न पक अप मन न 
# स्मरण रहे कि समाज शब्द का भी अथे हमेशा स्पष्ट नहीं 
रहता । कभी ते उसमें राजकीय सम्बन्ध नकी कल्पना रहती है, तो 
कभी केवल व्यक्ति व्यक्ति का परस्पर सम्बन्ध उद्दिष्ट रहता है। यहाँ पर 
हमने इसी व्यक्ति व्यक्ति के परस्पर सम्बन्ध के अर्थ में इस शद्ध का 
उपयोग किया है । 


१६ राज्य-विज्ञान 


' आ जाते हैं कि जिनके उल्लडबन से नीति का उल्लडघन नहीं होता 
तथापि उस प्रकार बतांव, आचरण अथवा काय करने की परिपाटी 
समाज में अवश्य है। डदाहरणाथे, घर पर कोई बेठने आये तो उसे 
आदर के साथ बिठलाना कायदा है। इन तमास कायदों का पाढकून 
शरीर का होनेवाले बुरे परिणामों पर अथवा लोक-मत पर 
अवलम्बित रहता है । इन कायदों के डल्कडघन से या तो “ईश्वर” 
अथवा 'श्क्ृृति? से स्वाभाविक दण्ड मिलता है, या लोग ऐसे पुरुष को 
भक्ता नहीं कहते ओर आवश्यकता पड़ने पर उससे स्व सम्बन्ध भी 
तद्यागने का प्रयल्ल करते हैं । इस कारण उन कायदें को थोड़ा-बहुत 
पालना ही पड़ता है । इन कायदों के सिवा प्रत्येक देश में. 
कुछ ऐसे भी नियम रहते हैं कि जिनके अनुसार कोई राजकीय 
शक्ति व्यक्ति अधवा व्यक्ति-समूह के कार्यो' अथवा सम्बन्धों का विचार 
करके तदनुसार असल करती हे। राज्य-विज्ञान में इन्हीं अन्तिम 
प्रकार के कायदों का विचार है । इनका हम राज्यप्रणीत 
कायदे कहेंगे । क्‍ 

२---इन कायदों का स्वरूप जानने के लिए यह आवश्यक हे कि. 
हम जान कह कि वे किस अकार बनते हैं । 

(१) प्राचीन काछ की आर दृष्टि दे तो यह बात बड़ी स्पष्ट देख 
पड़ेगी कि समाज की रीति बहुतांश में कायदों का काम देती थी। 
राज्याधिकारी इन रीतियों के अनुसार सुकृदमों का विचार करते थे । 
इस कारण प्रत्येक देश के कायदों में समाज की रीतियाँ स्थान पा चुकी 
हैं। “इन रीतियों? में सामाजिक बन्धनां के नियम, नीति के नियम, 
व्यवहार के नियस, धर्म के नियम इत्यादि सब थोड़े-बहुत अश में सम्मिद्षित 
हो जाते थे । इन कायदों « का राज्याधिकारी बनाते न थे। “रीति? 
क्या हैं इस बात का निश्चय करके वे केवल उनका उपयोग, तदनुसार 
विचार, किया करते थे। अपने यहाँ की स्थछतियों के बहुत से नियम 
इसी प्रकौर काथदों का स्वरूप पा चुके हैं । 
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(२) परन्तु किसी समाज की रीतियों का निश्चित करना कोई “ 
सरल काय न था। स्थान स्थान पर रीतियां बदलती थीं | ऐसे समय 
में न्यायाधीश जिन रीतियों का उपश्रेग करते थे, जिन रीतियों का मान 
लेते थे, उन्हें कायदे का स्वरूप मिल जाता था। इस प्रकार न्याया- 
धीश भी कायदे बनाने में भाग छेता.था और अब भी सब देशों में यह 
बात थोड़े-बहुत अंश में अवश्य अचलित है। एकसमान मुकृदमों के 
फू सले से कुछ सामान्य नियम बन जाते हैं, नज्ञीरे' पेश की जाती 
हैं, और इस अक्ार न्यायाधीश न जाने ही कायदा बदलता और बनाता 
है। कभी कभी किसी बात के लिए कोई रीवतियाँ न देख पड़ीं, तो 
न्यायाधीश ओचित्य-अनोचित्य का विचार कर न्याय देता है। ऐसे 
समय भी नये ही नियम बन जाते हैं । समाज की दशा और डसकी 
रीतियां सदा बिलकुल एक-सी नहीं रहतीं, वे बदलती रहती है ओर 
न्यायाधीश का तो अपना काम करना ही पड़ता हे । इस कारण नये नये 
बियमों को बिना सोचे विचारे ही व्यवहार में उसे हाना होता है। 
ये सब न्‍्यायाधीश-प्रणीत कायदे हैं । 

(३) जिस प्रकार अन्य विषयों का शास्त्रीय विवेचन होता हे, 
इसी प्रकार कायदों का भी हे! सकता है| कायदों के शास्त्रीय विवेचनों 
का परिणाम यथेष्ट होता है। पुरानी रीतियों का सुसम्बद्ध करने का 
प्रयत्न करते हैं, अनेक प्रकार के निणेयों का विचार करते हैं, ओर 
कायदों और उनके विभागों का परस्पर सम्बन्ध देखते हैं। इन विवेचनों 
का अदालतों के निणयों पर यथेष्ट परिणाम होता है, साथ ही, उनके 

_ कारण व्यवस्थापक-सभाओं में नये कायदों की सृष्टि होती है । 
.._ (४) परन्तु आज-कलछ क्ायदा बनाने का सबसे प्रधान जरिया 
ब्यवस्थापक-सभा हे । सरकारों के सामने अनेक्त प्रकार के ग्रश्न उपस्थित 
हुआ करते हैं। उनके हल करने के लिए व्यवस्थापक-सभाओं में 
नित्य नये मसविदे पेश होते हैं ओर नय्रे-नये कायदे बना करते हैं। 
इस तरह से जो कायदे बन रहे हैं, उनकी संख्या अब बहुत' ही बढ़ 
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गई है। पुरानी रीतियों को, अदालतों के निणयों कोा,, शास्त्रीय विवेचन 
का, अब कायदों के रूपों में सुसम्बद्ध होते हम देख रहे हैं, उन्हें बने 
हुए कायदों का रूप मिल रहा है। व्यवस्थापक-विभाग-कृत कायदे 
ही अब सब देशों में अ्रधिक हो गये हैं। 

ऊपर हमने कायदे ओर नीति के सम्बन्ध का डल्लेख किया 
है । इसके अधिक स्पष्ट करना आवश्यक हे ।कायदे में व्यक्ति के 
सम्बन्ध और आचरण के नियस रहते हैं। इस दृष्टि से कायदा 
मूति मान नीति ही है। परन्तु इनमें भेद भी कुछ कम नहीं हैं। 
“जनीति का सम्बन्ध व्यक्ति के प्रत्येक काय आर प्रत्येक शब्द से है ।?” 
प्रत्येक काये और प्रत्येक विचार से, कायिक कर्म और मानसिक कमे 
से, नीति का सम्बन्ध है। “परन्तु कायदे का मनुष्य के सामाजिक 
जीवन से ही सम्बन्ध है। वह मनुष्य के स्पष्ट दीखनेवाले कार्यो" का ही 
नियमित करना चाहता है। कायदे का निय-त्रण उन्हीं विशिष्ट कार्यो 
पर होता है कि जिनका सार्वजनिक अ्रधिकारी नियन्त्रित कर सकता है, 
कि जिनके विषय में यह सिद्ध हे! चुका है कि सामान्य नियमें को लागू 
करने से सब छोमगों के ये काय. एक सरीखे नियन्त्रित हो सकते हैं। 
असत्यता का असत्यता के नाते ही वह दण्ड नहीं दुता | सब छोगों 
की जिस असत्यता पर कायदे का बन्धचन हो सकता है उन्हीं 
का कायदा रोकने का प्रयत्न करेगा। उदाहरणार्थ, जालसाजी और 
कूठ-सूठ बहकाने से जो करारनामे हो जाये उन्हीं को वह रद्‌ कर 
देगा और यदि इस धोखे से कुछ न॒ुकूसान हो जाय तो उस क्षति की 
पूति भी करवा देगा। हमने अपने मिन्न पर हज़ार उपकार किये, पर उसने 
एक को भी न साना । इस कारण वह समाज में भले ही कृतन्न या. 
बेईमान कहलावे। परन्तु इस प्रकार की क्ृतप्नता की बारीकियों पर 
कायदे का काई बस नहीं चलूता । परन्तु यदि हमने अपने मिप्र को 
हजार रुपये उधार दिये ओर उसने रुपये पाने की बात स्वीकार न की तो 
असत्यतां का प्रत्यक्ष दोष उस पर छगेगा। असत्यता के ऐसे स्पष्ट 
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ओर प्रत्यक्ष कायं जब देख पड़ेंगे तब ऐसा काम करनेवाले का कायदा 
लागू किया जावेगा । कायदा लोगों के शीलह का कतां-धर्ता नहीं हे, वह 
उन्हें सुशील बनने के लिए बाध्य नहीं कर सकता । जो लाग समाज के 
व्यवहारों में कुशील बर्ताव करते हैं, उन्हीं के लिए कायदा अपना दुण्ड 
लेकर खड़ा रहता है। सम्भव है कि नीति के अनुसार चलकर भी कायदे 
का उल्लडघन हो जावे या कायदे के अनुसार चल कर भी नीति का 
उल्लडबन हो जावे। इन दोनें बातों का एक अच्छा उदाहरण देखने में 
आता है। मान ले दे आदमी रूगड़ रहे हैं। नीति कहती है कि उन्हें 
रूगड़े से बचाना चाहिए। तुम बचाने गये ओर एक को दूर करने 
छगे । दूसरे ने यह मोका पाकर उसे खूब पीट लिया । पहला अब तुम 
पर इलज़ाम लगाता हे कि तुमने मुझ्छे पकड़ कर पिटवाया | करने गये 
कुछ और हुआ और कुछ । नीति के अनुसार चलने गये तो कायदे के 
चंगुल में फँस गये । बचाने न जाते तो कायदे का डलछडघन न होता, 
पर तुम्हारा आचरण नीति की दृष्टि से गहित कहा जाता । 
सारांश, “कायदा न तो पूरी तरह सदसद्विवेक बुद्धि का ही 
काम करता हे ओर न इश्वर का ही। इतना ही नहीं, 
बल्कि वह किसी ख़ास नीति के अनुसार चलता है, केवल 
ओचित्य ओर अनौचित्य के सूक्ष्म नियमें। के अनुसतर नहीं । 
कृतन्नता, चापलूसी, स्वार्थपरता, जैसी बहुत-सी बातें नीति के 
अनु सार ठीक नहीं रहतीं, पर उन पर कायदा अपना शस्त्र नहीं चलाता ! 
बहुत-सी बातें ऐसी होती हैं जे खुद बुरी नहीं, पर कायदा उन्हें बुरा कहता 
: हे और उनके लिए दण्ड देता हे । इस तरह से वह वर्जनीय कामें का 
एक नया ही वर्ग तैयार करता है--किसी किसी बातों का कायदे में वर्जनीय 
कहा हे, इसीलिए वे वर्जनीय हो जाती हैं |? उदाहरणार्थ, सड़कों पर 
गाड़ियाँ खड़ी करना खुद किसी तरह से बुरा नहीं । परन्तु इस रीति से 
सड़क ही बंद हो जावेगी । इसलिए सड़कों पर गाड़ियाँ खड़ी करने के 
लिए नियम बनाने पड़ते हैं, आर उनके तोड़नेवाल्ों को दण्ड देना पड़ता 
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है। भाई के मरने पर भावज से शादी करना खुद बुरा नहीं, पर 
किसी किसी समाज में यह बेकायदा है क्‍योंकि उससे बुरे परिणाम हे।ने 
की संभावना है। वह बेकायदा हेगया, इसलिए वर्जेनीय भी होगया। 

३--अब अश्न कर सकते हैं कि कायदों का क्या अर्थ है ? कायदों 
के बनने के जो चार मार्ग ऊपर बतलाये हैं, उन सबमें एक बात 
सामान्य देख पड़ैगी। वह यह है कि किन्हीं नियमें। के कायदों का 
स्वरूप मिलने के लिए उन्हें सरकार का जोर मिलना चाहिए। यदि 
उन्हें सरकार का ज़ोर न मिला तो वे नियस कायदे न समसहे जावेंगे । 
उन नियमा के अनुसार लेागों के अधिकार ओर उत्तरदायित्व यानी 
बन्धन का बिश्चय होता है.। यदि कोई पुरुष अपने अधिकार के बाहर 
कोई काम करता है, या अपना उत्तरदायित्व नहीं निबाहता हे तो उसे 
दण्ड मिलता है। यानी, कायदे उन चियमें। के कहना चाहिए जिनसे 
किसी राज्य के लेगों का व्यवह्वार नियन्त्रित और निश्चित किया जाता है, 
ओर जिनका तोड़ने पर उस राज्य की सरकार की आज्ञा से दण्ड मिल 
सकता है। सारांश, कायदे सरकार-द्वारा छोगों के व्यवहार के लिए 
अवतित नियम हैं । 

४--इस परिभाषा के देने के बाद यह आवश्यक हे कि एक «दो 
शबुगओं के; दूर कर दें । पहली शद्धूत यह उत्पन्न होगी कि क्या सरकार- 
द्वारा अवतित सब ही नियम कायदे कहे जा सकते हैं ? सरकारी नियमें। 
और कायदों में थाड़ा-बहुत हेर-फेर रोज़ ही देखते हैं, फिर ऊपरी परि- 
भाषा में अतिव्याप्ति का दोष तो नहीं है ? यह शड्ढा स्पष्टीकरण से मिट 
सकती है। सरकारी काम-काज चलाने के लिए बहुत से नियम और - 
उपनियम सरकार अथवा सरकारी-विभाग, उपविभाग या कमंचारी 
बनाया करते हैं। वे वास्तव में कायदे नहीं हैं। जिस संगठन के द्वारा 
कायदे बनाये जाते हैं, उसके द्वारा बहुधा ये नियम नहीं बनाये जाते । 
बहुधा इन बियमें। और उपनिषर्सा! को बनाने का अधिकार कायदे के 
द्वारा शासन-विभाग अथवा न्याय-विभाग या उनके कर्मचारियों को दे 
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दिये जाते हैं । ये ही अपने सुभीते को और आवश्यकता का देखकर 
कायदे के भीतर नियम और उपनियम बना लिया करते हैं। कभी 
कभी व्यवस्थापक-विभाग भी अपने कार्यों के लिए. अथवा दूखर विभागों 
के लिए. नियम और उपनियम बनाता हे। परन्तु कायदों को बनाने 
की पद्धति में और नियमें। का बनाने की पद्धति में बहुत भेद रहता है । 
देना के निर्माण की कार्य-पद्धति एक-सी नहीं होती । बहुधा कायदों को 
बनाने की काय-पद्धति बड़ी जटिल रहती है और नियमें। को बनाने 
की काय-पद्धति सरल । कायदों और नियमों में दूसरा भेद यह 
रहता हे कि कायदों में परिवत्तेन कायदे की जटिल और निश्चित 
काय-पद्धति से व्यवस्थापक-विभाग-द्वारा ही होता हे । नियमों की बात 
वेसी नहीं है। नियमों के जे बना सकते है, वे उन्हें बदल भी सकते 
हैं। क्‍योंकि ये बहुधा सरकारी काम चढाने के नियम रहते हैं। इस 
कारण भिन्न भिन्न सरकारी विभागों के नियम तोड़ने पर उस विभाग- 
द्वारा उचित काम न करने के लिए बहुधा आधिक दण्ड मिला करता 
है। पर कायदों को तोड़ने पर अदालतों की नन्‍्याय-पद्धति से विचार 
होकर कायदों में बताया दण्ड मिलता है । इसी भेद में तीसरा बड़े 
महत्त्व का यह भेद रखा हे कि भिन्न भिन्न नियम भिन्न भिन्न विश्ञागों के 
कमचारियों का ही छाग्रू होते हैं, कायदे जनसमाज को _राज्य की 
प्रजा के नाते छागू होते हैं।यह भेद महत्त्व का हे। सम्भव है 
कि कानून-विभाग का इतना अधिक काम रहे या ऐसी आवश्यकता आ 
पड़े कि किसी विषय के सर्व-सासान्य तत्त्व बतल्ाा कर उस विषय के 
सविस्तर नियम बनाने का अधिकार अमलर-विभाग को वह दे दे । ऐसी 
अवस्था में अमरू-विभाग-द्वारा बनाये नियमें। का स्वरूप निर्माण-दृष्टि 
से कायदों से भिन्न रहता हे क्योंकि उनके” बनाने की काय-पद्धति 
भिन्न रहती है ओर बनानेवाला भी भिन्न रहता है, तथापि लोगों के 
नाते ऐसे नियमें। ओर कायदों में काई भेद नहीं रहता । क्योंकि मामूली 
कायदों के समान उन्हें भी पालने को सर्वे छोग बाध्य होते हैं । 
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उन्हें तोड़ने से न्‍्याय-विभाग-द्वारा उसी पद्धति से दण्ड मिलता 
है जिस प्रकार व्यवस्थापक-विभाग-द्वारा बनाये कायदों का तोड़ने 
पर मिलता है । वास्तव में ऐसे नियम नीम-कायदे ही 
रहते हैं । छोगों के व्यवहार के लिए इन्हें कायदे ही मानना डचित है। 

तथापि, ऊपर जैसा दिखला चुके हैं, कायदों ओर नियमें! में बहुधा 
ऊपर दिखलाये दो तीन भेद अवश्य रहते हैं ओर इस कारण सरकार- 
प्रवतित सब ही निमय कायदे नहीं कहे जाते। सरकार-द्वारा प्रवर्तित 
नियमों के कायदों का स्वरूप मिलने के लिए बहुधा कुछ मुख्य आव- 
श्यकताएँ रहती हैं। एक तो वे सवसाधारण के व्यवहार के लिए बने 
रहें, केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए न रहें। सरकारी कर्मचारियों 
के काय के लिए. भी कभी कभी कायदे बनते हैं परन्तु बहुधा यह काम 
प्रत्येक विभाग पर अछंग अछग छोड़ दिया जाता है । दूसरे, उनके 
अनुसार न्याय अदालरूते कर, केवछ कोई खास सरकारी विभाग नहीं । 

&--दूसरी शब्भडूत यह हे। सकती है कि क्‍या कायदों का बनाने की 
सरकार की सत्ता अपरिमित है, क्या उसकी भी कोई हद है या सरकार चाहे 
जे! कायदा बना सकती हे या चाहे जिस कायदे को रद कर सकती हैं ? 

वास्तव में इस अश्न का ठीक उत्तर दुष्प्राप्य हैं। राज्य-विज्ञान का 
प्रत्येक लेखक अपनी ही निराली तान निकाढृता है। इस प्रश्न के 
उत्त तीन चार तरह से दिये जा सकते हैं। इस प्रश्न के उत्तः में सैकड़ों 
क्या, हज़ारों पृष्ठ ख़चे हे चुके हैं। तिस पर भी राज्य-विज्ञान-वेत्ताओं 
में एकमत कठिन ही नहीं किन्तु असम्भव जान पड़ता है । ओर हम भी 
यहाँ पर दो चार पृष्ठो में एक-दुम इसका उत्तर नहीं दे सकते । वास्तव में 
इस प्रश्न के साथ राज्येश्वय यानी राज्य-प्रभुता का पश्न सम्बद्ध है, 
ओर राज्य-प्रभुता का प्रश्न राज्य के डदशों से और छोगों की स्वतन्त्रता 
से सम्बन्ध रखता है। इस प्रकार उपरितिखित प्रश्न महागहन वाद- 
विवादों में ज्ञाकर फस जाता है। वहाँ से उसे निकाल कर थोड़े ही 
व्छोग स्पष्ट-रीति से पाठकों के सामने रख सके हैं। इसलिए इंसका पूरा 


हक 
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उत्तर हम धीरे धीरे ही देंगे । तथापि, यहाँ पर संहृप में हम अपने 
विचार बतला देते हैं । 

हमारी समर में इस कठिन प्रश्न के उत्तर के लिए पहले हमें 
कायदों का स्वरूप ओर उनकी निर्माण-पद्धत्ति पर दृष्टि देनी चाहिए । 
हम पहले ही बतला चुके हैं कि सब ही कायदे सरकार-द्वारा नहीं 
बने रहते। उनमें से बहुत से रीति-मभांतियें से बने रहते हैं; रीति- 
भांतियें का सरकार अदाल्तों-द्वारा केवल अपनी शक्ति के जोर पर 
ग्रवतित करती है, उन्हें मान कर अमर में छाती हैं। इस सम्बन्ध में 
सरकार की सत्ता अ्रपरिमित नहीं हे । बहुधा उसे रस्म-रिवाज मानने 
ही पड़ते हैं। व्यवस्थापक-विभाग-ह्वारा सारे आवश्यक कायदों का 
बनाना यदि असम्भव नहीं तो अशक्य अवश्य हे। समाज-समाज में 
रस्म-रिवाज बदलते हैं, देश के एक छोर से दूसरे छोर तक कभी भी वे 
एकसमान नहीं रहते । इतना ही नहीं किन्तु कालानुसार भी वे बदलते 
रहते है । इतना कठिन काय किसी भी संध्या के द्वारा समुचित रीति से 
सम्पादित होना करीब करीब असम्भव है । इस कारण प्रचलित रीतियों 
ओर रिवाजों को मानने के किए सरकार बाध्य रहती हैं। सारांश, 
दऔीतियें या रिवाजों की दृष्टि से सरकार की कायदा बनाने की सत्ता 
अपरिमित नहीं जान पड़ती । 

फिर, कुछ कायदे मनुष्य की न्‍्याय-बुद्धि पर अवलूम्बित रहते हैं। 
यह सत्य है कि मनुष्य की न्याय-जुद्धि से निकलनेवाले अनुसान सब 
कार ओर सब देशों में एक-से नहीं रहते । छोग उन्हें बहुधा 
4प्राकृतिक' अथवा “ईश्वरी? कायदों के आधार पर रचा करते हैं। और 
यह काय अपनी अपनी बुद्धि और कल्पना के अनुसार हममें से सब 
काई किया करते हैं। इस कारण उन अनुमानें! से थोड़ी बहुत भिन्नता 
देख पड़ना नितान्व सम्भव हे तथापि मनुष्य में बहुत 
कुछ समानता भी है ॥ मलुष्य के शरीर और मन की रचना 
बहुत कुछ सम-समान हे । इस कारण इन अनुमानों में 
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' थोड़ी बहुत समानता देख पड़ना भी नितान्त सम्भव है ! “प्राकृतिकः 
अथवा 'ईश्वरी! कायदों के आधार पर रचे सब ही अनुमानें को 
सरकार शायद न साने। तथापि उनमें से जे सम-लमान हैं अथवा जो 
अनुमान उस समाज सें नीति अथवा व्यवहार के आदर्श माने जाते हैं, 
उनको मानने के लिए सरकार बहुधा बाध्य हुआ करती है । जैसा आगे 
चल कर देखेंगे, इनका तोड़ने से मानों सरकार लोगों का बढवा करने 
के लिए ही निमन्त्रण देती है । जो सरकार चिरस्थायी होना चाहती हे, 
वह कभी ऐसी मूखता न करेगी कि वह सर्वसासान्य नीति के नियम 
तोड़े । यह सम्भव हे कि नीति के प्रचलछित नियम ओर आदर्श नीति 
के नियम स्वेधा ही मिलते-जुलते न हों, उनमें थोड़ा-बहुत भेद सम्भव 
है। | आदर्श नीति के अनुसार एक पल्नीत्रत ही उचित नियम हे। 
तथापि किसी किसी दशा में दो ख्तरि्यां करना हस ठोगों को बुरा. नहीं 
जँचता । यह भी सम्भव हे कि प्रचलित नीति और आदुर्श नीति के 
नियमों में ओर श्रचलित कायदों में भी थोड़ा-बहुत अन्तर हो। यदि 
किसी र्री के साथ उसकी सम्मति से किसी ने व्यभिचार किया तो 
आ्रज-कल के कायदे के अनुसार वह पुरुष दण्डनीय न होगा । तथापि 
सब प्रचलित नीति तथा आदर्श नीति भी इस काय को बुरा ही कहेगी । 
यह भी सम्भव है कि हमारे सब ही काय नीति के भीतर नहीं आरा सकते । 
गाड़ियां कहाँ खड़ी की जाय, कहाँ न की जाय इत्यादि नियम नीति के 
नियम नहीं हैं। तथापि नीति के नियमें। का कायदों पर प्रभाव ही नहीं 
किन्तु बन्धन होता है । इस प्रकार, जिस समाज के लिए कायदे बनाने हैं 
इनकी नीति की कल्पनाओं से वहाँ की सरकार की कायदों के बनाने की' 
सत्ता अवश्य परिमित होती है । बहुपत्नी-तत की रीति हिन्दुस्तान में हे, 
और इसलिए हिन्दुओं कोा-बहुपत्नी-वअत की मनाही नहीं है। धर्म और 
नीति के नियमें। का उलछडघन करनेवालढा कोई कायदा बने, तो उसे 
मानने के लिए लोग अपने का शायद बाध्य न समझे। अत्युत, वे ऐसा 
समझे कि ऐसे कायदों का तोड़ना हमारा करतेव्य है। ऐसी अवस्था 
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उत्पन्न करने के लिए काई सरकार यह दिखलाने का प्रयत्न न करी कि 
कायदों के बनाने के सम्बन्ध सें हमारी सत्ता अपरिमित है । 

इस सत्ता की जो! तीसरी सीमः हैं वह हे खुद सरकार की नीति- 
विषयक कल्पनाय । यह सम्भव हे कि छोगों की और सरकार की नीति- 
विषयक कल्पनाय बहुत कुछ सम-समान हैं। । पर यह सी सम्भव है कि 
वे थाड़ी-बहुत भिन्न भी हैं । हिन्दुस्तान के लोगों की नीति और अँंगरेज़ों 
की नीति में थोड़ा-बहुत भेद हे। इसका डदाहरण ऊपग दे चुके हैं। 
अपनी ही कल्पनाओं का उलड्घन करके कोई सरकार यह दिखलाने का 
ग्रयल्ल न करेगी कि वह अपनी ही नीति-विषयक कल्पनाओं को चाहे 
जब ताक में घर दे सकती है । यह तो अफ्ना घर अपन ही हाथ से 
गिराने के समान होगा । 

सारांश, सरकार की कायदों के बनाने की सत्ता अपरिमित नहीं | 
लेगें के रस्म-रिवाज से और अपनी और लोगों की नीतिविषयक 
कल्पनाओं से सरकार की यह सचा बहुत कुछ मर्यादित हे । 

६--इस पर कोई यह कहे कि सरकार काई कायदा प्रत्यत्ष बनावे 
या न बनावे, जिन किन्हीं नियम का पालन करने के लिए सरकार लोगों 
को बाध्य करती हे, उन सबकी वास्तव में सरकार के ही बनाये कहने 
चाहिए क्योंकि सरकार की सत्ता के बिना उनका पालन नहीं होता । इसका- 
पूरा उत्तर तो आगे चल कर मिलेगा । तथापि सारांश में प्रतिप्रश्न किया 
जा सकता हे कि यदि सरकार चाहे तो क्या इन कायदों का बदल दे 
सकती है ? इस पर काई यह न कहेगा कि सरकार कभी ऐसा कर 
सकती है | तो फिर ऐसा कहना कि सरकार की कायदों के बनाने की 
सत्ता अपरिमित है, केवल शब्दवाद है, उसमें प्रत्यक्ष सत्यता बहुत 
कम हे । 

७--ऊपर कायदे की परिभाषा का हमने जो विवेचन किया, उसमें 
“अधिकार! यानी 'हक्क्‌! और “बन्धन! का डछख किया था। अब इन 
शब्दों की कल्पना का भी थोड़ा-बहुत स्पष्टीकरण होना अल्यावश्यक है !. 
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अधिकार या हक! ओर बन्धन से हमारा सतरकूब बाकायदा 
अधिकार या हक्‍क और बन्धन है । इन शब्दों की भी परिभाषा स्पष्टतया 
करना कठिन है। ये दोनों शब्द बहुतांश% सें परस्परावरूम्बी हैं । यह 
कलम मेरी है, इसे लेने का किसी का अधिकार नहीं, इस पर 
केवल मेरा अधिकार है ।! इसमें एक ओर मेरा बाकायदा अधिकार हैं, 
'तो दूसरी ओर इसे न लेने के लिए अथवा इसे किसी तरह हानि न 
पहुचाने के लिए मुझ्के छोड़ सार लेग बाध्य हैं। मेरे बाकायदा अधिकार 
का छोगों के बाकायदा बन्धन से सम्बन्ध हे | मुझे अधिकार प्राप्त होता 
हैं, तो साथ ही लागों की स्वतन्त्रता नियन्त्रित होती हे । इसी कारण 
काई कोई कहते हैं कि बाकायदा अधिकार या हककू वह अधिकार या 
हकक्‍क अथवा स्वाधीनता है जो किसी को राज्य-शक्ति सेग्राप्त 
हो और जिसे मानने के लिए अन्य सब लोग बाध्य होां। यह 
परिभाषा साधारण तया तो ठीक जान पड़ती है। पर उसमें एक दोष है । 
उसे मानने के लिए लग ही बाध्य नहीं किन्तु राज्य की सरकार भी बाध्य 
। वह चाहे जब किसी के अधिकारों का उललझुघन नहीं कर सकती | जा 
काम लेागें के लिए बेकायदा होगा, वह सरकार के छिए भी बेकायदा 
होगा | लोग और सरकार के सम्बन्ध का स्वरूप आगे चलकर स्पष्ट होगा | 
यहाँ हम विशेष कहना नहीं चाहते । तथापि यह तो सानना ही होगा और 
# बहुतांश” का उपयेग करने का कारण यह: हैं कि कुछ कायदें बन्धनों 
का अवश्य उत्पन्न करते हैं, पर अधिकारों का नहीं | उदाहरणार्थ, हम 
लेग आत्मइत्या का प्रयत्न न करने के छिए बाध्य हैं। परन्तु इस बन्धन 
के कारण किसी का कोई हकक्‍क्‌ नहीं मिलता । जब तक ऐसा नहीं मानते 
कि सारे समाज का हमारे जीवन पर हक्‍्कु हे, तब तक इस कायदे से कोई 
हकक्‍्क्‌ नहां पेंदा होता । परन्तु अधिकार की कल्पना में बन्चन अवश्य 
है। किसी के जब अधिकार मिलता है, तब कोई कुछ बातों के लिए 
बाध्य अवश्य होता है। हसने अधिकार की जो दो परिभाषायें दी हैं, 
खन दोनों में यह कल्पना रखी ही है । 
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'सब मानते भी हैं कि लेगों के समान कायदे का पालन करने के लिए 
उन्हीं कायदों के रहते तक सरकार भी बहुधा बाध्य रहती है । इसलिए 
बाकायदा हक्क अथवा अधिकार की परिभाषा अधिक विस्तृत करना 
आवश्यक है। और यह ऐसी होनी चाहिए जो कायदे की परिभाषा से, 
राजकीय यानी बाकायदा बन्धनों के कारणों से, ओर राज्य-प्रभुता के 
विवेचन से सुसड़त हो । इसलिए हम अधिक विवेचन न करते ही उसे 
बता डालना चाहते हैं। ““मनुष्य का व्यक्तिशः बने रहने” के लिए 
ही नहीं किन्तु वह पूर्णांवस्था को ग्राप्त कर सके इसके लिए भी जिन जिन 
भोतिक आवश्यकताओं की ज़रूरत हैं, उनका बनाये रखनवाली शक्ति 
बाकायदा अधिकार या हक्क है ।?” इस परिभाषा सें लोगों आर सरकार 
के ऊपर बतलाये बन्धन आ जाते हैं क्योंकि भौतिक आवश्यकताओं 
को बनाये रखने के लिए लोग ही नहीं किन्तु सरकार भी बाध्य 
दे! जाती है । सरकार भी बाध्य हुए बिना किसी के अधिकार 
पूर्णतया बाकायदा नहीं होते । कायदा सबके लिए वही होना चाहिए, 
यह कल्पना भी इसमें रक्‍्ल्ी हे। साथ ही, राज्य के उद्दशों का, हमें 
कायदों का पालन क्‍यों करना चाहिए इन कारणों का भी, इसमें समावेश 
होता है । राज्य-प्रभुता की जे कल्पना हम आगे चल कर देनेवाले हैं, 
वह भी किसी. प्रकार नहीं छूट जाती । - कोई कोई लेग_कायदा ओर 
नीति स्वेथा भिन्न करने का ग्रयत्र करते हैं, पर कुछ अश में ये अवि- 
भाज्य हैं । कायदा, राज्य-प्रभुता, बाकायदा अधिकार ओर राजकीय 
बन्धनां की कल्पना में यदि मनुष्य के डह॒शों का समावेश न हुआ तो 
समझो कि राज्य-विज्ञान अधूरा ही रह गया, वह रूगड़ा ही बना रहा, 
उसके चलने की काई आशा नहीं रखनी चाहिए । 

८--अ.धेकार का सविस्तर विवेचन “व्यक्ति की स्वतन्त्रता! के साथ 
हेगा । तथापि कुछ बातों का स्पष्टीकरण यहां करना ही चाहिए । 

अधिकार की कल्पना में (५) अधिकार-युक्त कोई पुरुष हें; (२) 
कभी कभी कोई वस्तु हे कि जिस पर अधिकार होता हैं, (३) कोई 


कब 


श्द राज्य-विज्ञान 


कमे# या अकर्म होते हैं कि जिस पर या जिन पर अधिकार-युक्त पुरुष 
का अधिकार होता है, (४) कोई दूसरा पुरुष ओर रहता है कि जिसके 
कम या अकर्म पर अधिकार होता है । सारांश, अधिकार की कल्पना में 
दो पुरुष हे! सकते है, एक वह हे जो अधिकार-युक्त हे, दूसरा वह जो 
अधिकार को पूर्ण करने के लिए बाध्य हे। दूसरे दो अश “वस्तु! और 
धकर्म!: हैं । वस्तु की विस्तृत परिभाषा में काई-काई “अवस्तु” का भी 
शामिल कर लेते हैं। और कर्म! अवस्तुः हे, इसलिए वह भी इस 
विस्तृत परिभाषा के अनुसार वस्तु! हैं। इस प्रकार, जिन कायदों से 
अधिकार प्राप्त होते हैं, उनके दे भेद किये जा सकते हैं । (१) मनुष्य- 
विषयक कानून ओर (२) वस्तु-विषयक कानून | इसे विस्तृत रूप में 
नीचे देते हैं 


कायदा 


| | 
मनुष्य-विषयक चस्तु-विषयक 


वास्तविक वस्तु-बिषयक अवस्तु-विषयक यानी 
कमे-विषयक 


| 
सक्रिय-र्म-विषयक हि 
४ चास्तव में कम की शास्त्रीय परिभाषा में 'अकर्म! कष्टे जानेवाले 
कमे भी शामिल हैं। क्योंकि दानां में सहृुल्प-शक्ति का समान ही: 
उपयोग होता है । यदि काई विष को ओषधि के अ्रम से पीने लगे और 
हम जानते हुए भी चुपचाप रहें, तो हम प्रत्यक्ष कमे कुछ नहीं करते ! 
तथापि यह 'अकर्म? यानी क्रियाहीन कर्म अवश्य हे । 
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६--ऊपर जो सेद हमने दिया है, उसका हमारे विषय के खलिएः 
विशेष उपयेग है नहीं । कायदे के विवेचन के लिए उसकी विशेष 
आवश्यकता होती है । हमारे विषय के लिए दूसरे दो प्रकार के वग-भेद 
विशेष उपयोगी हैं । 


पहला वर्ग-भेद कानून के निर्माण की विधि के अनुसार हो सकता 

है । उनके चार सेदों का विवेचन ऊपर दे ही चुके हैं । उनमें से पहले 
तीन भेद्‌ अलिखित? कहत्ला सकते हैं। (१) रूढ़ियों, रीतियों, रिवाजों 
रस्में, धर्माज्ञाओं का कायदा लाकिक कायदा (600770॥ |&ए?) हे । 
(२) दूसरे, न्‍्यायाधीश-कृत कायदे का भी विवेचन कर चुके हैं। 
(३) न्‍्यायमीसांसा के अनुसार जो कायदा बनता हे, उसे हम 
विज्ञानाक्त# कहेंगे । (७) व्यवस्थापक-विभाग-द्वारा बने कायदे लिखित? 
कहला सकते हैं। परन्तु 'छिखित' कायदों का बनानेवाली सत्ता सदा 
बही नहीं रहती | बहुधा अब सब देशों में इस काय के लिए व्यवस्थापक- 
सभाय होती हैं और उनके द्वारा कायदे बना करते हैं। परन्तु इनके 
अलावे बड़ी भारी आवश्यकता पड़ी तो शासन-विभाग के सर्वोच्च 
अधिकारी भी कुछ काल के लिए कुछ कायदे बना सकते हैं। तीसरे, 
कुछ देशों में व्यवस्थापक-सभाये दो तरह की होती हैं। एक वह जिसमें 
मामूली कायदे बना करते हैं। दूसरी वह कि जिसमें राज्य-संगठन के 
कायदे बना करते हैं। इस प्रकार चोथे वर्ग के तीन उपभेद होा। सकते है । 
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ऑप्यहा पर हमने “शास्त्रोक्त! रूढ़ शब्द का उपयोग नहीं किया क्योंकि 
रूृढ़ि आर घमं के अनुसार जो बात होती हे, वह भी शाखोक्त कहलाती 
है । रूढ़ि और धमम के बहुत से नियम हिन्दुस्तान में पुस्तकों में लिखे जा 
चुके हैं । और इन पुस्तकों का लेग बहुधा “शास्त्र” कहते हैं। जो बातें 
लिखी नहीं गई हैं, परन्तु पुस्तकों (यानी शास्त्रों) में लिखी हुई बातों 
सुसड़्त हैं, वे भी शाख्रोक्त कहलाती हैं। सारांश, “शाख्रोक्त' शब्द का 
अर्थ बड़ा अनिश्चित हो चुका है । 
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- (क) मामूली विहित कायदा, (ख) हुक्मनामा या हुकक्‍मी कायदा और 
(ग) राज्यसड्ठनात्मक कायदा । 
१०--एक दूसरे प्रकार का वर्ग-भेद कायदे के सम्बन्ध की दृष्टि से 
है। सकता है । इसके दो मुख्य भेद हैं। (१) राज्य-विषयक कायदा; 
इसमें राज्य ओर व्यक्ति के सब प्रकार के सम्बन्धों का घिचार रहता 
हैं। (२) व्यक्ति-विषयक कायदा इसमें व्यक्ति-व्यक्ति के सम्बन्ध का 
विचार रहता हैं । 
(१) सारे कायदों के अनुसार निणेय ओर शासन राज्य ही करता 
है । परन्तु राज्य-विषयक कायदे में यह विशेषता है कि राज्य एक 
पत्चकारः भी होता है। इन कायदों के तीन उपभेद किये जा सकते हैं । 
(क) 'सज्ञडनात्मक! कायदे में राज्य का सड्अठढन लिखा रहता है । राज्य 
में कान कान से अड् चाहिए, उनका अधिकार क्या होना चाहिए और 
उनका उपउ्योग किस रीति से होना चाहिए इत्यादि बातों का स्थूल वर्णन 
इनमें रहता हे । सारांश, राज्य-प्रभुता, सवराजकीय सत्ता, डसकी 
यन्त्र-सामग्री ओर उसके कार्यो' का निश्चय इसी से होता है। (ख) 
शासन-विषयक कायदा दूसरा उपभेद है। इसमें यह विस्तार-पूवक 
लिखा रहता हे कि राज्य-सड्गरठनात्मक कायदे में दिये स्थूछ अधिकारों का , 
उपयोग किस किस रीति से हो । इसमें सरकार के श्रद्ज-प्रत्यद्धा ओर 
डनके कार्यों, ओर अधिकारों का विवेचन रहता है। ओर यह भी बत- 
लाया रहता हे कि किसी के अधिकारों का यदि भड़् हो तो उसके 
नुकसान की पूत्ति किस प्रकार हो सकती है। (ग) फौजदारी कायदा 
और फोजदारी तजबीज । शान्ति ओर व्यवस्था के छिए यह आवश्यक 
होता है कि यदि कोई पुरुष राज्य का किसी प्रकार हानि पहुँचावे या 
लेाकहित के छिए उसके बनाये नियमों का किसी प्रकार उछडघन करे, तो. 
सरकार उसे दण्ड दे । राज्य के अधिकारों पर हस्तक्षप करने से जिन 
कायदों का उलछकूघन होता है ओर इस उलछडघन के लिए जिन कायदों में 
>दण्ड छिखा रहता हैं, वे फौजदारी कायदे हैं। अपराधियों को सरकार 
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किस रीति से दण्ड दे इस बात के नियम जिन कायदों में दिये रहते ' 
हैं वह फोजदारी तजबीज कहलाती है । 

(२) व्यक्ति-विषयक कायदों में दाने पक्ष व्यक्ति ही होते हैं ओर 
सब कायदे के अनुसार सरकार न्यायाधीश का काम करती है। करार- 
नामा, जायदाद, इत्यादि विषयों के कायदे इस भेद के उदाहरण हैं । 

११--कभी कभी ओर एक तरह के कायदे का उल्लेख होता हैं । 
राष्ट्रों राष्ट्रों के बीच जिन नियमें। का पान होता है, उन्हें लेाग 
अन्तर्राष्ट्रीय कायदा' कहते हैं। परन्तु कायदे की परिभाषा के अनुसार 
इन्हें 'कायदा? नहीं कह सकते । राष्ट्रों राष्ट्रों के बीच जिन नियमें। का 
पालन होता हैं, उनका पालन करवानेवाली काई बाकायदा सत्ता नहीं 
होती । आर बाकायदा सत्ता के बिना 'काँयदे! की कल्पना नहीं हो 
सकती । इन नामधारी अन्‍्तराष्ट्रीय कायदों' के ब्ियम ओर अधिकार 
बहुघा करारों के कारण उत्पन्न होते हैं, या वे नीति के नियम रहते 
हैं। उनके पालना या न पालना प्रत्येक राष्ट्र की इच्छा पर अ्रवढम्बित 
है--उनका पालन करने के लिए कोई राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र का 
बाकायदा मजबूर नहीं कर सकता । इन कायदाँ का अधिक विवेचन: 
आगे एक अध्याय में दिया है । 


चोथा परिच्छेद 
राजकीय बन्धनों के कारण 


१--राजकीय बन्धनों के रूच्षण जानने पर राजकीय बन्धनों के, 
कायदों की आज्ञाओं का मानने के, कारणों का विचार करना होगा । 
शज्य के उद्दशों से राजकीय बन्धनों का बड़ा धनिष्ठ सम्बन्ध हे। इस- 
लिए अब देखना चाहिए कि हम राजकीय आज्ञायें मानने के लिए क्यों 
बाध्य हैं। व्यक्ति पर राज्य 'के ही बन्धन नहीं होते किन्तु व्यक्ति के भी 
व्यक्ति पर आपस में बन्धन होते हैं । ये बन्धन हमें क्यों मानने चाहिए ? 
इसी का उत्तर इस परिच्छेद में दिया जावेगा । 

२--राज्य सर्वोच्च संस्था है । उसके अस्तित्व से मनुष्य-जीवन के 
सर्वोच्च उद्द शों की पूलि होनी चाहिए । परन्तु मनुष्य-जीवन के उद्देश के 
विषय में कई सतभेद हैं । काई तो मानते हैं कि मनुष्य जिस परमावस्था 
को प्राप्त कर सकता है, वह इसी जगत्‌ में शक्य है । कोई मानते हैं कि 
'नहीं, यहाँ जो परमावस्था प्राप्त है सकती है, उसके परे भी कोई 
स्थिति है आर उसी का उच्चतम कहना चाहिए । पूर्णावस्था के विषय 
में ये दो मतभेद अवश्य हैं, तथापि इस जगवतू के परे की स्थिति की 
शक्‍यता माननेवाले उससे पहले एक ब्राह्मी स्थिति मानते हैं। और 
इस ब्राह्मी स्थिति में ओर पाश्चात्यों की ऐहिक पूर्णावस्था की कल्पना 
में बहुत भेद नहीं है। श्रोमद्भगवद्गीता में स्थान स्थान पर इस स्थिति 
का वर्णन है। 'जिससे लछोग उद्धिन्न नहीं होते और जो छोणों से डद्विप्न 
नहीं होता, जो चित्य सन्तुष्ट ( रहता है ) इृष-खेद, भय-विषाद, 
सुख-दुःख से जो मुक्त ( रहता है ), जो अपने ही में सन्तुष्ट 
( रहता है ), त्रिगुणों से जिसका अन्तःकरण विचक्षित नहीं होता, 
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्टु 


स्तुति-निन्दा ओर मानापमान सब जिसे बराबर ही हैं, ओर सर्व- 
भूतान्तैगत आत्मेक्य को पहिचान कर और आसक्ति छोड़कर साम्यडुद्धि 
से धेय ओर उत्साह के साथ अपने कत्तव्य-कर्म करता है,” वही इस 
अवस्था का पहुँचता है । यह गीता का वर्णन है । पाश्चात्य अंथकारों 
का वणन सुनिए । ज्ञानी पुरुष “शान्त, समबुद्धि अथवा परमेश्वर के 
समान सदा आनंदसय रहता हे और उसके कारण छोगों के और 
लोगों के कारण उसको कोई कुश नहीं होते ।??% इसी प्रकार, सदाचार 
श्रेयस्कर है ऐसा जानकर ही जो सदाचार का बतांव रखता है, जिसके 
सदाचार में काई ऐहिक अथवा सानसिक सुख की हालसा नहीं रह 
जाती, उसकी मनुष्य की पूर्णावस्था कहना चाहिए 4॥ सारांश, मनुष्य 
की कम से कम ऐहिक पूर्णावस्था के विषय॑ में पाश्चात्यों में ओर हममें 
बहुत मतभेद नहीं है । यह स्थिति कभी पहले सबको प्राप्त हुई थी 
या नहीं इसके विषय में मतभेद अवश्य हे, तथापि दोनों की भावना है 
कि आगे कभी यह स्थिति अवश्य प्राप्त होगी। “स्थितग्रज्ञ! होना ही 
मनुष्य का परम ध्येय हे । 


३---ऊपर हमने जिस अवस्था का वणन किया है, उसे स्थितग्रज्ञता, 
जाह्मी स्थिति, सिद्धावस्था अथवा मलुष्य की पूर्णांवस्था कुछ भी कहो, 
परन्तु एक बात सबसें पाई जाती है | वह यह हे कि नीतिमत्ता के परम 
विकास का स्वरूप इन्हीं में पाया जाता है। जो ब्रिगुणातीत, सम- 
बुद्धि, किकास, भय, विषाद के परे, सुख-हुःख से मुक्त, मानापमान 
ओर स्तुति-निन्दा की कल्पना से दूर, आत्मसन्तुष्ट ओर आनंदमय हेः 
गया हे, उससे बढ़कर किस ऐहिक स्थिति की कल्पना कर सकते हैं ९ 
नीति का परम विकास ओर कहाँ दीख सकता हे ? इसी लिए अपने 
ग्रहाँ ऐसे मनुष्य का नीतिमा्ग का दुशक माना है। क्योंकि 'महाजनों 
येन गतः स पन्‍था:” अथवा “यद्यदाचरति अश्रष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः? ! 
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् 
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- और यही कल्पना पाश्वात्यों में भी है। अफलातून का कहना हे कि “तत्त्व- 
ज्ञानी युरुष का जो कम उचित जान पड़े, वही शुभ ओर न्याय्य है। 
मामूली लेाग कतेव्याकृतेब्य का निशेय नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें 
उचित हैं कि थे तत्वज्ञानियों के निणशयों का माने ।? अरस्तू का भी ऐसा 
ही मत है। और आधुनिक विद्वान्‌ भी यही बात कहते हैं। इसका 
कारण स्पष्ट ही है। इस समय बुद्धि और वासना दोनों संयमन से 
शुद्ध हो जाते हैं | बुद्धि का पूर्ण विकास होने पर वासना डसके हाथ सें 
रहती है, वह फिर कलुषित नहीं होने पाती। उस समय सद्ाचार ही 
उसे श्रयस्कर जान पड़ता है । उसका कारण वह नहीं बतला सकता। 
सदाचार श्रेयस्कर है, इतना ही वह जानता है। आसक्तिरहित बुद्धि 
होने पर जे! आचार अन्तरात्मा को ठीक मालूम होता है, वही सदा- 
चार है। इससे बढ़कर सदाचार का और कोई परिमाण नहीं हो सकता । 

४--परन्तु नीति की यह परमावस्था प्राप्त होने के लिए काल 
चाहिए। उस अवस्था के पहले नीति नहीं रहती ऐसा कोई नहीं 
मानता । उसके पहले भी नीति थोड़े बहुत ओश में अवश्य रहती है । 
यदि उससे पहले नीति का अस्राव माना जाय तो नीति की परमावस्था 
की सिद्धि की शक्‍्यता ही नहीं देख पड़ती । एक मीऊछ पर पहुँचने के. 
लिए जिस प्रकार गज गझ दो दो गज्ञ चलना ही होगा, कुछ माग तय 
करना ही होगा, उसी प्रकार नीति की परमावस्था के पहले भी भिन्न 
भिन्न श्रेणी की नीतिमत्ता को प्राप्त करना होगा। काय करने के लिए, 
वासना को बुद्धि-हारा नियन्त्रित करने के लिए, नीति के अनेक टप्पे 
मानने ही होंगे । और इसलिए समाज का अस्तित्व मानना आवश्यक 
है। परमावस्था के समय न वासना का प्रश्न हे ओर न बुद्धि का । ऐसा 
पुरुष जो कुछ करता है, वह सब शुद्ध वासना से और शुद्ध बुद्धि से 4 
परन्तु साधारण अवस्था में बुद्धि ओर वासना का महत्त्व बड़ा भारी 
है। वासना श्रेरणाशक्ति है, वह अनेक कार्य करवाती है और बुद्धि ज्से 
शेकती तथा ठीक मार्ग में ले जाती है। यदि बुद्धि वासना का गुलाम 
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डेकर मनमाने भटकने हूग जाय तो दुनिया में बड़ी कढिन समस्या 
उत्पन्न होगी । अनीति का चारों ओर साम्राज्य हा जावेगा । महायुद्ध 
से हानेवाली स्थिति से भी यह स्थिति बहुत भयक्ूर होगी। यदि 
नैतिक नियम छोड़कर हर कोई चाहे जैसा करने रूग जावे तो घण्टे भर 
में ही जगत्‌ का अस्तित्व मिट जावेगा । बुद्धि के नियन्त्रण के बिना खब 
जगह अनाचार छा जावेगा । काय के लिए वासना आवश्यक है क्योंकि 
( कम से कम मामूली मलुप्यों के ) काय बिना वासना के नहीं प्ररित 
होते । तथापि उनके ओचित्य-अनोचित्य का भार बुद्धि पर ही है । हेतु 
के कारण ही काय उचित अथवा अनुचित होते हैं। साधारण लोगों के 
कार्यों की नीति और किसी प्रकार नहीं जांची जा सकती । यह शक्य 
है कि कभी कभी किसी के कार्यों के हेतुओं का पता छगाना कठिन हो ! 
ओर इस कारण कभी कभी हमें केवल कार्य ही अनुचित समझने पड़ते 
हैं । इसके उदाहरण समाज में सदैव देख पड़ते हैं । अच्छे अच्छे दानियों 
अथवा व्यागियों के हेतुओं के विषय में मतभेद हुआ करते हैं ओर छोग 
हज़ारों कल्पनाये करते रहते हैं । परन्तु आखिर को दान अथवा त्याग 
की प्रशंसा करनी ही होगी | इसी प्रकार, जिसकी खासी आमदनी हे, 
जह यदि बहुत ही कंजूसी से रहे तो छोग उसकी निन्‍्दा करंगे, चाहे 
डसका भीतरी हेतु कितना भी उच्च क्‍यों न हो । जिन कार्यों के हेतु 
जान नहीं सकते या मालूम नहीं, उनका निणय लेग इसी अकार करते 
हैं। परन्तु एक बात स्मरण रखनी चाहिए। जब हम हेतुओं का पता 
नहीं लगा सकते और कार्या' का ही उचित अथवा अनुचित कहते 
हैं, इस समय उस काय के ( अज्ञान अथवा साधारणतः अज्ञेय ) 
हेतु का अस्तित्व अवश्य मानते हैं। क्योंकि हेतु के बिना काय 
होते ही नहीं | इसलिए बुद्धि का हेतु यानी बुद्धि के चालन देनेवाल्ी 
वासना, और वह बुद्धि नेतिक दृष्टि से बड़े महस्व की बातें हैं । 
और बुद्धि से उचित काम लेनेवाली शक्ति"समाज हैं। समाज ही 
डसको डचित काय करने का बाध्य करता है। क्योंकि नीति के बन्धन 
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: में समाज का अस्तित्व रखा ही हैं । बन्चन की कल्पना में हीः 
बन्धन करनेवाला ओर बद्ध पुरुष ऐसे दो पुरुषों की कम से कम 
कल्पना रखी ही हे । परमावस्था की बात जाने दो । और 
यह भी स्मरण रखे कि यह परमावस्था बहुत काह के बाद समाज 
में रहकर, बन्धनों का पालछते पालते ही, ग्राप्त होती है। अर्थात्‌ 
बिचली अवस्था के लिए. छोक-संसग से होनेवाले बन्धन अत्यावश्यक 
हैं। नहीं तो बुद्धि का नियन्त्रण नहीं हा सकता | बन्धन का मुख्य 
तत््व नियन्त्रण ही हे । यदि अश्रात्मप्राप्ति, सिद्धावस्था, ब्राह्मी 
स्थिति, अधवा नेतिक पूर्णावस्था मनुष्य का परम ध्येय है, तो 
उसके लिए प्रयत्न करना अ्रत्यावश्यक हे। यह उच्दश यदि कल्पना 
में ही बना रहा तो आकाश में बड़े बड़े अनन्त सूयथ रहने पर भी 
जिस प्रकार उनके प्रकाश से हमें लाभ नहीं होता, उसी प्रकार इस उच्दे श. 
से लाभ न होगा । इसके लिए हमें कमें करने ही चाहिए और वास्तव 
में मनुष्य क्षण भर भी 'अकर्मकृत” हो नहीं सकता। इसलिए उहशः 
निश्चित करके तदनुसार काय करना होगा। 
४--अब यह स्मरण रखना चाहिए कि व्यक्ति ओर समाज के उद्दश. 
जिस प्रकार परस्परावरूम्बित हैं, उसी शकार व्यक्ति और समाज की: 
नीति परस्परावलढम्बित है। समाज का नीतिमान्‌ कब कहेंगे ? जब 
किसी समाज में राजकीय, सामाजिक, आधिक, घामिक और व्याव- 
हारिक संस्थाओं में ओर रीतिरिवाजों में न्याय, सुविचारों की परि- 
पेषकता, परस्पर का सहायता करने की बुद्धि, इत्यादि गुण बहुतांश में 
देख पड़ेंगे, तब ही कहेंगे कि वह समाज नीतिसान्‌ होगया । जब राज्य 
की कारवाई में कुछ भी नियम नहीं देख पड़ते, विवाह-बन्धन नहीं है 
शराब आदि का साम्राज्य होगया है, जान-माल का ठीक-ठिकाना 
नहीं, उस समाज को कोई क्योंकर नीतिमान्‌ कहेगा ? सारांश, नियम- 
द्वध समाज ही नीतिमान्‌ कहलाने के योग्य हो सकता हैे। व्यक्ति ओर 
व्यक्धि, व्यक्ति और संस्था, संस्था ओर संस्था के परस्पर पर जो बन्धन 


बा 
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हैं, वेही समाज के नानाविध नियमों के रूपों में देख पड़ते हैं । किसी 
समाज में जो नियम हैं, वेही उस समाज की नीति के दिग्दशक हैं । 
राज्य ऐसी संस्था हे जो व्यक्ति और अपने उपाड़्ः संस्थाओं द्वारा इनमें 
से बहुत से नियमें। का पालन करवाती हे और इस तरद्द वह अपने 
व्यक्तियों के, उपाड़ः संस्थाओं के ओर अन्त में निज के विकास के लिए 
सहायक होती हे । इसी लिए समाज के बिना नौति की कल्पना का 
अस्तित्व ओर विकास नहीं हो सकता । राज्य के होने से बन्धन अवश्य 
पैदा होते हैं, परन्तु इस राज्य-संस्था का अस्तित्व नेतिक विकास के 
लिए अत्यन्त आवश्यक है। उसके बिना नेतिक विकास की शक्‍्यता 
नहीं है । 

कभी कभी युद्धों में देखते हैं कि छोग खुशी से जान-मारू समपण 
करने को तेयार रहते हैं। गत महायुद्ध में मिन्रपक्ष के लोगों में, 
विशेषतः फ्रांस, इग्लेंड, सबिया, बेल्जियम इत्यादि देशों में, जो 
स्वाभिमान और स्वदेशग्रम देख पड़े, देश के लिए लाग जो कुछ करने 
को तैयार थे, उससे यही जान पड़ता हे कि राजकीय बन्धन टढोगों के 
आवश्यक हे और आवश्यकता पड़ने पर उसके लिए सर्वसमपंण करने 
को वे तैयार रह्दते हैं। ऐसा क्यों ? वे दूसरों का राज्यशासन क्यों नहीं 
चाहते ? प्राण भी दे देना क्‍यों चाहते हैं ? इसका एक ही वास्तविक 
उत्तर हे कि नैतिक विकास के लिए वे 'स्वतंत्र” रहना चाहते हैं, वे 
अपने कायय अपने ही हेतुओं से प्ररित होकर करना चाहते हैं, दूसरों 
के हेतुओं के कारण नहीं | इस “राजकीय स्वातन्द्रय! में “व्यक्तिगत 
आत्मस्वातन्त्य” भी रखा है । राजकीय स्वातन्त्र्य के नष्ट होने से व्यक्तिगत 
आत्मस्वातन्द्र4 भी नष्ट हो जाता हे। आत्मस्वातन्त््य के नष्ट होने पर 
नेतिकू विकास की शक्‍्यता नहीं रह जाती । अत्युत, नेतिक अधोगति 
प्रारम्भ हो जाती हे । क्योंकि पराधीनता की अवस्था में हमारे कार्यो के 
हेतु हमारे नहीं रह जाते, वे राज्य चलानेवाली शक्ति के हो जाते हैं । 
और ऊपर जैसा बतला चुके हैं, नेतिक विकास के लिए राज्य और 
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ब्यक्तियों के डह्दश एक ही होने चाहिए । पराधीनता में ऐसा होना कुरीब 
कुरीब अशक्य है । 

६---इस पर कोई कहे कि नेंतिक विकास के लिए यदि स्वातन्त्रय ही 
आवश्यक है तो राज्य के अभाव में तो पूरी स्वतन्त्रता ग्राप्त होती हैं, 
फिर राज्य-रूपी बन्धन पेदा करने की आवश्यकता क्यों ? यह प्रश्न करने- 
वाले का हमारा उत्तर यह हे कि स्वातन्त्य का अथे ही आप न समझे । 
स्वातन्त््य का अर्थ यह नहीं कि ग्रत्येक व्यक्ति मनमानी करने छूग जाय । 
जब ढोगों की मनमानी चलन हूगती हे, तब स्वतन्त्रता किसी अंश में 
भी बच जाती है क्या ? जब किसी बात का निश्चय नहीं, जब जान- 
माल का ही ठीक-ठिकाना नहीं तो कौन से काय '“स्वतन्त्रता'-पुवेक 
लेग कर सकते हैं ? जब रात-दिन डर बना है, तब काय भी कोन से 
शक्य हैं ? इस समय यदि किसी बात की स्वतन्त्रता है तो मारने की 
और मरने की, किसी उहृश के अनुसार कार्य करने की नहीं | अराजकता 
में भी कभी काय करने की स्वतन्त्रता रह सकती है ? अराजकता की 
अवस्था की कल्पना भी करना कठिन हे | ऐसी अवस्था जब कभी 
आती है, उस समय जगत्‌ का अस्तित्व ही मिटने की सम्भावना देख 
पड़ती है । उस समय उददश-प्रेरित कार्यो' का कहाँ पता रहता हे ? 
धर्म ओर नीति, जान और माल, सबके नाश का ही वह समय रहता 
है । हम नहीं समझूते कि ऐसी स्वतन्त्रता की काई इच्छा करेगा। 

मनुष्य-जीवन के उच्च उद्दशों का छक्ष में रखकर समाज की संस्थाओं 
ओऔर व्यक्तियों के आचरण के नियमन के लिए जो नियम बनते हैं, 
उन्हीं से वास्तविक स्वतन्त्रता? पेदा होती है, इसी समय मनुष्य अपसे 
जीवन के डहुशों के परिषेषक कार्य कर सकता है | मनुष्य का विकास 
ऐसी ही अवस्था में हो सकता हे, अराजकता की अवस्था में नहीं.। 
मनुष्य के जीवन का ही जहाँ ठीक-ठिकाना नहीं, वहाँ नैतिक विकास 
की बात कौन साच सकता है ? सारांश, राजकीय बन्धनों के बिना 
हमारे उच्च उदश सिद्ध नहीं हो सकते, हमारे उद्देशों की सिद्धि के लिए 
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राजकीय बन्धचन आवश्यक हैं, अपनी ही भलाई के लिए हमें राजकीय 
बन्धन मानने पड़ते हैं । 

७--परन्तु प्रश्न हो सकता हे कि इन राजकीय बन्धनों की भी कोई 
सीमा हे ? अथवा क्‍या वे हमें चाहे जिस बात में चाहे जहाँ तक बद्ध 
कर सकते हैं ? राज्य के उद्देश में ओर ऊपर के विवेचन सें ही इसका 
उत्तर आगया है। बन्धचन काय को हो सकता है, अकेले हेतु को नहीं, 
दूसरे, ये बन्चन ऐसे हों कि जिससे अन्तिम हेतु की सिद्धि हो | इन दो 
त्चों सें कायदों के तत्त ओर उनकी सीमा दोनों बाते रखी हैं । इसलिए 
इन दो तत्त्वों का विशेष विवेचन करना होगा । 

८--बन्धन कार्यों को हो सकता हे अकेले हेतु का नहीं, इसका 
क्या अथे है ? हम देखते क्या हैं कि जब न्यायालूय में विचार होता है तो 
केवल कार्यो की ही ओर न्यायाधीश दृष्टि नहीं देता, कायदे में केवल 
प्रत्यक्ष काय. दण्डनीय नहीं होते । यह शक्‍्य है कि किसी के शरीर 
अथवा जायदाद को मैं नुकुसान पहुंचा जाऊँ, परन्तु कायदे में केवछ 
इस नुकुसानी की ओर, मेरे प्रद्यत्त काय की ही ओर, दृष्टि नहीं दी 
जाती । कायदे में इस बात का भी विचार रहता है कि इस नुकुसान के 
पहुँचाने में मेरा उ्देंश था या नहीं, यदि प्रत्यक्ष डद्दश नहीं था तो मैं 
इस बात का पहले से साच विचार सकता था या नहीं, इस 
नुकुसान की आशडूनस पहले से मुझे हो सकती थी या नहीं, नुकुसानी 
का यह काय किसी दूसरे कार्य के करते समय तो नहीं हुआ जो नीति 
की दृष्टि से बराबर डचित काय था, इसमें किसी प्रकार की असावधानी 
तो नहीं हुईं, इत्यादि । इन अनेक आनुषंगिक बातों की ओर भी न्याय 
की दृष्टि रहती है । इसका यह अर्थ नहीं कि काय का छोड़कर मेरे मन 
की काई बात दण्डनीय हो सकती है। यह स्पष्ट ही हे कि मेरे मन के 
भाव दण्डनीय नहीं हो सकते । दण्डनीय होगे तो काय ही । जब तक 
में कुछ ऐसा काय न करू कि भेरे मन के भावों का कुछ प्रद्यक्ष स्वरूप 
किसी प्रकार दीखने छूग जावे तब तक में दण्डनीय नहीं समक्का जा 
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- सकता । जब तक मेरे विचारों का काई व्यक्त स्वरूप न मिले, तब तक 
यह नहीं समझ सकते कि मैंने कोई काय किया, फिर मेरे मन में 
हज़ारों बुरे विचार क्‍यों न भरे हों । किसी को मार डालने का विचार 
मेरे सन में भल्ते ही बना रहे, परन्तु जब तक सें उसकी कुछ तेयारी 
नहीं करता या अपने शब्दों से स्पष्ट नहीं बतला देता कि मैं ऐसा ऐसा 
करू गा तब तक कायदे के चह्नल में मैं नहीं फेस सकता । 

कभी कभी हम छोग कहा करते हैं कि यह कार्य मेंने अपने सन 
के विरुद्ध किया । इसका यदि यह मतलरूब किया जाय कि मैंने बिना 
हेतु के ही यह कार्य किया तो इसमें कुछ भी सत्य नहीं है, बहुधा 
बिना हेतु के कार्य होते ही नहीं । यदि सिर घृम गया हो या हम निद्वा 
में हों तो बात अछग है । ऊर्पर के वाक्य का एक अथ यह हो। सकता 
है कि मेरे हाथ से जे काय हुआ उसमें वास्तव में दूसरे की शक्ति 
थी, मेरी नहीं--उस दूसरे पुरुष ने किसी ज़ोर के सहारे मेरे शरीर द्वारा 
वह काय करवाया । इस अवस्था में काय तो हुआ, पर वह मेरा कार्य 
नहीं हे, उसके लिए! में ज़वाबदार नहीं । यदि काई शक्तिमान्‌ पुरुष मेरा 
हाथ घर कर बंदूकु का घोड़ा चल॒वा दे और उससे कोई मर जाय तो में 
किस प्रकार जवाबदार हो सकता हूँ | दूसरा अथ यह हो! सकता है कि. 
मेरे शरीर के स्वाभाविक गति के कारण कुछ काय घटित हो जावे 
जिन पर मेरा कुछ भी बस न चल सके । निद्रा का उदाहरण ऊपर बत- 
लाया ही है। बिद्रा में करवट बदलते या हाथ या पैर फटकारते समय 
यदि कोई पास बेठा हे! या काई वस्तु पास रखी हो ओर उसे मेरे इस 
समय के कार्यो' से नुकसान पहुंच जाय तो में क्योंकर जवाबदार हो 
सकता हूँ । चलते चलते मैं किसी पत्थर पर ठोकर खाकर गिर पड़ा, 
सासने एक पुरुष चलता था, उस पर में इस कारण जा गिरा, और 
इसे चोट पहुँच गईं तो उसमें मेरा कया वश है ? तीसरा अथ यह दो 
सकता है कि किसी अत्यन्त बलवान प्रभाव के कारण मैंने यह काय 
किया, परन्तु उसे करने में मेरी वास्तविक इच्छा न थी। परन्तु ऐसे 
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समय में बहुधा यह काय मेरा ही ठहराया जावेगा । क्योंकि यह काये 
करने में मेरी मंशा अवश्य थी, चाहे वह किसी कारण से क्‍यों न 
उत्पन्न हुई हो ओर मेरी आन्तरिक इच्छा के विरुद्ध क्यों न हो। यदि में 
जानबूक कर कुछ करता ही नहीं तो वह काय घटित होता ही नहीं । 
मन के सक्कूल्प के बिना, मानसिक ग्ररणा-शक्ति के सिवा, ऐसे काय हो 
'ही नहीं सकते । इसी लिए यह काय मेरा है। यह सम्भव हे कि उसकी 
परिस्थिति पर, जिस बलवान कारण ने सुम्ते ऐसा करने को बाध्य किया 
डस पर, ध्यान दिया जावेगा और अवश्य दिया जावेगा, तथापि काय 
की ज़िम्मेदारी में किसी पर सवंधा नहीं कोंक दे सकता । वह बहुतांश 
में सुझ पर है। अत्यन्त बढवान्‌ मानसिक अथवा शारीरिक बिकारों के 
अधीन होकर किये हुए कार्य इसी तरह के होते हैं। एक उदाहरण 
समाज में हमेशा देखने में आता है। भय दिखाकर कई बार अच्छे लोगों 
से भी अनुचित काय करवा लिये जाते हैं। सारांश, काय में हेतु का 
विचार रखा रहता है | उसके बिना में दण्डनीय नहीं हो सकता। 
परन्तु अकेले हेतु भी दण्डनीय नहीं हो सकते । मेरे हेतुओं का काई 
इृष्ट स्वरूप अवश्य मिलना चाहिए | जब मेरे हेतुओं का काई ऐसा 
स्वरूप मिल जावे कि मुझसे नुकुसान होने की सम्भावना स्पष्ट हो तब 
'ही अधिकारी मेरे कार्यो को रोकने का अथवा मुम्झे दण्ड देने का 
अधिकार दिखला सकते हैं, अन्यथा नहीं । हेतु तो होना ही चाहिए, 
पर उनका कुछ न कुछ दृष्ट स्वरूप भी दिखलकाई पड़ना चाहिए । तब 
ही कायदा सुर पर छागू हो सकेगा। 

इसमें एक बात का खुलासा करना होगा । तात्विक दृष्टि से 'अकाय! 
भी काय ही होते हैं। जो कार्य मुझे करने चाहिए, उन्हें यदि में जान- 
बूककर न करू , तो उन्हें न करने का मेरा हेतु या असावधानी या 
विस्मरण स्पष्ट है। यदि न करने का हेतु है, तो मेरा अपराध स्पष्ट 
ही है । सुझे जो कार्य करना उचित था, पर जिसे समेंने जानबूझ कर 
जन किया उसके लिए मुझे छोड़ ओर कोन ज़िम्मेदार है ? असावधानी 
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की तो मैंने ही, दूसरे ने नहीं। सुझू पर ज़िम्मेदारी थी कि में सावधानी 
रखता । या यदि करने को भूछ गया तो में ही, दूसरा नहीं । मुझे 
उचित था कि मैं स्मरण रखता । ये सब अक्ृत काय! हैं। सने।विज्ञान 
की भी दृष्टि से जानबूक कर न करने के काय मेरे ही काय हैं। किसी 
काय को करना जितने ओश में मन का काय होता है, उतने ही अशः 
में किसी काय को न करने का संकल्प करना सन का ही काय होता 
है । कई बार हम व्येग दूसरों को अनुचित अथवा हानिकर काय, 
करते देख कर भी चुपचाप रह जाते हैं अधवा स्थान से चल देते हैं । 
चुपचाप रहने की अ्रथवा चल देने की क्रिया जानबूक कर या सह्कल्प- 
सहित की जाती है| असावधानी या भर मनोविज्ञान की दृष्टि से 
खकृत काय! नहीं होते क्योंकि उनके किए मन का किसी प्रकार का 
सद्भुल्प नहीं हुआ । तथापि उस असावधानी था भूल की नेतिक जवाब- 
दारी सुझ पर ही है। यदि यह नेतिक जवाबदारी मुझ पर न डाली जाय 
तो मैं ऐसी असावधानी या भूल बार बार करने रूग जाझूँ, सावधानी 
या स्मरण न रखने का काय सुझूसे बार बार होने रंग जावे। इस 
नतिक जवाबदारी का मुक्के अहण करना ही होगा। सारांश, अपनी 
नेतिक जवाबदारी पूरी करने के लिए भी कायदा सुझे बाध्य कर 
सकता है| परन्तु यह बात स्पष्ट दीख पड़ कि में अपनी नंतिक जवाब- 
दारी नहीं निब्राहना चाहता हू'। जिस समय कोई पुरुष अपनी नतिक 
जवाबदारी पूरी नहीं करना चाहता आर कायदा उसे ऐसा करने को 
बाध्य करता है, उस समय नेतिक जवाबदारी के उच्च हेतुओं को वह 
हमारे मन में भर नहीं सकता । वह हमसे काय ही करवा ले सकता 
है, हमने यदि काय पूरा किया तो फिर वह नहीं देखता कि हमने 
उच्च हेतु से किया या नीच हेतु से, कायदे की जबरदस्ती के कारण 
किया अथवा नेतिक विचार से प्रेरित होकर । कार्य कर चुकने पर 
बाकायदा जवाबदारी हमने पूरी कर डाली । डाक्टर जब चीरफाड़ करते 
हैं तो यह आवश्यक है कि वे सत्र उचित खबरदारी कर रे ताकि रोगी 
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का आवश्यकता से अधिक कष्ट न हे, या उसकी जान का धोखा न हो । 
यह काय वह दया या सहानुभूति से प्ररित होकर करता हैं या केवल 
कायदे की जबरदस्ती के कारण, यह बात अठरूग हैं । कायदा डाक्टर 
के सन में दया या सहानुभूति नहीं पेदा कर सकता | वह उसे केवल 
डखित कार्य करने को बाध्य कर सकता है । उच्च हेतु से काय. कर- 
वाना कायदे की शक्ति के बाहर है। और इसका कारण स्पष्ट ही है । 
जिस प्रकार केवत्ट मन के ब॒रे हेतु के लिए हम दण्डनीय नहीं हा सकते 
उसी प्रकार यदि हमते उचित कार्य किया है तो उसके आन्तरिक हतु 
के लिए भी वह हमें जवाबदार नहीं कर सकता । केवल हेतु डसकी 
पहच के परे है । 

$४--परन्तु प्रश्न हो सकता हैं कि क्‍या हमारे सारे सहंतुक श्रदयक्त 
काय द॒ण्डनीय हे। सकते हैं ? क्या हम ऐसे कार्यो' के लिए बाकायदा 
जवाबदार हो सकते हैं ? इसके लिए दो बातों का विचार 
करना होगा । एक तो सारांश में यह देखना होगा कि इच वाकायदा 
जवाबदारियों को पूर्ण करवा लेने के साधन कौन से है । दूसरे उनसे 
हमारे अन्तिम उद्श यानी नेतिक विकास के लिए कर्डा तक सहायता 
पहुंचती हैं, उनसे हमारे उद्देश के सिद्ध होने की कहाँ तक 
सम्भावना है । 

कायदे की जवाबदारी पूर्ण करवा लेन के साधन बहधा ये हैं:-- 
(१ ) दण्ड का डर या किसी प्रकार के लाभ का लाभ दिखला कर 
काय करवा लेना था कोई विशिष्ट कार्य करने से रोकना, चाहे इस उद्देश्य 
की ( यानी काय करवा लेने की या उसे रोकने की ) सिद्धि हीनतम हेतु से 
क्यों न हो। बाकायदा कार्य अथवा अकाय पूर्ण हुआ तो कर्ता के हेतु की 
आर कायदा दृष्टि नहीं दे सकता। पर काय जान-बूक कर किये हों | 
इसका उदाहरण ऊपर अभी बतला चुके हैं। ( २ ) किसी प्रकार की 
जबरदस्ती करना, जेसे ( क ) अपने बन्धनों का ताड़ते की आर जिनकी 
प्रवृत्ति हा, उन्‍हें ऐसा करने से रोकना; था ( ख ) जो अपनी जवाबदारीः 
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'मू् न करता हो, उसकी शक्ति या जायदाद का उस काय के लिए 
जबरदस्ती उपयोग कर लेना । उदाहरण, पत्नी का यदि पति छोड़ दे तो 
डसकी परवरिश का बन्दोबस्त कर देना, या कुज्ञदार की जायदाद को 
-कुड़क करके साहुकार का द्वव्य दे देना, इत्यादि । 
१०--अब देखेंगे कि इन साधनों का नेतिक विकास के लिए कहां 
तक उपयोग हो सकता है। दण्ड महत्त्व का साधन है । दण्ड के डर से 
मनुष्य जुरी प्रवृत्ति की ओर अधिक नहीं क्ुकता, उसे अपने का उनसे 
'बार बार जान बूरू कर परातृत्त करना पड़ता है। यदि कोई किसी के 
शरीर अथवा जायदाद को चुकुसान पहुंचावे अथवा किसी के उचित 
कार्यों का उसे न करने दे, अधवा अनुचित काय करने के लिए किसी की 
बाध्य करे तो कायदा उसे ऐसा करने से रोकने की कोशिश करता हे । 
इस प्रकार मनुष्य को बुरी प्रवृत्तियों से बचाने का प्रयत्न कायदा करता 
है । ढाभ का लेभ दिखला कर कायदा मनुष्य से उचित काय करवाने 
का अयत्न करता है। इस प्रयत्न सें यह आशा! रखी है कि बार बार 
उचित काय करने से उचित प्रवृत्ति ही पैदा हो जावेगी । क्योंकि पबृति 
का पैदा होना ही नेतिक विकास की प्रथम सीढ़ो है । जबरदस्ती से कार्य 
करवा लेने में डचित प्रवृत्ति की आशा है ही, पर दूसरों के उचित कार्यों" 
के होने की सम्भावना भी रखी हैं । अपन नेतिक कार्यों से अपने ही नेठिक 
कार्य पूण नहीं होते, अपना ही नेतिक विकास नहीं होता, तो दूसरों 
'के भी नेतिक काय उनके पूर्ण होने से हो सकते हैं और इस कारण 
दूसरों का भी नेतिक विकास हमारे कार्यों पर अवलम्बित हे । मान ले। 
जबरदस्ती से करवा लेने में हमारा उद्देश्य पूणं सिद्ध नहीं हुआ तो 
इतना अवश्य होगा कि दूसरों के नेतिक काय हमसे जबरदस्ती से 
कराये कार्यो से हो सकगे। बिना उचित कारण के यदि पत्नी पति के पास 
'न रहना चाहे तो कायदा डसे पति से दूर होने की परवानगी न देगा 
और पति के पास रहने को बाध्य करेगा । कायदा पति-पत्नी के बीच 
ओम पेदा नहीं कर सकता, इस कारण इस जबरदस्ती का उद्दश्य पूरा 
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पूरा सिद्ध नहीं हो! सकता, तथापि वह पति को कुमागंगामी हे।ने से बचा 
सकता है । और यही बात जबरदस्ती से किसी की जायदाद अथवा: 
शक्ति का उपयोग करने से हाती है। पति यदि पत्नी का न रखना चाहे 
ओर वह स्त्री यदि नीतिहीन न हो! तो डस पुरुष के जायदाद अथवा 
आमदनी से उस स्त्री के निर्वाह के लिए उचित हिस्‍सा कायदा दिल्‍हूवा 
सकता है । और इस अकार कायदा उस ख्री को नीतियु क बने रहने में 
सहायता देता है। अन्यथा खाने-पीने की तड़ी के कारण डस खी का अनीति- 
माग में चले जाना सम्भव है । सारांश, कायदे से जिन:लछाभों की आशा 
की जाती हे वे ये हैं कि मनुष्य उनके कारण बुरे कार्य्यों से परावृत्त हो,. 
या अच्छे कार्यों की ओर प्रवृत्त हो या परस्परावलूम्बित नेतिक काय या 
जवाबदारियों की पूति हो सके । इस अल्यक्ष नेंतिक हेतु, के अलावे 
कायदे में कभी कभी अनुकरण का तत्त्व रखा रहता है | अनुकरण से 
केवल बोद्धिक और शारीरिक हानि या लाभ नहीं होते, उससे नेतिक- 
हानि या लाभ भी होते हैं। इसका भी कायदे को विचार रखना ही. 
पड़ता हैं। इस प्रकार कायदा यह चाहता हे कि मनुष्य सें आवश्यक: 
नेतिक भ्रवृत्ति पेदा हो। कायदे के इस अन्तिस उद्देश्य से ही ( और 
यहः ऊपर बतला ही चुके हैं ) उसके क्षत्रविस्तार का, बाकायदा बन्धनें 
की सीमा का, पता छग सकता है । जिन बन्धनां से इस उहेश की पूति 
नहीं होती, उन बन्धनां का रख कर लाभ दी क्‍या: ? कायदे के बन्धन 
ऐसे चाहिए कि उनसे मनुष्य के इष्ट उ्दंश की सिद्धि हो सके । इसलिए 
वही काय या अकाय विधेय अथवा निषिद्ध किये जायें जिनसे इस उच्च 
नेतिक उद्देश की सिद्धि की सम्भावना हो । यूरोप में कुछ काछ पहले 
राजा या बादशाह या किसी विशिष्ट पक्ष के लोग. अपने घामिक मत. 
ओर-तनत्र जैसे दूसरों पर छादते थे, डसी प्रकार कुछ कुछ हाल कभी. 
कभी हिन्दुस्तान में भी हुआ । नीति की दृष्टि से यद ठीक नहीं । युद्ध के: 
बाद खियों की संख्या पुरुषों से बहुत बढ़ जाती है । दोनों की संख्या में 
समानता नहीं रह जाती । ऐसे समय में एक पत्नी-ब्रत के नियम से: 
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नीतिहीनता ही बढ़ने का डर है । नेतिक दृष्टि से बहुपत्नी-त्रत अच्छा 
नहीं । पर खियों के कुमाग गामिनी होने का डर जब कभी पेदा हो! जावे 
तब बहुपत्नी-तत कुछ काल के लिए उचित समझा जा सकता है । बन्धन- 
हीनता की अपेक्षा बन्धचनें का थाड़ा-बहुत शिथिल करना अधिक ठीक 
हैं । उदाहरण के लिए इसी प्रकार अनेकों नियम बतक्ाये जा सकते हैं 
कि जिनसे नेतिक जीवन अथवा नेतिक गुणों के विकास की सम्भावना 
'कभी कभी कम हो सकती हे, जे नेतिक गुणों के अ्रक्भर को मूल में ही 
कभी कभी नष्ट कर देते हैं । हैं 


३ १--इसका कोई कोई यह अर्थ करते हैं कि उन कायदों से मनुष्य 
की स्वतन्त्रता रुकती थी, छललिए उनका रहना अनुचित है । परन्तु इस 
तरह के वाद में काई अर्थ नहीं हे । प्रत्येक राज्य में यह एक बात 
अवश्य देख पड़ती हैँ कि छोगों का यदि किसी प्रकार की “स्वतन्त्रता! 
मिल रही हे, तो उनकी किसी प्रकार की 'स्वतन्नत्रताः हरण की जा रही 
है । क्योंकि सरकार बहुत से काय अपने सिर पर लेने छूग गई है और 
'कुछ काय छोगों के सिर पर भी झादने रूगी है । इस कारण स्वतन्त्रता 
का जेत्र देशकालानुसार सदा बदछता रहता है । इस पर कोई प्रश्न कर 
सकता है कि स्वतन्त्रता के झगड़े में कुछ अर्थ है या नहीं ? यदि 
स्वतन्त्रता का रकूगड़ा केवछ इस कल्पना में ही रखा रहे तो हमें 
स्पष्टलया कहना होगा कि इसमें कुछ भी अथे नहीं । हम ऊपर एक 
स्थान पर दिखला ही चुके हैं कि लेग जिस स्वतन्त्रता का चाहते हैं, 
वह स्वतन्त्रता सामाजिक और राजकीय बन्धनां ही से पेदा होती है। 
बन्धनहीनता की स्वतन्त्रता किसी को प्रिय न होगी । क्योंकि उस समय 
'नेतिक कार्यों के लिए. जो स्वतन्त्रता चाहिए, वह रहती ही नहीं । 
परन्तु एक अथे में स्वतन्त्रता का कगड़ा डचित है । मनुष्य के नेतिक 
विकास के लिए जो स्वतन्त्रता चाहिए, उसके लिए शोर मचाना 
अत्यन्त आवश्यक है। यदि सामाजिक और राजकीय बन्धनोां से इन 
'बन्धनें के रहने का मूल उहश--नैतिक विक्रास--सिद्ध होने के ,पलटे 
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सिद्ध ही नहीं हो सके तो उन बन्धनों को दुशों दिशाओं में फेक देना 
ही उचित है, उसके लिए जितना घनघार कोलाहलर मचाया जाय, उतना 
कम ही हे। झगड़ा स्वतन्त्रता के लिए नहीं रहता, तो नेतिक विकास 
की स्वतन्त्रता के लिए रहता है। सामाजिक ओर राजकीय स्वतन्त्रता 
या बन्‍्धन का विचार इसी दृष्टि से होना चाहिए। यदि स्वतन्त्रता के 
लिए ही रूगड़ा करना हो तो राज्य आर समाज दोनों के खुधार के 
बहुत से कायदे न बन सकेंगे । फिर लोगों का जबरदस्ती की शिक्षा क्यों दी 
जाय १ फिर कारखानें के लिए कायदे क्यों बनाये जाये ? फिर व्यभिचार 
की रोकनेवाले कायदों की आवश्यकता क्या ? इसी प्रकार कायदों के 
ऐसे सेकड़ों उदाहरण मिल्ग कि जिनसे व्यक्तिगत स्वतन्त्रता नष्ट होती 
है, पर समाज की भलाई के लिए जिनका रहना अत्यन्त आवश्यक है। 
स्वतन्त्रता चाहिए नेतिक विकास के द्विए, नेतिक कार्यो' की सम्भावना 
के लिए । यदि कोई राज्य छोगों के लिए भले भत्ते भी काय करे ओर 
उनसे छोगों के नेतिक कार्यों का क्षेत्र सदुचित हो जाय, तो राज्य के 
वे कार्य अनुचित ही कहलावेंगे । छोगों को यदि नैतिक कार्य करने के 
अवसर नहीं गआ्राप्त हुए, यदि वे काय राज्य ही करने रूग जाय, तो 
कायदों का उद्दश्य सिद्ध न होगा । नीतिमता का विकास होने के लिए 
अत्यन्त आवश्यक है कि छोग निजञ् पर कुछ कतेब्य छादु झे ओर उन्हें 
निबाहें । यदि पिता रूड़के के सब ही काय करने छूग जाय तो बच्चे का 
बोद्धिक, नेतिक और शारीरिक विकास रुक जावेगा। और बड़ा होने 
पर वह किसी काम का न रह जावेगा । यही बात राज्य और उसकी 
जनता की लागू होती हे । 

१ २---कभी कभी आक्ृतिक नियम? या 'ईश्वरी कायदे! के नाम से 
बुकार मचू करती है । वास्तव में इस चिछाहट में ऊपर लिखे तत्त्व ही 
सम्मिलित हैं । इन बन्धनों का यदि कुछ अर्थ हे, तो वह इतना ही कि 
राजकीय और सामाजिक बन्धनों का और स्वतन्त्रता का ऐसा समतोल रहे 
प्कि नेतिक विकास के लिए मनुष्य अनजाने ही जो प्रयत्न करता रहता हें, 
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उसमें किसी प्रकार रुकावट न हो। मनुष्य सदा ऊँचा ऊँचा जाने का 
प्रयल्ल करता है। उसके मार्ग चाहे जितने विविध हों, क्षणिक या 
तात्कालिक उद्दश चाहे जैसे भिन्न हों, पर उसके मन में एक अन्तिम 
उद्देश अवश्य रहता है । शायद हममें से बहुतेरे उसके अस्तित्व का 
ज्ञान नहीं रखते । जब सारे जीवन की आलोचना कर तब ही वह 
घुधला घुँधठा दीखने छूगता है | उसको स्पष्ट देखने के लिए आलोचना 
और अनुभव अथवा ज्ञान की आवश्यकता होती है । तथापि वह है 
ग्रवश्य । कुछ काल तक मानव-जीवन के उद्दशों की समालोचना 
करने से यह सिद्धान्त मानना ही पड़ेगा | इसी उद्दश की सिद्धि के लिए 
हमारे बहुत से प्रयत्न हैं। , हां, सम्भव है, वे प्रयत्न बिना सोचे-समझके 
हों, अनुचित हों, परस्परविरुद्ध हों, स्वयं उद्देश का नष्ट करनेवाले हो | 
सारांश आक्रतिक नियम? या 'ईंश्वरी कायदा' ओर अत्यक्ष सामाजिक 
या राजकीय वन्धनों का हेतु एक ही है। जब कभी ग्रत्यच्ष सामाजिक 
या राजकीय बन्धनों का मेल उद्देश से नहीं बैठता, जब उच्दश के विरुद्ध 
कायदे बनने रूगते हैं, तब हम लोग उनके विरुद्ध प्राकृतिक नियम, या' 
“इंश्वरी कायदे' के नाम से कोलाहल मचाया करते हैं। इसी लिए, 
मानव-जीवन के उद्देश की सिद्धि के लिए, जो जो बातें आवश्यक - हैं. 
चाहे वह शजकीय, सामाजिक या व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हो या भोतिक 
पदार्थ हों, डन पर हम अधिकार दिखलान रछगते हैं ओर फिर हम 
अपने अनेक प्राकृतिक” या “ईश्वरदत्त' अधिकार रच डालते हैं। प्रत्यक्ष 
राजकीय, या सामाजिक या व्यक्तिगत श्रधिकारों से जब इस अन्तिम 
उह्देश का मेल नहीं बेठता तब इस उद्देश के लिए खटठपट करनेवाला' 
“प्राकृतिक” या 'इेश्वरदत्ः अधिकारों के नाम से शोर मचाने रूगता 
है। प्राकृतिक अधिकार और कहीं से उत्पन्न नहीं होते--प्मनृष्य में 
जो स्वाभाविक अंतिम उद्दश रखे हैं, उनकी पूति की आवश्यकता से ही' 
वे पैदा होते हैं। “प्राकृतिक' या इश्वरदत्त' अधिकारों का इतना ही' 
अर्थ हैं। इसी का हम तुम अनेक रीति से समाज में कहा करते हैं + 
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१३--परन्तु यह नहीं कह सकते कि सानव-समाज में इन दो तरह 
के (यानी बाकायदा और प्राकृतिक या 'ईंश्वरद्त”ः) अधिकारों का मेल 
सब जगह बेठता ही हे। ऊपर जैसा बतढा चुके हैं, देशकारानुसार 
स्वतन्त्रता की कल्पना बदलती रहती हे। इस कारण प्राकृतिक 
अधिकारों! का झगड़ा किसी न किसी बात के लिए कहीं न कहीं बना 
ही रहेगा। इस मरूगड़े का यह अर्थ है कि मनुष्य अपनी उन्नति के 
लिए सदा प्रयत्न करता रहता हे । प्राकृतिक अधिकारों की कल्पना 
आवश्यकतानुसार बदुरूती रहेगी और इस कारण राजकीय ओर सामा- 
जिक कायदे कोन होने चाहिए कौन न होने चाहिए, इसके विषय में 
झगड़ा बना रहना स्वाभाविक हे । अन्तिम उद्देश के चारों ओर ग्रे 
बातें सदा चक्तर लगाती ही रहेंगी । जिस समय जिन अधिकारों के 
रहने से इस उद्दश की पूति की सम्भावना देख पड़ेगी, उस समय वे 
अधिकार प्राकृतिक देख पड़ेंगे। इससे यह्द परिणाम बिकल्‍लूता है कि 
वास्तव में अधिकार 'प्राकृतिकः नहीं होत, वे किसी के जन्‍न्स के साथ 
पैदा नहीं होत । मनुष्य का अपने विकास के लिए कुछ भौतिक बातें 
आवश्यक हैं। इसलिए उन पर उसका प्राकृत्तिक'ः अधिकार हैं। 
प्राकृतिक अधिकार का इतना ही अर्थ हो सकता है। सारांश, बाका- 
यंदा और प्राकृतिक अधिकारों के मूल में मानव-उद्दश की वही अन्तिम 
बात रखी है । 

१४--ऊपर के विवेचन से यह तात्पयं निकलता हे कि अधिकार 
का दूसरा स्वरूप कर्तव्य है । जो अधिकार हैं, वे किसी काय के लिए 
ही हैं, अर्थात्‌ उनके कारण हम पर कर्तव्य भी छादे जाते हैं। हमें 
अधिकार मिलने से दूसरों पर बन्धन लादे जाते ही हैं और ये बन्धन तब 
तक चले रहेंगे जब तक वह ख़ुद कुछ बन्धन माने यानी कुछ कतेव्य 
अपने ऊपर लाद ले | परन्तु कतेब्यों पर अप्रत्यक्ष दृष्टि देने की आव- 
श्यकता नहीं । अधिकारों का क्तैच्यों से प्रत्यक्ष संयोग हैे। यदि समाज 
किसी का कुछ अधिकार दे, तो उसका भी उस व्यक्ति पर कुछ बात के 


० राज्य-विज्ञान 


लिए अधिकार है । उससे वह कुछ कार्यों की आशा कर सकता है। इस 
प्रकार, समाज ओर व्यक्ति के अधिकार और कतैब्य परस्परावरूम्बित 
हैं । और उनका सम्बन्ध मानव-जीवन के अन्तिस नेतिक उद्दश से है । 
समाज यदि उसे अपने विकास का अवसर दे तो उसका भी कतंव्य 
है कि वह दूसरों के विकास में किसी श्रकार की बाधा न करे, प्रत्युत 
सद्ावक हो। सारांश, जहाँ अधिकार होते हैं वहां कतंव्य भी 
बहुधा हुआ करते हैं । 

१६--यहाँ पर हम उपयोगितावाद के रूगड़े में नहीं पड़ना चाहते । 
उसकी छान-बीन करने बैठें तो उसके सूलाधार तत्वों का सिर या पेर 
कुछ भी न मिलेगा । सुख क्ली परिभाषा ही करना कठिन है । फिर उसका 
माप मिलना ओर भी कठिन हे। और उपयोगितावाद तो सुख- 
दुःख की नींव पर रचा है। जब उसकी नींव का ही टठीकठिकाना नहीं, 
सब उसकी युक्तियों के पचड़े में पड़ने की क्या आवश्यकता है ? यह 
संभव हे कि अ्रल्पकालिक उद्देशों को यह वाद ढछागू हो सके, पर 
सुनिश्चित उद्देश के लिए. उपयोगितावबाद की नींव अत्यन्त कमज़ोर है । 
सुख मनुष्य का अन्तिम उद्देश नहीं हे सकता । क्षण काल के लिए 
नैतिक उद्दश ओर सुखमूलक उद्दश में भले ही मेल देख पड़े, . पर 
सुख की प्राप्ति और नेतिक उन्नति सदा एक नहीं हो सकती । है 

१६---सारांश, हम जो राजकीय बन्धन मानते हैं उसमें एक मुख्य 
अन्तिम उद्दश हे । वह हे नेतिक आत्मोन्नति । सब मनुष्य, अत्यक्ष 
अप्रत्यक्ष, जाने अनजाने, इसी के लिए प्रयत्न कर रहे हैं । इसके बिना 
और कोई अन्तिम उद्दश नहीं हो सकता । इस उद्देश की पूति समाज 
के बिना नहीं हे! सकती । वास्तव में समाज के बिना नीति की कल्पना 
ही सिद्ध नहीं होती । नीति ओर समाज की कल्पना में पररूपर' बढ़ा 
धनिष्ट सम्बन्ध है । इसलिए नेतिक आत्मान्नति यदि कहीं शक्य है तो 
वह समाज में ही । और उसके लिए अनेक बन्धन पालने हें।गगे। ये 
बंधन ही बहुधा कायदों के रूपों में दृष्ट रूप पाते हैं । इन बन्धनों से ही 
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नेतिक कार्या' की स्वतन्त्रता प्राप्त होती है। इन बन्धनों से ही अधिकार 
ओर कतैब्य उत्पन्न होते हैं। जा एक के लिए अधिकार हैं, वेही दूसरों 
'के बन्चन हैं--एक के अधिकार से दूसरों की स्वतन्त्रता बद्ध हे। जाती 
है । बहुधा इसी का दूसरा स्वरूप कर्तव्य है | छोगों के द्वारा जब किसी 
की अधिकार प्रदान किये जाते हैं, तब वे अपनी निजी स्वतन्त्रता के 
डस अधिकार के विषय में परिमित कर लेते हैं, उनका कततैव्य हो जाता 
हे कि वे उस अधिकार पर हस्तक्षेप न करे! | इसलिए अधिकार और 
कतैब्यों का पालन बहुधा परस्परावरूम्बित होता है। और कतैब्यों 
'का पालन हुए बिना अन्तिम उद्देश की सिद्धि का प्रयत्ल नहीं हो सकता । 
इसलिए हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना उचित है, यानी राजकीय 
बन्धनों को मानना आवश्यक हे। परन्तु यह शकक्‍्य हे कि किसी किसी 
'सम्राज में बाकायदा प्रचलित बन्धन नेतिक दृष्टि से अनुचित हैं।, वे 
मनुष्य के उद्श की सिद्धि के मार्ग में रुकावट डालते हों, ऐसे 
समय उनका न मानना ही कतेब्य है। प्राकृतिक नियम? या 'ईश्वरी 
कायदे' का यही अथे है कि बन्धन ऐसे हों कि उनसे मनुष्य का 'पराक्ृ- 
तिक' अथवा “ईंश्वरी? उडहश सिद्ध हो । इसीलिए यथासम्भव प्रचसित 
>ायदे आकृतिक नियम! अथवा “ईश्वरी? कायदे से मिलते-जुलते हैं।, 
वे परस्परविरुद्ध न हैं। । क्योंकि ऐसे बन्धनों से बन्धनों के मुख्य उद्दश 
ही की विफलता होती है | प्राकृतिक अधिकार का भी यही मतलरूब है । 
इसलिए बाकायदा अधिकार और प्राकृतिक अधिकार में नेतिक दृष्टि से 
अन्तर मानने की काई आवश्यकता नहीं। जिसे नेतिक अधिकार मिल 
सकते हैं, उसे बाकायदा अधिकार मिलना ही चाहिए। ओर जो कोई 
अपनी उन्नति करने योग्य है, डसे नेतिक अधिकार प्राप्त होता है। इन 
अधिकारों के 'बाक्ाययदा कहो या 'आकृतिक! कहा, अर्थ वही है 
और इन अधिकारों का स्थान हैं समाज | समाज के बिना अधिकार 
क्री करुपना नहीं हे। सकती । 
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१--कायदे के स्वरूप की मीमांसा करते समय दो' तीन महा 
कठिन प्रश्न उठे थे। और उनका हमने कामचलाऊ उत्तर दे दिया था. | 
पर उन प्रश्नों पर सविस्तर विचार करना आवश्यक है। क्योंकि उन. 
प्रश्नों के निणेयों से राज्य के स्वरूप का बड़ा भारी सम्बन्ध है | 

'राज्य' के लच्षण बतलाते हुए हमने कहा था कि “यह कुछ हछोगोंं 
का संगठित समाज रहता है, वे सब यथासम्भव एक ही नियम से' 
नियन्त्रित होते हैं, इन नियम का अमल में लाने के लिए वही अधिकारी- 
मण्डलढ रहता है, वे सब किसी विशिष्ट भूमिभाग में रहते हैं जहा वे ही. 
नियम ढागू होते हैं और इन्हीं अधिकारियों का अधिकार चलता है |?” 
इस परिभाषा से यह स्पष्ट है कि किसी राज्य की यह भूमि, लोग, 


सरकार और कायदे बाकी सब मानवी सत्ता की पहुँच के परे हैं--यह 


भूमि, ये लेग, यहां की सरकार और यहाँ के कायदे किसी दूसरी मानवी: 

सता के अधीत नहीं । एक राज्य की भूमि, लोग, सरकार और कायदों 

पर किसी दूसरे राज्य का कुछ भी अधिकार नहीं होता । अत्येक राज्य, 
पृण्गतया स्वतन्त्र होना चाहिए, नहीं तो उसे “राज्य” नहीं कह' सकते । 


#अगरेजी में इस शब्द के लिए (50५४श'शं27।ए) का उपयोग होता 
है। धात्वथे की दृष्टि से (50४९४ं१7ए) का अर्थ राज्येश्वयं होता 
है। कोटिल्यक्ृत अथैशाख में ऐश्वय शब्द आया है। “एकेश्वय”' का. 
अर्थ भ्रनियन्त्रित राजकीय सत्ता यानी अनियन्न्रित राज्येश्वय है। इसका 
रे शाप्रशाख्री ने 350५० ४05४श९'शंध्रगांए शब्दों से अनुवाद: 

याहे। 
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. क्योंकि राज्य चाहे जब उन्हें उलट पुछूट सकता है ओर चाहे जब साफ 
कर दे सकता हैं ।” 

“जब कभी ऐसी मर्यादा वह खुद पर लाद लेता हैं, तो उन्‍हें 
बदलने के लिए बाकायदा रीति का ही अवलूम्बन करना चाहिए! 
परन्तु ऐसा काई कायदा नहीं कि जिसे वह बदल न सके ।'*' “सारांश, 
अत्येक राज्य में एक ऐसा संगठित अधिकारी मण्डरू रहता है जिसके 
अधीन वहां की सब बाते' कायदे के अनुसार रखी रहती हैं । ले।कहित 
के विचार से यह अधिकारी मण्डछरू चाहे जब उन बातों में फेर- 
बदल कर सकता है ।”# 

३--वास्तव में यह विचार-मालिका आस्टिन नामक अँपगरेज़ी 
ग्रन्थकार के एक सूत्रमय वाक्य का स्पष्टीकरण है । “यदि किसी समाज 
के लेग किसी निश्चित मानवी सत्ता की आज्ञाओं का पालन करने के 
बाध्य हैं। और यह सानवी सत्ता किसी दूसरी मानवी सत्ता की आज्ञा: 
सानने को बाध्य न हो, तो इस मानवी सत्ता को सर्वश्रष्ठ राजकीय 
सत्ता (यानी राज्येश्वर या राज्यप्रभु) कहते हैं ।? इस परिभाषा के 
अनुसार राज्येश्वर की आज्ञा का कायदा कहना चाहिए ।” 

इस सूत्र में कुछ सत्य ओर कुछ असत्य दोनों हैं। राज्य का. स्वरूप 
समम्ने के लिए इसका यथेष्ट विवेचन करना होगा। 

इसमें तीन मुख्य सिद्धान्त हैं |-- 

(१) राज्येश्वर की आज्ञा ही कायदा है । 

(२) प्रत्येक राज्य में एक राज्येश्वर होता हे कि जिसकी सत्ता वर्हा 
के सब्र लोग मानने को बाध्य होते हैं ओर जो सत्ता किसी. भी दृष्टि 

अनियन्त्रित होती हे । हि 

के यह सारांश हसने गेटेल नामक ग्रन्थकार की “राज्य-विज्ञान - 
प्रवेशिका”? पृष्ठ ४-६४ से दिया है । इस मत के जितने अन्थकार हैं, 
उनकी भी विचार-मालिका इसी ग्रकार की होती. है । उदाहरण थे, 
लीकाक का अन्ध देखिए-प्रृष्ठ ६२-९६ । 


पांचवां परिच्छेद 3 


(३) इस अनियन्त्रित सत्ता के विभाग नहीं किये जा सकते । 
राज्येश्वय का छरच्षण अनियन्त्रितत्व तो है ही, पर एकत्व--अवि- 
भाज्यता--भी है । 

इन तीनों सिद्धान्तों का हम क्रमशः विचार करंगे । 

४--कायदे का स्वरूप बतलाते समय हमने यह दिखलाया था 
कि कानून बनानेवाली सत्ता के द्वारा सब ही कायदे नहीं बनाये 
जाते । बहुत से कानून तो रिवाज-रस्में!। पर अवलूम्बित रहते हैं । 
अदालतें उन्हें मानने को बहुधा बाध्य रहती हैं । न तो अदालते' 

[९ ८५ 6 च  ऑआ की."  , 
अपनी मनमानी चला सकती हैं ओर न कानून-विभाग ऐसा करने को 
उन्हें आज्ञा दे सकता है। राज्य में स्थिरता बनी रहने के लिए रिवाज- 
रस्में। का माने सिवा कोई उपाय नहीं । दूसरे, बहुत से कायदे न्‍्याय- 

2 झ्े्‌ [3 कर सु 
बुद्धि के अनुसार ओर धर्म की आजज्ञाओं के अनुसार बने रहते है । 
कुछ कायदे कानून की भी सीमांसा पर अवलम्बित रहते हैं। कुछ 
न्यायाधीश के न्यायदान से बन जाते हैं। कानून-विभाग-द्वारा कानून 
का निर्माण केवल एक माग है। कानून की उत्पत्ति के दूसरे अनेक 

९ मी . कक है आम जा रे 
मांग अभी फिर से गिना चुके हैं। जब यह स्प्टट दीख रहा है कि 
७. ७३ ७. पर 

सुब कानून राज्येश्वर की, उसके कानून-विभाग की, आज्ञाय नहीं ह, 
हि जे 

तब कानून को राज्येश्वर की आज्ञा कहना केवल अत्युक्ति हे। इस पर 
इस सिद्धान्त के प्रतिपादक यह उत्तर दिया करते हैं कि जिन नियमों को 
राज्यसत्ता मानती है, उन्हें वह बनाती ही है ऐसा समझना चाहिए--- 
नियमों का सानना, उन्हें अदालतों द्वारा प्रवतित करना, बनाने के ही 
बराबर है | परन्तु इस पर, हमने जो पहले प्रतिप्रश्न किया था, वह 
फिर से कर सकते हैं कि क्या राज्य-सत्ता चाहे तो इन नियमें। को 
नहीं मानने में समर्थ हे! सकती हे ?? इसका स्पष्ट उत्तर मिलेगा 
कि “नहीं--ऐसा कभी नहीं हे! सकता ।? बहुत सी रीतियों का आज- 
कल कानून-सभा में कानून के मसविदे में स्थान मिलने लग गया है । 

[कप करे कक हे री कक 
तथापि, जेसा पहले कह चुके है, सब रीति-रस्मे को कानून-विभाग-द्वारा 
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बने कानून का स्वरूप देना कुरीब क्रीब अशक्य हैं। सरकार को उन्हें 
चुपचाप मानना ही होगा । अदालूत के न्यायाधीशों के बनाये नबियमें। 
का यदि शब्दों की खींचतान कर यह मान भी हे कि वे राज्य-सत्ता की 
आज्ञा से ही बने हैं, तो रिवाज-रस्मी को, धमे की आज्ञाओं को, 
कानून की मीमांसा में स्पष्ट किये नियमे का, न्याय-बुद्धि के अनुसार 
किये बिखेयों को 'राज्य की आज्ञा? कहना अलड्भगरिकर दृष्टि से भी ठीक 
नहीं । ओर यदि ग्राचीन राज्यों का विचार किया जाय तो “राज्य की 
आज्ञा? वाढा कायदों के विषय का सिद्धान्त ओर भी ऋूठा हो जाता 
है। पृथ्वी पर कानून-विभाग का काय अभी अभी बढ़ा है। अभी अभी 
समझने छमगे हैं कि कानून-पभा में ससविदे पेश कर या ओर किसी 
रीति से लोगों पर विदित कर कायदे बनाने का काम भी राज्य का ही 
हैं। पहले, यह न था। उस समय भी राज्य थे; उनमें शान्तता रहती 
थी, सब काम-काज ठीक चरढूता था, अपने समय के अनुसार उनमें से 
कई एकों ने खूब उन्नति भी की थी। पर कानून निर्माण” न होता 
था, वह जाना जाता था, छोगों ओऔऔर अदालतों का उले जानना पड़ता 
था। वह पहले से बना रहता था, उसे काई बनाता न था । राज्य के 
अड्ञगें द्वारा उसके अनुखार नि्शंय और अमर होता था । उन राज्यों के 
स्वम में भी न था कि रिवाज-रस्में। के अनुसार निर्णय और अमले 
करना यानी प्रजा के व्यवहार के लिए आज्ञारूप कायदे बनाना ही है । 
उस समय रीति-रस्में। का और कानून के पण्डितों के मतों का तथा 
न्‍्याय-बुद्धि का बेसा ही मान होता था, वे वेसे ही सर्वेमान्य समसे 
जाते थे, जैसे कि आज गणित के सिद्धान्तों को लोग मानते हैं । उस 
समय यदि कोई जालिम राजा प्रचलित नियमें का, रूढ़ि और 
व्यवहार का, ताक में रखने का प्रयत्न करता तो छोग कहते थे- कि 
असश्छुक राजा जालिम है, वह कायदा तोड़ना चाहता है । कायदे के 
बन्धनों से लेग ही नहीं तो राजा भी बंधा रहता था | जब कभो राजा 
कायदे के बन्धनों का तेड़ने का प्रयलल करता ते उसके विरुद्ध चिल्माहट 
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मच जाती थी । धर्म-बन्धनों सें तो वह हाथ छगा डी न सकता था । 
इस वस्तु-स्थिति में ऐसा कहना कि “कायदा यानी राज्यसत्ता की, 
राज्येश्वर की, राज्यप्रभु की, आज्ञा है? अत्युक्ति से कहीं बढ़कर है। 
इस पर प्रतिपक्षी यह कहा करते हैं कि कायदे की यह परिभाषा 
उन्हीं राज्यों को लागू होती है, जे नियमबद्ध (07 0७॥" ७) हैं । इन 
लेखकों ने यह स्पष्ट कर दिया होता कि 'नियमबद्धता? किसे कहते हैं, 
सो अच्छा होता । 'नियमबद्धता? के नाम की ओआट छिपने से कोई लाभ 
नहीं होता। जिन राज्यों में शान्ति है, अमल, न्याय आदि सरकारी 
कास ठीक चले हैं, लोग अपने अपने व्यवहारों के सुख और शान्ति- 
पूर्वक कर रहे हैं, उन राज्यों का नियमबद्ध न कहें तो किनके कहें ? 
यह सम्भव हे कि राज्यों के स्वरूप में, उनके संगठन में, उनके अद्ों में, 
परस्पर बहुत भिन्नता बनी रहे । आज भी इन बातों में सब राज्य समान 
नहीं है। परन्तु इसी कारण उस समय के राज्य नियमबद्ध कहलाने के 
अवोस्य नहीं समझे जा सकते | उस कसोटी के अनुसार आज-कल के 
भी राज्य निश्रमबद्ध नहीं कहका सकेंगे । परन्तु ये लोग इन्हें 
४ल्यिमबद्ध! अवश्य कहा करते हैं। फिर नियसबद्धता का क्या अथे 
हैं? नियमबद्धता का यह अथे तो नहीं कि कानून-निर्माण के लिए 
सक अरूग नियमित कानून-विभाग होे। ? आज यह ज़रूर सब राज्यों में 
देख पड़ता है कि राज्य के तीन अड्ें में कानून-विभाग भी महत्त्वपूर्ण 
अंग है और उसकी श्रष्ठता, जेसा आगे चल कर देखेंगे, दूसरे दो अंगों 
पर बहुत कुछ प्रस्थापित भी है। परन्तु कानून-निर्माण की अन्य रीतियों 
का न भूलना चाहिए । रीति-मभांति, धर्म, न्यायबुद्धि, अदालत, न्याय- 
मीमांसा इत्यादि कानून-निर्मांण के अन्य मार्ग अब भी प्रचल्तित हैं। 
दूखरे, कानून-विभाग का विकास धीरे धीरे ही हुआ है। पहले कानुन- 
विभाग न थे, इसलिए उन्हें राज्य न कहने की धष्टता यदि कोई करे ते 
यही कहना होगा कि पकड़ सें आने पर बच जाने का यह उपाय ही है 
कि तुम लाख कहो, हम तुम्हारा एक न सानेगे! । उस समय के राज्यों 
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में राज्यों के सब लक्षण होने पर भी उन्हें राज्य न कहना यानी किसी' 
प्रकार बचाव का उपाय ढू ढ़ना है। सारांश, “नियमबद्धता? की चिका- 
हट में ज़ोर बहुत कम है । हां, जब किसी राज्य में ऐसा बलवा हो कि. 
राज्य-शक्ति का ठीकठिकाना न रहे, तब बात अलग है। परन्तु हम 
यहां ऐसे राज्यों का, यानी अराजक दशा! का, विचार नहीं कर रहे 
हैं। तात्पर्य यह निकलता हे कि _कायदा सदा-सव्वेदा केवल राज्यसत्ता 
की आज्ञा नहीं है। कायदे में और दूसरे नियम भी सम्मिलित हैं 
जो राज्य की आज्ञाय नहीं हैं । 

४--इसी से स्पष्ट हे कि राज्यसत्ता कायदे की दृष्टि से अनियन्त्रित 
नहीं । और यह हम पहले ही लिख चुके हैं। यह स्पष्ट है कि कायदों के 
बनाने में उसकी सत्ता नियन्त्रित है। राज्य का कानून-विभाग चाहे जिस 
नियम के कायदे का स्वरूप नहीं दे सकता ओर चाहे जिस “कायदे” 
का रद्द नहीं कर सकता । इस पर कुछ लोग उत्तर देते हैं कि .कानून- 
निर्माण की राजकीय शक्ति का विवेचन करते समय केवल कानून 
विभाग का नहीं तो अन्य राज्याड्गों का भी विचार करना चाहिए, 
उसके साथ, ( $ ) अदालतें, ८२) अमल विभाग, ( ३) कानून 
बनानेवाली यदि और कोई सभा या समिति हो तो वह, और (४ > 
जब कभी निर्वाचकर सडुघ की राय कानून के लिए आवश्यक हे। तब 
निर्वांचक सड्घ भो, संमिलित होने चाहिए। ,कानून बनाने की दृष्टि से 
इन सबका विचार कर तो राज्य की इस विषय की सत्ता बढ़ी सी अवश्य 
जान पड़ती हे। साथ ही, राज्यों के एकत्व का विचार भी पैदा होता 
है । सामूली कानून और राज्य-संगठन के कानून के द्वेतसाव का दोष 
भी इसमें नहीं है । इस दृष्टि से राज्यसत्ता बहुत विशाल अवश्य जान 
पड़ती है ओर वह एकन्रित ओर अबियन्त्रित हुई सी दीखती है । परन्तु 
कानून बनाने की शक्ति इन्हीं राज्याड्रों में समाप्त नहीं होती। जैसा 
ऊपर कई-बार कह चुके हैं, इनके अलछावे भी काई शक्ति हे । और वह 
है जन-समाज | जन-समाज का भी इनके साथ यदि सम्मिलून कर 
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लिया ज्ञाय तो सारा प्रश्न हल हे जाता है।पर वे ऐसा करना 
नहीं चाहते । 

६--अनियन्त्रित राजकीय सत्ता को हूढ़ते हू ढ़ते कोई काई उस योजना | 
पर आ विराजते हैं कि जिसके द्वारा राज्य-सड्रठन में परिवतेन हे। सकता 
है। इनका कहना हें कि जो राज्याड्रा राज्य के सड़ठन में परिवतेन कर 
सकता हैं, वही राज्य की सर्वश्रेष्ठ सत्ता, राजकीय पऐेश्वय, राज्यप्रभुता, 
देख पड़ती है। क्योंकि इसके द्वारा राज्य के भिन्न भिन्न अज्ञें की रचना 
होती है, उनके अधिकार निश्चित होते हैं, आर नागरिकों का अपने 
राज्य से क्‍या सम्बन्ध होना चाहिए यह भी इसी के द्वारा ठहराया जाता 
है । इसलिए ये सब अड्ढः राज्यसड्ठठन के निश्चित करनेवाले अद्जः से 
हीन दजे के हैं। इस सत्ता से राज्य में और काई बड़ी सत्ता नहीं है | 
ओर इस कारण इस सत्ता में ही राजेश्वय स्थापित होता हैं। ईंग्लेंड की 
पालिमेंट ( यानी राजा और पाछिमेंट ) मामूली ,कायदे ही नहीं बना 
सकती किन्तु राज्य-संगठन के चाहे जिस कायदे का बदल सकती है 
या चाहे जो कायदा बना सकती है। इसलिए इंग्केड में राज्य-प्रभुता 
इसी के हाथ में हे । प्रत्येक अधिकारी को इंग्लंड में पालिमेंट के बनाये 
ग्रध्येक _कायदे का मानना ही पड़ता है। फ्रांस में यह सत्ता खिनिट और 
प्रतेनेधिक सभा की संयुक्त-सभा के हाथ में हैं। इन दोनों 
की संयुक्त सभा में राज्य-सड्रटडन का चाहे जे _कायदा बन सकता है । 
अमरीकन संयुक्त-राज्य में इसके लिए बड़ी टेढ़ी रीति है। “काड्मेस #- 
के दोना भवनों के दो ठृतीयांश लेाग आवश्यक समझे तो राज्य-सड्ञठन 
में परिवर्तन करने की सूचना काड्मेस कर सकती है, या उपराज्यों की 
कानून-सभाओं में से दो तृतीयांश यदि इस बात की प्रार्थना करे तो 





हि कक वर मम लए मरीज मिल कलर मत कील सील ज 2 अल 8 
# अमरीका की व्यवस्थापक-सभ्ञा को काड्म्रेस कद्ठते हैं। उसके 
दो भाग या भवन हैं, एक सिनेट और दूसरा हाउस आँब्‌ 
रेप्रेज़ुंटेटिकन । इसका अधिक वर्णन दूसरे भाग में आचेगा। 
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“शाज्य-सड्जठन में परिवर्तन करने की सूचना करने के लिए उनकी समिति का 
अधिवशन काड्येस करा सकती हे । ओर यदि ये सूचनाये' तीन चतुथाश 
उपराज्यों की व्यवस्थापक-सभा में स्वीकृत हैं। या उनकी समिति सें तीन 
चतुथांश मत से स्वीकृत हैं, तो व सूचनाये' इस राज्य के संगठन का 
बाकायदा भाग बन जावेगी । परन्तु कांग्रेस को अधिकार हे कि अनुमोदन 
करने की इन दो रीतियें में से किसी भी रीति का अवलम्बन वह करे | 

इसी प्रकार प्रत्येक राज्य में राज्यसड्रठन के परिवतेन के सिए किसी 
न किसी प्रकार की संस्था की योजना आज-कल अवश्य होती है । 
राज्य-सड्ञठन में परिवतेन कर सकनेवाज्ञी इस संख्था को राज्य-प्रभु, 
राज्य का ईश्वर, राज्य की सर्वेश्रेष्ठ सत्ता, कहना चाहिए । 

इस मत में बहुत कुछ सत्यता है । राज्य-संगठन में परिवतेन करने 
का अधिकार जिस व्यक्ति-समूह को हे वह अक्लश्य बहुत भारी सत्ता 
है। कायदे का बड़ा सारी अधिकार उसी के हाथ में हे । इस कारण 
इसकी श्रष्ठता तक पेंगत देख पड़ती है ओर बहुत छोग ऐसी सत्ता 
का सर्वेश्रष्ठ मानते भी हैं | तथापि इस सिद्धान्त पर भी कुछ कम 
आक्षप नहीं हो सकते । एक इग्लंड की पालिमेंट का छोड़ दे तो 
: प्रत्येक देश में राज्य-सड्रठन में परिवर्तन करने की रीति मामूली कायदे 
बनाने की रीति से कठिनतर है। जिस संध्था के हाथ में यह भारी 
अधिकार है, उसका अस्तित्व कभी कभी ही दीख पड़ता है। “राज्य की 
सर्वेश्रष्ट सत्ता मामूली समय में साई रहती है? ऐसा कहना आलडूगरिक 
दृष्टि से ठीक हे ओर ऐसा वाक्य किसी काव्य में शोभा दे सकता है, 
परन्तु राज्य-विज्ञान सें उसका उपयोग नहीं हो सकता । रात-दिन 
राज्यसत्ता का उपयेग हो रहा है, ढोगों के व्यवहार और कार्य नियन्त्रित 
हे। रहे हैं। ऐसे समय में यह कहना कि राज्य की सर्वेश्रेष्ट सत्ता 
साई हे केवल सत्यापक्राप है । चाबीस घंटे राज्य का काम जिस सत्ता 
'के द्वारा चला है उसमें राज्य-प्रभुता का कुछ भी भाग नहीं, पर जो 
कभी क्वचित्‌ देख पड़े, उसके विषय में यह कहना कि वही अनियन्त्रित 


६. 
च्ा 


हि 
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ओर पूरी राज्यसत्ता है, नितान्त अनुचित देख पड़ता है। अमरीकन 
संयुक्त-राज्य के राज्य-सद्गठन में परिवतेन करने की रीति पर ध्यान. 
देने से यह बात नितान्त स्पष्ट हे! जाती हैं । इस कार्य के लिए एक नहीं, 
दे नहीं, तीन नहीं तो चार रीतियाँ हैं । ऊपर बतढाई योजना का 
प्रधकरण करने से यह स्पष्ट हो जावेगा । 


काइग्रेस के दोनां भवनों के उपराज्यों' की व्यवस्थापक. 
दे। तृतीयांश सदस्यों की सभाओं में से दो ठतीयांश कीः 


प्राथना पर काडग्रेस के द्वारा बुलाई. 
उन उपराज्यों की समिति की 
सूचना 


उपराज्यों की व्यवस्थापक उपराज्यों की व्यवस्थापक:, 

सभाओं में से तीन चतुर्थांश के सभाओं की समिति के तीन. 
6५ छ 

द्वारा अनुमोदन । चतुथांश सदस्यों द्वारा अनुमोदन !: 


े नाट---काइझेस को अधिकार हे कि अनुमेदन की इन दो रीतियों: 
में से क्रिसी भी रीति का अवलस्बन करे । 





कि 0। 
ही 
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यदि राज्य-सड्ठन में परिवतेन करने का अधिकार रखनेवाली 
“संस्था को सर्वश्रेष्ठ कहें ते इन चारों में से कान सर्वश्रेष्ठ है? चारों 
तो हो ही नहीं सकतीं, होगी तो एक । फिर वह एक कोन है ? फिर 3 
यह भी स्मरण रहे कि इन विचित्र संस्थाओ्रों का अस्तित्व काडग्रेस की 
मर्जी पर अवसुम्ब्रित हे। तो क्या काइमग्रेस सर्वश्रष्ठ है ? ऐसा 
कहने से अभी तक जिस सिद्धान्त का इस अनुच्छेद में प्रतिपादन 
किया, वह एक-दूम उलट जाता है | राज्य-सज्ञठन में परिवर्तन करने 
का अधिकार रखनेवाली संस्था के बदले मासूली कानून बनानेवाली 
ओर मामूली रोज़ का शासन चढानेवाली सत्ता श्रेष्ठतर ! 
फिर, यह भी स्मरण रखना चाहिए कि राज्य-सड्ठन में 
परिवतेत करने का अधिकार रखनेवाली सत्ता का जीवन-निर्माण 
'रोज की सासूली सत्ता के अधीन है। और जब तक वह रहती है हर 
'तब तक वह अपने विशिष्ट बाकायद/ अधिकार का ही उपयोग करती 
है और विशिष्ट बाकायदा रीति से काम कर सकती है। परिवर्तन 
का काम हो चुकने पर फिर भी वह जहाँ की तहाँ ! फिर 
“वह हू ढ़ने से न मिलेगी ! 


अमरीकन संयुक्त-राज्य का उदाहरण लेकर यदि ऐसा कहे कि 
यहाँ राज्य-पभुता के दो हिस्से हो गये हैं, राज्य-प्रभुता उपराज्य और 
'संयुक्त सरकार में बंट गई है, तो आस्टिन के सिद्धान्त का फिर पता 
कहाँ १ उसका तो सिद्धान्त है कि राज्य-अभ्भुता अनियन्त्रित और 
अविभाज्य है । यदि यह सानें कि उपराज्य और संयुक्त सरकार में राज्य- 
'सत्ता विभाजित है, तो आस्टिन का करीब करीब पूरा सिद्धान्त उलट 


जाता है। इसलिए उसके पक्ष के लोग ऐसा मानने को तैयार 
न रहेंगे । ह 


परन्तु अमरीकन संयुक्त-राज्य में यह राज्य-प्रथुता केवछ लुकने- 
'छिपने का खेल खेलती देख पड़ती है । राज्य-सड्गठन में परिवर्तन 
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करनेवाल्ता कायदा बाकायदा कायदा है या नहीं, इस बात का निर्णय 
उस कायदे की बनाने वाली संस्था के हाथ में या हमेशा की व्यवस्थापक- 
सभा, काउग्रेस, के हाथ में नहीं है, बरन न्याय-विभाग के हाथ में है । 
यदि उस कायदे से सम्बन्ध रखनेवाढ्ा सुकदमा न्यायाल्‍रूय में पेश हुआ 
ओर न्यायाधीशों ने निणय दिया कि वह कायदा जायज्ञ नहीं हो! सकता 
है, इसलिए इस मामले में वद लागू नहीं हे सकता तो हो गया ! 
सारा प्रयत्न बृधा गया | यही बात उपराज्यों की कानून-सभाओं के 
बनाये और काडग्रेस के बनाये कानूनों को लागू हे सकती है। 
ऐसी दशा में यह न्याय-विभाग ही सर्वोच्च देख पड़ता हैं। 
को, राज्य की सर्वे-श्रष्ठात तीनों का छोड़ कर चोथे के पास 
चली गई ! ढ 

७--इतनी गड़बड़ी में पड़ने की अपेक्षा रूसाो जैसे विचारक कहते हैं 
कि राज्य-प्रभुता केवल जनता में स्थापित है, वह अन्यत्र कहीं नहीं है । 
राज्य के जितने कुछ अज्ज हैं, वे इसी राज्य-प्रभुता, जनता, के सेवक हैं । 
ये उसी सत्ता के द्वारा नियुक्त हुए हैं. इस कारण वह अपनी सत्ता चाहे 
जब वापस ले सकती है | सुनीम भी कभी मालिक हे। सकता हि? 
शेसा ही करीब करीब रूसो का ग्रश्न है । उसने तो यह सिद्धान्त किसी 
काल्पनिक करारनासे पर निश्चित किया है। डसने कहा है कि प्रारस्म सें 
कोई राज्य न था | लोगों में बड़ी अशान्ति ओर गड़बड़ी मची थी। 
इस कारण ठछोगों ने आपस में करार किया कि अपनी अपनी व्यक्तिगत 
स्वतन्त्रता का त्याग कर उसे सब लोग अपने खसबसमें सन्निविष्ट कर दे । 
इससे राजकीय समाज पेदा हुआ । इस समाज ने अपना काम चलाने 
के लिए कुछ लेग नियत किये | इसी का नाम सरकार हैं। इस 
सिद्धान्त का उसने अपने काल की स्थिति का छागू करके यह दिखलाना 
चाहा कि प्रचलित सरकार चाहे जब बदली जा खकती हे, क्योंकि वह 
जनता के मुनीम का काम करती है | एक सुनीस को दूर कर दूसरे 
मुनीम को नियत करना रोगों के हाथ में हे। 


६४ राज्य-विज्ञान 


राज्य के निर्माण की यह कल्पना केवरू कल्पना है, सत्य नहीं ; 
इतिहास में कहीं नहीं देख पड़ता कि इस रीति से कहीं छोगों ने राज्य- 
निर्माण किया हे । इस कहने को अब कोई नहीं मानता। परन्तु उसका 
सार यह है कि अनियन्त्रित और अविभाज्य राज्य-प्रभुता यदि कहीं है, 
तो वह है राज्य की जनता में। सरकार इस राज्य-प्रभु की आज्ञा 
माननेवाला मुनीम है। राज्य-अ्रभुता की यह कल्पना बहुत लोगों 
का पसन्द हुईं है । इस कल्पना ने तो अठारहवीं सदी में फ्रांस और 
अमरीका के इतिहास का ही डछट पुलठ दिया। उसका प्रभाव सारे 
यारप पर पड़ा, और अब भी संसार पर पड़ रहा हे । ओर यह भी' 
मानना पड़ेगा कि राज्य-प्रभुता की इस कल्पना में बहुत कुछ सल्यांशः 
भी हे। राज्य-प्रभुता की नींव अन्त में शारीरिक बल की नींव पर द्वोती 
है । बलवान्‌ सत्ता की ही शआ्राज्ञा बहुधा मानी जाती है। और ले।कशक्ति 
सबसे बलवती होती हे । इसलिए, जनता में राज्य-प्रभुता स्थापित है। 
यदि राज्य के बहुसंखयक लेग सरकारी आज्ञा का पाकून करने के। 
नामंज़र करे, तो सरकारी आज्ञा नहीं चल सकती। इसलिए इस 
सिद्धान्त ने छोगों का जादू के मन्त्र के समान मोह डाला है। परन्तु, 
इसका अधिक विवेचन करने से यह तकना भी थाड़ी बहुत अमपूरण 
देख पड़ती हे । यदि सरकार ओर छोणगों में युद्ध ही उन जावे तो क्या 
कोई विश्वास के साथ कह सकता हे कि छोग ही जीत जावेंगे ? क्‍या 
एक सेनिक दस मामूली आदमियों का नहीं दबाता ? क्‍या नवीन, 
शख्पारत्नों के सामने शारीरिक बल टिक सकता है ? क्‍या विद्या और 
बुद्धि का प्रभाव कुछ भी नहीं ? क्‍या बालक ओर खिला भरी युद्ध में 
भाग ले सकती हैं? क्‍या सड्जरठन भी कोई शक्ति होती है ? सारांश, 
केवठ भौतिक बल पर राज्य-अम्॒ता के सिद्धान्त की रचना करना. 
निरथंक है । 

हां, राज्य-शासन पर लेाक-शक्ति का भारी अभाव जरूर पड़ता हें । 
क्योंकि छोगों के अपने विरुद्ध खड़ करने का डपाय कोई राज्यशासक: 
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नहीं करना चाहता । लेाक-रीतियाँ भी बहढ्ूवती होती हैं, क्योंकि अदा- 
लता को उन्हें मानना ही पड़ता है। आज-कल लेकशक्ति का भरपूर 
समान भी दिया जाता हैं। ग्रातिनिधिक राज्यतन्त्र की पद्धति 
आज-कलू बहुत से देशों में प्रचलित है। कहीं कहीं, किसी किसी मौके 
पर कायदे के लिए निर्वांचकसडुघ की भी सम्मति ली जाती है। बहुधा, 
लोकमत का कुकाव देखकर शासन का काम सब देशों में चलने रूगा 
है। इस प्रकार, लेकसत्ता अवश्य बढ़ने लगी है, लेग और सरकार 
में घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित हे। रहा है ओर राज्यक्रान्ति का डर कम हो 
रहा है । राज्यसत्ता का बड़ा भारी भाग जनता में अब स्पष्टतया प्रस्था- 
पित हेो। चुका है । जहाँ, लेकतन्त्र का राज्यशासन नहीं हे, वहाँ भी लेक- 
मत की नींव पर ही राज्य-शासन चढ्ठा करता है। सर्वसत्तात्मक दीखने- 
चाल्े राजा को भी लेकसत के सामने कुकना ही पड़ता है। परन्तु 
इतने से, जैसा ऊपर कह चुके हैं, सब राजकीय सत्ता जनता ही में 
आकर नहीं प्रविष्ट हो जाती। 


८--अनियन्त्रित और अविभाज्य राज्यग्रश्रुता! का आस्टिन जेसा 
अ्रतिपादुक भी इसी अ्रम में पड़ गया है । ऊपर कह ही चुके हैं कि 
इँगलंड में पालिमेंट% और राजा के द्वारा ही सब कायदे बना करते हैं । 
गत दो से वर्षा" से राजा के अधिकार इस सम्बन्ध में बहुत कम हो 
गये है । यह सत्य हैं कि राजा की सम्मति के बिना कोई कायदा नहीं 
खनता, तथापि अनेक वर्षा' से ऐसा माका-नहीं आया कि राजा ने जब 
अपनी सम्मति पालिमेंट के स्वीकृत किये कायदे का न दी हो । और 
व्यवहार और कायदा दोनों दृष्टि से छाडों' की सभा के अधिकार बहुत 
कम हो गये है । सारांश, कामंस-सभा ही सर्वेश्रेष्ठ देख पड़ती हे । 





काज-ज--++ “आप 


#पाछिमिंट के दो भाग या भवन हैं | एक सें वंशपरम्परागत अथवा 
नये बनाये लछाड बैठते हैं । दूसरे में लेगों के श्रतिनेधि--जिसे हाडस 
आव्‌ कॉमन्स कहते हैं । 
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परन्तु ये छोग जनता-द्वारा चुने जाते हैं। इसलिए आस्टिन का! कहनाए 
है कि “हमारे देश# में राज्यप्रभुता का बड़ा भारी भाग जनता. के हाथ 
में है । लोग अपने प्रतिनिधियों-द्वारा अपनी सब राज्यप्रभुता का उपयोग, 
करते हैं | अथवा (यों कहे। कि) प्रतिनिधियों के निवांचन और नियुक्ति. 
के अधिकारों का छोड़कर वे अपने प्र तिनिधिये-द्वारा अपनी सब राज्य- 
प्रभुता का डपयेग करते हैं । जब कभी कोई सर्वेश्रष्ठ सत्ता अपने 
अधिकारों का प्रतिनिधियों द्वारा उपयोग करती हे, तब वह चाहे तेः 
उन्हें बिना किसी शर्ते के सारी की सारी सत्ता दे दे या किसी खास शत्ते 
पर उन्हें श्रपने अधिकार दे । इंग्लड में निवांचक-सडध अपने अधिकार 
अपने ग्रतिनिधियों के बिना किसी भी शत के यानी पूर्णरूप से. दे देता 
है । परिणाम यह होता हे कि पालिमेंट के अस्तित्व-काल में राज्यप्रभुता 
राजा--लछाउंसभा--कामंससभा के हाथ में रहती है। जब पाछिमेंट: 
बरखास्त कर दी जाती है, तब कामन्स लोगों को दी हुई राज्यप्रभुता 
निर्वाचक सड़घ में वापल चली आती है। इसलिए, यदि राजा और 
लछाड्सभा के सब अधिकार जाते रहें ते जवता सर्वश्र्ठ राजकीय सत्ता 
हो जावेगी ।”' परन्तु स्मरण रखना चाहिए कि जनता अपने अधिकारों. 
के अपने प्रतिनिधियों के अधीन इतनी पूरी तरह से कर देती हे कि. 
वे चाहें तो राज्ा आर लाडसभा से मिलकर उन उददशों का ही: 
मटियामेट कर दें कि जिनके लिए उनका चुनाव होता है। वे सब 
मिलकर ऐसा कायदा बना डाह कि जिससे राज्य का सारा सडढ्गठन ही 
उलद-पुलट्ट जाय ओर सारे अधिकार राजा और छाड्सभा का दे 


दिये ज्ञाय । 


सारांश, राज्येश्वय का एक भाग निर्वाचक-सडख में होता हैं. ओर 
तिनिधिग्रों का निर्वाचन इस सत्ता के उपयोग का एक मार्ग हे। इसके 








# यह उद्धरण सिजविक के अ्ंथ से लिया है । 


>> चिननन--++-- नी न 
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विपरीत पालिमेंट के भी इतना अधिकार हैं ही कि वह निर्बांचक- 
सडुघ का नास-निशान भी न रहने दे | पाहिमेंट का सारे अधिकार 
बिना किसी शर्ते के मिल जाते हैं, ऐसा आस्टिन साहब ने 
कहा है। तथापि आगे आप कहते हैं कि--“में समझता हूँ 
कि पालिसेंट का राज्यप्रभुता कुछ थोड़े ही कार के लिए 
ग्राप्त होती हे। वास्तव में कामनन्‍ससभा के सदस्य निवाचक-सझु्च के भेजे 
दूत (निपह/८०७) हैं। आर इसलिए राज्यप्रभुता राजा--छाड सभा--- 
निरवांचक सड़घ तीनों में समाविष्ट हे।” यहाँ आपका कहना है कि 
कामन्ससभा के प्रतिनिधि किसी निश्चित काय के लिए भेजे जाते हैं । 
उस काय का अथवा अपने मालिक केा० वे मटियामेट नहीं कर 
सकते । 

आपके मूल सिद्धान्त का--राजक्रीय सत्ता के अनियन्त्रित और 
अविभाज्य होने के तत्व का--कहीं पता रहा ही नहीं ! आप उसे कभी 
पालिमेंट में देखते हैं तो कभी निर्वाचक-सड्'व में ! यह एक आत्मविरोध 
है । करीब करीब यही आत्मविरोध फिर से दूसरी बार हुआ है ।,एक 
बार कहते हैं कि निर्वांचक-सडःघ अपने अतिनिधियों को अपने अधिकार 
बिना किसी शर्ते के देती है आर वे राजा ओर छाड-सभा से मिलकर 
चाहे जे कायदा बना सकते हैं, तो दूसरी बार कहते हैं कि नहीं, ऐसा 
नहीं हे। सकता । अतिनिधि किसी ख़ास काम के लिए भेजे जाते हैं 
वे दूतरूप हैं और उनकी सत्ता मर्यादित ही होनी चाहिए । वे जिन 
हेतुओं के लिए भेजे जाते हैं, उनका ही वे सत्यानाश नहीं कर सकते । 
इस तरह वे इधर से उधर, उधर से इधर, धूम रहे हैं | अनियन्त्रित और 
अविभाज्य राज्यसत्ता की खाज में आप कहाँ से कहाँ जा पहुंचे हैं । 
उसके ले; अधिक ही नियन्त्रित कर बेठे हैं। माना कि पालियमेंट चाहे 
जे _कायदा बना सकती हे, पर इसका यह अर्थ नहीं कि अपनी सत्ता 
के मूल उद्देशों पर ही वह कुठाराधात कर सकती हे ! ऐसे कायदों का 
कोन अँगरेज़ मानेगा ओर पाकछ्िमेंट का कहाँ पता रहेगा ? और राज्य- 
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शासन का ही पता नहीं, तब उसकी सत्ता का कहाँ ९ अँगरेज़ों के लाक- 
मत से पालिमेंट पर जो प्रभाव पड़ता है वह उतना ही वास्तविक होता 
है कि जितना पालिमिंट की आज्ञाओं का पालन । पालिमेंट निर्वांचक- 
सडघ के निर्वाचन के अधिकार नहीं छीन ले सकती | पालि मेंट की सत्ता 
प्र यह कुछ कम मर्यादा नहीं है । परन्तु यह भी सत्य नहीं कि कार्मंस- 
सभा के लोग निरे दूत हैं । कुछ बातों का छोड़कर उनकी सत्ता अ्रमर्याद 
ही देख पड़ती है | निवांचक-सड्घ के स्वीकृत किये नियम को अदालत 
में कोई न्यायाधीश _कायदा न सानेगा। परन्तु कामंस-सभा के स्वीकृत 
किये नियम का हाड-सभा और राजा की, किसी किसी समय केवल 
राजा की, संसति मिलने फर कायदे का स्वरूप प्राप्त हो जावेगा और 
उसका पालन भी हागा। 


सारांश, केवल मामूली जनता भी अनियन्त्रित ओर अविभाज्य 
राज्य-सत्ता नहीं है । 


४६--निर्वांचक सभा और पाछिमेंट यानी व्यवस्थापकसभा के बीच 
चक्कर लगाने के बदले कुछ लोगों ने दोनों को सर्वश्रेष्ठ सत्ताघारी मान 
लिया है। राजकीय बातों पर बिवांचक-सड्घ का बड़ा भारी प्रभाव पड़ता 
है। कामंससभा यानी प्रातिनिधिक भ्रवन के बहुसंख्यक दल का 
निर्माण उसी की मर्जी पर अवलम्बित है । इस कारण कोई कोई लेग 
निर्वांचक-सडूघ का राजकीय स्श्रष्ठ सत्ता (90008) 8076/0ं97) 
और पाछिमेंट यानी व्यवस्थापफ्सभा को बाकायदा सर्वश्रेष्ठ 
सत्ता (628| 3076००27)कह ते हैं। युक्ति अच्छी हे, क्योंकि 
सत्य बात को इस रीति सें स्थान मिल गया है--निरवांचक-सडुघ यानी 
जनता के अधिकारों का इस तरह मान हो गया है। पेसा मानने से 
हमारे सिद्धान्त को भी काई छुराई न होगी । क्योंकि राजकीय प्रसुता 
और बाकायदा अभुता मिलाकर राज्य की प्रभुता बनती है। परन्तु यह 
बात स्मरण रखनी चाहिए कि यह सिद्धान्त आस्टिनपक्ष के अतिकूल है । 
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१०--सारांश, राज्य के भीतर किसी एक निश्चित सत्ता का राजकीय 
और बाकायदा सवश्रेष्ठ ( अनियन्त्रित आर अविभाज्य ) सत्ता कहना 
ठीक नहीं । पूरा राज्य, जनता ओर राजकीय सडगठन समेत, अनियन्त्रित 
राजकीय सत्ता अवश्य है । जब किसी देश की सरकार दूसरे देश से 
काई व्यवहार करती हे, तब वह केवल अपने लिए यह काम नहीं करती । 
यह व्यवहार सारे देश के लिए किया करती हैं। इसी कारण, उस समय 
उसमें राज्य के पूरे प्र छंत्मण यानी अनियन्त्रित आर अविसाज्य सर्वश्रेष्ठ 
सत्ता, देख पड़ती है । एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ जो व्यवहार 
हाता है, उसका केवल यही स्वरूप हे। सकता हैं । इन व्यवहारों के 
समय ऐसा माना जाता हैं कि एक पूर्ण स्वतन्त्र सत्ता दूसरी पूर्ण स्वतन्न्र 
सत्ता से व्यवहार करती हे । परन्तु पर-राष्ट्रीय सम्बन्धों को छोड़कर जब 
राज्य के भीतरी सम्बन्धों का विचार करते हैं तब बात भिन्न हो जाती 
हैं । राज्य की राजकीय सत्ता किसी उह्देश की पूति के लिए है। इस 
कारण उस उद्दश से उसकी सत्ता मर्यादित हैं। जिन कार्यो से इस 
उद्देश की पूति' होती न देख पड़े, उन कार्यो के वह नहीं कर सकती | 
वह ऐसे हुक्म नहीं निकाल सकती कि जिससे छोगों का अहित हो । 
एक दो व्यक्तियों के स्वार्थ का नाश होना संभावषध्य बात हैं, पर प्रायः 
समस्त छोगों के स्वार्थ पर कुठाराघात करना भिन्न बात है। ऐसे कायदों 
का काई भी कायदा न मानेगा कि जिसके पक्ष में लोगों का बहुमत नहों 
है। सरकार की सत्ता देश के भीतर कभी कभी अमर्यादित-ली दीखती 
है| इसका कारण यह हे कि उस समय सरकार का छोगों का ज्ोर 
रहता है| सरकार की सत्ता खुद नियन्त्रित आर मर्यादित ही है | वह 
चाहे जो कायदा लोगों के सिर पर नहीं लाद सकती । छोगों के भी कुछ 
ऐसें कायदे होते हैं जिन्हें राज्य की राजकीय सत्ता को मानना ही पड़ता 
है और उसे यदि उच्देश की पूति में सहायक होना है ता मानना भी 
चाहिए । न मानने से उदहदश ही अ्रष्ट होता है। हाँ, शासन-सत्ता का 
यहू कर्तव्य अवश्य है कि वह यह देखे कि काई विशिष्ट युरुष किसी 


७० राज्य-विज्ञान 


रीति का कायदा कहता है, तो वह वास्तव में कायदा है या नहीं, उसे 
ले वास्तव में कायदा मानते हैं या नहीं। जिसे लोग कायदा नहीं 
मानते, उसे राज्य भी न माने । ओर ऐसा करने से कोई हानि न होगी । 
आस्टिनपक्ष का जो मूल अ्रम हो गया हे, वह यह है कि उन्होंने सब 
बातों के लिए सरकार को ही राज्य मान लिया है, इस कारण राज्य की 
सत्ता के सब रक्षणों का उन्होंने सरकार पर आरोपित कर दिया हे। 
इस आरोपण के कारण जो अनेक भूल हुई हैं वे हम ऊपर दिखला 
चुके हैं। न सब राजकीय सत्ता किसी सरकार में या सरकार के किसी 
अंग या अगसमृड में प्रस्थापित हे आर न सब कायदे सदा सरकार के 
या सरकार के किसी अंग-विशेष के हुक्म ही होते हैं । राज्य की प्रभ्नुता 
राज्य में हे, किसी व्यक्ति या व्यक्तिविशेष में नहीं । इसी 
कारण, राज्य सें जिसे कायदा मानते हैं, उसे सरकार का भी कायदा 
मानना पड़ता है। और इस कारण यह भी सिद्धान्त बहुत कुछ कूठा 
हैं कि कायदों का पाछन सरकार की बल्मूलक सत्ता के डर के कारण 
ही हुआ करता है | यह सत्य है कि जब कोई उपाय नहीं चलता, तब 
इल बलमूलक सत्ता का उपयोग करना ही पड़ता है। परन्तु यदि किसी 
राज्य में बार-बार इस अधिकार का उपयोग करना पड़े तो समझो कि 
उस राज्य की नींव ढीली हो चुकी है । वह तो अन्तिम शख, अन्तिम 
डपाय है । बहुधा किसी भी व्यवस्थित राज्य में, चाहे वह अवांचीन 
है| या प्राचीन, इस शख्र के उपयोग के मौके कम ही आते हैं 'इस 
पर हमें कोई कहे कि इतनी अदालछते, इतने न्यायाधीश, इतने जेल- 
खाने, इतनी पुलिस, और इतनी सेना सब राज्यों में उपस्थित है वह 
क्यों ? क्या इससे यह नहीं दीखता कि इस भौतिक बल के सिवा लोग 
कायदा मानते ही नहीं । इस पर हमारा उत्तर यह है कि किसी, राज्य 
में कितने छोग हैं, उनकी संख्या गिन को । फिर प्रत्येक का रोज़ कितने 
व्यवहार करने पड़ते हैं, उनकी संख्या गिना । फिर बतक्वाओ कि कितने 
व्यवहारों के लिए इस भौतिक बल का उपयोग करना पड़ता है। इस 
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शीति से यदि कोई अनुपात निकाल देखे तो उसे जच जावेगा कि सो 
में से एक व्यवहार के लिए भी इस बल का उपयोग शायद ही होता 
है । माना कि नियमें। के भज्ञ करनेवाले लेाग इस संसार में हैं । मनुष्य 
में कुछ अंश तक यह प्रवृत्ति ही है | काम, क्रोध, छोभ, मोह, सद, मत्सर 
आदि विकारों के वह अधीन है। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि प्रत्येक 
सनुष्य ओर वह भी चौबीस घंटे इन विकारों के अधीन बना रहता है । 
कायदे की अपेक्षा लेकसत का व्यक्ति-व्यक्ति के व्यवहारों पर अधिक 
प्रभाव पड़ता है। ओर कायदे की अपेक्षा लेकमत लेगोें की नज़र में 
अधिक कऋूछता रहता है। इस छोकमत का प्रभाव विचार और काय पर 
इतना पड़ता है कि उसके कारण कायदें का पान करना लोगों का 
स्वभाव बन जाता हे। हां, भौतिक परिस्थिति का इस स्वभाव पर 
परिणाम अवश्य होता है । इसी कारण कोई राष्ट्र अधिक तो कोई कम 
नियमानुगामी देख पड़ता हैं। यदि बियमें। के पालन के लिए सातिक 
बल्ल की सदा आवश्यकता बनी रहे, तो किसी भी राज्य का चलना 
सुश्किक हो जायगा। किर उसके लिए कितनी भी सेना, कितनी भी 
पुलिस, कितने भी जेल्ख़ाने, कितनी भी अदालत और कितने भी 
न्यायाधीश की योजना हुईं तब भी वह काफी न होगी। इतिहास इस 
बात का साक्षी हैं। जब कभी किसी राज्य की सरकार के विरुद्ध सारे 
'के सारे लाग खड़े हो! गये हैं तब उस सरकार की जल्द ही काया-पलकूट 
डोगई है । सारांश, ऐसा कहना कि कायदे का पालन केवछू भातिक 
बल के कारण होता है कभी भी सर्वथा सत्य नहीं हे। सकता । 


११--इन विचारों का समर्थन हम भूत-पूव प्रेसिडंट बुडरो विछसन 
और टासस ग्रीन के विचारों का सारांश देकर करेंगे । 


कि 
कायदों के निर्माण की रीतियों का विवेचन करने के बाद भू० पश्रे० 
पविल्सन कहते हैं कि “जिन शक्तियों से राष्ट्रीय और राजकीय विकास 
हे।ता है, ठीक उन्हीं से कायदों का निर्माण और विकास होता है । 
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यदि इस रीति से एकतन्त्रवाले राजा का विकास हुआ... ...ते। वही 
कायदों का बनावेगा और प्रवतित करेगा । यदि लेकतन्त्रात्मक शासन- 
प्रणाली का विक्रास हुआ तो लोगों के द्वारा कायदा बनेगा और 
प्रवतित होगा । परन्तु न पहली स्थिति में और न दूसरी में ही, कायदः 
किसी ख़ास व्यक्ति या व्यक्तिगण की कल्पना का फल होगा | किसी भी 
शासन-प्रणाली में जे कायदे बनेंगे, वे लोगों की स्विज-रस्स और 
पर्संदगी-नापसैदगी का देखकर बनेंगे। कायदा बनानेवालों का काम 
यह नहीं है कि वे अपनी निजी कल्पनाओं को कायदे का स्वरूप 
दे दें--कायदा अपने सिर से हूँ ढ़ निकालें । उनका काम केवल यही है 
कि लेगों की आवश्यकताओं के जान कर उन्हें कायदे का स्वरूप दे । 
राष्ट्रीय जीवन का अवाह जिधर है ही नहीं, ड्चर उसके कायदा अपनी 
मनमानी चला कर नहीं ते जा सकता । कायदा व्यक्तियों की सृष्टि नहीं 
है, वह है समाज की विशिष्ट आवश्यकताओं की, विशिष्ट अवसरों की, 
विशिष्ट संकटों या दुदंवों की सृष्टि । कोई भी कायदा बनानेवाहूग पुरुष 
राष्ट्र पर ऐसा कायदा नहीं छाद सकता कि जिसकी कल्पना डसके राष्ट्र 
की परिस्थिति से या उसके राष्ट्र के मतों से न हुई हे । सब देशों के 
शासक उस देश के सडगठित समाज की सत्ता का ही उपयोग कर सकते 
हैं, किसी दूसरी शक्ति का नहीं। यह बात भिन्न है कि. शासकों के 
कार्यों को समाज चुपचाप मान ले। परन्तु शासक अपने का समाज से 
अलग नहीं कर सकते |”... ... “कभी कभी कायदे का स्वरूप अल्प- 
संख्यक लोगों की आज्ञा के समान भले ही देख पड़े, कभी वह एक 
व्यक्ति की आज्ञा ही जान पड़े, परन्तु जब तक समाज उस कायदे को 
अपना ज्ञोर न रूगरावेगा, तब तक वह चल नहीं सकता । कायदा प्रत्यक्ष 
या अप्रत्यक्ष लागों का संमत होना ही चाहिए। और इस प्रकार उनका 
जोर उसे मिलना ही चाहिए ।” इसका एक इतिहास-असिद्ध उदाहरण 
भी आपने दिया हे। जब तक रूस के ज्ञार की सत्ता थी तब तक वह 
करीब क्रीब अ्नियन्त्रित. देख पड़ती थी । उसके विषय में भी आपने 
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हि 


कहा है कि उसकी भी नींव जनता ही थी। “ज्ञार की व्यक्तिगत शक्ति 
काई भारी शक्ति नहीं थी। वह वहां के घर्म का सर्वश्रेष्ठ अधिकारी था | 
सिवा, वह राष्ट्र का आर उसके इतिहास का और उसके विकास का पवित्र 
प्रतिनिधि था। उसकी शक्ति की जड़ें लागों के मना में खूब भीतर 
बुरी थों।? जब वे जड़ शिथिद्ल होगई ते जारशाही का नाम-निशानः 
न रहा। 


5 


कायदे के स्वरूप का विचार करते हुए आप कहते हैं कि “कायदा 
सूतिसान्‌ तत्व हे। बह लोगों की नेतिक कल्पनाओं का ओर सामाजिक 
सम्बन्धों का दुपषण ही होता है । इतना ही नहीं तो कायदे में छोगों की 
अरणा-शक्ति, उनकी इच्छा ओर वाज्छा भी देख पड़ती है । वे केवल 
मत नहीं हैं, बरन प्रत्यक्ष प्रचलित नियम हैं ।”” 


इस ग्रकार, 'जो कानूनकर्ता छोगों की रीतियों आर विचारों के 
अनुसार कायदे बनाते है, उन्हीं सें राजकीय प्रश्गुता देख पड़ती है । यदि 
उसी कौस के रहे ओर उन देने का इतिहास वही रहा ते अनजाने 
ही वे राष्ट्रीय रीतियों का अवलम्बन करते रहते हैं। क्‍योंकि दोनों की 
रीतिरया, देानों की विचार-मालिका, एक ही होती हे | यदि थे बाहर से 
आये लोग रहे, तो बुद्धि का कहना मान कर राष्ट्र के रिवाज-रस्मों में और 
विचारों में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप वे न करंगे । किसी भी दशा में देखो, शासक 
के कार्यो' का सम्बन्ध शासितों के जीवन से केवल ऊपरी ऊपरी ही 
रहेगा । शायद वे किसी व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों पर अपने हुक्म लाद 
भी सके । पर सब्र जनता के जीवन में वे हाथ नहीं छूगा सकते । ऐसा 
यदि वे करना ही चाहें तो बहुत अग्रत्यक्ष, भीतर ही भीतर और धौरे ही 
धीरे करेंगे। इसी रीति से वे ल्तोगों के विचार और आदतें बदल 
सकेंगे । राष्ट्र की आदत ही कानून-कर्ता का असली ससाला है। और 
उसकी शक्ति की वह ही मर्यादा है । वे खूब कड़ी और भयानक वस्तु हैं। 
यदि वह उनका तिरुस्कार करेगा, तोबे अपना आदर करने को उसे 
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अवश्य बाध्य करेंगी, वे उस कानून-कर्ता के नमा ही रूगी । यदि उनका 
वह मनमाना उपयोग करना चाहेगा, ते वे उसकी पकड़ में ही न 
आवेंगी । यदि वह डन पर किसी अकार जबरदस्ती करेगा तो (बारूद- 
गोलों में समान) भयंकर जोर से फूटेगी और डसका सत्यानाश कर 
देंगी । राज्यप्रभुता उसके हाथ में नहीं तो समाज के दाथ 
में है ।” 

राज्यप्रभुता का विचार करते हुए आप कहते हैं कि “यदि कायदा 
राष्ट्रीय आदतों से पैदा होता है, यदि अमल में छाने के लिए उसे 
समाज का जोर होना आवश्यक है, और वह वास्तविक कायदा रहे इसके 
लिए यदि समाज की आदुनों की नींव ही डसका आधार है, तो राज्य- 
प्रभुता का स्थान है कहाँ ? किघर और करहाँ राज्य-प्रभुता रहती है ? 
ओर वह हैं क्या चीज ??” 

इन ग्रश्नों का उत्तर देने के लिए भिन्न भिन्न देशों के कानून बनाने के 
अधिकार का विचार आपने किया हे, और आप भी क्रीब क्रीब हमारे 
ऊपर दिये नतीजे पर पहुँचे हैं। आप कहते हैं “कायदे की दृष्टि से 
राज्पप्रभुता का कहीं पता नहीं हे। जिस राज्यप्रभुता का अस्तित्व वास्तव 
में हे, उसकी कल्पना जल्द नहीं हे। सकती । तथापि वह बड़ी बलरूवती 
है। वह हे समाज की संकल्प-शक्ति, फिर वह भले ही चुपचाप रहे या 
बड़ा जोर दिखलावे ओर राजकीय रूगड़ों का क्षत्र तेयार कर दे । राजा 
या पालिमेंट (व्यवस्थापक-सभायें) उसके केवछ वाहन हैं ओर जब 
कभी ये कोई बात कहते हैं तो उसी की प्रेरणा से कहते हैं, वास्तव में 
वह (राज्यप्रभुता) उनमें (व्यवस्थापकसभाओं में) ।चहीं निवास 
करती । राज्यप्रभुता निवास करती है समाज में (यानी सडद्ञठित 
समाज में) । हु 


१२---अब हम टामस ग्रीन का मत देते हैं। हम खझुूसा का 
सिद्धान्त संत्षेप में ऊपर बतढा चुके हैं। उस सिद्धान्त के अनुसार 
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शाज्यप्रभुता जनता में यानी उनकी (सद्गठित) इच्छाशक्ति में प्रतिष्ठित 
है। इससे ग्रीन साहब ने आस्टिन के मत की तुलना की है और कहा 
है कि देखने में दूसरा मत पहले के नितान्त विरुद्ध जान पड़ता है। 
क्योंकि आस्टीन के सत के अनुसार राज्यसत्ता कुछ बिश्चित व्यक्तियों में 
स्थापित होनी चाहिए ओर उसका सब जोर भौतिक बल होना चाहिए । 
परन्तु ग्रीन साहब का कहना है कि जो भी ये दो मत परस्परविरुद्ध 
देख पड़ते हैं तथापि यदि राज्यप्रभ्रुता की वास्तविक कल्पना चाहिए है। 
तो दोनों का परस्पर का पूरक ही मानना होगा । दोनों का सम्मेल ही 
करना होगा । “जो व्यक्ति या व्यक्तिसमूह किसी दूसरी लता के अधीन 
नहीं हे उसका या उनका कहना लेग सानते हैं, इसका कारण यह है कि 
वह व्यक्ति या|व्यक्तिसमूह जनता की शक्ति का प्रतिनिधि हे, उसमें जनता 
की शक्ति सड़ठित है । राज्य की इस सत्ता में कायदों का पालन 
करन के लिए लोगों का बाध्य करने की अमर्याद शक्ति नहीं हे । 
रोगों के मतानुसार उनकी भलाई जिसमें है उसी के अनुसार बर्ताव 
करने पर राज्य-शक्ति का सारा बल निदान अवलूम्बित हे---लोगों-द्वारा 
कायदों का पालन करवाना हो ते डनकी समझ के अनुसार काय 
करना ही होगा । मेत ने बहुत ठीक कहा हे 'संक्षप में जिन प्रभावों 
का “नेतिक” कह सकते हैं, उन्हीं पर राज्यसत्ता के द्वारा होनेवाले 
समाज की शक्ति का उपयोग अवलम्बित है, उनके ही अनुसार इस 
शक्ति का कम या अधिक, इसके लिए या उसके लिए उपयोग होता है ।! 
40॥ 20 यदि लोगों की अन्योउन्य हित की भावना नष्ट हो जाय ( ओर 
इसी भावना में जनता की शक्ति ध्ग्गाचर होती है ) या यदि उससे 
राज्यसत्ता की आज्ञाओं का विरोध हो जाय तो लोग इस शक्ति की 
आज्ञाथ्रों का पालन करना छोड़ देंगे ।? आगे आप कहते हैं, “यदि 
आस्टिन का कहना हो कि ग्रत्येक राज्य में कायदों का प्रवतेन करनेवाली 
कोई निश्चित श्रेष्ठ शक्ति होती है, तो वह ठीक है । क्योंकि प्रत्येक राज्य 
में ऐसी शक्ति अवश्य देख पड़ती है | परन्तु यदि उसका कहना हे। कि जिस 
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किसी शक्ति के कारण छोग कायदों का पालन किया करते हैं, वही राज्य 
की सर्वश्रेष्ठ सत्ता हे, तो जनता की इच्छा-शक्ति को ही यह नाम देनः 
होगा । इस शब्द का अर्थ सझ्डूचित करने की आवश्यकता नहीं । 
और यह भी खयाकू रखना चाहिए कि भौतिक वढवाली शक्ति और 
यह सवश्रष्ट सत्ता दोनों एक साथ रह सकती हैं। जहाँ जहाँ अनिय- 
नित्रत राजा रहे हैं, वहां वहां यही बात रही है। जिन देशों में विदेशी 
सत्ता का शासन रहता हे वहां के वास्तविक शासक न तो कायदों के 
बनाया करते हैं, न कायदों का पाठन करवाते हैं। ऐसे शासकों की 
असली शक्ति जनता की मर्जी ही है।.........” 

आपने एक अन्य स्थान पर कहा है “राज्य के अस्तित्व के लिए 


े 


भौतिक बल आवश्यक है। और इसी कारण कुछ छोग कहते हैं कि 
राज्यों का निर्माण निरे स्वार्थ के कारण हुआ करता है।......परन्तु 
( यह स्मरण रखना चाहिए. कि ) केवछ भोतिक बल के अस्तित्व से 
राज्य नहीं बन जाता, इस बहू का किसी निश्चित रीति से आर निश्चित 
उद्द शों के लिए---लिखित या अलिखित ८ रूढ़ ) कायदों के अनुसार 
चलने से ओर अधिकारों का रक्षण करने से ही--राज्य का निर्माण होता 
हे ।,.. ..सवश्न४्ट राज्यसत्ता यानी सर्वोच्च भौतिक बल नहीं है । ऐसा 
मानने से तो यह भ्रम हा जाता हे कि राज्य के लिए केवल सर्वोच्च 
भोतिक बलढू की आवश्यकता हैं। परन्तु वास्तविक बात यह है कि 


राज्य के कारण ही सर्वश्रेष्ठ राज्यसत्ता का निर्माण होता 


है, सवश्रेष्ठ राज्यसत्ता के कारण राज्य नहीं निर्मित होता । 
35 “हम छोग समर लेते हैं कि सवश्रेष्ठ राजकीय सत्ता 
सर्वक्षष्ट होने के कारण चाहे जो कायदे बना सकूती हे 
और बदल सकती है । परन्तु इस बात का हम भूले से 
जाते हैं कि इस सत्ता को यदि सवश्रेष्ठ बने रहना है, ते उसे भी बहुत 


से कायदों का पालन करना होगा ।......सवश्रेष्टता का यह अथे है कि 
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रोगों पर भीतर से या बाहर से काई आक्रमण न होने पावे । बह तो 
समाज का यन्त्र हे या यों कहो कि अपन उद्दश के लिए कास करनेवाला 
समाज ही है । इस डद्देश के लिए जिस शक्ति का अस्तित्व है, वह यदि 
राज्यसड्रडन के अनुसार, या राज्यसड्डन का काम जिन रूढ़ियों से चल 
सकता हैं उनके अनुसार, कास न करे तो उससे स्वत्वों का सरक्षण होना 
बंद हो जाता है ओर वह फिर राज्य नहीं कहला सकता |... ...?” आपने 
राज्य की जो व्याख्या की हे, उसके अनुसार राज्य वह समाज है जहां 
'कायदे का पालन होता हे ओर ( आवश्यकता पड़ी तो ) पालन करवा- 
नेवाली शक्ति भी है। सर्वेश्रेष्ट राजकीय सत्ता के स्वरूप का विवेचन 
करते समय हमने जो विचार लिखे हैं, उनसे इस परिभाषा की तुलना 
यदि पाठकगण करे तो यह देख पड़ेया कि दोनां का सारांश कुरीब 
करीब वही है । 
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नागरिक की स्वतन्च्रता 


१--कायदा, अधिकार, बन्धन, बन्धनों के कारण ओर राज्यप्रभरुता 
का विवेचन हो चुका। अब व्यक्ति की स्वतन्त्रता का विचार हो 


सकता है। ु 
चौथे परिच्छेद के अन्त में हमने कहा है कि समाज के बिना अधिकारों 


की कल्पना नहीं हो सकती । अधिकार समाज ही में रह कर प्राप्त हो 
सकते हैं । इसके लिए बन्धनां की आवश्यकता है । बन्धन कायरे से पैदा 
होते हैं। और कायदों का प्रवर्तेन राज्य की सरकाररूपी सत्ता के द्वारा 
होता है। परन्तु यह दिखलाही चुके हैं कि राज्य की यह सत्ता 
अनियनिन्नत नहीं हे। वह भी कायदे से नियन्त्रित हे। सबही कायदों 
का सरकार नहीं बनाती--कुछ कायदों को वह केवरू पग्रवतित करती 
है, कुछ कायदों का वह बनाती और प्रवतित भी करती है । राज्य- 
प्रभुता का जो स्वरूप हमने स्थापित किया है, उसके ही अनुसार यह 
तात्पय निकल सकता है, अन्यथा नहीं । सरकार को “अनियन्त्रित राज्य- 
प्रभु' मानने से कायदे इस शक्ति की इच्छा पर निरभर होते हैं। उनके 
अनुसार सरकार पर बाकायदा कोई बन्धन नहीं हो सकता । इस कारण 
व्यक्ति के अधिकारों का कहीं ढठीक-ठिकाना ही नहीं रह जाता । अधि- 
कार ही जर्हाँ चाहे जब लापता हो सकते हैं, वहाँ कान-सी स्वतन्त्रता हो 
सकती है ? यदि किसी बात की स्वतन्त्रता नहीं है, तब व्यक्ति के आत्सिक 
विकास की आशा नहीं रह जाती । इस तरह तो राज्य अपने अस्तित्व 
के मूल उद्देशों पर ही कुठार रछूगा बेठेगा । व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की 
ठीक कल्पना सरकार पर बन्धन हुए सिवा नहीं हो सकती । हमारे 
अधिकारों पर हस्तक्षेप न करने के लिए केवल व्यक्ति ही बाध्य न हैं। बरन 
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सरकार भी हो । आस्टिन के सिद्धान्त के अनुसार सरकार पर काई बन्धन 
नहीं हो सकता ओर ऐसा बन्धन न होने से स्वतन्त्रता की मात्रा बहुत 
कम हो जायगी। स्वतन्त्रता के लिए बन्धनों की आवश्यकता कितनी 
अधिक हे, इस बात का चाथे अध्याय में यथेष्ट विवेचन हो चुका हैं। 
यहां पर उन्हीं वातों का पिट्पेषण करना ठीक नहीं । सारांश में हम कह 
सकते हैं कि स्वतन्त्रता समाज में कायदे से पैदा होती हैं। अधिकार 
पानवाले की दृष्टि से अधिकार स्वतन्त्रता का ही दूसरा रूप हे। और 
हमारे अधिकारों के कारण दूसरों पर बन्बन स्थापित होता है। यानी 
स्वतन्त्रता के लिए बन्चन होन ही चाहिए। ओर वे व्यक्ति पर ही 
नहीं किन्तु सरकार पर भी होने चाहिए। इन बन्धनों की मर्यादा आर 
उनका स्वरूप राज्य और व्यक्ति के उद्दशोँ" से ही निश्चित हो 


सकते हैं । 
सारांश, स्वतन्त्रता का अथ्थ यह नहीं कि लाग अपनी मनमानी 
चलाने छूग जावे । दूसरों के अधिकारों पर हस्तज्ञप न करना, साथ 


ही अपने अधिकारों का पूर्ण डप्योग कर सकना ही स्वतन्त्रता हे |! 
स्वतन्त्रता नियमबद्ध ही हो सकती हैं, बिना समाज के स्वतन्त्रता का 
वास्तविक अस्तित्व नहीं हेतता । बिना बन्धन की अवस्था में वही स्वतन्त्र 
कहल्ा सकता है कि जो बलवान है। बलहीन कभी किसी भी बात में 
स्वतन्त्र नहीं हा सकते । राज्य का अस्तित्व व्वतन्त्रता का 
विरोधक नहीं तो सहायक है। 

२--ले।ग जिस अनियमित, असम्बद्ध, अनिश्चित ओर सन्दिग्ध 
स्वतन्त्रता का उल्लेख करते हैं, उसमें मनमानी स्वतन्त्रता का भाग 
विशेष रहता है । तथापि उसमें कभी कभी वियमबद्ध स्वतन्त्रता का भी 
विचार थोड़ा बहुत रहा करता है। ऊपर कह चुके हैं कि मनमानी 
स्वतन्त्रता का समाज में विचार हो ही नहीं सकता, ऐसी स्वतन्त्रता 
वास्तव में स्वतन्त्रता नहीं हैं | परन्तु नियमबद्ध स्वतन्त्रता का भी अर्थ 
सदा स्पष्ट नहीं रहता । इसके भी अनेक अर्थ हुआ करते हैं । 
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(१) कभी कभी स्वतन्त्रता से केवल शारीरिक स्वतन्त्रता का ही 
उल्लेख रहता हैं | शरीर पर प्रत्यक्ष किसी प्रकार का बन्धचन न होना 
शारीरिक स्वतन्त्रता है । राज्य में बहुधा सब लोगों का इस प्रकार की 
स्वतन्त्रता रहती है । जो पुरुष अपनी स्वतन्न्नता से दूसरे की स्वतन्त्रता 
पर हस्तक्षेप करता हैं आर समाज यदि समझता है कि ऐसे पुरुष को 
स्वतन्त्रता रहने देने से हानि होगी, तबही ऐसे पुरुष की शारीरिक 
स्वतन्त्रता हरण कर ली जाती है। अन्यथा, कायदा किसी की शारीरिक 
ह्वतन्त्रता को नष्ट नहीं करता | तथापि यह सी मानना होगा कि 
किसी देश में शारीरिक स्वतन्त्रता जल्द हरण कर ली जाती है, तो किसी 
में क्वचित्‌ । इसका सम्बन्ध राज्य के स्वरूप और कायदा दोनों से है ! 
जहाँ शासन का स्वरूप अंजातान्त्रिक है, कायदे की दृष्टि में सब छोग 
( ऊँच ओर नीच, गरीब और धनी, सरकारी ओर गेर-सरकारी ) जहाँ 
बराबर हैं, जहां ध्याय का उचित प्रबन्ध है, वहां शारीरिक स्वतन्त्रता . 
पर मन-साना हस्तक्षप नहीं होता । यदि हुआ ही तो हवालात या जेल- 
खाने में बहुत दिन तक नहीं पड़े रहना पड़ता ओर यथासम्भव जल्द ही 
घह स्वतन्त्रता वापस मिल जाती हे । जानबुक कर ओर साोच-समरू 
कर यदि कोई दूसरे का जीवन ही ले डाले, यानी दूसरे की स्वतन्त्रता 
सदा के लिए नष्ट कर दे तो बात अलग है। गुनाहों के लिए कितना 
ओवर किस प्रकार का दण्ड मिलना चाहिए, यह विषय इस परिच्छेद से 
सम्बन्ध नहीं रखता और इसलिए शारीरिक स्वतन्त्रता का विवेचन हम 
आगे नहीं बढ़ाना चाहते । 

(२) कायिक स्वतन्त्रता मिलने से ही काम नहीं चढहूता। वाचिक 
ओऔर मानसिक स्वतन्त्रता भी देश के लिए अत्यन्त आवश्यक होती है। 
जब तक कोई पुरुष अपनी वाचा का ऐसा उपयोग न करे कि उससे 
सरकार का या समाज को प्रत्यक्ष कोई हानि हो, तब तक किसी की 
इस तरह की स्वतन्त्रता हरण करना ठीक नहीं । केवल शह्ूूत या सम्भा- 
चना के बल पर किसी की इस नरह की स्वतन्त्रता नष्ट न की जाय। 
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सअधापि यह हम मानते हैं कि प्रत्यक्ष उदाहरण और परिस्थिति के ज्ञान 
के बिना इस विषय में किसी देश ओर काल के लिए कोई निश्चित 
नियम हस नहीं बतल! सकते । इतिहास ले इतना स्पष्ट हे कि परतन्त्र 
देशों में वाचिक स्वतन्त्रता बहुत परिमित रहती हे। विदेशीय शासकों 
का यह डर बना रहता हे कि वाचिक स्वतन्त्रता का अधिक डपयोग 
होने से कहीं अपने शासन की नींव ही न नष्ट हो जावे। वाचिक 
स्वतन्त्रता के कारण ज्ञान का प्रसार ही नहीं होता, बरन लेक-सडघटन 
भी अधिक हे। सकता हे आर इस प्रकार मिलजुरकू कर काये करने की 
लेकक-शक्ति बढ़ती है। ओऔर यह शक्ति डर का कारण होती है। क्योंकि 
उसके सहारे राज्य भी उल्ट-पुलूद जाते हैं। तथापि वाचिक स्वतन्त्रता 
को रे:कने से लोक अपने विचार स्पष्टतया प्रकैट नहीं कर सकते ओर 
इस तरह ज्ञान का प्रसार रुकता है। लेग अपने विचार स्पष्टतया नहीं 
'बतला सकते ओर खुछमखुछा सभा-समितियों में बोल नहीं सकते, इस 
कारण लेग सन सें भीतर ही भीतर सोचते रहते हैं, अकेल्ते 
में बाते करते हैं ओर गुप्त सभा-समितियाँ होती हैं । 
और इस तरह भीतरी असन्तोष अधिक फेलता है। स्पष्ट असन्तोष की 
अपेक्षा भीतरी असन्तेष अधिक हानिकारक होता हे। इससे राज्य ही 
नहीं ते समाज की भी नींव नष्ट-भ्रष्ट हो! जाती हे। श्रार यद्द स्थिति 
उस देश के लिए ही नहीं किन्तु सारी दुनिया के लिए हानिकारक 
होती है । रूस का इतिहास इस बात का बड़ा भारी प्रमाण हे। इस- 
लिए जब तक प्रत्यक्ष हानि न दीख पड़े, तब तक वाचिक स्वतन्न्नता का 
नट्ट न करना चाहिए। 

मानसिक स्वतन्त्रता का विचार करने के पहले उसका अथे स्पष्ट 
करना होगा । धर्म, पारछोकिक उदच्नति का प्रयत्न, व्यक्तिगत बात है | 
सूक्ष्म सैति से देखा जाय ते। एक के धर्म से दूसरे का कुछ भी अत्यक्ष 
सम्बन्ध नहीं हे । जब तक कोई पुझष अपने नेतिक ओर कानूनी कतैब्य 
पूरे करता हे, तब तक यह आवश्यक नहीं कि वह पुरुष अम्ुक ही धर्म 
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का पालन करे । क्योंकि वह उसके सन की बात है। वह चाहे जिस 
धर्म में विश्वास करे या किसी भी घममं में विश्वास न करे । अब तक 
कोई मनुष्य सरकार और समाज के नियमें का पालन करता है, तब 
तक उसके मन के विचारों से दूसरों का क्‍या करना है ? इस बात में 
वह पूर्ण स्वतन्त्र रहे ओर वह मन-चाहे घममं का पाछठन करे | मानसिक 
स्वतन्त्रता का यह एक उदाहरण हे। इसमें भी ग्रत्यक्च कम होते हैं, 
व विचार केवल मन में नहीं बने रहते । केवल मन के विचारों पर किसी 
का दखल नहीं चल सकता। इसलिए ऐसी स्वतन्त्रता का विचार 
करना ही व्यथे है । ऐसी स्वतन्त्रता सदा बनी ही रहेगी । उसे कोई निय- 
मित नहीं कर सकता । यहाँ जिस “मानसिक स्वतन्त्रता' का डल्लेख हें, 
उसमें केवल विचार ही नहीं तो कर्म भी होते हैं, पर ऐसे कर्मों का 
दूसरों से कोई अत्यक्ष सम्बन्ध नहीं होता । पूर्ण मानसिक स्वतन्त्रता 
इसी अर्थ में वान्छुनीय है । यह स्मरण रखना चाहिए कि दुनिया में 
मानसिक स्वतन्त्रता का विकास धीरे धीरे ही हुआ है। हिन्दुस्तान में 
कुछ अंश तक आचीन कार में भी मानसिक स्वतन्त्रता थी। थही 
कारण है कि आज हिन्दुस्तान में अनेक धामिक मत और अनेक घामिक 
पन्‍थ और उपपन्ध देख पड़ते हैं । तथापि यह भी स्मरण रखना चाहिए 
कि जातिबन्धन ने कुछ अंश तक मानसिक स्वतन्त्रता अवश्य नष्ट की 
धी। मानसिक स्वतन्त्रता का वाचिक स्वतन्त्रता से कभी कभी घनिष्ट 
सम्बन्ध होता हे । मन के विचारों को लिखकर था बोलकर प्रकट कर 
सकते हैं। यानी मानसिक स्वतन्त्रता के लिए उससे सम्बन्ध रखने- 
वाली वाचिक स्वतन्त्रता भी आवश्यक हे । 

(३ ) राष्ट्रीय स्वाधीनता का भी कभी कभी स्वतन्त्रता के नाम से 
ही उल्लेख होता है। इग्लंड स्वतन्त्र देश है, हिन्दुस्तान स्वतन्त्र 
देश नहीं है, इत्यादि वाक्यों में स्वतन्त्रता का यही अर्थ है। इस 
स्वतन्त्रता का महत्त्व सब पर विदित ही हैे। इसका श्रन्य तरह की 
स्वतन्त्रता पर भी भारी परिणाम होता हे। क्योंकि परतन्त्र देश में 


छुठा परिच्छेद नई 


शारीरिक स्वतन्त्रता का सदेव डर बना रहता हे। नहीं कह सकते 
कि एसे देश में यह स्वतन्त्रता कब हरण कर ली ज्ञावेगी | कायदों की इंष्टि 
से भी समानता का थोड़ा बहुत अभाव बना रहता हैं । कुच लोगों 
का अधिक अधिकार होते हैं, तो कुछ छोगों का कम | कर्म- 
स्वातन्त्य, वाक -स्वातन्ध्ध ओर मानसिक स्वातन्न््य पर बहुत 
से बन्धन बन रहते हैं। जायदाद का भी बहुत भरोसा नहीं रहता । 
राजकीय अधिकार बहुत कम होते है । स्वतन्त्र देशों में बहुधा इन सब 
प्रकार की स्वतन्त्रता अधिक ही हुआ करती है। यही कारण हैं कि 
लोग राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की इच्छा करते रहते हैं। हम कह ही चुके हैं 
कि राज्यविज्ञान के अनुसार राज्य! की परिभाषा में राष्ट्रीय. स्वतन्त्रता 
का विचार पहले ही रखा है। हे 

(४) राज्य-शासन-सम्बन्धी अधिकारों के भी कभी कभी 
स्वतन्त्रता ही कहते हैं। ( क ) किसी देश में डिस्ट्रिकुकोंसिल, म्यूनि- 
सिपैलिटी जेसा 'स्थानिक राज्यग्रबन्ध! लेगों के हाथ में अधिक, तो किसी 
देश में कम होता है। पहले प्रकार के देश में इस अर्थ से स्वतन्त्रता 
अधिक है । लोग अपने स्थान के छोटे सोटे राजकीय कामों को करने के 
लिए स्वतन्त्र” रहते हैं, क्योंकि उन्हें 'स्थानिक स्वराज्य? प्राप्त हो चुका 
रहता है । स्थानिक स्वराज्य के कर्मचारियों का छोग ही चुनते हैं और 
वे लोगों में से ही होते हैं । स्थानिक राज्य-प्रबन्ध में सरकार यथासम्मव 
बहुत कम हस्तक्षप करती हैं। लोग अपने बहुत से कामों का अबन्ध 
करने के लिए बहुत कुछ स्वतन्त्र रहते हैं# । (ख) परन्तु इससे बढ़कर 
वे अपने अधिकार होते हैं कि जिनके अ्रनुसार सरकारी उच्च कर्मचारियों के 
पद्‌ के लिए छोग अपने में से कुछ लोगों को चुनते हैं, कायदों के बनाने 

में भाग लेते हैं आर शासनविभाग पर प्रत्यक्ष टीका-डिप्पणी करते हैं । 


, # इसका अधिक विवेचन “स्थानिक स्वराज्य ? वाले परिच्छेद में 


होगा । 
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सारांश छोकतन्‍त्र, या उत्तरदायी राज्य-प्रबन्ध#ू के कारण जो अधिकार 
प्राप्त होते हैं, उनका भी समावेश कभी कभी “स्वतन्त्रता? में होता है | यह 
स्पष्ट ही है कि इस प्रकार की स्व॒तन्त्रता बहुत ही वाब्छुनीय है । इस 
प्रकार की स्वतन्त्रता रहने से काया, वाचा, कम ओर मन की स्वतन्त्रता 
पाने की सम्भावना अधिक रहती हैं । लोगों के प्रतिनिधि जहाँ शासक 
हैं और दूसरे लेक प्रतिनिधि आलोचक हैं, यानी जहाँ छोकतन्त्र और 
उत्तरदायी राज्य शासन हे, वहाँ इन चषत्रों पर अधिक बन्धन होने की 
सम्भावना कम होती है । इसी कारण दुनिया में छोकतन्त्र और उत्तरदायी 
राज्य-शासन की इतनी प्रशंसा होती हे। परन्तु हमारा यह कहना 
नहीं हे कि इन सब अकार की स्वतन्त्रताओं का अड्डाञ्जि-सम्बन्ध है । 
इतिहास और मनोविज्ञान से जो सम्भावना देख पड़ती है, उसी का 
केवल हमने उल्लेख किया है। नितानत अनियन्त्रित राज्य-शासन में 
भी काया, वाचा, कर्म और समन बहुत कुछ स्वतन्त्र हो सकते हैं। 
तथापि अनियन्च्रित सत्ता का दुरुपयोग होने की सम्भावना अधिक है, 
ओर इतिहास इस बात का साक्षी है। 

(५) परन्तु इसी के समान महत्त्व की स्वतन्न्नता क्मे-स्वतन्न्नता 
है। यदि वाचिक और मानसिक स्वतन्त्रता हो, तो कम की भो स्वतन्त्रता 
बहुतांश में होनी चाहिए। छोगों का अपने काम बिना रोक-टोक के 
करने देना चाहिए । परन्तु यह सम्भव है कि सरकार अ्रच्छे विचार से ही 
लोगों के कार्यों में अत्यधिक हस्तक्षेप करे। कोई कोई सरकार अपने 
के ड्वानि होने के डर से छोगों के कार्यो' का रोका करती है। इसके 
विषय में वाद हो सकता है। परन्तु सम्भव हे कि काई काई सरकार 


+ ऐसे राज्य-प्र बन्ध में सरकार के बहुत से कर्मचारी ढोगों 
द्वारा ही चुने जाते हैं, और वे छोगों के अथवा उनके अतिनिषित्यों के 
प्रति अपने कार्यों के लिए “उत्तरदायी” यानी जवाबदार रहते हैं। ऐसा 
राज्य-प्बन्ध “उत्तरदायी! कहलाता है। “उत्तरदायी राज्य-प्रबन्ध! नामक 
परिच्छेद में इसका सविस्तर वर्णन है। 
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भल्ााई करने के विचार से ही वे भी काय अपने हाथ में ले ले कि जिन्हें 
लोगों का ही करना चाहिए। इसका अति-शासन (€ 0ए8- 
20ए७7४॥767) कहते हैं । इस प्रकार का शासन वाब्छुनीय नहीं है । 
तथापि इस विषय में छोकमत देशकालानुसार इतना बदलता रहता है 
कि किसी अति-शासन की मर्यादा निश्चित करता असम्भव है। एक देश 
में एक काय राज्य का कहलाता है, ते दूसरे देश में वही छोगों का कह- 
लाता है| इतना ही नहीं किन्तु एक ही देश में एक काय एक समय लोगों 
का होता है, तो दूसरी बार वही काय राज्य का बन जाता हैं । शिक्षा 
हिन्दुस्तान में प्राचीन समय में छोगों का काय था; अब वही राजकीय 
काये हो गया है। बहुधा देखने में आता हूँ कि जहाँ जहाँ अनियन्त्रित 
सत्ता रही हे, वहाँ वर्हा कर्म की स्वतन्त्रता बहुत अधिक थी । आज-कल 
सब देशों से अनेक काय सरकार अपन हाथ में लेने छूगी है । डाक, 
तार, रेल, व्यापार, सफाई, इत्यादि इसी वर्ग के प्रश्न हैं। जहाँ कहीं 
देख पड़ता हैं कि बिना सरकारी हस्तक्षेप के व्यक्ति या व्यक्तिसमूहों 
का नुकसान होने का डर हे, या सरकारी सहायता या प्रबन्ध से काय 
अच्छे हेगगे, वहाँ सरकार की सत्ता बीच में पड़ें बिना नहीं रहती । आज- 
कर कायिक, वाचिक, मानसिक स्वतन्त्रता बढ़ रही हे। परन्तु कर्म 
की स्वतन्त्रता के विषय में यही कहना होगा कि वह कम हो रही है । 
सरकारी शासन का जत्र दिनों दिन बढ़ रहा है। आज यह तो कल 
वह काय सरकार के सिर पर छादा जा रहा है। आज-कल यह 
कल्पना रूढ़ है कि सरकार समाज की प्रतिनिधि होने के कारण उसे 
वे सब काय करने चाहिए कि जिनसे समाज की सर्वे-सामान्य भर्ाई 
हो। व्यक्ति के काय सरकारी काय हो रहे हैं आर दिनोंदिन 
अधिक्धिक कायदे बन रहे हैं। यह कथन सब देशों को एक 
समान ढागू होता है । 
३--नियमबद्ध स्वतन्त्रता के जितने लाकिक अथे हमने दिये हैं, 
डनका कोई वर्गीकरण करना आवश्यक हैं। कायिक, वाचिक, और 
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मानसिक स्वतन्त्रता और जायदाद और करे की स्वतन्न्नता से ब्यक्ति 
व्यक्ति का विशेष सम्बन्ध होता हे, राज्य ओर व्यक्ति का कम । इसलिए 
इन चारों प्रकार की स्वतन्त्रता का हम व्यक्ति-स्वासन्त्रय कहेंगे । स्थानीय 
स्वराज्य का अधिकार, निर्वाचन करने का आर निर्वाचित होने का ओर 
शासन में भाग लेने का अधिकार राजकीय स्वतन्त्रता से सम्बन्ध रखते 
हैं। इसी के साथ वह भी कल्पना सम्मिलित करना चाहिए कि जिसके 
कारण कायदे की दृष्टि में सब कोई समान हैं--न कोई ऊँचा है न 
काई नीचा है, न ग़रीब न धनी, न सरकारी न गेर सरकारी । राष्ट्रीय 
स्वातन्त्रय का उल्लेख हम पहले करही चुके हैं। इस तरह स्वतन्त्रता 
के तीन क्षेत्र होते हैं। (१) ब्यक्ति-स्वातन्त्रय, (२) राजकीय स्वातन्त्रय 
ओर (३) राष्ट्रीय स्वातनत््य । 

राष्ट्रीय स्वातन्त्र्य के विषय में अधिक विवेचन की आवश्यकता नहीं; 
पर किसी भी राज्य की नागरिक की दृष्टि से व्यक्ति-स्वातन्त्य आर राज- 
कीय स्वातन्त्रय बहुत महत्त्व की बाते हैं। इनका अधिक विवेचन दूसरे 
ओर तीसरे भागों में स्थान स्थान पर रहेगा। स्वतन्त्रता के रक्षकों के 
कार्यो' का विचार दूसरे भाग में रहेगा। अधिकार-विभांजन-तस्त्व, 
कानून-विभाग, न्‍्याय-विभाग, शासन-विभाग, उत्तरदायी राज्य-प्रबन्ध, 
संयुक्त-शासन-प्रणाली , ओपनिवेशिक राज्य-प्रबन्ध, स्थानिक राज्य-प्रबन्ध 
ओर पक्षमूछक राज्य-प्रबन्ध में नागरिक के व्यक्ति-रवातन्ठय और राजकीय 
स्वातन्त्रय का विचार रहेगा। साथ ही, इन दोनों प्रकार की स्वतन्त्रता की 
रक्षा ओर उपयोग भिन्न-भिन्न देशों सें किस प्रकार होता हे, इसका भी 
उल्लेख रहेगा । तीसरे भाग में हम सरकार के कार्यो के क्षेत्र का 
विचार करगे। जायदाद, करार, आनुवंशिक अधिकार, जुल्म के 
लिए दण्ड, उपद्रवों का अवरोध, क्षति की पूति , इत्यादि महत्वपूर्ण 
प्रश्नों का उत्तर वहाँ दिया जावगा और इनमें व्यक्ति व्यक्ति के सम्बन्ध 
का अधिक विचार रहेगा । कभी कभी राज्य को भी व्यक्ति का रूप 
ग्राप्त हो जाता हैं। यानी सरकार-द्वारा राज्य व्यक्ति के समान अनेक 
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काय करता है और इनसे राज्य के भिन्न-भिन्न व्यक्तियों का सम्बन्ध 
होता है। उनका भी इस भाग में विचार रहेगा। 

सारांश, दूसरे और तीसरे भाग में स्वतन्त्रता और शासन के क्षेत्र 
का, उनके लिए आवश्यक शासन-यन्त्र का और उसके कार्यो" का विचार 
रहेगा । अब स्प्ट हागया होगा कि एक दृष्टि से राज्यविज्ञान स्वतन्त्रता 
की सीमांसा ही हे। 


सातवाँ परिच्छेद 
शासकों का बल-प्वक अतिरोध 


सयवा राजक्रान्ति 

१--गत तीन परिच्छेदों में देख चुके हैं कि स्वतन्त्रता नियमबद्ध,. 
कायदों से परिमित, ही हो सकती है, अनियमित नहीं हो सकती। स्वच्छ- 
न्दता के समय में केवक बलवानों का छोड़कर ओर किसी को किसी. 
बात की स्वतन्त्रता नहीं रहती । परन्तु कभी कभी कायदे व्यक्ति और 
राज्य के अखित्व के मूल उद्द शों के. प्रतिरोधक हुआ करते. हैं, जान- 
माल को ही राव-दिन भय बना रहता है, किसी. बात का भरोसा नहीं 
रह जाता । क्या ऐसे समय में भी कायदों का दोरदोरा बिना रोक- 
टाक के चला रहे ? कभी कभी तो कायदों का राज्य उठ जाता 
हे ओर शासक की इच्छा का, मन की लहरों का, राज्य स्थापित हे! 
जाता है। क्या ऐसे समय में भी छोग शासकों की आज्ञाओं का 
पालन करते रहें । | 

इन दो स्थितियों सें से दूसरी का. विचार प्रथम करंगे। जब 
छोगों के जान-माल एक लरूहरी हुक्म से साफ हा.जा सकते हैं, जब 
नियम और अनियम में कोई भेद नहीं. रह जाता, “शासक की इच्छा? 
जब कायदे का स्थान ले लेती है, तब छोग अपने कष्टों को सहन कर 
सकने तक सहते हैं। निदान, वे बढूवा करने रूगते हैं। शासक 
को बाहरी ज़ोर अच्छा रहा ते बात अलूग है। अन्यथा, बहुधा 
उसकी सत्ता नष्ट हो जाती है.। परन्तु कभी कभी शासक की मन- 
मानी चलछती भी रहती हे। प्रत्येक देश. के इतिहास में ऐसे कई 
उदाहरण मिल सकते हैं । जहाँ जहाँ. राजा. की सत्ता रही. है, वर्हाँ तेः 
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ऐसे उदाहरण बहुत मिलते हैं। राजा के राज्य में छोग उसके इच्छा- 
शासन को यथाशरक्ति सहते हैं, अतीव ही कष्ट होने पर लोग 
बिगड़ उठते हैं। इसलिए ऐसे बरलूवों का इतिहासकारों न बुरा 
नहीं कहा है आर न सिद्धान्त की दृष्टि से काई उन्हें दुरा कह सकता हैं । 
सब स्वतन्त्रता नष्ट होने पर राज्य के उद्देश कहाँ रह जाते हैं ? सब बातें 
आखिर का जीवन ओर उसके डहशों के लिए हैं। उनका ही पता 
न रहने पर राजकीय बन्धन मानने में क्‍या अथे है ? ऐसी स्थिति में 
लोगों न बरूवे किये, तो कोई उन्हें बुरा नहीं कहता ! 

२--परन्तु दूसरी स्थिति का विचार इससे कुछ कठिन हैं। जहां 
कहीं छोकतन्‍्त्र और उत्तरदायी राज्य-शासन हूँ, वहां यदि शासक किसी 
कारण ज्ालिस कायदा बना ही डाढ तो बहुधा यह सम्भव होता 
है कि वह कायदा जल्द ही रद हो जावेगा। सब दिशाओं से 
लोकमत का प्रवाह उसके विरुद्ध बहन लगेगा आर सरकार को ऐसे 
कायदे का रद करना ही होगा । एक बार के प्रतिनिधियों ने बनाया 
तो दूसरी बार के प्रतिनिधि शायद उसे रद कर देंगे। सम्भावना 
ते यही है । यदि मुख्य शासक ज़ालिम रहा ते। सम्भावना हैं कि वह 
,कायदे के द्वारा दूर कर दिया जावे । यदि वह कायदों का उल्लड्श्घन करे 
तब तो कोई प्रश्न ही नहीं रह जाता । उसे दूर करना छोगों का बाका- 
यदा कर्तव्य ही बन जाता हे। परन्तु यह सम्भव हे कि प्रतिनिधि-- 
सभा या मुख्य शासक बाकायदा जुल्म आरम्भ कर दें आर इतने बल- 
वान्‌ हो जावे कि उन्हें दूर करना कठित हो जाय । ऐसी अवस्था में 
क्या किया जाय ? बाकायदा जल्म केवल प्जातन्त्र में ही नहीं किन्तु और 
और राज्यों में भी हो सकता हैं । या यह सम्भव है कि शासन बाकायदा 
होकर भी ज़हुत खराब रहे। देश का द्रब्य बाकायदा रीति से नष्ट किया 
जाय ? या न्याय-विभाग को शासन-विभाग अपने हाथ में कर ले और 
उसके द्वारा लोगों के बाकायदा कष्टकारक और अनावश्यक दण्ड दिया 
क्ूरे । ऐसे समय में प्रश्न उपस्थित होता हे कि छोग कहाँ तक: 
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शासक की आज्ञाय मान, या ज़ालिम शासन चलने दे या देश को 
हानि सहने दे ? सिजविककेः का कहना है कि ऐसी स्थिति में बछवा 
करने का छोगों के नेंतिक अधिकार हे। 'बाकायदा अधिकार? तो 
हो ही नहीं सकता क्योंकि न इसे लेोकाचार सान सकते हैं, ओर न 
यह काई कायदा हो सकता है । _कायदा और बलवा परस्पर-विरुद्ध 
बातें हैं। बलवा करने का अधिकार केवल नेतिक हो सकता हे | 
“परन्तु, हाँ, यह सब कोई मानेंगे कि जब तक ख़राब शासन की बंरा- 
इर्या दूर करने का या सुशासन करने के लिए दिये हुए और अच्छी 
तरह से स्थापित किये हुए वचनों का बार-बार भंग करने पर उन्हें पूरा 
करवा लेने का अन्य कोई शान्त उपाय न रह जाय, तब ही राज्यक्रान्ति 
या अतिरोध के ऐसे प्रयत्न किये जाये ।! ग्रीन साहब का कहना है कि 
ऐसी स्थिति में अधिकार का प्रश्न नहीं रह जाता, ऐसी स्थिति में 
“राज्य-सत्ता का प्रतिरोध करना छोगों का कर्तध्य ही है ।?+ 

३--परन्तु यही ऐसे प्रतिराध का अधिकार केवछ बहुसंख्यक छोगों 
को ही नहीं प्राप्त होता । छोग थोड़े हैं। या बहुत, दोनों का कर्तव्य 
समान ही है। राज्य-सत्ता के प्रतिरोध का बहुत संख्यक छोगों के 
केवल अधिकार के नाते काई अधिकार प्राप्त नहीं होता । जिन लोगों 
के जीवन के उह्वश नष्ट होते देख पड़ें' उन्हें ही यह अधिकार प्राप्त 
होता हैं, चाहे वे लेग थोड़े हें। या बहुत। केवल संख्या से ओर 
अतिरोध के अधिकार से काई निश्चित .सम्बन्ध नहीं हे। जीवन के 
उददश के नष्ट होने पर यथा उसका डर उत्पन्न होने पर ही प्रतिरोध 
उचित कहा जा सकता है। लिखित था रुढ़ ,कायदे से यदि राज्य- 
सत्ता का काई भाग बहुसंख्यक लोगों के हाथ में रहा, ओर उनके और 
उसी राज्य के दूसरी किसी सत्ता के बीच विरोध हुआ तो उन <&छोगों की 
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लोकहित की दृष्टि से प्रतिरोध का कत्तव्य छोगों के सिर पर आ 
पड़ता है, फिर उसमें सफलता मिले यथा न मिले। बार-बार ऐसा 
करले से ही छोकमसत जागृत हो जाता हे और फिर सरकार लोक- 
हित पर दृष्टि देने लगती हैं । और जिस प्रकार यह सत्य हैं कि 
अल्पसंख्यक क्रोग भी डचित अवस्था में कत्तध्य समझकर बहुसंख्यक लोगों 
का प्रतिरोध करें, उसी प्रकार यह भी सत्य हे कि एकतन्त्र अथवा 
कुलीनतन्त्र % का अतिरोध बहुतेरे लेगों का सम्मत हे इसी कारण वह 
उचित नहीं कहा जा सकता। सम्भव हे कि छोगों की मनेवृत्ति 
उच्छुछु छ होगई हो या लोग अधघीर होगये हों। और ऐसे समय 
में ग्रतिराध से शायद राल्य के उहृश ही नष्ट हो जायें और कुछ भी 
लोक-हित न सथधेत । 

४--सिजविक_ ने भी कहा है कि बहुसंख्यक छोगों के ही नहीं 
किन्तु अल्पसंख्यक छोगों का भी प्रतिरोध का यह अधिकार है। आप 
कहते हैं, “कुछ छोगों की ऐसी समझरू है कि जब छोकतनत्र अच्छी 
तरह प्रस्थापित हो चुका है, तब बलवे का अधिकार नहीं रह जाता । 
क्योंकि “सर्वेसमाज” का अधिकार सदा श्रेष्ठ रहता है । और उनके 
विरुद्ध थोड़े छोगों का प्रतिरोध अ-नेतिक दीखता है । दूसरे, वह विफल 
भी होगा, क्योंकि स्वेसमाज की शक्ति बड़ी भारी रहेगी। इन दोनों 
कारणों में थोड़ा बहुत तथ्य अवश्य हे। परन्तु काई अटल सिद्धान्त 
निकालने के लिए वे युक्तियाँ यथेष्ट नहीं हैं |?” 


के: जहाँ राज्य-शासन थोड़े से धनी अथवा पढ़े लिखे लोगों के 
हाथ में है और वे उससे अपना स्वार्थ विशेष सिद्ध करते हैं, वैह्ाँ का 
शासन कुल्लीनतन्त्र कहा सकता हैं । 
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“मेरी समर्ू में समाज का अधिकार है कि उसने जो कुछ नियम 


कोकहित की दृष्टि से बनाये है।, उनका पालन वह करवावे। यदि 


यह प्रश्न उठा कि डनमें रोकहित का ग्रुण हे या नहीं ते सम्भावना 
यही रहेगी कि थोड़े छंगों के बनाये नियमों की अपेक्षा बहुतेरे छोगों 
के बनाये नियम अधिक छोकहितकारक हें।गे। ..... परन्तु जहां दोनों 
दुल वराबर हैं वहाँ यह सम्भावना बहुत कम हो जाती हे। और कभी 
कभी यह सम्भव है कि यथेष्ट बहुतेरे छोग एक ओर रहने पर भी वे 
अनेक कारणों से ग़छती में रहें। क्योंकि जिधर थोड़े छोंग हैं डघर 
के लोग शायद पढ़े-लिखे ओर सेाच-समझरूदार हैं। । या, थोड़े लोगों 
का बहुसंख्यक समाज ने इतना अहित कर दिया हो कि डनका किया 
हित उस अहित के सामने कुछ भी न दींख पड़े। या यह भी 
सम्भव हैं कि सवसमाज के अन्तिम उद्शों से किसी कारण अल्पसंख्यक 
छोगों के तात्कालिक या प्रत्यक्ष डद्ेश अधिक मिलते-जुरते हों और 
अधिक लोगों के तात्कालिक या ग्त्यक्ष डहंश इस प्रकार मिलते जुलते 


न हों।!! 


“कभी कभी, दुबे रहने से होनेवाली हानि प्रतिरोध से होनेवाली 


हानि की अपेक्षा बहुत कम होती है ।......प्रतिराध के कारण यदि 
बहुत दृढ़ हों तो सम्भव है कि बहुसेख्यक समाज उनसे मेल कर ले 


और इस प्रकार असंतोष के कारण दूर हो जाय ।... ...इसी प्रकार, 


कूगड़े की सम्भावना दीखने से असन्‍्तोष के बीज दूर कर दिये जाय । 
सारांश, जिन लोगों के हाथ में लोकतन्त्र के सूत्र हैं, इन पर भरूगड़े 
के भय का अच्छा परिणाम होने की सम्भावना है । 

“इसलिए में समझता हूं कि पूर्ण छोकतन्त्र में भी छोगों को 


राज्य-शासन का ग्रतिरोध करने का नेतिक अधिकार हे ।” 


४--बहुसंख्यक छोगों का ही अधिकार सब जगह सान्‍्य नहीं 
हो सकता । सम्भव है कि एक देश के किसी एक भाग के, उदाहरणार्थ 


'एक श्रान्त या जिले के, बहुसंख्यक ल्‍्लोग उस राज्य के विरुद्ध हो | ऐसी 


न 
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अवस्था में राज्य के उस भाग के लोगों का अतिरोध का अधिकार क्या 
साना जा सकता है? ऐसा मानने से तो राज्य के डुकडे हुकड़े हो 
जावेंगे । यदि ये छोग राज्य के छोगों की संख्या में से बहुत थोड़ी हैं 
तो वे देश छोड़कर जा सकते हैं। परन्तु चाहे जब बलूवा करने का 
या राज्य से अछूग होने का उनका अधिकार नहीं माना जा सकता ३ 
सम्भव ते यह है कि छोक-तन्त्र में स्थानीय राज्य-प्रबन्ध का अच्छा 
विकास हुआ हो । ओर इस तरह अश्नन्तोष के बहुतेरे कारण दूर हो 
जाय । परन्तु, हाँ कभी कभी राज्य के टुकड़े होने से ही सबका हित 
होता है। विशेषकर, जहाँ समुद्र के कारण अंतर बहुत पड़ गया है 
या प्राकृतिक सीसायें इतनी विकट हैं कि आवागमन जल्द नहीं हो 
खकता, या कौम या धर्म 'की भिन्नता के कारण था प्राचीन इतिहास 
अथवा प्रचलित सामाजिक रीतियों की भिन्नता के कारण उनका हिता- 
हित बिलकुछ भिन्न और परस्पर-विरुद्ध होगया हो, वहाँ एक राज्य-" 
शासन किसी काम का नहीं । या यदि दो राज्य एक में जोड़े ज्ञा रहे 
हैं, ओर उस समय उनके बहिदेशीय सम्बन्ध भिन्न हैं, तो उनके 
संयोग से कोई काभ नहीं । हाँ, यदि इन राज्यों से एक सच्चा स्वाभा- 
विक विभाग बनता हो तो बात अलग है । ऐसी अवस्था में राष्ट्रीय 
गवे या ऐतिहासिक श्रभिसान के विकार का दूर करना चाहिए ओर 
सच्चे स्वाभाविक विभागों का एक राज्य बनने देना चाहिए या एक राज्य 
के एक से अधिक स्वाभाविक विभागमूछलक राज्य बनने देना चाहिए | 
परन्तु जब कभी यह डर रहे कि ऐसे एकीकरण या विभाजन से बाहरी 
सत्ताओं को बीच में पड़ने का अच्छा मेका मिलेगा, उस समय ऐसा करना 
ठीक नहीं । इस विषय का अधिक विवेचन अन्य स्थानों में होगा । 
६---सारांश, राज्य में क्रान्ति कई तरह की हो सकती है। (१) 
किसी डउद्दश के बिना प्रचलित शासन का नाश करना श्रराजकै क्रान्ति 
है। राज्यविज्ञान में इसका विचार नहीं हो सकता । (२) राज्य 
के प्रबन्ध का स्वरूप बदलने के लिए भी क्रान्चि हो खकती है। छोगों 
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के प्रतिनिधियों के निर्वाचन के अधिकार देना या कायदें के लिए उनकी' 
सम्मति की आवश्यकत! ग्रस्थापित करना, या शासन-विस्वाग--न्याय- 
विभाग--- कानूनविभाग के परस्पर सम्बन्ध बदलना या इन विभागों 
की रचना में परिवतेन करना इत्यादि इसके उदाहरण हैं। सारांश में 
इसे राज्य-सज्ठन-विपयक क्रान्ति कह सकते हैं। (३) राज्य के कर्म- 
चारियों का बदलने का अयत कभी कभी हुआ करता है। राज्यक्रान्ति 
का यह बिलकुल साम्य स्वरूप हे । परन्तु इसके लिए इतिहास में 
जानसालह का ,खून-ख़राबा हुआ है । जब जब किसी दुष्ट कर्मचारियों 
का छोग और किसी प्रकार दूर नहीं कर सके हैं, तब इस शस्त्र का 
प्रयोग करने के लिए;वे बाध्य हुए हैं। परन्तु बिना असंगविशेष के 
जाने यह नहीं कह सकते कि अम्ुक राज्य-क्रान्त उचित थी या।अचुचित | 
थोड़े से लोगों के स्वार्थ की पूति के लिए इस प्रकार की राज्य-क्रान्तियाँ 
कम नहां हुईं हैं। (४) एक राज्य के नागरिक रहने पर दूसरे राज्य 
के नागरिक होना राज़्य-क्रान्ति ही है। क्योंकि जा छोग एक राज्य- 
प्रशुता का छोड़कर दूसरी का स्वीकार करते हैं, वे दूसरे समाज के 
अंग बन जाते हैं। (५) दो राज्यों का एक राज्य होना, एक राज्य. 
के दो या अधिक टुकड़े हो ज्ञाना या एक राज्य की भूमि में दूसरे राज्य 
की कुछ भूमि ओर उसके साथ वर्हाँ के लोगों का जुड़ जाना इत्यादि 
राज्य-क्रान्ति ही है। 

सारांश, जब कभी राज्यप्रभुता का क्षेत्र बदुलता हे, तो राज्य: 
में क्रान्ति हो जाती है । इस परिभाषा में केवल कर्मचारियों का परि- 
वतेन शामिल नहीं है। क्योंकि ऐसा करने पर भी राज्य का स्वरूप 
वही बना रहता हैं। परन्तु विशिष्ट कर्मचारियों का विचार कर तो 
वह अरी राज्यक्रान्ति कहह्ा सकती हे। क्योंकि राज्यसत्ता एक हाथ 
से दूसरे हाथ में चली जाती है । 

७---राज्यक्रानित के समय ढोगों के मन में एक प्रश्न डठ सकता. 
है। ऐसे समय बहुधा दे पक्त हुआ करते हैं। विचारवान्‌ मलुष्य: 
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किस पक्त सें शामिल्व हो ? राज्य-सत्ता पर अधिकार किसी का नहीं 
रह जाता, दोनों समान हो जाते हैं। इस कारण, यह अश्न बड़ा 
विक्रट बन बैठता है। यदि यह स्पष्ट दीख रहा हे कि एक पत्त बिल- 
'कुछ न्याय्य है तो समस्या एक-दम हलक हो जाती है। विचारवान्‌ ओर 
निःस्वार्थी पुरुष न्याय्य पक्त में ही शामिल होंगे। परन्तु कान पक्ष 
न्याय्य है, कान अन्याय्य, यह केसे जान ? ऐसे समय में दो ही 
डचित माग देख पड़ते हैं। एक ते! यह कि यदि बन सके तो किसी 
'भी पक्ष सें शामिल न होना । या दूसरे, जो छोग अपनी सत्ता प्रस्थापित 
कर सके उनका राजकीय सत्ताधिकारी मान लेना | क्योंकि बाकायदा 
'सत्ता का यह रूचण है कि छोयों पर उसका अभाव बना रहे । यदि 
लोगों पर से उसका प्रभाव उठ गया, तो छोग उसकी जगह में अस्थापित 
होनेवाली सत्ता को मानने के लिए बाध्य ही हैं। और कुछ काहू _ 
“के बाद यही नई सत्ता 'प्रस्थापितः सत्ता हो जावेगी । “राज्यकान्ति 
विफल होने पर ही बलवा या गदर कहलाती हे# ।” सफल होने पर 
ओर ठोगों के मान लेने पर वही बाकायदा हो जाती है । छोगों के 
मानने से ही अधिकार! आप्त होता है। प्रचलित राज्य-सत्ता? फिर 
बाकायदा राज्य-सत्ता? हो जाती है । 

८--इसलिए, “प्रचलित राज्य-सत्ताः ओर “बाकायदा राज्यसत्ता 
दोनों एक ही हाथों में होनी चाहिए । क्योंकि जिनके हाथ में राज्य-सत्ता 
वास्तव में हे, वे उसे कमजोर और सत्ताहीन छोगों के हाथ में नहीं 
'देना चाहते । परन्तु यह भी सत्य है कि केवल भोतिक बल से जो सत्ता 
प्रस्थापित होती हे, उसे कोण जल्द मानना नहीं चाहते | छोग 
“गतानुगतिक” होते हैं, इसलिए राज्य-सत्ता पर बाकायदा' की छाप 
होना आवश्यक है । परन्तु यह भी आवश्यक है कि वह, अपना 
अधिकार चला सके | लोग यथासम्भव प्रचलित बाकाथदा सत्ता के 
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हुक्म मानने का तेयार रहते हें । यथासम्भव वे अपने कष्टों के कारणों 
का 'बाकायदा' रीते से ही दूर करने का अयन्न करते हैं । बहुत सा 
जल्म, बहुत सा कुशासनव, अधिकारों का बहुत सा दुरुपयोग, व सह भी 
खझेते है। क्योंके राज्यक्रान्ति के परिणयामा की कोई निश्चितता नहीं 
रहती । हाँ, यह अवश्य बिश्चित है कि जान और साछ का ऐसे समय 
में खून खरशाबा दाता है | इसलिए छोग अन्तिम अवस्था में ही अन्तिम 
उपाय का अवलूम्बन करते हे । ऐसी अवस्था सें दुनिया उन्हें ठीक ही 
कहेगी ओर इस वात का उनका नेतिक अधिकार सानेगी । 'निग्रमबद्ध 
स्वतन्त्रता! की रक्षा के लिए इस अनिय्रसित स्वतन्त्रता! का डपयोग 
इतिहास में करना पड़ा हैं। लाकतन्त्र के बढ़न से यह डर दुनिया सें 
कम हा रहा है । परन्तु यह भी स्मरण रखना आहिए कि लोक-तन्नत्रवालते 
देशों में भी आन्तरिक कगड़े हुए है । कह नहीं सकते कि ऐसा समय 
कब आवगा कि जब उनकी आवश्यकता सदेव के लिए दूर हे। जावेगी । 
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१, राज्य के जो रूचण बतलाये, उसमें यह एक अधान लक्षण 
है कि राज्य पर किसी बाहरी सत्ता का अधिकार नहीं रहता--राज्य 
सदा स्वतन्त्र, स्वाधीन, पराई सत्ता के ग्रभाव के परे, रहता है। परन्तु 
एक राज्य की भूमि दूसरे राज्य की भूमि से लगी रहती है। ओर इस 
कारण दो शरीरों के समान राज्य बिलकुछ भिन्न नहीं हो सकते । 
किन्हीं भी दो शरीरों का कोई मूतत सम्बन्ध नहीं होता, व. आपस में 
नहीं जुड़े रहते । परन्तु सारी प्रथ्वी एक है, उसके जे कुछ टुकड़े किये 
गये हैं व करीब करीब कृत्रिम हैं। कुछ टुकड़ों का 'स्वाभाविक! कहते 
अवश्य हैं, परन्तु इसका इतना ही अथ है कि उन्हें कुछ स्पष्ट स्वाभाविक 
चिहों ने अहूण अछूग कर दिया हे । परन्तु इस बात में दो राज्य 
दो शरीरों के समान नहीं हो सकते | पव्ेत द्वारा या समुद्र द्वारा, अत्यक्ष 
या अप्रत्यक्ष, वे जुड़े अवश्य रहते हैं। इस कारण, एक राज्य से दूसरे 
राज्य का सम्बन्ध प्रस्थापित होता है। छोग आते जाते हैं, चीज 
आती जाती हैं, व्यापारादि व्यवहार बढ़ते हैं, आधिक, राजकीय, 
सामाजिक, धार्मिक आदि कारणों से रूगड़े होने का डर रहता है । 
कभी कभी स्वहित के लिए भी उन्हें व्यवहार करना पड़ता हैं । इन 
अनेक प्रकार के व्यवहार मनमाने नहीं चल सकते । व्यवहार करनेवाले 
होते हैं मनुष्य जे अनेक बातों को नियमें। के अनुसार चलाने का प्रयल 
करते हैं औरर उन्हें नियमें। के अनुसार चलना भी पड़ता है। जो दूसरे 
पर बीतेगी, वही निज पर भी बीतने की सम्भावना रहती हे। इसलिए 
मनुष्य के सोच-विचार कर चलना पड़ता हे। इस तरह राज्यों को 
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भी परस्पर के व्यवहार में कुछ नियमें। का अवलूम्बन करना पड़ता है। 
जिन नियमें। का बहुधा सदेव पालन होता है, व समाज में कायदा 
कहलाते हैं। और राष्ट्रों राष्ट्रों के व्यवहार के नियम को “अन्तर्राष्ट्रीय 
कायदा” कहते हैं। 

परन्तु क्या व वास्तविक अर्थ में कायदा कहला सकते हैं ? कायदे 
की परिभाषा में हमने यह एक रूक्षण बतकाया है कि उनका प्रवतन 
किसी राजकीय सत्ता के द्वारा हो । इन “अन्तर्राष्ट्रीय कायदों? का अवत्तन 
किसी राजकीय सत्ता के द्वारा नहीं हो सकता । क्योंकि राज्यों के ऊपर 
अर कोई सत्ता नहीं हो सकती । ऐसी सत्ता रहने से उनकी स्वाधीनता 
नष्ट होती हे। स्वाधीनता के नष्ट होने से वे राज्य नहीं कहा सकते | 
सारांश, 'कायदे' की वास्तविक परिभाफ्रा के अनुसार “अन्तर्राष्ट्रीय 
.कायदों? का कायदे का स्वरूप नहीं प्राप्त हो सकता । 

२. इन कायदों का ओर उनकी कल्पना का इतिहास योरपीय 
इतिहास से सम्बन्ध रखता हे। यारपीय इतिहास अच्छी तरह से जिन्हें 
मालूम नहीं हे, उन्हें इन कायदों का इतिहास विशेष रोचक न होगा । 
ओर अन्तर्राष्ट्रीय कायदों का स्वरूप समझने के लिए. उसका बहुत 
अधिक उपयोग भी नहीं हे। इस कारण यहाँ हम वह इतिहास नहीं 
लिखते, तथापि इन कायदों का जन्म केसे हुआ और होता है, यह्द 
बतलाना आवश्यक है। क्योंकि इससे इन कायदों के स्वरूप का जानने 
में बड़ी सहायता होगी । 

(१) प्राचीन काल में रोमीय साम्राज्य बड़ा प्रसिद्ध था। वह बड़ा 
विस्तीणं ओर शक्तिमान था। रोम में अनेक राष्ट्रों के छोग आकर 
बसा करते थे। रोस की राजकीय सत्ता उनका अपने यहाँ के कायदे 
लागू करना नहीं चाहती थी। जिन अनेक राष्ट्रों के छोग वहां आकर 
बसे थे, उनके कायदों में जो सर्व-सामान्य नियम दुख पड़ते थे, उनके 
अनुसार इन विदेशीय छोगों के व्यक्तिगत और व्यापारी झगड़े वे 
निपटाया करते थे। इस प्रकार ये नियम बढ़ने रगे। -वे अनेक राष्ट्रों 
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के छोगों का लागू किये जाते थे, इस कारण व राष्ट्रों के कायदे? 
(९78 8&०70ंपा) 07 ,0छ 0 ६6 ७४079) कहे जाने छूगे । 
ओर जब “अक्ृृति के नियम! वाला सिद्धान्त राम में जोर पकड़ने 
छगा, तब इन कायदों का भी वही छागू होने लगा | ये नियस “प्रकृति 
के नियम कहे जाने छूगे । अन्तरांड्रीय कायदों का पहला उद्गम यहाँ 
से हुआ। परन्तु 'राष्ट्री के कायदों? में आर “अन्तराष्ट्रीय कायदों' में बहुत 
भेद हैं । अन्तर्राष्ट्रीय कायदे राड्रों राष्ट्रों के व्यवहार के नियम हैं। 
रोमीय *राष्ट्रों के कायदे! विदेशीय व्यक्तियों के लिए बन व्यक्तिगत 
ओर विशेषकर व्यापारी व्यवहार के नियम थे। अन्तरांष्ट्रीय कायदों के 
नियमें। का पालन भिन्न भिन्न राष्ट्र अपनी अपनी खुशी से करते है । 
रोमीय राष्ट्रों के कायदे” शेम की सत्ता से बानी रोम की अदालतों 
द्वारा प्रवतित होते थे। इसलिए रोमीय राष्ट्रों के कायदे! आज 
कह के अन्‍न्तरांट्रीय कायदे! नहों हैं। तथापि यह सत्य हे कि 
रोमीय 'राष्ट्रों के कायदों' का 'अन्तरांष्ट्रीय॑ नियमें। के विक्रास पर 
बड़ा भारी परिणाम हुआ हैं । ऑंचित्य, न्यायबुद्धि, तर्कबुद्धि 
इत्यादि के अनुसार जो निशय हागा वह बहुत बातों में सदैव मिलता- 
जुलता रहेगा । क्योंकि मनुष्य की कुछ कल्पनायें सदेव सामान्य होती 
हैं। अन्तरांष्रीय कायदों में भी ओआजित्य, न्यायबुद्धि, तकेबुद्धि आदि का 
यूरा डपयाग हुआ हैं । 

राम के इन्हीं कायदों का नहीं बरन खास रोस के, रामीय 
नागरिकों नागरिकों का लागू हाॉनवाले, कायदों का भी आज-कल के 
अन्तर्राष्ट्रीय कायदों पर यथ्थेष्ट प्रभाव पड़ा है । रोमीय कायदे के अनुसार 
सब नागरिक कायदे की दृष्टि से बराबर दूजे के समझे जाते थे । इसी से 
यह ऋलूपना उत्पन्न हुई कि सब राज्य भी बराबर दज के हाते हे , और 
वे स्वतन्त्र होन चाहिए । ह 


न्डड:सअ9आ नकल पान्साक्र, 


#इसका कुछ विवेचन चोथे परिच्छेद में हो चुका हैं। पृष्ठ ७७-७८ देखिए । , 


तर 
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श. 


(२) ग्रन्थों का सी इनके विकास पर अच्छा अभाव पड़ा हे ओर 
पड़ता है । इतिहास ओर जीवन-चरित्र से युद्ध, राज-दूतत्व (079]0- 
780ए) और सन्धियों के विषय का बहुत-सा हाल गराप्त है| सकता है । 
उनसे राष्ट्र राष्ट्रों के सम्बन्ध जान जा खकते हैं आर इस अकार 
अन्तरड्टीय नियम का विकाएउ हा सकता है । एरन्तु इनसे मी अधिक 
व्यवस्था-विज्ञानिये! का प्रभाव पड़ता हैं। प्रत्यक्ष व्यवहार के नियम 
की अथवा ओआवचित्व-अनोचित्य के नियमे! की शाप्लीय पद्धति से कई 
विद्वानों न जांच की है। उनसें से कई के लाम्त बड़ प्रसिद्ध हैं, परन्तु 
यहां उनके नाम बतलान से विशेष छाभ नहीं ! इतना स्मरण रखना 
चाहिए. कि व्ययस्था-विज्ञानिय्रे। के गरक्रेषणा-पू्ण विवेचनों का 
अन्तर्राष्ीय कायदे के विकास पर मारी अभाव पड़ा है । 


(३) आधुनिक सन्धियों का तथा राज्यों के प्रतिबिध्षियें! की सभा- 
समितिये। का बहुत द्वी भारी प्रभाव पड़ा हैं। अन्तरांद्रीय छायदों में 
करार सम्बन्धी जितने नियम हैं, उनका विकास बहुतांश में सन्धि- 


पन्नों से तथा सभा-समितियों के निरचय से हुआ हैं। ओर यह स्मरण 


रखना चाहिए कि राज्यों राज्यों के व्यवहार में करार-सम्बन्धी नियम 
स्वभावतः ही अधिक रहते हैं 

(४) अन्तर्राष्ट्रीय परिषद! भी अनेक हुईं हैं । अन्तराष्ट्रीय झूगड़ों 
का फूसला करने के लिए अनेक अनन्‍्तर्रान्‍़्ीय अदालतें भी बेठी हैं 
इनके निछयों से अन्तर्राष्ट्रीय कायदों के कुछ कम नियम नहीं बसे । 

(५) राज्यों राज्यों के आन्तरिक कायदों का बड़ा प्रभाव पड़ा हैं । 
इतना ही नहीं किन्तु राज्यों की भीतरी अदालतों का भी कुछ परिणाम 
हुआ है। नजीर देते समय राज्यों की बड़ी अदाहूतों 5 निणेयों पर 
नज़र जाना स्वाभाविक हैं । नागरिकता, उदासीनता, (यानी तटस्थ 
वृत्ति) सामुद्विक कर, सेना, जहाज़ आदि के नियम राज्य के ही बने 
रहते हैं । अच्तर्राष्ट्रीय व्यवहार के लिए उनका यथासम्भव अवश्य 
उपथोग हुआ हैं । 
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(६) राजकीय वकीलों के पत्र-ब्यवहार या दूसरे सरकारी काग़जों 
से भी अनेक नियम बने हैं । इस तरह से जो अनेक नियम जाने गये हैं 
ओर जाने जाते हैं उनका यदि अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार में उपयोग हुआ, 
तो वे “अन्तर्राष्ट्रीय कायदे! बन जाते हैं । 

सारांश, किसी राज्य के भीतरी कायदे का विकास जिस प्रकार 
होता हे, उसी प्रकार इन कायदों का भी विकास होता हैं | यहां किसी 
व्यवस्था-विभाग-द्वारा कानून का निर्माण नहीं होता, पर इसकी तुछना 
प्रत्यक्ष करार या अन्तराष्ट्रीय सभा-लमितियों में बनाये नियम से कर सकते 
हैं। छोक-व्यवहार के नियमें। के समान नियम यहाँ हैं ही, अदालतों 
का ओर व्यवस्था-विज्ञानियों”का भी प्रभाव उन पर पड़ता है । युद्ध- 
काल के लिए, व्यापार के लिए, नागरिता के ्षिए, लोगों के आने-जाने 
के नियन्त्रण के लिए, राज्यों का अपने निजी छोगों के लिए जो नियम 
बनाने पड़ते हैं, वे कुछ अंश में अन्तरांद्रीय दृष्टि से हुक्मनासे यानी 
हुक्‍मी कायदें के समान देख पड़ते हैं। इस अक्रार दोनों तरह के 
कायदों के विकास में बहुत कुछ समानता देख पड़ती है । 

३, अन्तर्राष्ट्रीय पज्चायतों से अन्‍्तरांद्रीय कायदों के सम्बन्ध का 
हम कुछ अधिक विचार करंगे। 

जिस ग्रकार व्यक्ति व्यक्ति के व्यवहारों का निपटारा करने के 
लिए पञ्मायत होती है, उसी प्रकार राज्यों राज्यों के व्यवहार के लिए 
राज्यों के प्रतिनिधियों की पल्नमायत होती है । अन्तर्राष्ट्रीय पञ्मायती 
साठ सत्तर साल से ही अधिक बढ़ी हे । पहले भी सब देशों में यह 
पद्धति रही और उसका थोड़ा बहुत उपयोग होता ही रहा, परनठ 
उन्नीसवीं सदी में इसका अधिक विकास हुआ है । युद्ध का ख़च बढ़ता 
गया, और व्यापार भी बढ़ता गया। व्यापार पर युद्ध का बड़ा बुरा 
परिणाम होता है । ऐसे समय सें यथासम्भव काई भी राष्ट्र युद्ध 
नहीं चाहता । इतना ही नहीं, अब सब राष्ट्र आथिक और व्यापारी दृष्टि 
से परस्परावलम्बित हो गये हैं। अन्‍्तरांट्रीय व्यवहारों का उलट पुकट 
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जाना बहुत हानिकारक होता है । इसलिए यथासम्भव मेल-जोलर से 
पञ्ञायतों के द्वारा राज्यों के बीच के झगड़े निपटाने की प्रज्रत्ति बढ़ी । 
यह सत्य है कि अभी तक इस पद्धति ने अच्छा ज्ञोर नहीं पकड़ा है ।% 
परन्तु कुछ झगड़ों का निषटारा इस अकार हुआ अवश्य है । सीसाओं 
के निश्चय के लिए सन्‌ १८२७ ओर सन्‌ १८४६ सें ग्रेट ब्रिटेन और 
अमरीका के संयुक्त राज्य के बीच इस पद्धति का उपयोग हुआ है । 
१८७१ वे अमरीका का जो नुकूसान हुआ था उसकी पूति इसी प्रकार 
की गई थी । इस अकार कुछ नहीं तो सी सामले गत सदी में तय 
हुए हैं । 

इससे बढ़कर एक वात ओर हुईं हैं। कायम अदालत ग्रस्थापित 
करने का प्रयत्न हुआ है । १८६६ में सब प्रधान ' शष्टरों के प्रतिनिधियों 
क्री सभा हेगा में हुई । वहाँ के निशय के अनुसार एक 
क्रायम अदारूत अस्थापित हुईं हे । इस अदारूत के स्वरूप 
और कार्य-विधि का भी निश्चय हो चुका हें। इस अदालरूत 
के सामने अपने रूगड़े छाने के लिए राष्ट्र बाध्य नहीं किये 
जा सकते । तथापि जिस किसी को शान्तता से अपने रूगड़ निपटा 
लेना हे।, उसके लिए मार्ग बन गया है। कई संधिपत्रों में इस 
अदालत के उपयोग करने का वचन दिया जा चुका हैं । आर धीरे धीरे 
इस अदालत का महत्त्व बढ़ रहा है । 


तथापि इतना अवश्य कहना चाहिए कि कोई राज्य बाकायदा 
बाध्य नहीं किया जा सकता कि इस अदालत के सामने अपने रगड़ 
अवश्य छावे । “अन्तर्राष्ट्रीय कायदा! इस अर्थ में कायदा हे ही नहीं । 
पहले दुनिया के नेतिक मत का श्रभाव डाला जाता है, पीछे सडघशक्ति 
का यानीअत्यक्ष भौतिक बल का भी डर दिखलाया जाता है । इतने पर 


शनि ते 


#गत योरपीय महायुद्ध इसका एक उदाहरण है । हॉल्ड का 
_ एक शहर । 
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जा न साने वह किसी भी रीति का अवलूम्दन करे ओर उसके परिणामों 
का सहे । गत बेरपीय युद्ध इसका एक डदाहरण है। परन्तु इसी 
का यह परिशास हे कि राष्ट्रसडच ( |,0७2४० ०0 ७४078 ) 
कल्पना उत्पन्न हुई आज इस सडघ का ज़ोर यथेष्ट नहीं है 
तथापि आशा की जा सकती है कि बढ़ आगे बढ़ जावे ओर भविष्य 
युद्धों को रोकने का भारी प्रयत्न करे । 

४, इतने विवेचन से अन्तरांषट्रीय कायदों के स्वरूप का ठीक ठीक 
पता लछग सकता है। राजकीय सत्ता के द्वारा जिस प्रकार राज्य के 
भीतर कायदे प्रवत्तित होते हैं, उस ग्रक्रार अन्तर्राष्ट्रीय कायदे नहीं हे। 
सकते । क्योंकि सब राज्य स्वतन्त्र हे। उनका बाकायदा बाध्य 
करने के लिए उन्हें किसी सर्वोच्च राजकीय सत्ता के अधीन रखना 
होगा। परन्तु इस अधीनता से उनका राज्यत्व निकलकर जावेगा।, 
इसलिए इन कायदों का प्रवतेन संसार के आचार पर ही निभर हैं । 

परन्तु ये कायदे केवल नीति के नियम नहीं हैं। लेकाचार से 
ये अधिक उच्च दज के माने जाते हैं। न्यायजुद्धि का इनमें भरपूर 
उपयोग हुआ है। जब कभी पद्नायतों या अन्‍्तर्राष्ट्रीय अदालतों के 
सामने मासले पेश होते हैं, तो सब काय यथाविधत्रि किया जाता हे, 
लेखकों के मत उद्छत किये जाते हैं आर उनका आदर मिलता है । 
इस प्रकार जा निर्णय होते हैं, उनका प्रवर्तन राज्य की सरकार अपने 
नागरिकों पर करती हैं। और इस ग्रकार मामूली कायदे के ससान 
ही उनका लोगों पर परिणाम होता हे और लेगें| का मानना भी पड़ता 
है। राज्य के सानने पर डस राज्य का कोई व्यक्ति नाहीं नहीं कर 
सकता--प्रस्येक का तदलुस्ार आचरण करना ही पड़ता है। 
ग्रेसिडंट विकछसन ने कहा हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय कायदों का स्थान- मामूली 
कायदों के ओर नीति के बीच हे ।! उसमें कायदे के अनेक छक्षण हैं, 
पर अपने बल से उनका अमल में हानेवाली कोई सत्ता नहीं है । 
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अन्तर्राष्रीय कायदों के विषय और कुछ नियम 


राष्ट्रों राष्ट्रों के सम्बन्ध के दो भाग किये जा सकते हैं। 
एक तो शान्तता के समय के, दूसरे युद्ध के समय के | युद्ध के समय 
में सब ही राष्ट्र युद्ध में नहीं छगे रहते, कुछ डदासीन रहते हैँ यानी 
तटस्थ वृत्ति धारण करते हैं। युद्धमाव ह्राष्टों के परस्पर सम्बन्ध कुछ 
होंगे ओर तटस्थ राष्ट्रों के उनसे सम्बन्ध कुछ ओआर होंगे । इस प्रकार 


अन्तर्राष्ट्रीय कायदे के तीन सेद्‌ किये जा सकते हैं:--- 


(१) शान्तता के समय राष्ट्रों राष्ट्रों का सम्बन्ध । 
(२) युद्ध के समय युद्धमान राष्ट्रों का सम्बन्ध । 
(३) युद्ध के समय युद्धमान और तटस्थ राष्ट्रों का सम्बन्ध । 


मामूली समय के कल्व्य और अधिकारों के उपभेद किये 
जा सकते हैं । स्वतंत्रता, समता, जायदाद, अधिकार-छत्र और 
राजकीय व्यवहार की दृष्टि से ये उपभेद हो सकते है। इनका 
हम क्रमश: विचार करेगे। 


२. राज्यप्रभुता का एक लक्षण यह है कि राज्य पूर्ण म्वतन्त्र हो, 
दसरी सत्ता का इस पर हक्‍म न चले । इसलिए प्रत्येक राज्य का 
अधिकार है कि वह अपने काय पूर्ण स्वतन्त्रता से करे, उसमें दूसरों 
का हैस्तक्ञप न होने दे । इतना ही नहीं, बरन उसका यह भी क॒त्तब्य 
हे कि वह दूसरों के कामों में हस्तक्षेप न करे । यह वात तभी शक्प्र 
होती कि जब राज्यों राज्यों का परस्पर से काई वास्ता न रखना 
पछ़्ता । परन्तु गत परिच्छेद में हम देख चुके हैं कि उन्हें भी 
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परस्पर से वास्ता रखना पड़ता है। व्यक्ति एक राज्य के अड्ज होने के 
कारण उन्हें पूर्ण स्वतन्त्रता नहीं मिल्ल सकती, जो कुछ स्वतन्त्रता 
मिल सकती है वह केवढ नियमबद्ध ही । यही हाल कुछ अंश में राज्यों 
का भी है। सिद्धान्त की दृष्टि से वे पूर्ण स्वतन्त्र हैं। परन्तु 
व्यवहार तो करने ही होते हैं, और ये व्यवहार किसी निथ्रम के अलु- 
सार ही करने चाहिए। यानी व्यवहार के लिए उन्हें अपनी स्वतन्त्रता 
को निप्रन्त्रित और निवमित करना पड़ता है। इसी प्रकार, सुलूहनामें। 
से भी उनकी ( राष्ट्रीय ) स्वतन्त्रता परिमित और नित्रमित होती हे। 
नियमितता और परिमितता के कम-अधिक प्रमाण से राष्ट्रीय स्वत- 
न्त्रता भी कम-अधिक होती है। तथापि इतना फिर से कहना 
चाहिए कि सिद्धान्त के अनुसार वे पूण स्वतन्त्र हैं। अन्तर्राष्ट्रीय 
कायदे वास्तव में 'कायदे' हैं ही नहीं। माने तो कायदे, नहीं ते 
रही काग़ज़ । इस कारण राष्ट्रीय स्वतन्त्रता से हस्तक्षेप करने के मोक 
भी कम आते हैं | जब कभी इस स्वतन्त्रता में वास्तविक हस्तक्षेप होता 
है, तब बल का प्रयोग या उसके प्रयाग की धमकी का उपयोग करना 
पड़ता है। यह बहूप्‌र्वक हस्तक्षेप है। सलाह, मध्यस्थता, अथवा 
पत्चायती से यह बात भिन्न हे । क्योंकि इन अल्तिम रीतियों में बल के 
प्रयोग की कल्पना नहीं है। अन्तर्राष्ट्रीय कायदों के अनुसार बल- 
पूर्वक हस्तक्षेप निम्न-लिखित स्थिति में कर सकते हैं । 

(१) आत्मरक्षा की आवश्यकता | आत्मरक्षा के समय एक राज्य के 
व्यक्ति जिस अकार इस बात के लिए बाध्य नहीं कि सब कायदों का वे 
उस समय पालन कर, उसी प्रकार राज्य भी कर सकते हैं। हा, 
आत्मविनाश का भय इतना स्पष्ट, अत्यक्ष तथा यथेष्ट रहे कि उसके 
निवारण के लिए बल के प्रयाग की आवश्यकता स्पष्ट देख पड़े । * 

(२) जब कभी सन्धिपत्रों की शर्ते! तोड़ी जावंगी तब इसका प्रयोग 
नन्‍न्यायय समझा जावेगा। और यदि उसके प्रयोग की बात सन्धिपत्र में 
लिखी हो। तो कोई प्रश्न ही नहीं रह जाता। बलू का प्रयोग जितना 
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ओऔपर जिस रीति से करने की शर्ते मब्जूर हे! गई हे।, उतना वह सब 
उचित ही होगा । 

(३) यदि कोई राज्य अन्यायपूर्वक हस्तक्षप करें तो डसे रोकर के 
लिए या उप्के हस्तक्षेप का अन्त शीघ्र करने के ज्षिए यह डपाय उचित 
हा। सकता है | इतना ही नहों, बरन शुक मित्र राष्ट्र को बचाने के लिए 
भी इस उपाय का अवल्ठम्बन किया जा सकता है । परन्तु यह स्पष्ट हैं 
कि इस अधिकार का दुरुपयोग भी हे। सकता है। इसलिए हस्तक्षेप 
ऐसे समय ही किया जाय कि जब उसकी आवश्यकता बड़ी स्पष्ट देख 
पड़। ओर उस समय ऐसा करनेवाले के हेतु स्वार्थभमूलछक न हों। 
योरप में राष्ट्रों राष्ट्रों की दुलबन्दी बहुत काल थे चली आती है। कोई 
बाजू सबल्ः न होने पावे, और कोई राष्ट्र सिरजोर न होने पावे, 
'इसके लिए राष्ट्रों न वहां कई बार एक दूसरे के युद्धों में आर कभी 
कभी देश के भीतरी युद्धों में भी हस्तक्षप किया हैं। मनुष्यता की 
दहाई देकर उसकी आवश्यकता हजारों बार बतलढाई गई हे ओर 
बतलाई जाती हैं। इस प्रकार के अन्याय्य कार्सो से इतिहास भरा 
पड़ा है। इसलिए इस विषय में कुछ अधिक कह नहीं सकते । 
प्रसड़-विशेष से ही जाना जा सकता है कि किस समय हस्तक्षप उचित 
हुआ ओर किस समय अनुचित । 

राज्यप्रभुता के सिद्धान्त में आर अन्तर्राष्ट्रीय कायदे में सब राष्ट्र 
बराबर समझे जाते हैं। तथापि कुछ भेद अब भी माने जाते हैं। 
जो राष्ट्र बलवान्‌ हैं वे बहुधा अअसर हुआ करते है ओर निबंछ राष्ट्रों 
को उन्हें आदर देना ही पड़ता है। इग्लेंड, फ्रांस, इटली ओर 
( युद्ध के पहले ) रूस, जमेनी, आस्ट्रिया का कहना दूसरों का बहुघा 
मानना ही पड़ता था । इतना ही नहीं, बरन वे दूसरे राष्ट्रों की एक 
तरह की देख-रेख भी किया करते थे। ओर उनमें से श्रव भी कुछ 
, किया ही करते हैं । अमरीका के महाद्वीप में वहां के संयुक्त- 
राज्य का अधिक प्रभाव है और यह अपना कहना दूसरों पर 
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कर. 


छादता ही हैं। गतयुद्ध से इसका मान योरपीय क्षेत्र में भी होने 
लगा है । 

३. आज-कल के सारे राष्ट्रों के पास खूब जायदाद 
सालिक हैं। सरकारी इवारते, वाझुदगोला, जहाज इ 
की मामूली समय से राज्य का भीदरी कायदा लागू है। पर 
युद्ध के समय में उनका अज्तर्राष्ट्रीय कायद लागू होते परन्तु 
जायदाद-सम्बन्धी सबसे भारी बात जे इस कायदे का करनी पड़ती 
है वह राज्य की भूमि और ससुद्र के विस्तार के विषय की होती 
है । आज-कल राज्य की नींव भूमिभाग हैं। कायदों का अमल 
भी इसी तत्व के अनुसार होता है । इस कारण कई महत्त्वएूण 
प्रश्न उपस्थित होते हैं। एक राज्य की भूमि# में क्या बातें शामिल 
होनी चाहिए ? भूमि की ग्राप्ति किस अकार हो सकती है ? कोई राज्य 
भूमिसागों पर किस प्रकार अधिकार बनाये रख सकता है ? 

(१) एक राज्य की भूमि में (क ) उसकी सीमा के अन्तर्गत 
जमीन ओर पानी का सब भाग आता है । जब सीमापग्रान्त पर नदी 
या रीछू आ जाती है तो बहुधा आधा आधा हिस्सा दोनों राज्यों में बट 
जाता है। परन्तु सन्धिपत्र के अनुसार और कोई शत हो जावे तो बात 
अलग है । (ख ) जब ज्वार उतर जाय तब समुद्र के किनारे 
से तीन मील का जो अन्तर हे। वह भी राज्य की भूमि में शासित्ट हे । 


आए ने उसके 


जा 


शत 
ँ84, 
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अंगरेज़ी में इसके लिए ॥6777007ए शब्द है । संस्कृत में 
विषब' शब्द हैं। परन्तु इस शब्द का उपयाग हिन्दी में दसरे ही 
अथ में होता हैं। इसलिए हसन “भृमि' या प्रदेश”! शब्द का ही 
डपयाग किया है! राज्य की भ्रमि के विषय से जहाँ कहीं प्रत्यक्ष या 
अश्रत्यक्ष उल्लेख है, वर्हा इन शब्दों से पृथ्वी के उस भाग-विशेष से 
मतलब है जहाँ राज्य का अधिकार सदा-सव दा चलता है आर जो राज्य 
का भाग समझा जाता हैं, चाहे वह निरी जमीन हों; था जमीन और 
समुद्र ही । पाठक कृपया इस अथ का खयाट्ू में रक्‍खे 
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यह बात सो व पहले निश्चित हुई थी। उद्दश यह था कि युद्ध- 
मान राष्ट्रों के जहाज़ों से दूसरों के जहाओओं का हानि न पहुचे, राज्य 
के सासुद्रिक कायदों का अच्छी तरह अमर हो सके, किनारे के 
वाशिन्दों के काई डर न रहे, ओर ससुद्र किनारे की रक्षा हो सके। 
उस समय तापों के गोले केवल तीन मील तक जा सकते थे। परन्तु 
अब तो वे बहत दर तर जा सकते है । इसलिए इस अन्तर को 
बढ़ाने का अयद्न कई वार हुआ हैं, परन्तु नतीजा कुछ भी न निकला । 
(ग ) राज्य की भूमि में किनारे की खाड़ियां, नदी-मझुख आदि भी 
शामिल् है। परन्तु इनकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, इसके बारे में 
कोई निश्चय नहीं हैं। बहुघा, दखल मीढ की चोड़ाई तक सीमा हो 
सकती है, परन्तु कहीं कहीं यह सीमा इससे*बहुत अधिक है । (थ ) 
इसी प्रकार किनारे के ढ्वीप भी शामिल हैं । परन्तु यह निश्चय 
'करना बड़ा कठिन हैं कि इन द्वीपों का अन्त कहां ह। जिन द्वीपों 
की राज्य की रक्षा के लिए आवश्यकता होती हे. उनका बहुधा राज्य 
में समावेश हा जाता है। 

( २ ) निम्नप्रकार से बहुंचा भूमि प्राप्त की जा सकती हैं। 

( के ) कब्जा एक प्रधान साधन हैं। जिस जमीन पर किसी 
बट्वान्‌ राज्य का अधिकार नहीं हे या जहां असभ्य या जड़नली छोग 
रहते हैं पर काई अच्छा राज्य नहीं हें, वहां कब्ज़ा कर लेने से ही वह 
भूमि हस्तगत हो जाती हे । इसकं लिए यह आवश्यक है कि कब्जा 
करनेवाला राज्य अपने उद्दश स्पष्ट कह दे आर वहां बस्ती बसाचे 

( ख ) कभी कभी सन्धिपत्रों के अनुसार भमि एक राज्य से दूसरे 
राज्य के मिल जाती है | यह परिवत्तन बिक्री से या मामूली दे देन से 
आर अदुल-बदल से हैे। सकता है । 

(“ग ) विजय तो पहले सबसे भारी साधन था ओर अब भी कुछ 
प्रमाण में ह । यह ज़बरदुस्ती का लेना है, तथापि जिस राज्य की 
जमीन हे उसके, नाखशी से क्‍यों न हो, काई जमीन दे देन पर वह 


छा 
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जीतनेवाल्ते राज्य की हे। जाती है और अन्तर्राष्ट्रीय कायदे में वह 
जीतनेवाले की मानी भी जाती है । 

( थ ) ग्राकृतिक कारणों से भूमि मि्ठ सकती है। समुद्र हट जावे 
ओर भूमि निकछ आवे । या नदी की मिद्दी से समुद्र में छोटे मोटे 
द्वीप बन जावे । 

( ३ ) भूमि पर राज्य के अनेक ग्रकार के अधिकार हो सकते हैं । 

( क ) भूमि राज्य का साग मानी जा सकती है। इस स्थिति 
में उस राज्य का उस भूमि पर सब बातों में पूरा पूरा अधिकार रहता 
है। फिर वह भल्ते ही वर्हा के कर्मचारियों को चाहे जितने अधिकार, 
यहाँ तक कि स्वराज्य भी, दे दे । 

(ख ) कोई भाग 'सरक्षितः हो सकता हैे। अभी तक संरक्षित 
राज्य का दर्जा अच्छी तरह निश्चित नहीं हुआ हे। बहुधा इस बात 
का निश्चय बढवान्‌ ओर कमज़ोर राष्ट्रों के बीच करार यानी सुलहनामे' 
से होता हे। बहुत से संरक्षित राज्यों की बहिदेशीय नीति संरक्षक 
राज्य के हाथ में रहती है, परन्तु भीतरी बातों में वे बहुत कुछ स्वतन्त्र 
रहते हैं। बहिदंशीय नीति की दृष्टि से संरक्षित और संरक्षक राज्य 
मिलकर एकही राज्य माने जाते हैं । संरक्षित राज्य में काई तीसरा राज्य 
हस्तक्षप नहीं कर सकता ओर संरक्षक राज्य डसके कार्यों के लिए 
ज़िम्मेदार होता है। इग्लेंड और इजिप्ट, फ्रांस और व्यू निस, 
अमरीका का संयुक्त राज्य और क्यूबा इसके उदाहरण हैं । 

( ग ) कभी कभी कोई कोई भूमि-भाग किसी बली राज्य के 
'अभाव-कषत्र! बन जाते हैं। यह बहुत अर्वाचीन रीति हे और अधि- 
कार की दृष्टि से इसमें बहुत अनिश्चितता है। जहाँ असभ्य लोग 
रहते हैं, वहाँ इसका उपयोग बहुत अधिक होता हे । बहुधा बली 
राष्ट्र इस बात का आपस में .फेसला कर लेते हैं कि कहाँ किसका प्रभाव 
चले । जिन पर प्रभाव चलने का है, उनका मत नहीं लिया जाता | 
ध्रभावक्षेत्र! पर अत्यक्ष किसी तरह का, भीतरी या बाहरी, नियन्त्रण: 
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नहीं रहता । परन्तु यदि उसे संरक्षित राज्य बनाने का या डस भूमि 
को राज्य में शामिल्व करन का मोका आया, तो संरक्षक राज्य ही कर 
सकता हैं, अन्य कोई नहीं। पहले पहल बहुधा ये संरक्षक राज्य 
अपने यहाँ के छोगों की कम्पनियों को व्यापार आर शासन के अधिकार 
दे उस भूमि सें भेज दते ह। धीरे धीरे वे सूछ राज्यों पर अधिकाधिक 
जवाबदारियां छादने छगते है और 'प्रभावक्षेत्र” का संरक्षित राज्य या 
उपनिवेश बनाने का मौका उन पर आ जाता है। आफक्रीका के टुकड़े 
इसी ग्रकार तोड़े गये है । 

जलरू पर के विशेष अधिकारों का उल्लेख करना आवश्यक है ! 
पहले कुछ राज्यों ने बीच समुद्र के कुछ भागों पर अधिकार दिखलाया 
धा। पर अब ऐसे अधिकार का काई नहीं सानता। कुछ कारू तक 
तो समुद्र के उन भागों पर अधिकार माना जाता था जो ज़मीन के 
बीच में होते थे। पर अब वह भी नहीं साना जाता। अब अन्त- 
राष्ट्रीय करार के अनुसार बहुधा ऐसे भाग स्वतन्त्र हो गये है । 

४, अब शासन-क्षेत्र का विचार करेंगे । शासक-च्षत्र में कायदा बनाने 
का और कायदे का अमल में छाने का अधिकार समाविष्ट है। शासन- 
क्षेत्र की मर्यादा बहुधा राज्य की मर्यादा पर अवलूम्बित हे। राज्य के. 
भीतर के सब लोग ओर सब वस्तुएं शासन-चक्षेत्र में आ जाती हैं। 
जिन मनुष्यों पर किसी राज्य का शासन चल्ठ सकता है, वे ये हैं:-- 

( के ) जन्मसू कक नागरिक । प्रत्येक राज्य बहुधा अपन अपन लिए 
निश्चित करता है कि जन्म की किस स्थिति सें, स्थान के अनुसार अथवा 
माता-पिता के अनुसार, किस रीति से नागरिकत्व के अधिकार लोगों 
को दिये जाये । इनमें बहुत से भेद हैं, इस कारण कभी कभी रगड़े 
उपस्थित हो जाया करते हैं । 

(ख ) कृचिस नागरिक । विदेशी लोगों को भी नागरिक के 
अधिकार दिये जाते हैं, पर राज्य स्वयं इसकी शर्तों' का निश्चय करता 
है । कभी कभी इस प्रकार के कृत्रिम नागरिक अपने सूल-देश का लोट 
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जाते हैं । सन्धियों के कारण इस विषय की बहुत-सी कठिनाइयां 
दूर हो गई हैं, तथापि कभी कभी बड़ी भारी कठिनाइयां उपस्थित 
होती है । 

(ग) विदेशी वाशिन्द ओर विदेशी यात्री । इन लोगों को भी उस 
भूमि के कायदों का पालन करना पड़ता है। परन्तु इससे इन लोगों का 
. राजकीय दर्जा कम नहीं होता। बहुधा विदेशी वाशिन्दों से फौजी 
नौकरी नहीं ली जाती । 

स्थावर जायदाद जिस राज्य में रहती है, उस पर उसी का अधि- 
कार चलता हैं, परन्तु जज्ञम जायदाद पर अधिकार उस राज्य का चलढूता 
है कि जहां उसके मालिक का घर हो | परन्तु व्यापारी जहाजों के विषय 
में यह बात नहीं हे | वे यदि किसी राज्य के सामुद्विक साथ में आगये तो 
डन पर उस राज्य का अधिकार चलेगा। परन्तु जहाज़ की भीतरी बातों 
पर थे अधिकार नहीं चढ्ाना चाहते। राज्य के सरकारी और गेर- 
सरकारी, सब जहाज़ों पर डस राज्य का अधिकार बीच समुद्र में भी 
चलता है | सामुद्रिक चारों का यदि किसी राज्य के जहाज्ञ पकड़ 
ले आवब ते। उन पर भी उसका अधिकार चल्वता है। क्योंकि सामुद्विक 
चार किसी राज्य की रक्षा में नहीं समझे जाते--वे अन्तराष्ट्रीय अपराधी 
माने जाते है । 

दूसरे देशों में गये हुए नागरिकों पर कुछ अंश तक मूल्ठ राज्य का 
अधिकार चलता हैं । मूल राज्य के विरुद्ध अपराध करनेवाले था और 
काई भारी अपराध करनेवाले यदि उस राज्य की सरकार से सज्ञा न 
पाव जहाँ उन्होंने अपराध किये हों, ता मूल राज्य की सरकार उनके 
चहां छोट आन पर सज़ा देती हैं । यदि एक राज्य का अपराधी दूसरे 
राज्य में पाया जाय आर यह दूसरा राज्य मूल्ट राज्य का उस वापस 
दे दे तो 'विदान! (०ज्याव्व॒वंतणा) कहलाता हैं। बहुत से राज्यों ने 
सन्धियों के अनुसार इस विषथ के नियम बना लिये हैं ओर उनमें बहुत 
से अपराध आ जाते हैं, परन्तु बहुधा राजकीय स्वरूप के अपराध इनमें 
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सम्मिलित नहीं किये जाते । यदि कोई सामहा सन्धि-पत्र के नियमों सें 
न आबे ते! काई राज्य अपराधी का वापस दे या न दे, क्योंकि वह ऐसा 
करन के लिए बाध्य नहीं हा सकता । कभी कभी बड़ा विचित्र मामला 
डपस्थित हाता है । अपराधी दूसरे राज्य में अपराध करने पर अपने 
राज्य को भाग जाय तो क्या किया जाय । इग्लेंड ओर अमरीका का 
संथुक्त-राज्य ऐसे अपराधी नागरिका का उन राज्यों के हाथ सींप देते 
कि जहां वे अपराध करते है, परन्तु अदालत के न्याय के काय पर 
इछ्टि बनाये रखते हैं । तथापि बहुत से राज्य ऐसे अपराधियों का वापस 
नहीं सेजते ।या ते वे स्वयं उस अपराधी की सज़ा देते हैं या बेल ही 
छोड़ देंते हैं । 
निम्न-लिखित पुरुष राज्य की सीमा में रन प 
अधिकार में नहीं रहतेः--- 
) विदेशी शासक और डनके नाकर-चाकर | 

(ख) विदेशी सरकार छी हथियारबन्द फोन दूलरे के राज्यों के 
भीतर से सेना के जाने के ल्लिए दहुधा परवानगी की आवश्यकता इती 
हैं। परन्तु विदेशी बन्दुरगाद में जाने के लिए इसकी आवश्यकता नहीं 
हे 
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(ग) विदेशी राजदूत आर डसके घर के ल्ताग । 
(घ) किसी किसी पू्वोच र.ज्यं! से इस बात का करार पश्चिमी देशों 
र लिया हैं कि हमारे नागरिक्र यदि तुम्हारे राज्य में गये तो तुम्दारे 
[ के हमारे राजएइत ही उनका सुकदशा अपने देश के कायदे # 
अनुसार करगे 
€, अब हम राड्ड्री के राजद्वीय व्यवहार का विचार करंगे । 
विदेशीय व्मवहारों का काम सरकार विदंशीय कायों के सनत्री हारा 
चलावे, या काई खास कमचारी नियत करे या विदेशीय राज्य में डसके 
लिए दूत नियत कर रखे । दूत भेजने की रीति पूव और पश्चिम दोनों 
ओर बहुत घुरानी है । परन्तु जब से अर्वांचीन योरपीय राष्ट्रों का विकास 
6 
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हुआ है, तब से यह कार्य विशेष महत्त्व का होगया है। इस कारण इस 
विषय के अनेक नियम बन गये हैं | बहुधा राज्य एक ही दर्ज के वकील 
भेजते और रखते हैं । अच्छा उच्च दर्ज का राजदूत न रहा तो 
कभी कभी राज्य उन्हें रखने से इनकार कर देते हैं। परन्तु उन राज्यों 
से राजकीय व्यवहार एकदम बन्द नहीं कर देते। क्योंकि आज-कलरू 
इसका अर्थ युद्ध का आह्वान होता है । राजदूत के अनेक काम होते हैं। 
अपसे राज्य के डस विदेशीय राज्य की ओर वहाँ के लोकमत की 
खबर-बात देनी होती है | लेन-देन ओर सुल्हनामों का काम करना 
पड़ता है । अपने राज्य के आये हुए नागरिकों के जान-माहढ की रक्षा 
करनी होती है। ओर ह्स राज्य के बड़े बड़े कार्यो में हाजिर रहना 
पड़ता है । यह पहले बतला ही चुके हैं कि इन पर उस विदेशीय राज्य 
का अधिकार नहीं चलता । आज-कल उन्हें व्यापार-सम्बन्धी काय विशेष . 
करने पड़ते हैं। एक भ्रकार के दूतों का देखना पड़ता है कि अपने राज्य 
के व्यापार को किसी प्रकार हानि न होने पावे। सामुद्विक रूगड़ों 
पर तथा जहाज़ों पर किये रूगड़ों पर न्याय देने का उन्हें अधिकार रहता 
है। अपने राज्य के नागरिकों के हित की दृष्टि से बहुत से कानून 
ओर हुण्डी के काम करने होते हैं । 

राज्यों राज्यों के बीच जो करार होते हैं, वे सुलहनामों में लिखे 
जाते हैं। यह सत्य है कि उनका प्रवतेन करनेवाला और कोई 
ऊँचा अधिकारी नहीं होता । तथापि वे इसी समझ से किये जाते हैं 
कि उनका पालन होगा । प्रत्येक राज्य में यह निश्चित रहता है कि 
सुल्हनामा करने का अधिकार किसे रहे । इसलिए यह आवश्यक है 
कि यही अधिकारी सुलछृहनामा करे। कहीं कहीं व्यवस्था-विभाग की 
आरालाचना के लिए या सम्मति के लिए भी वे पेश किये जाने हैं और 

उन्हें कायदे का पूरा स्वरूप ग्राप्त हो जाता है । 

सुलइनामों में से कुछ ऐसे होते हैं जे क्सी निश्चित बात के पूरे 

होने रप पूर्ण हो जाते हैं । सीमा का निश्चय कभी कभी इसी प्रकार से 
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होता है। परन्तु व्यापार-सम्बन्धी करार करीब करीब सदेव के लिए 
बने रहते हैं | सुलहनामों के लिए कभी कभी खास कर्मचारी नियत 
किये जाते हैं, परन्तु बहुधा विदेशीय मन्त्री अनेक पुरुषों और राजदूतों 
की सलाह से यह काम करता है । युद्ध के बाद की सन्धि के लिए 
तीसरे राज्य की सीमा में सन्धिपत्र पर हस्ताक्षर करने की रीति है । 
मामूली सन्धिपत्रों पर उस राज्य में हस्तात्तर किये जाते हैं कि जिस 
राज्य से उस पतन्न का अधिक सम्बन्ध होता हे। राष्ट्रों की समानता बनाये 
रखने के लिए बहुधा ऐसा करते हैं कि सन्धि-पत्र की अनेक नकुछ बनाई 
जाती हैं। जिस राज्य के हस्ताचर करना होता है उसका नाम उसकी 
प्रति में सदा प्रथम रहता है ओर उसका अब्िनिधि प्रथम हस्ताक्षर भी 
करता है । 

६. अभी तक शान्तता के समय के सम्बन्धों का विचार किया। 
परन्तु शान्तता सदा नहीं रह सकतीं | इन नियमों का पाून करना 
या न करना राज्यों की ख़ुशी पर है। व्यक्ति पर जिस प्रकार एक 
बाकायदा सत्ता होती है, उस प्रकार राज्यों पर नहीं है। इस कारण 
युद्धों के माकु आ ही जाते हैं। परन्तु युद्ध करने से पहले बल का दूसरी 
रीति से प्रयोग कर देखते हैं । यदि एक राष्ट्र ने दूसरे के साथ कोई बुराई 
की या अनुचित बतांव किया, तो दूसरा भी पहले के साथ बेसा ही 
करता है । कभी कभी प्रथम कसूर करनेवाले राज्य की जायदाद रोक 
ली जाती है या पकड़ ली जाती है । यदि इन उपायों से भी कुछु न 
बना, तब युद्ध रखा ही समझो । युद्ध पुकारने का अधिकार प्रत्येक 
राज्य में किसी व्यक्ति या व्यक्तिससह को दिया रहता है। दूसरे राष्ट्र 
ने युद्ध पहले छेड़ा या युद्ध के कारण उपस्थित किये तो बहुधा शासन- 
विभाग के युद्ध पुकारने का अधिकार रहता है, पर खुद पहले युद्ध छेड़ना 
हे। तो व्यवस्था-सभा की परवानगी आवश्यक होती है। यदि 
अनधिकारी पुरुषों ने युद्ध पुकारा तो उनका राज्य चाहे ते उसकी 
ज़िम्मेद्वारी अपने पर ले ले | ऐसा करने से बाकायदा युद्ध प्रारम्भ हो ही 
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गया समस्ेो । अथवा वह उस काम की ज़िम्मेदारी अपने पर न ले, 
कसूर करनेवाले का सज़ा दे ओर कोई नुकुसानी हुईं हो तो उसकी पूर्ति 
कर दे । ऐसी रीति है कि युद्ध पुकारने के पहले एक आखिरी खलीता 
भेजते हैं जिसकी स्वीकृत या अस्वीकृति पर युद्ध अवलम्बित रहता है । 
परन्तु काई काई यह नहीं भी करते । या कोई कोई उधर खलीता भेजते 
हैं और इधर युद्ध प्रारम्भ कर देते हैं। क्योंकि खलीता के स्वीकृत होने 
की सम्भावना कम रहती है | तथापि युद्ध की घोषणा अपने लोगों 
ओर तटस्थ राष्ट्रों को बतलानी होती है । 

युद्ध का प्रथम परिणाम यह होता है कि युद्धमान राष्ट्र और उनके 
नागरिक परस्पर के शत्र हे” जाते है । कायदे की दृष्टि से एक राज्य का 
प्रत्येक नागरिक दुसरे राज्य के प्रत्येक नागरिक का शत्र हो जाता है। 
व्यापारिक सम्बन्ध सब टूट जाते है, करार आदि कायदे के बन्धचन उस काल्ट 
के लिए लागू नहीं हाते | लन्धि-पत्रों पर युद्रों का परिणाम उनकी शर्तों) 
पर अवलूम्बित है । यदि अन्तर्राष्ट्रीय सन्धि-पत्र यह जान कर किये हों कि 
युद्ध होंगे तो उन पर युद्ध का काई परिणाम नहीं होता । परन्तु युद्ध- 
मान राष्ट्रों के मामूली सन्धि-पत्रों का पालन उस समय नहीं होता । 
युद्ध होने की सम्भावना देखकर जो सन्धि-पत्र उस समय के लिए 
राष्ट्रों में होते हैं, वे युद्ध प्रारम्भ होन पर लागू होते है । 

युद्ध की रीति के अनुसार इसके निश्वस बदझते रहते हैं । गत 
यारपीय युद्ध तक बडुत से अच्छे नियम प्रचलित थे। साधारण 
नागरिकों के कथ्ट न देना, कुदियों का दयापूवक रखना, ऐसी किसी 
वस्तु का उपयोग न करना कि जिससे योद्धाओं का आवश्यकता से 
अधिक कष्ट हो या जिनसे केवलठ क्ररता दीख पड़े, इत्यादि इत्यादि अनेक 
नियम थे। परन्तु इन नियमों का गत युद्ध में खूब उलडगबन हुआ | 

जायदाद के नियमों का विशेष उछख आवश्यकीय हे | जायदाद के 
दे सेद होते हैं, एक सरकारी ओर दूसरा व्यक्तिगत | डन पर कुब्ज़ा 
करने के लिए जमीन और समुद्र के नियम अकूय अलछग हैं । 
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(१) जमीन के नियम--(क) ऐसी जमीन पर कोई सरकारी चीजे 
मिके कि जिनका सेना के किए डप्योग हो सके तो उसका नाश कर 
देना अयोग्य नहीं समस्या जाता । धर्मे, धर्मादाय, शिक्षा या इसी 
प्रकार के उपयेग की अन्य चीज़ों का नाश करना अनुचित हैं। 
(ख) व्यक्तिगत जायदाद यदि स्थावर रही ता उस पर कुब्ज़ा न 
करना चाहिए | परन्तु यदि ब्यक्तगत जड़म जायदाद ऐसी रही कि 
जिसका युद्ध के छिए उपयोग हा सके, तो उसका जवरदुरती से या मांग 
कर कठ्जा कर लिया जा सक्कता हैं। मांगना हा तो उसी राज्य के 
कायदों के अनु तार सांगरा चाहिए। चीहूा के लिए नुकसानी देन की 
रोते गिरती जा रही है । लूट-मार करना सना हैं । 

(२) सम्द के नियम--तटस्थ राष्ट्रों के जल-विभाग को छोड़ कर 
शत्र “राष्ट्र के (व्यक्तिगत आर सरकारी) सब जहाज समुद्र पर चाहे जहाँ 
पकड़े जञा सकते हैं । यदि वे निज्ञी बन्दरों में भेजे जा सक तो ठीक ही 
है । नहीं तो उनसे दण्ड-कर (05070) लेकर उन्हें चाहे तो छोड़ 
दिया ज्ञाय या उनका नष्ट कर डात्ठा जाय । 

समुद् पर पकड़ी हुई सब चीज परकड़नवाल्ली सरकार की होती हैं । 


कक 


वह चाह उनका उपयोग करे, चाहे नष्ट कर डाले, या चाह बंच डाले 
ओर जो कुछ द'म आवचवे वह सब या उसका कुछ अंश पकड़नेबालों 
का अपने कायदों के अनुसार दे दे । यदि लूट के पकड़ने के सम्बन्ध सें 
काई रूगड़ा रहा तो लूट की अदालतों”? में डनका निपटारा होगा। 
यथासम्भव वे अन्‍्तरांष्रीय कायदों का उपयोग करते हैं परन्तु जहाँ 
कहीं राष्ट्रीय कायदों में कुछ अन्य नियम हो! तो वही नियम लागू किया 
जाता है| दूसरे देशों! की ऐसी अदाढूतों की नजीरों पर भी खयाल 
दिया जूता है । परन्तु उनका सब काम सुकुहमे की अपेक्षा जांच के 
समान अधिक होता है । यदि कोई कहे कि चीजे कायदे के खिलाफ 
पकड़ी गई, तो उसका काम है कि वह अपने कथन की सत्यता सबूत 
करे । ऐसी अदालतों की बेठक तटस्थ राष्ट्रों की सीमा में नहीं होतीं । 
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हे हुए जहाजु की ओर से बहुधा पकड़नेवाले अथवा तटस्थ-त्रत्तिवाले 
राष्ट्र का कोई नागरिक उपस्थित होता है क्योंकि कायदे की दृष्टि में शत्र 
की काई हेसियत नहीं हाती । राज्य की लूट की ऐसी अदाढूतों के ऊपर 
लूट की एक अनन्‍्तर्राष््रीय अदालत द्वितीय हेग परिषद्‌ के अनुसार 
प्रस्थापित हुई हैं । 
शत्र की जनता और जायदाद के विषय के सब ही नियस निश्चित 
नहीं हैं । कमी कभी तो बड़ी कदठिन ससस्याये उपस्थित होती हैं। 
सब विपयो पर एकसत होना कठिन है। विदेशी लोग राज्य में आकर 
रहते हैं, परन्तु उनके विषय में सामान्य रीति से निरचयपूर्वक कुछ 
कहना कठिन है । 
युद्धमान राष्ट्र शान्तता के समय के भी कुछ व्यवह्ा 
सकते हैं । इसके लिए तात्कालिक सन्धि करनी होती 
के 


चालू रख 


या कुछ 
ञ्र आदि देने 


र्‌ 
ड्ढे 
छ्‌ 


कट 


ल तक युद्ध बन्द रखना पड़ता हैं या सुरक्षित 
होते दे । 


| 


ग 


७. अब तटस्थबृत्ति% का विचार करंगे। जो राष्ट्र युद्ध में भाग नहीं 

ते ओर सब व्यवह्दार शान्तता से चलाते रहते हैं, वे तटस्थ कहलाते 
३ के. ३७ कक के. कक रु २ हे 

कुछ राष्ट्र ऐसे हैं जा सदा के लिए तटस्थ बना दिये गये है । 


ब् 


रऊूड आर बेल्जियमर्त इसके उदाहरण हैं। तटस्थवृत्ति की बहुत 
पनाय अवाचीन हैं| | जब हमेशा युद्ध हुआ करते थे, तब इस 


है। ् 5» 


ज्ब्य्ढूँ 


स्व 
सी 


2! ्र। हू 











#£ “काटिलीय अधथैशारत्र?” में इसके लिए “आसन” ओर तटस्थ राजा 
के लिए 'उदासी' शब्द हैं। इन शब्दों के अब बिलकुल भिन्न अर्थ 
हैं। इस कारण हमने सार्थक नया शब्द रखा है | 

+ परन्तु इसका गत युद्ध में उल्लकघन हुआ था । 

| ऐसा जान पड़ता है कि हिन्दुस्तान के अन्‍्धों में इसका विचार 
है । परन्तु वह सुसम्बन्ध ओर विस्तृत नहीं है। “काटिलीय अथैशाख”” 
में कुछु उल्लेख हे ! 
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विषय का अधिक विचार नहीं हा सकता था । परन्तु धीरे धीरे, विशेष 
करके व्यापार के कारण, तटस्थ बृत्ति का विचार होता गया । अब इसकी 
ते सी कल्यनायें निश्चित होगई है। तटस्थ राष्ट्रों का चाहिए 
कि वे किसी के कार्यों में हस्तक्षप न करें' और पतक्षपातहीनता धारण 
करे । युद्धमान राष्ट्रों का काम है कि वे तटस्थ राष्ट्र के हकों का आदर 
कर । वे इनकी सीमा के भीतर युद्ध न कर या युद्ध की काई तेयारी 
न करे । नोयात्रा या माघप्ृली जीवन के लिए जो कुछ चाहिए वे चीज़ें 
ये ले सकते हैं। परन्तु युद्धोप्रोगी काई चीज्ठ नहीं ले सकते । यदि 
तटस्थ राष्ट्रों न अपनी रक्षा के लिए डचित नियम बनाये तो उनका पाछन 
करना भी युद्धनान राष्ट्रों छा क्तैत्य हैं। वे अपने बन्‍्द्रगाहों का 
डपवाग नियन्न्रित कर सकते हैं, चोबीस घण्टे के अन्दर उन्हें जान के 
छ्लिए कह सकते है या ओर काई निय्रम बना सकते है, परन्तु दोनां 
पत्तों के साथ उसका व्यवहार बिल्टकुझ एक-सा हाना चाहिए । 
तटस्थ राष्ट्र का कास हैं. कि वह लड़नवाल्ते राष्ट्र का काई सशस्त्र 
सहायता न दे, एक का न दिये ऋधिकार दूसरे को न दे, या द्रव्य या 
युद्धोपयागी सामग्री न दे। परन्तु राष्ट्रों के लोग व्यक्तिश: उच्य या युद्ध 
की सामग्री दे सकते हैं | तटस्थ राष्ट्र का यह भी काम हैं कि वह अपनी 
भूमि से लड़नेवाल्ा की सेनाय न ज्ञान दे, न उन्हें अपने यहा संना 
की भरती करने दे। अयद्धमान राष्ट्रों के सुनीमों को और अपने 
नागरिकों को भी वइ अपनी सीमा के भीतर चढ़ाई की तैयारी न 
करने दे, न कोई सहायता देन दें। तटस्थ राष्ट्रों के लागों का युद्ध सें 
किसी प्रकार भाग लेना मना है । यदि तटस्थवृत्ति के डछछघन से युद्ध- 
मान राष्ट्रों की कोई हानि हे। तो उसकी पूति भी करनी चाहिए । 

“८, तटस्थ राष्ट्रों के व्यापार के विषय में भी बहुत से नियम बन 
गये हैं । युद्धोपयोगी सामान को छोड़ कर तटस्थ राष्ट्रों के जहाज़ों से शत्र 
का सामान न पकड़ना चाहिए । उसी प्रकार युद्धोपयेगी सामान को छोड़ 
कर शात्र के जहाज में यदि तटस्थ राष्ट्रों का सामान रहा, तो उसे तन 
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पकड़ना चाहिए। परन्न्तु युद्धोपयोगी सामग्री! के विषय में काई 
एक चिश्चित मत नहीं है। कुछ वस्तुएँ तो स्पश्तया युद्धोपयागी 
ठहराई जा सकती हैं। कुछ ऐसी भी होती हैं जो सामूली जीवन के 
लिए या शान्तता के समय में उपयोगी होती हैं। परन्तु कुछ ऐसी हैं 
जो दोने प्रकार की समझती जा सकती हैं । इस कारण वस्तु का देख 
कर ओर वह कहाँ जानवाली हैं यह जान कर थोड़ा-बहुत निश्चित 
मत हो सकता है। युद्ध की रीतियों के अनुसार “युद्धोपश्नोगी सामग्री 
की परिभाषा भी बदलती रहती है। पहले जो चुद्धोप्योगी थी, 


कप ३ 


वह अब नहों रही | अब जो है वह पहले नहीं थी। 


कोड 


तटस्थ प्रदेश का छोड़कर यदि अन्य कहीं से युद्धोपयोगी सामान का 
लाना ले जाना होता हो और वह युद्धमान के पास जानेबाढा हो तभी 
कुसूर छूण सकता हे। उसके लिए सज्जा यह है कि वह सामान जप 
कर लिया जाय । और यदि यह सिद्ध हुआ कि जहाज के माल्षिक का 
मालूम था कि इसमें युद्धोपयेगी सामान हैं, तब जद्दाज़ा भी जृप्त हो 
सकता है। ऊपर कह ही चुके हैं कि तटस्थ राष्ट्रों के नागरिक 
नुकुसान सहने का तैतश्ार होकर यदि युद्धमान राष्ट्रों को युद्धोपयोगी 
सामान दे तो कोई हज्ञ नहीं, पर यदि राज्य ही ऐसा करे तो वह काम 
युद्ध छेड़ने के बराबर समझा जावेगा। लोगों का ऐसा व्यापार रोकने 
का काम तटस्थ राष्ट्रों का नहीं, ल्ठड़नवाल्लों का काम है कि वे इस 
बात की ख़बरदारी रक्खें कि युद्धोपयेगी सामग्री शत्र्‌ कान मिलने 
पावे। ' 

बहुधा व्यापारी जहाज़ों को सब बन्दरों में आने-जाने देते हैं, 
परन्तु कभी कभी बन्दरवन्दी (0]00०:४०८) हो सकती है। यह 
बात युद्धमान राष्ट्र बन्द्र को लेने के लिए कर सकते हैं या शत्र का 
व्यापार रोक कर उसे कमजोर करने के हेतु से कर सकते हैं। यदि 
तटस्थ राष्ट्री के जहाज भ्रयकारक स्थिति में भी बन्दर सें जाने का 
प्रयत्न कर तो वे पकड़े जा सकते हैं। परन्तु बनन्‍्दतबन्‍्दी की प्‌ वर 
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पहले से दे देनी चाहिए। पकड़ने पर जहाज़ और उसका सामान 
जप किया जा सकता है। यदि यह सिद्ध हा जाय कि काई जहाज या 
उसका सामान केवछ दिखक्रान के लिए तटस्थ राष्ट्र के बन्दर में जा रहा 
था, पर वास्तव में उसका डद्श युद्धमान राष्ट्र के वर्हा जाने का है, ते 
जहाज या सामान यथा दोनों पक जा सकते हैं। 

इन अधिकारों का व्यवहार में छान के लिए तलाशी की 
आवश्यकता हे। तलाशी से ही ज्ञाना जा सकता हे कि जहाज किस 
राष्ट्र का है, उससे क्या क्‍या सामान हैं और वह कहां जानेवाला 
है। तटस्थ राष्ट्रों के सशस्त्र जहाज़ नहीं पकड़े जा सकते हैं। और 
अभी तक यह एक प्रश्न ही हैं कि यदि तटरस्थ राष्ट्रों के व्यापारी जहाज 
अपने ही सशस्त्र जहाज़ों की रक्षा में आचबे जायें तो उन्हें पकड़ना चाहिए 
या नहीं | परन्तु इस प्रकार व्यापार करने की रीति ही बन्द हाती ही जा 
रही है, क्योंकि भिन्न भिन्न तरह के जहाज़ों का एक साथ चलना कठिन 
होता है। युद्धमान राष्ट्रों के जहाज्ों को अधिकार है कि वे चाहें तो 
भाग जाय या घोखा द॑ या सामना कर । परन्तु तटस्थ राज्यों के 
व्यापारी जहाज़ों की, तटस्थ भूमि का छोड़ कर, चाहे जहां तकाशी 
ली जा सकती हे। हां, तरहाशी के अन्तर्राष्ट्रीय नियमों का तहाशी 
करते समय पारून करना होगा। चाहें तो वे कागज पत्र भी देख 
सकते हैं। यदि यह देखा जाय कि युद्धोपयोगी सामान शत्रु के राज्य 
में जा रहा हे, या यदि “बन्द बन्दर'ः का जा रहा है, यदि वह 
घधाखा देना चाहता हे, तो जहाज का पकड़ कर अपने बन्दुर में लूट 
के बतौर रख सकते हैं । 

तटस्थ राष्ट्रों का सामान आदि नहीं पकड़ता चाहिए। इस बवियसम 
के अनुसार यह आवश्यक हे कि जब तक उचित न्याय-विधि के बाद 
अदालतें निर्णय न दें तब तक उनकी जप्ती न की जावे। इसलिए 
पकड़नेवाले का कर्तव्य हे कि वह जान-मालछ की रक्षा पर दृष्टि देकर 
जहाज की तलाशी करे, सामान के पकड़ने पर उसे न्‍्यायारूय में जल्द 


१२२ राज्य-विज्ञान 


पेश करे ओआर सामान या जहाज का कोई हानि न होने दे। यदि यह 
सिद्ध हा जाय कि पकड़नेवाले ने इस विषय में पूरी सावधानी न 
रखी ओर इस कारण नुकुसान होगया, तो नुकुसानी देनी होगी। 
तटस्थ राष्ट्रों के जहाजों का कभी नष्ट न करना चाहिए। यदि उन्हें 
बन्दर में न्याय के लिए लाना सम्भव न हे। सका, तो उन्हें छोड़ देना 
चाहिए 

६, कभी कभी एक ही राज्य के छोगों सें युद्ध छिंड़ पड़ता है 
उस समय दूसरे राज्यों का क्‍या कतेव्य रहे ? 

हमारे तत्त्वों के अनुसार दूसरे राष्ट्रों का यह कठतेब्य है कि वे डस 
राज्य की भीतरी बातों में काई दखल न दे, युद्ध बन्द हो। जाय ओर 
में कोई परिवर्तेन न हो तो अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध ज्यों के तों बने 

रन्‍्तु यदि राज्य के टुकड़े हो जाय तो क्या किया जाय ? दूसरों 

का यह कठेब्य होगा कि दुद्ध के समाप्त होने पर “नये राज्यों! को राज्य 
मान छू । यदि क्रान्तिकारक पत्त को दूसरे पक्ष ने स्वतन्त्र राज्य के 
हक्‌ दे दिये तो दूसरों का भी उसे स्थतन्त्र राज्य मानने में कोई कठिनाई 
नहीं । परन्तु यदि उसे पहले राज्य ने स्वतन्त्र राज्य न माना तो 
'ड्िित समय! तक राह देख लेनी चाहिए। उचित समय के बाद 
दूसरों का कतेच्य होगा कि वे उसे स्वतन्त्र राज्य माने । नहीं मानने 
से उसका अपनान हाोगा। परन्तु इसके लिए इतनी शीतघ्रता भी न 
करनी चाहिए कि उससे दीख पढ़ें कि दूसरे राज्श वे क्रान्तिकारकों का 
पत्त लिया । सारांश, 'डचित समय' का निशेय परिस्थिति देख कर ही 
है। सकता है । 

यदि राज्य के किसी पक्ष ने दूसरे राज्यों के प्रति ऋगड़ालू बृत्ति 
घारण की तो उन्हें बीच में पड़ना ही होगा । परन्तु रकूगड़ालू कृत्ति स्पष्ट 
देखी जानी चाहिए । 


दसवाँ परिच्छेद 


राज्य की भूमि ओर सनुष्य 


राज्य की परिभाषा करते रमय हसने बतत्टाबा था कि राज्य के 
अम्तिव के लिए सबसे प्रथम भूमि ओर मनुप्य चाहिए। भूमि आर 
मनुष्य के बिना मनुष्यों की संस्थाय नहीं हा सकतीं। तथापि अब 
तक हमने सर॒प्यों की राजकीय बातों का ही विचार किया, घूमि को 
माना हम करीब करीब भूल ही गये थे। इसलिए इस परिच्छेद में 
भूमि का (और वहां की प्राकृतिक परिस्थिति छा) और उससे मलुप्य 
के सम्बन्ध का विचार करंगे । 
' अकृति ओर अदुप्य के सम्बन्ध के बारे सें बहुत काल से बढ़ 
ब्रढ़ ऋगड़े चले आते है । एक पक्ष का कहना हे कि प्रकृति है 


हा इल प्रकृति का स्वासी हैं, भ्रक्ृति उसके सासने कुछ 
इतिहाल का देखने से ऐसा पता चडता हैं कि प्रक्ृत और दोनां 
का दोने| पर परिणाम हुआ हैं। कुछ अंश में प्रकृति बलवती हे 

कुछ अंश में मनुष्य बढरूवानू हैें। कभी अक्ृत्ते की शक्ति के सा 
मनुष्य के सिर ऊुकाना पड़ा हैं, तो कभी मनुष्य न प्रकृति को अपनी 
इच्छा पूण करने का बाध्य किया हे। किसका किस पर कितना 
परिणाम हुआ या होगा, यह दात ग्रकृंति आर मनुष्य की शक्ति पर 
निभर है । कमज़ोर संकल्पशक्ति के लोग सदा ग्रकृति के दव्बू बने रहते 
हैं, प्रकृति उन्हें चाहे जैसे कुकाती रहती है । बलवती सेकल्प-शक्ति के 
छोगों ने प्रकृति को अपनी सेवा करने का अवश्य बाध्य किया है। हाँ, 
'इतना मानना होगा कि प्रकृति यदि बिहुकुछ ही प्रतिकूल रही तो उसके 


प्‌ ० 


ग्प/ः 
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सामने मनुष्य का वहुत कम चला है। परन्तु ऐसे स्थान दुनियां में थोड़े 
हैं कि जहाँ मनुष्य का कुछ सी नहीं चलू सकता। सारांश, इतिहास में 
दोनों के अस्ताव बहुधा सत्र जगह देख पड़ते हैं । 

राज्य की दृष्टि से प्रकृति के पांच भेद किये जा सकते हैं (१) भूमि 
का घृष्-भाग, (२) जलवायु, (३) उपज, (४) विस्तार, ओर (५) अन्य 
सामान्य बाते । मनुष्य का विचार करते समय हमें (१) मनुष्य-संख्या 
(२) काम, (३) राष्ट्रीयवा ओर व्यचब्धित्व के अभावों का विवेचन करना 
हागा। पहले हम प्रकृति के प्रभावों का विचार करंगे । 

२. भूमि के एए-भारा में जठ और थर का सम्बन्ध, पवेत ओर 
नदियों का मान ओर स्थिति, भूमि की ऊँचाई ओर निचाई शामिल 
हे।. इन्हीं के कारण एथ्वी के अनंक छोटे बड़े और विविध प्रकार 
के टुकड़े हो गये हैं । कोई प्वतों के कारण तो काई समुद्रों के कारण 
ओर कोई नदियों सें कारण परस्पर से वियुक्त या संयुक्त हुए हैं। कहीं 
ये भाग बड़े स्पष्ट देख पड़ते हैं जेसे कि ग्रेटव्रिटन, या अन्य द्वीप, 
हिन्दुस्तान, इटली था स्पेन हैं। कहीं ये स्वाभाविक सीमायें परिपूर 
नहीं हैं। डदाहरणार्थ, फ्रांस, जमनी और रूस क्रमशः मिले हुए हैं 
इन प्राकृतिक परिस्थितियों का राज्यों पर बड़ा सारी परिणाम 
हुआ है । 

(१) वहुधा एक राज्य का विस्टार वहाँ की स्वाभावेक सीमा तक 
जरूर पहुच जाता है। स्वाभाविक सीमाओं के कारण ऐसे राज्य में 
सब बातों की समानता जल्द उत्पन्न होती है। और यही समानता' 
वहाँ पर एक राज्य के अस्तित्व का प्रधान कारण ऐसे स्वाभाविक 
भूमि-भाग के लोगों में एकता की भावना शीघ्र पेदा हो जाती है, सबके 
हित एक हो जाते हैं ओर एक राज्य की ग्रस्थापना होने में देरी नहीं 
लछूगती । योरपीय देशों में इंग्छेड में आर फिर स्पेन में बहुत पहले 
आधुनिक स्वरूप के राज्यों का निर्माण हुआ। कारण यही था कि ये 
पृथ्वी के करीब करीब नितान्त स्वाभाविक विभाग हैं । योरप में एक 
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साम्राज्य की कल्पना मदुष्यों के सन में बहुत काल से रही, पर योरप 
एक स्वाभाविक विभःग न होने के आरण और उसके विस्तार के कारण 
एक साम्राज्य की प्रस्थापना वहाँ कभी भी पूर्ण रीत से न हा सकी । 

राज्य के भूमि-विस्तार का राज्य पर बहुत परिणाम होता है। 
'रोमीय साम्राज्य के लेखक गशिबन का कहना है कि रोमीय साम्राज्य 
अपने ही विस्तार-भार से दब गया । उस समय आवागमन के सुभीते 
अधिक न थे। इस कारण विशाल्ट साम्राज्य दीघस्थायी न हा सकते 
थे। बनने में काछ् अधिक लगता था, परन्तु मिदने के लिए बहुत 
थोड़ा। यारप के गसिद्ध शान्मेन अथवा नेपालियन के ग्रयत्नों का 
यही परिणाम हुआ! आज-कऊझ विस्तृत देशों में संदुकत-शासन- 
प्रशाली की रचना धीरे घीरे अवश्य हाती जाँती हैं। इल योजना के 
बिना शेटिश-साम्राज्य कभी नहीं चत्ट सकता ! प्राननिधिक प्रजातंत्रक 
का सूद राज्यों के विम्तार भें ही रखा हैं! यकेडड 
लोगों की सभा में न काई काम हे सकता हैं, आर न इतने छोग इकट्ठा 
हो सकते है। प्रजातन्त्र को इ्दारत प्रललिध्चिक्ष तम्य की नोंड पर हो 
रची जा सकती हैं । येद गन 
अनुषंगी जान पड़ती है। परन्तु वास्तव में वे देखी है नहीं! प्राचीय 
काह के शीस में छोटे छोटे राज्य थे आर बहाँ धत्यक्षा अजहातंत्र था। 
वहां यह शक्य था क्योंकि एक राज्य एक छाटा सा शहर हा हाता था | 
आज्ञ-कल प्रत्यक्ष प्रजाटन्त्र कंवछ अखसस्भव हैं। इस कारण प्राति- 
निधिक तत्व का उपयोग मसनुप्यों का बरबस करदा हु! 

(२) स्वाभाविक सीमाओं पर ही दूसरे राज्यों से होदवाले सम्बन्ध 
निभर हैं। इस विषय का एक बड़ा भारी उदाहरण इंग्लैंड हे । थ 


/0 हर है 


/ज| 





हि] 
हैं जहां पर राज्य अजा के प्रतिनिधियों द्वारा चले । 


$ जहां एक राज्य के सारे नागरिक राज्य-शासन में प्रत्यक्ष 
भाग हे । 
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देश यारप से समुद्र के कारण जुदा होगया हैं। इस कारण यहाँ 
पर बाहरी आक्रमण बहुत कम हुए और ग्यारहवीं सदी के बाद हुए 
ही नहीं। बाहरी आक्रमणों के अभाव के कारण इस देश का अपनी 
उन्नति करने के लिए. खूब अवसर मिला । भाग्य से उसकी शक्ति 
बढ़ गई और वह देश बड़ी भारी लाविक योजना करने में हूग गया । 
इस कारण वह दूसरों के कार्यो” में हस्तक्षेप कर सका, परन्तु दूसरे यहाँ 
के कार्यो" में हस्तक्षप न कर सके । नेपोलियन ने यारप के सब राज्यों 
का चित कर दिया, परन्तु फ्रांस से थोड़ी ही दूर पर रहनेवाला इंग्लेंड 
सब तरह सुरक्षित बना रहा और इसी समय उसने अपनी ओद्योगिक 
शक्ति की नींब डाली । यदि इंग्लंड योरप से मिल्ला होता तो कह 
नहीं सकते कि इग्कड और योारप के इतिहास में हमें आज क्या भिन्न 
वातें पढ़नी पड़तीं। 

इसके उलछटा, फ्रांस और जर्मनी के बीच कोई स्वाभाविक सीमा 
नहीं हे। एक राइन नदी है। जब रोमीय साम्राज्य शक्तिमान्‌ 
था, तब इस नदी ने स्वाभाविक सीमा का बहुत काम दियां। परन्तु 
जब इसके दोनों ओर शक्तिमान्‌ राज्य पेदा होगये, तब यह नदी 
स्वाभाविक सीमा का अच्छा काम न दे सकी । इस कारण दोनों 
देशों की सीमा सदा अनिश्चित रही । परिणाम यह हुआ कि दोनों 
राष्ट्रों में सीमा के अश्न के कारण समय समय पर युद्ध होते रहे । कभी 
एक जीतता तो कभी दूसरा । गत योरपीय महायुद्ध में अनेक प्रश्नों 
में से एक प्रश्न यह भी था। जर्मनी ने १८७१ में फ्रांस से जो 
प्रान्त छीन लिये थे, वे अब फ्रांस ने वापस ले लिये हैं। परन्तु. 
इतिहास की दृष्टि से विचार करते ऐसा नहीं जान पड़ता कि यह निर्णय 
अन्तिम होगया, अब आगे इस कारण मरगड़े न होंगे। इसी प्रकार के 
अन्य कई डदाहरण दिये जा सकते हैं। 

स्वाभाविक सीमाओं से कूपमण्डूकता भी अधिक पेदा होती है । 
इतिहास-लेखक इग्लेड पर यह दोष थोड़ा-बहुत अवश्य लगाते हैं 
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सामुद्विक देशां का जीवन नाविक याजना पर बहुत कुड अवब- 
लम्त्रित रहता है। नाविक शक्ति के नष्ट होते ही देश की शक्ति 
बहुत-कुछ नष्ट हो जाती हैे। स्पेन का साम्राज्य इसका उदाहरण है। 
इंग्लंड का अपनी रक्षा के लिए जह्ाजुं की बड़ी भारी मालिका रखनी 
पड़ती है। उसका सारा अस्तित्व इसी पर अवल्म्बित हैं। आये ड 
इंग्लैंड से कुछ दूर हान के कारण ओर वहां की प्राकृतिक परिस्थिति 
भिन्न होने के कारण धर्म, भाषा, आचार-विचार आदि में इंग्लंड से 
बहुत कुछ भिन्न बना रहा । इसी लिए उसने सदेव भिन्नता के लिए 
ईँग्लेड के विरुद्ध प्रयल किथ्रा । परन्तु चड इतना दूर भी नहीं हैं कि 
इंग्लेंड उसका लाभ छोड़ दे ओर उसके रहने से होनेवाले लाभों की 
अपेक्षा हानियां अधिक हैा। । इस कारण, दोनां देशों में अनबन ओर 
झगड़े सदेव बने रहे । स्काटलड और इंग्लंड के बीच पहाड़ हैं आर 
दोनों की आकृतिक परिस्थिति बहुत कुछ भिन्न हे । इस कारण स्काट- 
व्ेंड के लागों के मन में निजी राष्ट्रीयता के थोड़े बहुत भाव अब तक 
बने हैं । 

(३) यह भी देखने में आता हे कि एक राज्य का सम्बन्ध किसी 
खास देश से अधिक होता हैं। इसका एक कारण यह हे कि उन देशों 
के बीच आवागमन के मार्ग अधिक सुभीते के रहते हैं। योरपीय 
लेगों के आने से पहले हिन्दुस्तान में सारी चढ़ाइरयां वायव्य दिशा की 
घाटियों से हुई । कभी कभी इसी प्रकार का काई दूसरा ही कारण 
उपस्थित रहता हैे। प्राचीनकाल में ग्रीस काः सम्बन्ध पूर्व से अधिक 
रहा क्योंकि पूर्वीय दिशा में बहुत से द्वीप ओर बंदरगाह हैं । 

पहले-पहल राज्यों का निर्माण नदी के किनारे के प्रदेश में बहुधा 
हुआ कुरता था। ऐसी भूमि उपजाऊ रहती थी, और आगे बढ़ने 
के लिए नदी का मार्ग सुविधाजनक था। हिन्दुस्तान में आय छोयों 
का विस्तार इसी तरह हुआ । ओर भी देशों में ऐसे डदाहरण 
माजूद हैं। 
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३ अब जलवायु के परिणाम का विचार करे । यह तो स्पष्ट 
है कि अत्यन्त ठंडे मुल्कों में मनुष्य बहुत कम काम कर सकता है । 
वहां चीज़ें भी कम पेदा होती हैं। इसलिए ऐसे स्थानों में राज्यों का 
अस्तित्व कठिन है। लोग थोड़े हैं और वे भी प्रकृति पर बहुत ही 
अधिक अ्रवरूम्बित हैं। इस कारण सभ्यता के बहुत कम चिह्न ऐसे 
स्थानों में देख पड़ते हैं। यही बात अत्यन्त गम ओर ऊसर जुमीन 
में देखने में आती हैं । ऐसे भी देशों में राज्य का अच्छा विकास नहीं 
हे। सकता । मनुष्य वहीं जल सकता है कि जहाँ की गर्मी या सर्दी 
उससे सही जा सकती है और खाने की चीजे काफ़ी मिल्ठ सकती 
हैं। ये बाते जितने परिमाए में अधिक हेंगी, उतने परिमाण में 
मनुष्य की संख्या बढ़ेगी ओर राज्य के विकसित रूप देख पड़ेंगे । 

जलवायु के वैसे तो इतने अधिक परिणाम हैं और उनका प्रत्यक्ष 
ओऔर अध्यक्ष राज्य से इतवा सम्बन्ध है कि उन सबका विचार हम 
यहां नहीं कर सकते । भूगालू-विज्ञान ही इसके लिए उचित स्थान 
हैं। कुछ छोगों का ऐसा सिद्धान्त है कि गर्म झुल्क छादा पराध्रीन 
बने रहेंगे । यह सिद्धान्त पूर्णतया ठीक नहीं। इसमें सलुध्य के 
व्य'क्तत्व का -वेचार नहीं किया है। मचुप्य की संकल्पशक्ति को भूलन 
से यह सिद्धान्त एकदेशीय हा जाता हे । 

४, उपज के तीन भेद किये जा सकते हैं:--( १ ) खनिज पदार्थ 
(२) वनस्पति आर ( ३ ) जीवरूष्टि । 

खनिज पदाथों का परिणाम बड़ा स्पष्ट है। प्राचीनकाल से 
पत्थर या कांसा या छोडा व्यक्तेमत जीवन में ही नहीं किन्तु 
राष्ट्रीय जीवन में भी बड़ा परिणामकारी हुआ है। जीत-हार इन 
वस्तुओं के शर्त्रों पर अवलृम्बित थी, जीवन के साधन इन पर अब- 
लगम्बित थे, जीवन के साधनों पर मनुष्य-संख्या अवलम्बित रहती है। 
इस तरह राज्यों का होना या न होना इन पर निभर रहा है। स्पेन ने 
चांदी और सेने के लिए अमरीका में क्या नहीं किय्रा ! इनके कारण 
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डसकी शक्ति और विस्तार दोनों बढ़े। इँग्लेंड के राज्य पर वहाँ के 
कायले और लोहे का कितना परिणाम हुआ हे, इसका पता लगाना 
कठिन है | तथापि यह बात स्पष्ट हे कि उसकी शक्ति इन दो वस्तुओं 
पर बहुत अधिक अवलूम्बित है । 

(२) यह ऊपर बतल्ा ही चुके हैं कि आचीन राज्यों का निर्माण 
उपजाऊ भूमि में ही हुआ । और बहुधा वे नदियों के किनारे रहे। 
मिश्र देश की नीछ, चीन की यांगसीक्यांग और हिन्दुस्तान की गंगा- 
यझ्चुना और पंजाब की नदियाँ इसके साक्षी हैं । जिन देशों में खाने- 
पीने की चीज़ें यथेष्ट परिमाख में नहीं पेदा होतीं, वहाँ या तो मनुष्य- 
संख्या नहीं बढ़ती या उन्हें दूसरे देशों पर उन चीजों के लिए अवलू- 
म्बित रहना पड़ता है । वनस्पति की भिन्नता के कारण अमरीका के 
सेयुक्त-राज्य के एक बार दा टुकड़े ही होना चाहते थे । दक्षिणी 
भाग में कपास और गन्ना अधिक होता हैं ओर उनके लिए सज़दूरों 
की अधिक आवश्यकता हैं। कुछ दास-ब्यापारी अठारहवीं सदी से 
आफ्रिका के गुछामो का ले जाकर दक्षिणी भाग सें बसाया करते थे। 
उन्नीसवों सदी में गुछासमी की पअथा सभ्य संसार से कम से कम 
उठा दी गहढे, परन्तु अमरीका में बनी रही थी। उसे वर्हा से भी 
उठाने का विचार हुआ । और इसी कारण उस राज्य में अच्छा भारी 
ग्रृह-युद्ध हागया । यहाँ तक कि दक्षिणी भ्वाग उत्तरी भाग से अलछयण 
होना चाहता था। 

जब देश में मनुप्य-संख्या बढ़ जाती हैं आर खाने-पीने था जीवन- 
निव|ह की चीजों या साधने की कमी होती है, तब लोग देश छोड़ कर 
जाने लगते हैं। इनका दूसरे देशों पर बहुत परिणाम होता है। इसके 
उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं। अमरीका का संयुक्त राज्य, कनण्डा, 
फिजी, दक्षिण आफ्रिका में ऐसे प्रश्न बहुत काछ से गड़बड़ मचा रहे हैं । 

(३) जीव-सृष्टि का भी मनुष्य के राजकीय विकास पर भारी 

परिणाम हुआ है। जब मनुष्य अपने निर्वाद के लिए शिकार पर 


च्क्नचछ री 
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मवत्ूम्बित था, तब राजकीय संस्थाओं का दृढ़ होना सम्भव न था। 
लेग इतस्ववः घूम फिर कर अपनी जीविका चलाते थे। उनका 
बड़े बड़े दुलां में एकत्र रहना विशेष सम्भवनीय न था। यदि कहीं 
जानवर पालतू करने के लायक मिले और वहा चरोखर या खेती का 
काम हो सका ते लोग वहां एकत्र रह सके । इस कारण इन लोगों 
में कुछु सभ्यता भी देख पड़ी। पालतू जानवरों के जरिये कई तरह 
की ज्ञायदाद पैदा हुईं। कई लोगों का संत है कि इसी कारण योर्प 
और एशिया में सभ्यता का चविकास बहुत पहले हो सका, और 
अमरीका और आस्टू लिया में ऐसे जानवर न हाने के कारण सम्यता 
के चिह्न बहुत काल तक न्‌ देख पड़े । 

४. इसके अलावे, रूृष्टि के अ्रत्य चमत्कारों का भो मनुष्य के 
राजकीय विकास पर परिशणान हुआ सा जान पड़ता है। किसी किसी 
भूमि-भाग से प्रकृति का सग्रकछुर रूप अधिक दीख पड़ता हैे। भूकम्प, 
ज्वालामुखी, तूफान, बड़े बढ़ परबंत या सरुस्थल, बड़ी बड़ी नदियां, 
वाड़ीं कहीं बहुतायत से पाई जाती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि 
इनसे मनुष्य की सनाभावनाओं पर बड़ा भारी परिणाम होता है। 
मनुष्य भयशील हो जाता है ओर उसकी कल्पना सदा जागृत रहती है 
अन्वेषणशीलता का उसमें अभाव रहता हैे। आत्म-विश्वास उसमें 
रह नहीं जाता । धर्म का स्वरूप अ्रममय बन जाता हे। ऐसे स्थानों 
में अनिवन्त्रित सत्ता की अस्थापना बहुत जल्द हो सकती है । कहीं 
कहीं प्रकृति बड़ी शान्त रहती है। और इस कारण मनुष्य उस पर 
अपना ग्रश्ुत्व जल्द स्थापित कर सकता ह। ऐसी :स्थति में बुद्धि और 
तके का अच्छा विक्रास होता है ओर इस कारण व्यक्ति-स्वातन्त््य के 
विकास के लिये मौका मिलता है। पेज़े स्थानों में प्रजातनत्रों क्रा होना 
स्वाभाविक है । 

हमारी समझ में इस सिद्धान्त में अतिशयोक्ति बहुत अधिक है । 
इसमें एक भारी दोष यह है कि मनुष्य के आस्मस्वातन्त्र्य का इसमें के 
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स्थान नहीं दिया गया है। मनुष्य यदि थोड़-बहुत अश में विचारशीर 
ओर प्रयक्षशील आणी है, ते यह सातना होगा कि वह खुद भी एक 
शक्तिहे। इसलिए वद्द पूर्णतया सृष्टि का ऋूठपुतछा नहीं हो सकता । 
इसका अधिक विचार हम इस परिच्छेद के अन्त में करंगे। 

६. राज्य का दूसरा अज्ग मनुष्य है। मलुष्यों पर प्रकृति का 
परिणाम होता अवश्य है, परन्तु उल पर दूसरी भी शक्तियों का असर 
होता है। सब से प्रथम तो माता-पिता का परिशाम होता है। जैसे 
माता-पिता हेंगे, वेले उनके बालू-बच्चे हेंगे। दूसरे, मनुष्य का ही 
मनुष्य पर परिणास होता हे! इसलिए मानवी परिणामों का सी 
विचार रखना आवश्यक है। मनुष्यों मनुष्यों का सम्सिश्रण हुआ करता 
हैे। उसके कारण जो अनेक प्रश्न उत्पन्न होते हैं, उनका थोड़ा बहुत 
विचार इसके पहले हो चुका हैं। दासता इसी तरह पेदा होती है। 
राज्य पर दासता के अनेक परिणाम हुए हैं। कुछ लोगों के राजकीय 
अधिकार होना ओर कुछ का न होना अशान्ति का करण होता है 
रोस, औल तथा अमरीका के इतिहाल इसके उदाहरण हैं । बाहरी 
लेगों के आने देना या नहीं, आने दिया तो उनके क्‍या अधिकार होने 
चाहिए इत्यादि इयादि आज-कल् के राज्यों के सामने बड़े भारी प्रश्न 
हैं और बनके कारण कुछ देशों में बड़ी गड़वड़ी मची रहती हे । 
जातियों के सम्मिश्रण से सल्भुर-जाति पैदा होती हे, और सद्ूभर-जातियों 
की सससस्‍या भी राज्यों के लिए एक कठिन बात है। एक देश के लाग 
जब दूसरे स्थानें में जा बसते है, ते कभी कभी उस राज्य के उपनिवेश 
बन जाते हैं। इस तरह से राज्य का विस्तार होने पर उसके सामने 
और ही समस्‍यायें उत्पन्न होती हैं। इनका विचार हसने एक अलरूग 
परिच्छेद में किया है । 

७. बहुचा इन प्रश्नों के पीछे कोम का प्रश्न खड़ा रहता है । एक 
स्थान सें रहते रहते लोगों में एक तरह के आचार-विचार, एक तरह 
की रहून-सहन और एक तरह के रूप-रद्ञ पेदा हो जाते हैं, वे एक 
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'कौम” बन जाते हैं। व्यक्ति व्यक्ति में सेद अवश्य रहता है, कोई भी 
लड़के अपने माता-पिता के बिलकुल ही समान नहीं होते, न कोई भाई 
ही होते हैं। व्यक्तिगत शारीरिक भिन्नता प्रत्येक में पाई जाती है । 
परन्तु यह भी सत्य है कि उनमें अनेक तरह की, यहाँ तक कि शरीर 
की भी, थोड़ी बहुत समानता पाई जाती है । इसी को जातीय विशेषता 
कहते हैं। और ये विशेषताय थोड़े बहुत अंश में वंशपरम्परा से 
चली जाती हैं। 

कौमी। विशेषताओं का राजकीय विकास पर द्विविध परिणाम 
होता हे । 

(१) डसी कोस के , लोगों में एकता अधिक रहती है । इस कारण 
उनका एक ही राज्य में सम्मिल्तित होना सहज होता है। शारीरिक, 
मानसिक और नेतिक एकता के कारण एक कोम के लोगों का एक राष्ट्र 
बनना स्वाभाविक बात है। यही बात बहुतांश में आज तक पाई 
गई है। 

(२) काम की उत्पत्ति कुछ अंश में एक ही कुछ से होने की 
सम्भावना है। बढ़ते बढ़ते एक कुछ से अनेक कुछ हो जाते हैं। 
कुल, गोत्र और जाति इस विकास की परम्परा हैं। ऐसे लेगें में एकता 
और समानता होती है ओर उनका एक राज्य बन जाना कोई कठिन 
बात नहीं । बहुत से राज्यों में इस सम्बन्ध के कुछ अवशेष बहुत काल 
तक देख पड़ते हैं । 

८. ऊपर के विवेचन से यह स्पष्ट है कि एकराष्ट्र की उत्पत्ति बहुधा 
एक कोम से होती है । राष्ट्र और कोम में जितना घनिष्ठ सम्बन्ध होगा, 
उतना ही वह राज्य. अधिक स्थायी होगा । ऊपर कह ही चुके हैं कि एक 
कोम के लेगों के आचार-विचार, रहन-सहन, रूप-रज्ञ बहधा: एकससान 
हेतते हैं। उनकी भाषा और धम भी बहुधा एक होते हैं | इस कारण 
उनमें एकता का होना स्वाभाविक बात है । उनकी सब प्रकार की आव- 
श्यकताये' भी समान ही होती हैं । इस कारण एक कोम का एक ही 
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राज्य में शामिल हाना ओर उनका इस कारण एक राष्ट बनना भी 
स्वाभाविक बात है । दूसरे धर्म के, दूसरी भाषा बोलनेवाले, ओर 
दूसरे आचार-विचार के लेगों को अपनाना कठिन काम है । यह मने- 
वृत्ति की बात है, उसमें किसी प्रकार की जबरदस्ती नहीं की जा 
सकती । शिक्षा के बढ़ने से आजकल मनेावृत्ति का कुछ स्थान बुद्धि ने ले 
लिया है, और कहीं कहीं भिन्न भिन्न कोसे के लेग एकत्र रहने छगे 
हैं। परन्तु वहाँ भी बहुतांश में कौमी बन्धन देख पड़ते हैं । ऊपर कुछ 
स्थानों में यह बतत्ठा ही चुके हैं कि योरपीय लेग एशियाई लोगों 
का यथाशक्य अपने राज्यों में नहीं आने देते । एशियाई लोगों के विरुद्ध 
उन्होंने अनेक कानून बना डाले हैं और,इनके कारण सदा घोर 
आन्दोलन बना रहता है। इतने काल में भी जातीय कूपसण्डूकता 
बहुतांश में बनी ही है । 

8. अ्रब तक हमने मनुष्यों के समूहंमूत्तक परिणामों का विचार 
किया । मनुष्यों का व्यक्तिश: भी कुछ कम परिणाम नहीं होता । कोई 
कोई ते यहाँ तक बढ़कर कह डालते हैं कि राष्ट्रों का इतिहास महा- 
पुरुषों की जीवनी हे । यह सत्य है कि महापुरुषों का जगत्‌ के इतिहास 
पर भारी परिणाम हुआ है । महाराष्ट्र के इतिहास पर शिवाजी के क्‍या 
क्या परिणास हुए, यह सब लोगों पर विदित ही है । कई विवेचनों में 
यहाँ तक दिखाया जाता है कि महाराष्ट्र का सो सैकड़ा इतिहास 
शिवाजी ने ही रचा । परन्तु इसमें कुछ अतिशयाक्ति हे। महाराष्ट्र का 
इतिहास शिवाजी ने अवश्य रचा और मराठी राज्य के कर्ता-धर्ता वे ही 
रहे, तथापि यह भी सत्य है कि उनके काय के लिए बहुत सी अलुकूछ 
परिस्थिति पहले से ही बन चुकी थी । यदि ऐसा न होता तो शिवाजी 
का कार्य” सफछ न हुआ होता । यही बात कम अधिक परिमाण में 
दूसरे महापुरुषों का लागू होती हे । यदि कुछ अंश में थे लेग नई परि- 
. स्थिति के निर्मांणकर्ता होते हैं, तो कुछ अंश में वे स्वयं परिस्थिति के 
निश्ित किये द्ोते हैं | बहुधा देखने में श्राता है कि ऐसे पुरुषों के - 
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विचार ओर काय परिस्थिति से मिलते-जुलते रहते हैं । इस कारण यह 
कहना अयोग्य न होगा कि सदापुरुष अपने काय के अतिनिधि 
होते हैं । 

१०, परन्तु केवल महापुरुष ही नह परिस्थिति के निमांण-कर्ता नहीं 
होते । उनके साथ में उनके लेाग भी रहते हैं। इनका भी इतिहास के 
दि्ांण में थेड़ा-बहुत भाग रहता है। राज्यों के बनाते-मिटाने का 
श्रेय या दोष इन्हें भी देना चाहिए। इतना ही नहीं किन्तु लोग अपनी 
बुद्धि के बल से प्राकृतिक परिस्थिति के। भी थोड़ा-बहत बदल देते 
और इस प्राकृतिक परिवेतन का राज्यों पर भारी परिणाम होता है ) 
ऊपर कह ही चुके हैं कि मनुष्य अपनी परिदिष्रति का पूृशतथा दास नहीं 
है । वह अपने ज्ञान के बल पर उसका मालिक भी हे। सफता है ! समुद्रों 
का पार कर सकता कोई मामी बात जहीं समकना चाहिए। जहाँ 
रास्ते न थे, वहाँ मनुष्य ने रास्ते बना लिये हैं। रेण्माड़ियों के लिए 
पहाड़ों के मनुष्यों ने फाड़ डाछ़ा है और आवागमन की प्राकृतिक 
बाधाओं को दूर कर दिया है। के स्थानों पर दकूदछ का पानी लिकाल 
बाहर किया गया है और उस भूमि से पेदाइश होते छूगी है। स्वेज और 
पनासा की नहर उसके महान्‌ कार्यो के जीते-जागते डदाहरण हैं । मनुष्य 
ने जड़कों को साफ करके कीट-पतज्ञ की जाति को सार सगाया है और 
वहाँ की आव-हवा बदल दी है। यह सबका सालूम ही है कि 
हालेड के छोगों ने सम्चुद्द के हटाकर उससे जमीन छीन ली हे 
ओर अपने बचाव के लिए बड़ी बड़ी दीवाले' खड़ी कर दी हैं। इस 
दीवालों के अभाव में हाकूड का राज्य न जाये कहाँ रहता ? नहरों 
के बनाने से जमीन उपजाऊ हो जाती है, साथ ही आवागमन का 
मार्ग बन जाता हे। नये लये ज/|नवर ओर वनस्पतियों की' उत्पत्ति 
हो। सकती है और विज्ञान के सहारे उनकी जाति सुधारी जा सकती 
है। यन्त्र-सामग्री से सनुष्य की शक्ति छाखों गुनी बढ़ जाती है । नग्रे 
नये खाद्य ओर नये नये बखों के सहारे मनुष्य प्रतिकूल परिस्थिति.और 
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जलूवायु में भी रह सकता है। वेद्यविद्या ने भी इतनी उन्नति कर ली 
है कि पनाभा जेसे रोगी स्थान को भी मलुष्य ने अपने उपयोग का बना 
डाला है। स्विटज्रलंड में प्रकृति करीब करीब प्रतिकूल है । परन्तु 
जा कुछ वहां हे, उसी का मनुष्य ने सरपूर उपभोग किया है और इस 
तरह प्रतिकूछ अवस्था में भी वह सम्मद्धिशाली हो सका हे। विद्य - 
च्छक्ति के चमत्कार तो अवणैनीय हैं। तार ने तो सारी दुनिया 
का मानो एक ही बना डाला है । उसके कारण दूरी का प्रश्न ख़बर की 
दृष्टि से रह ही नहीं गया। इस प्रकार अनेक रूपों में प्रकृति पर 
सनुष्य ने विजय प्राप्त कर छी हें। प्रकृति दुर्देम्य जरूर है, परन्तु 
मनुष्य की डुद्धि भी कुछ कम चमत्कार करनेवाली नहीं हैं। और 
इन सबका राजकीय वातों पर खूब परिणाम होता है। रेल और 
तार के ही काश्ण आज-कतल के बड़े बड़ राज्यों का चछना शक्य है। 
रेल और वार निकाल दो देखे कि अमरीका का संयुक्त-राज्य 
कितने काल तक इतना बढ़ा इना रद्द सकता है ? ब्रिटिश-सात्राज्य की 
मजबूती जह्ाज्ों से ही नहीं हे, तार से उसका बड़ा सहारा है । 
वायुयान की खोज से पर्रतों आर समुद्दों की बाधा बहुत कम हो 
गई 6 । यह सर्व विश्वत ही हे कि जर्मनी की कृत्रिम नील ने हिन्दु- 
स्थान के ग्राकृतिक नील की खेती नझ् कर डाली | ऐसी हज़ारों क्‍या 
लछाखें बात बतढाई जा सकती है कि जिससे दिखल्ञाया जा सकता 
हे कि मनुष्य ने मानो अकृति का दुबा डाला है, या उसे अपने 
अधीन कर डाला है, अपनी “चेरीः बना डाला है। इन सब बातों 
का राजकीय घटनाओं पर गअत्यक्ष या अग्नत्यज्ष परिणास अवश्य होता है। 

११, हसने अब तक हिन्दुस्तान की प्राकृतिक परिस्थिति के परि- 
णामे का बहुत कम विचार किया । इसलिए अब इस विषय का 
एकदम संक्षप में विचार करेंगे । 

हिन्दुस्थान का इतिहास उठाकर देखते हैं, ते पहले यही देख 
पडुत। है कि वायच्य दिशा से आये लोगों के झुंड के रुंड चले आ 
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रहे हैं। वे सब आकर पंजाब की नदियों के किनारे बसते जाते हैं । 
उनमें उस काछ के मान से यथेष्ट राजक्रीय व्यवस्था देख पड़ती है ! 
कार्यो' के अनुसार लोगों के वर्ग-सेद्‌ हैं। कोई बहुधा राज्य का 
काम चलाते हैं, ता कोई बहुधा धर्म का काम करते हैं और को खेती 
वरगेरह का काम करते हैं । यहाँ के इन दलों के मूलनिवासियों से 
ही युद्ध नहीं हुए, इनमें आपस में भी हुणए। जब उनकी संख्या 
बहुत होगई सो वे धीरे धीरे गगा-यम्भुना की तराई में घुसने छगे। 
यहाँ उनके बलशाली राज्य उत्पन्न हुए। कहीं कहीं प्रजादनत्र थे, परन्तु 
बहुधा एकसत्ताक राज्यों की सृष्टि अधिक हुईं। यमुना के नीचे 
मरुभूमि थी, तो गंगा के ,नीचे जड़्लली पहाड़ थे। इस कारण आयें" 
की बस्तियां गंगा-यसुना और उनकी सहायक नदियों के किनारे 
यानी उपजाऊ सेंदान में ही अधिक हुईं । विन्ध्याचल के ऊपर ही वे 
अधिक प.छ तक बने रहे। परन्तु आखिर को पूर्वीय दिशा से 
उनका दक्षिण में भी अवेश हुआ | अ्रीस के छोटे छोटे नगर-परिमित 
राज्य हिन्दुस्थान में नहीं पैदा हुए । परन्तु यहाँ भी नगरों की सृष्टि 
हुईं। हस्तिनापुर, इन्द्रअस्थ, कांपिल्य, साकेत, श्रावस्ती, काशी, राज- 
ग्रह, कपिलवस्तु, गया, कुशिनगर आदि प्रसिद्ध नगर यहां भी थे। 
और वे बहुधा एक एक राज्य की राज्यधानी के केन्द्र थे। तथापि 
डनकी सीसा एक नगर के आसपास के दो-चार मीछ के विस्तार में 
समाप्त न होती थी । उस समय के राज्यों का भोमिक स्वरूप आज- 
कल जैसा ही था। भेद इतना ही था कि उनका विस्तार आजकल 
के राज्यों से छोटा होता था। परन्तु पीछे पीछे यथेष्ट बड़े राज्य पैदा होने 
लगे। उनमें से कौशछ, काशी और मगध के राज्य बहुत प्रसिद्ध हैं। 
आये के आने के बाद अन्य कई जातियों की समय संमय पर 
चढ़ाइयाँ हुईं । उनमें से बहुतांश लोग यहाँ आकर बस जाते थे । 
उनका दुक्षिण में भी अवेश होता गया। और वहाँ भी यथेष्ट - 
राज्य उत्पन्न हुए । राजपुताना ओर दक्षिण में, विशेषकर, आजकल 
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के महाराष्ट्र में, शक्त छोगों की बस्तियाँ अधिक हुईं । परन्तु विशेषता' 
यह रही कि आयो' की सभ्यता का सबने स्वीकार कर लिया। इस 
कारण हिन्दुस्थान में एकता का एक बड़ा भारी कारण बहुत आचीन 
काल से यहां बना रहा। विन्ध्याचल ने हिन्दुस्थान के उत्तरी भाग को 
दक्षिणी भाग से अलग अवश्य किया है, परन्तु भरपूर नहीं। इस. 
पवेत की बाधा केवल अधंबाधा हे। इसके परिणाम इस देश के 
इतिहास पर बहुत बुरे हुए। उत्तरी राज्यों का शक्तिशाली होने पर 
दक्षिण को जीतने का छोम अवश्य उत्पन्न हुआ, परन्तु वे कमी अच्छी 
तरह उसे न जीत सके । श्रीह्ृष का दक्षिण का जीतने का ऐसा ही 
पहला प्रयत्न है। बाद में अकबर से ढगाकर्‌ औरंगज़ ब तक ऐसे ही 
प्रयत्न हुए और उनका परिणाम भी कम अधिक परिमाण में वेखा ही 
रहा। पहले कह ही चुके हैं कि योरपीय लोगों के पहले हिन्दुस्थान 
में जितनी चढ़ाइयां हुई वे सब वायच्य की घाटियों से ही हुई! । और 
उनमें से बहुतेरों का पअवाह पंजाब से बंगाल की ही ओर रहा। 
दक्षिण में समुद्र होने के कारण, उघर बहुत समीप देश कम होने 
के कारण और उस समय नाविकविद्या बाल्यावस्था में होने के कारण 
उधर से हिन्दुस्थान पर कोई चढ़ाइरयया न हुई । यहाँ के लोग उधर 
से अन्यत्न गये जुझखछर और अरब छोग भी यहां व्यापार करते 
रहे । परन्तु इन बातों का हिन्दुस्थान की राजकीय घटनाओं पर बहुत 
कम परिणाम हुआ । योरपीय छोगों के आने पर ही समुद्र का 
किनारा कमज़ोर होगया । हिन्दुस्तानी छोग नाविक विद्या में कम-- 
,जार थे । इस कारण यारपीय लोगों के पैर यहाँ के किनारे पर अच्छी 
तरह टिक सके। अन्त में जिस राष्ट्र की नाविक शक्ति अच्छी रही,. 
उसी का यहाँ राज्य हुआ । 

ऊपर हमने प्राकृतिक परिणामों में से बहुत थोड़े का डल्लेख किया 
है। विस्तार के लिए यह स्थान नहीं है। इसके लिए अलग ही: 
विवेचन करना चाहिए । 
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प्रधिकार-विभाजन-तत्त्व 


रु कप कप ए 8 8 हे 
3. प्रत्येक राज्य का मुख्यतः तीन ग्रक्रार के काथ करने होते है । 
(क) प्रथम काय कानून का बनाना। जिन निया से जन-समाज 


हर 


के परस्पर व्यवहार नियन्त्रित होते हैं जे नियम ही यदि सालूम 
न होंतेो नियन्त्रण हो ही ऊँले सकता हे? नियमों को लोगों 
पर अकट करता राज्य का प्रथम कत्तव्य हैं। एक मामूली कछूब स्थापन 
करने के पहले जब उसके निग्रम बना लेने पड़ते हैं, तो! एक राज्य-प्रबन्ध 
के नियम निश्चित करने की कितनी आवश्यकता है यह काई भी स्वयं 
ही अनुदान कर सकता हे। इसी लिए इहसारे प्राचीन विद्वानां का 
कथन है कि जहाँ राजा न हे! वहां न रहना चाहिए । क्योंकि जहाँ 
राजः नहीं होता वर्डा अन्चेर-नगरी की सी स्थिति रहती है । इसलिए 
जायदाद और माल, करार, अधिकार इत्यादि के नियम निश्चित होने 
चाहिए। (ख) नियम निश्चित करने पर लोगों के हकों का रक्षण 
करना, तथा नियमों के अतिक्रमण होने पर दण्ड देना राज्य का दूसरा 
काय है। नियम बना कर पुस्तक में रख देने से काय नहीं चछू सकता, 
उनका पालन भी होना चाहिए। इसके लिए न्याय-विभाग होना 
चाहिए । लोगों का वास्तविक स्वातन्त्य और सुख इसी पर निर्भर है । 
(ग) तीसरे, निणय होने के बाद तदसुसार काय किया जाना चाहिए । 
मूलपुरुष की वस्तु, हकु अथवा हानि की पूति, आदि जे। कुछ हे। वह 
उसे मिल जावा चाहिए । यदि कोई दृण्डनीय ठहराया जाय तो उसे 
दुण्ड दिया जाना चाहिए। सारांश यह है, न्याय का पूरा पूरा असर , 
किया जाना चाहिए । 
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मोटी तरह से प्रत्येक राज्य-प्रबन्ध के, कानून, न्याय ओर अ्मछ--ये 
तीन मुख्य भाग हैं। शेष बातें बहुच्रा इन्हीं कार्यो की पूति के लिए की 
जाती हैं अथवा देशहित के नये प्रश्द अपने हाथ में लेकर सरकार अपना 
काय-चेत्र बढ़ा लेती हैं, तथापि वास्तविक कार्य व्यवस्था रखने का है, 
ओर इसलिए कानून का बनाना, उसके अनुसार निर्णय करना ओर तदनु- 
सार अमल या शासन करना ही अत्येक राज्य-अदन्‍्ध के मुख्य भाग हैं । 

२. मान लीजिये, जा पुरुष कायदे बनाते हैं वे ही उनके अनुसार 


कम छू 


निशय सी करते है। ऐसी दशा में पहले तो उनके मन से इसी बात 


का कट 


की गड़बड़ी हुआ करेगी कि कायदा क्या हे ओर झैसा होना चाहिए था । 
कायदा जैसा होना चाहिए वैसा नियय करने की प्रवृत्ति उन लेोणगों में 
अधिक हुआ करेगी। चाहिए! और हे? क्का भेद उनके ध्यान में कम 
रहगा। बह पहले ही बतलाया जा झुका हें कि लागों का परस्पर 
सम्बन्ध जिन नियमों से निश्यत और नियन्न्रित करना है उन्हें निशय 
करने के पहले लोगों पर प्रकट कर देना चाहिए। यदि कानून बनाने का 
अधिकार और तद॒नुस्तार निशय करने का अधिकार एक ही हाथ झ रहा, 
ते कायदा निश्चित दोकर भरी अनिश्चित हो जावेगा । 

(क) 'कैसा होना चाहिए? और “किसा हे” की गड़वड़ी में कायदा 
अनिश्चित रहेगा | दूसरे, जब कानून के बनानेवाले! में और सामूत्ली 
लेगें में कगाड़ा उपस्थित होगा, तो निशय कान करेगा ? क्‍्य/ वे अपना 
निशय बिना पक्षपात के स्वर्य कर सकेगे ? यह आशा करना सलुष्य के 
स्वभाव के विरुद्ध है। तीसरे, श्रमविभाग के तत्व का भी स्मरण रखना 
चाहिए + ज्यों ज्यों समाज के निथम संख्या में बढ़ते आर छिष्ट होते जाते 
हैं वयों वो यह आवश्यकता होने रूगती है कि एक पुरुष एक ही तरह का 
का करे। ऐसा करने से काय अच्छा होता है। वही काम करते करते 
ले।ग उसमें प्रवीण हो जाते हैं । नाना तरह के काथ करने से श्रम और 
समय बट जाता है और कोई भी काम ठीक नहीं हो पाता । चाथे, जैसा 
अप्रो चल कर देखेंगे, कानून बनानेवाले! के राज्य-प्रवन्ध-सम्बन्धी और 
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भी अनेक काय करने पड़ते हैं; इसलिए निशय का काय उन्हीं लेगों 
पर लादना अनुचित होगा । पचिव, कानुन बनानेवाली सभा में बहुधा 
अनेक लेाग हुआ करते हैं, और काय की दृष्टि से उसमें बड़ी संख्या 
आवश्यक भी है। यदि इतने छोगों से न्याय का अ्रच्छा होना असम्भव 
न माना जावबे,तो अशक्य अवश्य मानना पड़ेगा । सारांश यह कि कानून 
बनानेवाले लगें से न्याय करनेवाले लोगों का विभाग सदेव भिन्न 
हाना चाहिए । 

(ख) अब सोचिए कि यदि कानून बनानेब्रालें को ही म्याय- 
विभाग के किये हुए नियय के अनुसार अमल करने का भी अधिकार 
दिया जाय, तो क्या होगा, लेाक-दृष्टि से अमल का काम बड़े महत्त्व 
का है। यदि असलदारों को ही कानून बनाने का भी अधिकार रहे 
ते अमलदार चाहे जो अन्घेर कर सकेंगे | न्‍्याय-विभाग को तो कानून 
के अनुसार निर्णय करना ही होगा। कायदा कैसा होना चाहिए इस बात 
का प्रश्न फिर उनके सामने रहेगा नहीं। उन्हें केवट यही जानना होगा 
कि कायदा कया है। वास्तव में अमल का काय ऐसा हे कि उसके करने- 
वाले पर किसी न किसी की कड़ी दृष्टि बनी रहनी चाहिए | यदि कानून 
बनानेवाले का ही असलब् का अधिकार रहा तो वह कथा नहीं कर 
सकेगा । उस राज्य में 'टका सेर भाजी, टका सेर खाज़ा? की कहावत 
सहज ही में चरितार्थ हा जावेगी, इसलिए अ्रमलदारों के कार्यों पर 
किसी की दृष्टि बनी रहना आवश्यक है, ओर कानून बनानेवालों को 
ही असल के अधिकार देना नितान्त अनुचित है । एक दूसरी बात और 
भी हे | शासन-विभाग का कार्य बिना द्रव्य के नहीं चछ सकता। लेरगों' 
से दृव्य लेकर ही राज्य-प्रबन्ध चलता है । कितना हद्ृव्य किस काय 
के लिए चाहिए, यह शासन-विभाग बतला सकता है, पर उतना यथार्थ 
में चाहिए या नहीं, इस बात का निर्णय होना चाहिए। फिर, वह 
दिया हुआ द्वव्य बराबर निश्चित काय में ख़च किया जाता है या नहीं, - 
इस बात पर भी दृष्टि रखनी चाहिए । इन दो कार्यों का भार किस- पर 
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रहे यह विचारणीय है! इतिहास से पता चलता है कि अभी तक इन 
दोनें कार्यो का भार कानून बनानेवाले पर ही रहता था। यदि कानून 
बनानेवालें पर ही ये छोड़ दिये जाये ते वे कायदे का चाहे जितना 
सन्दिग्ध बना कर उसका चाहे जैसा अमल कर सकते हैं । जिन देशों में 
ये अधिकार एकत्रित हैं वहाँ का इतिहास पढ़ने से इसके मयडुनर 
परिणाम मालूम हो! सकते हैं। इसलिए अमल करने ओर कानून 
बनाने के अधिकार यथाशक्य अकछग अकछग रहना अत्यावश्यक है । 
(ग) इसी प्रकार यह भी उतना ही आवश्यक हैं कि न्याय और 
अमक के अधिकार अलग अछग रहें। न्याय शद्ध अत्यन्त पवित्र है । 
न्याय करते समय विकार-रहित रहना बहुत आवश्यक है। विकारों को 
मन में स्थान देना नितान्त अनुचित है। ऐसे मय पक्षपात न हे।, किसी 
पर अन्याय न किया जावे, किसी का हक न सारा जाय, किसी का स्वातन्त्रय 
अकारण नट्ट न किया जाय, बदला लेने की इच्छा नहा । इस सबके 
लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि मन शान्त, स्थिर ओर पूर्व-प्रवृत्ति- 
रहित हो । यदि न्याय के साथ उसके अमत्ट का! भी अधिकार रहा तो 
न्याय का तो कहीं पता ही न रहेगा, और फिर _चछुल्म करने का अच्छा 
यन्त्र तेयार हो जावेगा। अमछ का अधिकार बडे महत्व का हे, ओर 
लेगें का उससे बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध हैं। शासन-विभाग के पुरुषों से 
लोग डरते रहते हैं; क्ये।कि ये लेग चाहें तो लेगों का चाहे जैसा कष्ट, 
कायदे की चंगुल्ट में फेसे बिना भी, दे सकते हैं। इन कार्यों का कानून 
सदा सन्दिग्ध रहता है। इसलिए न्याय ओर अमल के एकत्र करने से, 
न्याय के नाम पर, बड़ी आसानी से जुल्म किया जा सकेगा। इस तरह 
लेगों का स्वातन्त्रय चाहे जेसे नष्ट किया जा सकता है। इन दो अधिकारों 
को एकत्र रखने के विरुद्ध केवल यही आक्षप नहीं हैं। इससे निकल-ने- 
बाला एक दूसरा बड़े महत्व का आक्षप यह है कि यदि इन शासन-विभाग 
के अफूसरों ने कायदे का उलछछघन किया ते उनका न्याय कान करे ? 
जिन लोगों पर कायदें के पालन 'करवाने का बोर है यदि वे लोग 
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कायदा तोड़, ठो उन्हें वास्तव में अधिक दण्ड होना चाहिए । उत्तरदायी 
राज्य-ग्रवन्ध! # का अर्थ केवल यह नहीं कि राज्य-प्रवन्ध में छोगों का 
साग रहे और वे शाखन-विभाग पर दृष्टि बनाये रहें । इससे अधिक महत्व 
का दूसरा तत्त्व यह हैं कि शासन करनेवाले भो मामूली छोगों के 
समान मासूली अदालतों में अभियुक्त हो सक । तभी वे अपने अधिकारों 
की सीमा का अतिक्रमण न करगे। कायदा सबका एक समान छागू 
हे।---इसके लिए न्याय ओर शासन यानी अमृत के अधिकारों का अछग 
अलग रहना आवश्यक हैं । 

ऊपर के विवेचन से स्पष्ट होगया होगा कि इन तीन विभागों 
का--इन तीन अधिकारों का--अलछग रहना, लोगों के स्वातन्त्य ओर 
सुख की दृष्टि से, अत्यन्त अावश्यक है । 

३. इससे यह न समझना चाहिए कि इन राज्याड़गें के काय बिलकुल 
हैं या इन्हें दूसरे राज्याड्ीं के कार्यों का अधिकार बिलकुल 
। 

(क) कायदे का सुख्य स्वरूप यह हें कि वह सासान्य हो, अर्थात्‌ 
कानून बनाने का यही अर्थ है कि वे सब छोगों का अथवा सरकार के 
नाकरों के एक समान छागू हैं। ओर उनका उलछडःघन करने पर किसी 
एुफ तरह का दण्ड दिया जाय; परन्तु सरकार के भाकरों के लिए ऐसे 
नियम बनाना कि जिनसे वे अपना अपना काथ ठीक करते रहें, कानून 
बनानेवाल्ली सभा के लिए अशक्य हे । काम लेन के नियम वे ही अच्छी 
तरह बना सकते हैं जो कार्य ल्वेते हैं | फिर अत्येक बात का विशिष्ट नियम 
बनाना व्यवस्थापक-सभा के लिए अस्तम्भव सा है । परिणाम यह निकलता 
है कि इन नियमों का बनाना शासन-विभाग के सर्वोच्च अधिकारियों पर 
छोड़ देना चाहिए, अथांत्‌ इस सम्बन्ध के कानून (क्योंकि एक दृष्टि से 
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# इस तत्व का अधिक विवेचन “उत्तरदायी राज्य-प्रबन्ध'” नामक 
परिच्छेद में है । 
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ये कानून ही हैं) का बनाना अमल-विभाग का कार्य हे जाता' 
है । इतना ही नहीं, कभी कभी साझान्‍्य निदस यनाने पर विशिष्ट 
निथरम बनाने का काये भी बहुबा शासन-विभाग पर छोड़ दिया जाता 
है। जिन्हें असल करना हैं वे ही जान सकते हैं कि विशिष्ट परिस्थिति 
में कोन से नियम चाहिए । इतना ही नहीं, परिम्थिति के परिवतन के 
साथ विशिष्ट निपम भी परिवरतित करन पड़ते हैं । किर यह सी आव- 
श्यक् हे कि शासन-विजाग के सर्रोच्च शासक--सर्वोच्च अधिकारी की 
सम्मति, कायदों का स्वरूप सिलन के लिए अनिवाय हा जिससे यह देख! 
जा सके कि अम्जुक कायदे से काम चलेगा या नहीं, या अद्भुक कायदे से 
किसी का स्वातन्त्य अथवा सम्पत्ति तो नहीं हरण की जाती; किसी व्यक्ति- 
विशेष पर जुल्म ते नहीं किया जाता। ये सत्र बाते वे ही अच्छी तरह 
जान सकते हैं जिन्हें कायदों का अमझ करना होता हैं । इसलिए शासन- 
विभाग के सर्वोच्च शालक की सम्मति कायदे के बनाये में आवश्यक 
समकनी चाहिए । 

पहले ही कह चके हैं कि कायदे बनाने का अप्रत्यक्ष काथ थोड़े 
बहुत अंश में न्‍्याय-विभाग को भी करता पड़ता है। जेला ऊपर बताया 
गया हे कि किसी देश के कायदे इतने स्पष्ट ओर विशिष्ट नहीं हो सकते 
कि कायदों के अनुसार निणय करत समय एक खास नियम इठाकर उस 
प्रकार रची रक्ती न्याय वराबर किया जा सके । कायदों का स्वरूप सासान्य 
होता हैं, वे नियम सब लोगों के लिए बनाये गये हैं, किसी व्यक्ति - 
विशेष अथवा किसी एक प्रसंग के लिए नहीं बनाये जाते । उनकी सामा- 
न्यता ऊे कारण प्रत्येक समय निणेय करना होता है कि अमुक कायदे 
का--अ्र्ुक शब्दों का--विशिष्ट स्थल पर क्या अथ हे ओर इस विशिष्ट 
प्रसड़' पर वह कहाँ।तक छागू हो सकता है। कभी कभी ऐसा अथ करने सें 
वह कायदा बिलकुल बदल भी जाता है। कायदों का अथ विशिष्ट और 
सदा स्पष्ट न होने के कारण नन्‍्याय-विभाग का उसका अथ निश्चित करने 
का, और इस तरह अग्रद्यच्षरीत्या कानून बनाने में भाग लेने का काय' 


१४४ राज्य-विज्ञान 


'करना ही पड़ता है। कभी कभी तो किसी किसी प्रसज्ञ के लिए कायदा 
बिल्कुल ही निश्चित नहीं रहता। उस समय तो कायदे का अथ खींचा- 
तानी में कुछ का कुछु हो जाता है। इस प्रकार कायदा बनाने का थोड़ा 
बहुत कार्य न्याय-विभाग से भी होता रहता है । बहुत से कायदे अनेक 
दुशों में इसी प्रकार बने हैं । 

सारांश, कानून बनाने का कुछ काय शासन-विभाग और न्याय- 
विभाग दोनों के करना पड़ता हे--उनसे वह बिलकुल अलग नहीं किया 
जा सकता। 


फिर व्यवस्थापक-सभा का ही अनेक तरह के काय करने पड़ते हैं । 
ऊपर दो कार्यों का उल्लेख हो! ही चका है। शासन-विभाग पर नज़र 
रखने का और उसके काया. की आलोचना करने का अश्रधिकार देश की 
व्यवस्था के नियमें। के बनानेवालें का ही होना चाहिए ।# यह काय न 
तात्विक रीति से उनसे अलछूग करना चाहिए, न ऐतिहासिक दृष्टि से ही 
इन कार्यों के लिए एक भिन्न राज्या् की आवश्यकता ही दीख पड़ती है। 
द्वव्य के मांग निश्चित करने का और डसका उचित विनियाोग करवा 
लेने का काय भी उसे ही करना चाहिए। फिर कोई देशहित का आव- 
श्यक् काय करवा लेने का भार भी उसकी महत्त्वपूर्ण स्थिति के कारण 
उसी पर आ गिरता है। निश्रम के अनुसार राज्य के मन्त्रियों को बहुधा 
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४ अधिकारविभाजन का खुख्य हेतु लोक-स्वातन्त्य की रक्षा है । 
शासन-विभाग के कार्या' की आलोचना करने का अधिकार यदि व्यव- 
स्थापक-सभा न ले तो शासन-विभाग पर कोई दबाव न रहेगा और 
उसकी मनमानी चलने छगेगी ।! परिणाम यह होगा कि अधिकार- 
विभाजन के तत्वों का हेतु ही इस तरह निष्फल हो जावेगा; इसलिए 
इन अधिकारों का विभक्त करने के तत्व अच्छी तरह जान लेना 
आवश्यक है । 
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राज्य का सर्वोच्च अधिकारी नियत करता हे; पर कई देशों# में विशिष्ट 
राज्य-घटना के कारण व्यवहार में उन्हें व्यवस्थापक सभा ही नियत करती 
है । फिर, सभा के भीतर की कारवाइयें के नियम तदनुसार नियय और 
अमल इत्यादि बाते' उसी का करनी पड़ती हैं | इस प्रकार व्यवस्थापक- 
सभा का बहुविध काय करने पड़ते हैं । 

(ख) शासन-विभाग का भी सिफ अमरछ का ही काय नहीं करना 
पड़ता । ऊपर बतल्ाया गया है कि सामान्य नियमों के विशिष्ट उपनियम 
बनाने का, ओर इस तरह कानून बनाने का काय इस विभाग के 
करना ही पड़ता हे । फिर न्याय का अधिकार न रहने पर भी इन अफू- 
सरों को थाड़ा-बहुत न्याय का काम करना पड़ता है। मान लीजिए कि 
किसी ने कुछ जुल्म किया । कभी उसे बिनी वारण्ट के पकड़ सकते 
हैं, कभी गिरफ्तारी के लिए वारण्ट निकालना पड़ता है। किस तरह से 
उसकी गिरफ्तारी की जावे > इसके किए बुद्धि से उसी तरह का+-- 
न्याय का निशय करने का-का्य लेना होगा | किसी पर कर लगाते 
समय जिस बुद्धि का निणय होगा उसी का किसी माल के हक्‍्कदार का 
निर्णय करते समय करना होगा । यथा, जेलखाने में केदियों के लिए 
नियम बने रहते हैं । डनका उललडग्घन होने पर, उनके अजुसार दण्ड देने 
के लिए भा, न्‍्याय-बुद्धि का ही उपयोग करना होगा । इसी प्रकार कहे 
उदाहरण दिये जा सकते हैं कि जहां शासन-विभाग को भी न्याय का 
काय थोड़ा बहुत, आर कभी कभी बड़े महत्त्व का, करना होता हे। 
इसके विपरीत, न्‍्याय-विभाग का भी शासन-विभाग के अधिकारियों 
की बुद्धि रखनी पड़ती हे । क्‍या इस पुरुष का इस सज़ा से कुछ लाभ 
हागा या नहीं ? वह किस प्रकार की और कितनी होनी चाहिए कि वह 
फिर गड़बड़ न मचावे-यह बात न्यायाधीश को भी ध्यान में रखनी 
होती है । वारण्ट निकालने का थोड़ा-बहुत अधिकार न्यायाहूयों को 
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#इग्टड इसका एक बड़ा भारी उदाहरण है । 
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होना ही चाहिए, यद्यपि यह वास्तव में शासन-विभाग का काय है! 
न्याय के काय की व्यवस्था, पक्षकारों से अदालत के नियमों का पालन 
करवाना, अदालत के समय शांति रखना, गवाहों के! बुढाना, आर 
किसी विशिष्ट प्रसंग पर कोनसी रीति से जाँच-पड़ताल करना, इत्यादि 
बाते' शासन-विभाग के कार्यों के समान ही हेँ। इस अकार इन 
दो विभागों को थोड़ा बहुत दूसरे विभाग का काय करना ही 
पड़ता है । 

सारांश, इन कार्यो, का बिहकुछ अछूग करना असस्भ्व है । 
कुछ श्ेशों में ये तीन विभाग परस्पर के विभाग का काय करते: 
ही रहेंगे । 
४, पहले बतलाया गया है कि कानून बनानेवाल्गों की इष्टि शासन- 
विभाग पर बनी रहनी चाहिए ओर उसके काय की आलोचना उसके 
सवादध अधिकारियों के सामने होनी चाहिएु। इतना हीं नहीं किम्तु 
उन्हें अप्रत्यक्ष रीति से दूर करने का अधिकार भी कानून बनाने- 
बालों के हाथ में रहे; पर न्‍्याय-विभाग की बेसी बात नहीं है । इस 
विभाग के काय पर लोगें की स्वतन्तन्ना अवलूम्बित रहती है; क्योकि 
शासन-विभाग के पुरुष भी कायदों के पालन करने के स्षिए उतने ही 
बाध्य हैं जितने कि मामूली लेग | इसके लिए न्‍्याय-विभाग पर दूसरे 
दो विभागों का दबाव बहुत कस होना चाहिए । कायदों के अनुसार उन्हें 
स्वतन्त्र होकर निशय करने देना चाहिए | फिर उसमें शेप दो विभाग 
किसी तरह इस्तक्षप न करे | न्‍्याय-काय के लिए न्याय-ठिभाग बिल्ट- 
कुल स्वतन्त्र रहे । इसके लिए. आवश्यक हे कि जब तक न्यायविभाग 
के पुरुष कायदे और डदियमें। का डल्लड्घन न करें, तब तक अपने काय 
से दूर न किये जावे' । उन्हें दूर करन का अधिकार बहुधा व्यवस्थापक- 
सभा का ही रहता हे और वह भी न्याय की रीति से । उनका वेतन भी 
शासन-विभाग की मर्जी पर न छोड़ा जाय---उसका भी स्वतन्त्र प्रब्ध 
कर दिया जाय, जिसमें न्यायाधीश दूसरों पर किसी श्रकार अवलूम्बित न 
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रहे ओर अपना काय स्वतन्त्रता से करता रहे । अधिकार-विभाजन 
की बड़ी भारी आवश्यकता यही है । 

&. सारांश, अधिकार-विभाजन का तत्व लोगों की स्वतन्त्रता की 
इृष्टि से बड़े महत्व का है | यह दिखाया जा चुका है कि उनका बिल 
कुछ अलग करना या एक दूसरे से (न्यायविभाग का छाड़कर ) अलग 
अलग करना अशक्य है, और न उचित ही है । कहाँ कहाँ पर एक को 
दूसरे के ग्रान्त सें हस्तक्षेप करना पड़ता है यह भी दिखला दिया गया 
है। अधिक दखक करते समय दूसरे देशों की राज्य-प्रणाली की ओर 
दृष्टि देना आवश्यक है। मोटी तरह से कहना हो तो ये तीनों कार्य 
भिन्न हें ओर मनुष्य-प्रकत की ओर देखने से यही जचता हे कि दे 
भिन्न राज्यांगों के हाथ में रखे जाये। अधिकौर-बाहुल्य से मन अपना 
काय ठीक नहीं कर सकता । इस सम्बन्ध से असिद्ध स्वदेशासिमानी 
संयुक्त-अमरीका के प्रथम प्रसिडेन्ट जाज वाशिड्भटन की उक्ति स्मरण 
रखने योग्य है। वे कहते हैं--“उसी अकार यह भी बहुत महत्त्व की 
बात है कि शासमाधिकारियों का स्वतन्त्र देशों की विचार-पद्धति के 
कारण अपने अधिकार का उपय्रोग करते समय स्मरण रखना चाहिए कि 
वे अपने सीमाबद्ध अधिकार का अतिक्रमण न करे---एक विभाग के 
अधिकारों का दूसरे विभाग के अधिकारों पर कोई परिणाम न होने 
पावे। इस प्रकार एक बार ( दूसरे के ) अधिकारों में हस्तक्षेप 
करने की आदत पड़ गई तो अन्तिस परिणाम यह होता हे कि सारे 
अधिकार एक जगह आकर सहकुलित हो जाते हैं। फिर राज्य- 
घटना किसी भी तरह की क्‍यों न हो, वह सच्चा अत्याचारी राज्य 
वन जाता रे । सलुष्य स्वभाव से ही अधिकार का प्रेमी है 
और उस झा दुरुपयेग करता है। इस कारण जो कुछ यहाँ कहा गया है, 
उसकी सत्यता अधिक दृढ़ हो जाती हे। राज्याधिकार का विभक्त करके 
अलग अलग विभागों में बॉटने की ओर परस्पर उनके दबाद की और 
* इस ग्रकार ,जुक्स रोक कर लाक-सुख की रक्षा की आवश्यकता आचीन 
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और अर्वाचीन इतिहास से जेँच चुकी है। ये राज्याड़' प्रस्थापित करना 
आवश्यक तो है ही; पर श्रम अछूग रखना भी उतना ही आवश्यक 
है।” हमें केवल यही कहना हे कि स्वतन्त्र देशों की अ्रपेक्षा 
प्रतन्त्र देशों में यह आवश्यकता और भी अधिक प्रतीत 


होती है । 
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खधिकार-विभाजन-तत्त्व के 
रेतिहासिक परिणाम 


१ गत परिच्छेद में देख चुके हैं कि प्रत्येक राज्य-प्रबन्ध के मुख्य तीन 
भाग होते हैं-.(२) कानून बनाना, (२) उढके अनुसार न्याय करना, 
और (३ ) तदनुसार अमल करना। इन तीन कार्यों के लिए 
प्रत्येक राज्य-प्रबन्ध में मुख्य तीन अंग होते है---( १ )--व्यवस्थापक- 
विभाग ( २ ) न्‍्याय-विभाग, और (३) शासन-विभाग । ये तीनों कार्य 
अच्छे चल, लोगों की स्वतन्त्रता निर्बाध रहे और एक काय से दूसरे 
काय में रुकावट न हो, इसके लिए. आवश्यक है कि ये तीनों काय 
करनेवाले राज्य-प्रबन्ध के तीन भिन्न अंग एक दूसरे से अरहूग रहें । एक 
से अधिक अधिकार एक व्यक्ति था व्यक्ति-समूह के हाथ में न रहे । 
साथ ही वे स्वतन्त्र भी हा, एक किसी के अधिकार के कार्यों' में कोई 
दूसरा किसी भी प्रकार का दबाव न डाल सके। परन्तु यह भी 
बतला चुके हैं कि यह तत्त्व मोटी रीति से आह्य हो सकता है, तथापि 
शासन-विभ्वाग पर व्यवस्थापक-विभाग की दृष्टि रहना अ्रत्यन्त आवश्यक 
हे; क्योंकि ऐसा न होने से शासन-विभाग चाहे जेसा काये कर सकता 
हे और बड़ी भारी कठिनाइयां उपस्थित हो सकती हैं । हाँ, यह श्रत्यन्त 
आवश्यक है कि न्‍्याय-विभाग सब बातों में सवा स्वतन्त्र रहे; क्‍योंकि 
स्वतन्त्र अवस्था में ही वह न्याय का काय पक्षपात-रह्चित होकर कर 
सकेगा ओर फिर छोगों की वेयक्तिक स्वतन्त्रता को उससे भय कम 
रहेगा । अधिकार-विभाजन-तत्त्व का प्रचलित अर्थ यही हे । 
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२ मांटेस्क्‍्यू नामक अन्धथकार ने पहले-पहल जब इस तत्त्व का 
अतिपादन अठारहवीं सदी में बड़े जोर से किया, तब इसका अर्थ 
ठीक यही नहीं था। श्रन्य देशों में इस तत्त्व के जा अथ किये गये 
उनमें भी कुछ भेद हो गया हे और इस कारण उन देशों के राज्यप्रबन्ध 
की रचना में भी कुछ कुछ भिन्नता हो गई है । 

मांटेस्क्यू का सत यह था--“यदि कानून बनाने और इनको 
अमल में छाने के अधिकार एक ही व्यक्ति-समूह को दे दिये जाय, तो 
वेयक्तिक स्वतन्त्रता न रहेगी; क्योंकि उससे आशडूग रहेगी कि थे 
जालिम कानून बना डाल और उनका अमर बड़ी सख्ती के साथ 
करें । कृ.नून बनाने ओर अमल करने के अधिकार से यदि न्याय का 
काय अलग न किया जाय तो भी स्वतन्त्रता न रहेगी। यदि वह 
कानून बनाने के अधिकार के साथ जोड़ दिया जाय, ते लोगों के जान- 
भाल का कोई रक्षक न रहेगा; क्‍योंकि जब न्यायकर्त्ता ही कानून बनाने- 
वाला है, तब वह चाहे जो कानून बना डालेगा । ओर, यदि वह 
अमल के अधिकार के साथ जोड़ दिया जाय तो न्यायकरत्ता अ्रत्याचारी 
हे जावेगा ।” सारांश यह कि ये तीनों अधिकार एक दूसरे से बिछक॒ल 
अलग और स्वतन्त्र रहें । 

३, सान्टेस्क्यू ने यह तत्त्व ब्रिटिश-राज्य-प्रबन्ध की रचना को देख- 
कर ही सोचा था। इंग्लेंड ओर फ्रांस में वयक्तिक स्वतन्त्रता में जो 
भेद देख पड़ा उसका कारण इस ग्रन्थकार ने यह ठीक ही साचा कि 
फ्रांस में कम वेयक्तिक स्वत-त्रता होते का कारण यह है कि वहाँ सब 
अधिकार एक ही व्यक्ति या वयक्ति-समूह का दे दिये गये हैं। उस 
समय फ्रांस की स्थिति सब प्रकार से बिगड़ चली थी। राज्य-प्रबन्ध 
का सर्वोच्च अधिकारी राजा था; पर राज्य के सूत्र प्रभावशाली स्त्रियों 
तथा अन्य ढछोगों के हाथ में चले गये थे । आशधिक दशा के जाने 
दीजिए, छोगों के साथ ठीक ठीक न्याय होना कठिन था। सरकारी 
अफूसर अपनी मनमानी चलाते थे । इस प्रकार छोगों की स्वतन्त्रता 
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न 
का कहीं ठोर-ठिकाना न था। डसी समय इंग्लेंड में सुखदायक 
राज्यप्रबन्ध पहले से ही स्थापित था। इंसवी सन्‌ १२९१४ से अर्थात्‌ 
जब राजा जान और उसके अधानों में कगड़ा हुआ था, तब से राजा के 
अधिकार धीरे धीरे नियन्त्रित हो चले थे, प्राचीन संस्थाओं में से नई 
नई संस्थायें' विकसित हे। चल्ली थीं ओर राजा के अश्रधिकार उनमें धीरे 
धीरे बट गये थे । फिर सन्नहवीं सदी में राजा और पालछिमेंट के 
बीच जो ऋरूगड़े हुए उनका परिणाम यह हुआ कि कानून बनाने, कर 
लेने ओर शासन-विभाग पर प्रत्यज्ञाग्रत्यक्ष इष्टि रखने ओर उनके कार्यों" 
की आलोचना करने के अधिकार पालिमेंट का पूर्णतया मिल गये। 
उर्सी समय न्याय-विभाग सी बिहुकुछ स्वतनत्र बना दिया गया, न्‍्याय- 
कताओं के गिरफारी-सम्बन्धी अधिकार भी बिलकुछ निश्चित हो गये 
ओर इस वरह छोगों की जान और माल पूर्णतया सुरक्षित होगये। 
इन दोनों राज्य-प्रबन्धों की तुलना कर उसने इंग्लेड के ले।गों की अच्छी 
स्थिति का कारण सोचा ओर उसे यह जान पड़ा कि राज्यग्रबन्ध के 
इन सीने भिन्न अधिकारों के अलग और स्वतन्त्र होने से ही इग्लड में 
स्वतन्त्रता अधिक है । 

ऊपर इईंग्लंड के राज्यप्रबन्ध का जा सूक्ष्म वर्शन दिया गया है उससे 
पाठक जान सकेंगे कि मांटेस्क्यू का विवेचन सदंधा ठीक नहीं--केवल 
मोटी रीति से वह ठीक कहा जा सकता है। रँग्लेंड की पाछिसेंट 
का केवल कानून ही बनाने का अधिकार न था, वह शासन-विभाग 
के कार्या' का भी नियन्त्रित करती थी ओर उनकी आल्योचना भी करती 
थी। दूसरे, शासन-विभाग के सर्वोच्च अधिकारियों तथा पालिमेंट 
का प्रत्यन्ष घनिष्ठ सम्बन्ध था । वें उसके सदध्य रहते थे जेसा कि 
आजकल है । इस कारण उनसे दूसरे सदस्य अनेक प्रश्न कर सकते 
थे और सरकारी कारवाइयों का सारा हाल ठीक ठीक मालूम हो जाता 
था। फिर शासन-विभाग क॑ अफूसर भी मामूल्ली लोगों की तरह, 
आखयूली रीति से, किसी भी अदारूत में अपने अनुचित कारें! के लिए 
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अभियुक्त किये जा सकते थे। सारांश यह कि शासन-विभाग से व्यवस्था- 
पक-विभाग से बिलकुल अछूग और स्वतन्त्र न था। पर मांटेस्क्यू की 
इृष्टि में ये बाते न आई” और उसने उपरि-निदिष्ट तत्त्व ऐसा प्रतिपादित 
किया कि शासन-विभाग भी व्यवस्थापक-विभाग ओर नन्‍याय-विभाग से 
पूर्णतया स्वतन्त्र रहे। अधिकारों के अलग रखते की बात कुछ भिन्न है 
और विभाग का पूर्णतया स्वतन्त्र रहना बात ही दूसरी हे। इंग्लेंड में 
अब भी कानून और अमर के अधिकार अलग अल्टग हैं; पर व्यवस्था- 
पक-विभाग शासन-विज्ञाग के कार्यो' का आलहोोचना-द्वारा नियन्त्रित 
कर सकती है, और इस अकार शासन-विभाग व्यवस्थापक-विभा+ से 
दबा रहता हे । हाँ, न्याय के अधिकार ओर विभाग पूर्णतया स्वतन्त्र 
हैं ओर उसकी आवश्यकता भी हे । 

४, अब देखिए कि फ्रांस और अन्य देशों में, अठारहवीं सदी 
में, जो नये नये राज्य-सड्रडन हुए उनको यह तत्त्व कैसा लागू किया 
गया । 

फ्रांस के कानून बनानेवालों ने इस तत्व का यह अ्थ किया कि 
मामूली न्यायाधीश शासन-विभाग से स्वतन्न्र रहें ओर उन्हें अपने 
स्थान से काई दूर न कर सके, साथ ही सरकारी अफूसर ओर उनके 
मातहतों पर इन मामूली अदालतों का कुछ भी अधिकार न रहे और 
वे इनसे अपने सरकारी ओहदे में पूर्ण स्वतन्त्र रहें । दूसरे भाग का 
अथे होता हे कि यदि शासन-विभाग के अफसरों ने सरकारी ओहदे से 
कोई बेकायदा काम भी किया, तो भी इंग्लेड के समान उन पर मामूली 
अदालतों में अभियोग न चछू सके । ऐसा दुरर्थ करने का एक विशेष 
कारण यह था कि फ्रांस की परिस्थिति भिन्न थी। फ़रांस में न्याय 
की अन्तिम अदालत पालिमेंट थी। नीचे की अदालतों से यहाँ 
अपील होे। सकती थी । इसके सिवा नीचे की अदालतों का कोई भी: 
मामला वह अपने सामने अस्तुत करवा सकती थी। आगे चरकूकर 
परिणाम यह हुआ कि इस अदालत ने शासन-विभाग के अफूसरों के 
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कार्मो में बहुत बाधा डाली। इस कारण फ्रांस के विचारकों को 
ऐसा जान पड़ा कि शासन-विभाग केः स्वतन्त्र किये बिना उसका 
काय ठीक ठीक न चलेगा | इस कारण वहाँ के राज्य-सड्रठन में शासन- 
विभाग के अफूसरों पर न्‍्यायविभाग का अधिकार अनुचित कार्माो के 
सेम्त्रन्ध में भी कुछ न रहा। इस विभाजन का परिणाम यह हुआ 
कि सरकार ओर उसके कर्मचारियों से प्रजा का जा सम्बन्ध होना 
चाहिए उसके नियम अतल्टणग बनाये गये। जनता के अधिकारों के' 
रूगड़ों और अन्य अश्रभियोगों का फेसला मामूली अदालतों में किया 
जा सकता है; पर सरकारी ओहदे की होेसियत से सरकारी अफसर के 
किये हुए अपराध का विचार इन अदालतों में नहीं हो! सकता। 
इसके लिए. 'शासन-विभाग-सम्बन्धी अदालूते”? स्थापित हुई हैं। 
यदि किसी को सरकारी अफूसर के किसी काय के विरुद्ध कुछ कहना 
है। तो उसे इन 'शासन-विभाग-सम्बन्धी अदालतों! की शरण लेनी 
चाहिए । परन्तु इन नामधारी अदालतों का स्वरूप केवल अद्ध- 
न्‍्यायाव्य के समान हे। जब शासन-विभाग-सम्बन्धी कायदों के प्रश्न 
उपस्थित होते हैं, तव उसी विभाग के अफसर उनका विचार करते हैं । 
मामूली अदालतों की न्‍्याय-रीति भले ही थोड़ी-बहुत उनमें ले ली 
गई हो; पर यहाँ उन सरकारी अफूसरों की दृष्टि सरकारी ही हो जाती 
है और इस कारण उनका न्याय उसी प्रकार का रहता है । इन 
अ्रदालतों के कारण एक तीसरे तरह की अदालतों की आवश्यकता 
हुई है जे अनिश्चिताधिकार की अदालतें? कहाती हैं। जब कभी यह 
निश्चय नहीं हो सकता कि अमुक मामा किस तरह की अदाछत 
में पेश हो, तब इस बात का निणेय ये नई अदालते किया करती 
हैं। इन अदालतों में पहले दोनों तरह की अदालतों के अफुसर 
निपटारा करते हैं । 

अब स्पष्ट होगया होगा कि एक ही बात का दुरर्थ करने से केसी' 
भिज्ञता हे! सकती है। इंग्छेंड में सरकारी अफुसर अपने बेकायदाः 
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सरकारी कार्मा के लिए भी सामुली अदालतों में अभियुक्त किया जा 
सकता है; पर फ्रांस में अधिकार-विभाजन के तत्त्व का इतना खींच 
डाला है कि शासन-विभाग पर सामूली अदालतों का कोई अधिकार 
ही न रहा और अपने कार्या' के विचार का अधिकार उन्हें ही दे दिया 
गया हैं। यहाँ यह प्रश्न है। सकता हे कि क्‍या काई कभी अपने ही 
अपराध का निणय पत्चपातरहित हे। कर कर सकता है ? उत्तर स्पष्ट है 
कि कदाचित्‌ कभी नहीं । अब पाठक विचार करे कि सच्ची वेप्रक्तिक 
स्वतन्त्रता प्रसिडंटचाले फ्रांस में अधिक हे! सकती है या राजावाल्ले 
इंग्लेंड में ? अठारहवीं सदी में फ्रांस में वहाँ की परिस्थिति के कारण 
राजकीय विचारों की अनेक छहरे' डठीं और कृरीब कुरीब सब योरप 
ने उसमें गोते छगाये। इस कारण फ्रान्स ने जिन तत्त्वों का पालन 
किया वहीं दूसरे देशों को भी ग्राह्म होगया। केवर इंग्लंड इनसे 
दूर रहा।। वास्तव में इँग्लड की लक करने के पयत्न से फ्रांस 
ने राज्य-क्राति उत्पन्न की ओर उसकी नकल योरप के अन्य देशों 
नेकी। 

अमेरिका में कुछ दूसरा ही परिणाम हुआ । वरह्ा जब संयुक्तराज्य 
संगठित न हुआ था, तब से ही इस तत्व पर ख़ूब ज्ोर दिया जाता 
या । एक स्थान पर तो यहाँ तक कह डाहा गया है कि जहाँ कानून, 
अमऊझ ओर च्याय के अधिकार एक ही व्यक्ति या व्यक्तिसमूर को दिये 
जाते हैं वइ राज्य-प्रबन्ध अन्यायी कहता है। इंग्लेंड के मंत्रियों का 
नवीन नियमों के निर्तांण पर बड़ा अभाव पड़ता था। जिन नियमों 
के कारण अमेरिक्रा का स्वतन्त्रता की घाषणा करनी पड़ी, वे नियम 
इग्लेंड के सन्त्रियों के कहने से ही बनाये गये थे। इस कारण अमे- 
रिकराबालों ने सोचा कि स्त्रियों अर्थात्‌ शासन-विभाग? का, कानून 
बनाने में कोई भाग न रहे । परिणाम यह हुआ कि वहाँ के सन्‍्त्री 
ब्यवस्थापक-सभा के सदस्य नहीं हे। सकते, और न वर्हा का ग्रेसिडेंट 
कांग्रेस के दो अज्ञों में से किसी भी अड्ढ के कार्यालय में जाकर अपना ह 
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मत अत्यक्ष बतछा सकता है । इस तरह शासन-विभाग और व्यवस्थापक- 
विभाग बिलकुल अछग अछग और स्वतन्त्र हैं; पर यह पद्धति असे- 
रिका में ही विशेष उपयोग में आई है, अन्यत्न नहीं है। आधुनिक 
तत्वों के अनुसार यह पद्धति अच्छी नहीं समझी जाती। इस पद्धति 
के कई अन्य परिणाम हुए हैं! पहले ते प्रेसिइंट को यदि कोई 
कायदे आवश्यक जान पड़े तो उनके लिए कांग्रेंल के पास “सन्देश? 
भेजने पड़ते हैं। दूसरे, व्यवस्थापक-विभाग और, अमल-विभाग का 
सामझस्य कानून होने की आवश्यकता सब ही देशों में हैं। दूसरे 
देशों में बहुधा वे ही लोग मन्त्री नियुक्त किये जाते हैं जिन्हें ब्यवस्थापक- 
विभाग के बहुमत मिलने की सम्भावना है, और यह सरलता से जाना 
जा सकता है; क्योंकि वे बहुघा व्यवस्थापक-सभा के सदस्य रहते हैं । 
पर, अमेरिका में मन्त्रो कांग्रेस के खद॒स्थ नहीं हो। सकते, इसके 
कारण दलबन्दी-पद्धति ( सिक्षापए हएशशा॥ ) पैदा हो गई है। अमे- 
रिका में दलबन्दी इतनी बढ़ गई हे कि कुछ कहते नहीं वबनता। 
अमेरिका के प्रेसिडेंट के निर्वाचन में इनका बहुत हस्तक्षेप रहता है, 
और मन्त्रि-मण्डल में उसके नियत किये छोग ही रहते हैं। इस 
प्रकार कांग्रेस में जिनका बहुमत नहीं रहता डनके पत्र के छोग 
अमछ-विभाग में आजाते हैं। पर, यह रीति अच्छी नहीं, इसके 
परिणाम बहुत अश में ठीक नहीं होते । अमेरिका के भूतपूव प्रसि- 
डँट घुडरो विछसन ने ही अपने अन्थ में कहा है--“आजकल के 
राज्य-प्रबन्धें में सब जगह शासन-विभाग के सर्वोच्च अधिकारी 
व्यवस्थापक-सभा के सदस्य हे। सकते हैं ओर उसकी कायवाही मे 
भाग ले सकते हैं । इस तरह इन दो विभागों सें ऐपा कुछ सम्बन्ध 
हे। जाता है कि मन्त्री लेग कानून-विभाग के अधिकारी न होते हुए 
भी उसके नायक बन जाते हैं, आर व्यवस्थापक-विभाग मन्त्रियों के 
| कार्य का नियन्त्रण कर सकता हैं। इससे राज्यप्रदन्ध के दो अड्ज 
बरझपराजुकूछ हे जाते हैं और मिल-जुलकर कार करते ह्े। 
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परिणाम यह होता है कि पहले के काय में संगति बनी रहती हे 
ओर दूसरे के कार्या' को ज्ञोर मिलता है ।” 

अमेरिका के उपराज्यों में तो इस विभाजन के तत्त्व का उसकी 
चरम सीमा तक पहुँचा देने का प्रयत्न किया गया हे । वहाँ व्यवस्थापक- 
विभाग के सदस्य और गवनेर चुने तो जाते ही हैं; पर शासन-विभाग 
के कई अफूसर और न्याय-विसाग के न्यायाधीश भी चुने जाते हैं । 
दूसरे देशों में व्यवस्थापक-विभाग से नियम पास होने पर शासन- 
विभाग अर्थात्‌ देश के सर्वोच्च अधिकारी की सम्मति बहुधा आवश्यक 
होती है। यह अधिकार वहाँ के गवर्नर को बहुत कम है; परन्तु इस 
पद्धति से कई दूसरे परिण[म उत्पन्न हुए हैं। 

&, सारांश, अधिकार-विभाजन के तत्व का भिन्न भिन्न अर्थ करने 
से योरप और अमेरिका में भिन्न भन्न परिणाम हुए हैं। मांटेस्क्यू 
ने यह तत्त्व जनता के स्वातन्त्र्य की रक्षा के लिए प्रतिपादित किया था; 
पर दुरर्थ हो जाने से शासन-विभाग का बहुत अधिकार मिल गये और 
जनता की स्वतन्त्रता की रक्षा होने के बदले उसके नष्ट होने का ही 
डर अधिक रहता है। व्यवस्थापक-विभाग के अधिकार में शासन- 
विभाग कोई हस्तक्षप न करे, इस विचार से इन दो अड्जों का ऐसा 
अलग बना डाला हे कि उनका ग्रत्यक्ष एकमत होना और मिल-जुरूकर 
काय करना साधारण रीति से अशक्य है। फल यह हुआ है कि 
दुलबन्दी शुरू हुई जिससे अनेक दुष्परिणाम हुआ करते हैं । 

इसलिए इस तत्त्व का उपयोग अथवा प्रतिप्रादन करने से पहले 
उसका उचित अर्थ समझ लेना चाहिए। फिर यह भी देखना चाहिए 
कि वह किस अकार अमल में लाना चाहिए। इसके निणय के लिए 
इंग्लेंड, अमेरिका और फ्रान्स देशों के राज्य-सड्ठठन के इतिहास पर 
इष्टि देना बहुत उपयोगी होगा। 
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व्यवस्यापक-सखभ्वता का स्वरूप 

१. अधिकार-विभाजन का अर्थ हम समझ चुके ओर उसके कुछ 
ऐतिहासिक परिणामों के देख चुके । अब हम क्रमशः इन तीनों 
विभागों का वर्णन करगे। यदि हम वर्तमान संस्थाओं की ओर दृष्टि 
न द॑ और प्रचक्तित राजकीय विचारों का भूल जाये ओर फिर प्रश्न करें 
कि कायदों के बनाने का कार्य किन लोगों का सौंपा जाय, तो पहला 
ओर सीधा उत्तर यही मिलेगा कि जो कायदों से अच्छी तरह परिचित हैं। 
| के हाथ यह काय सांपा जाय। जान स्टुअ्रट मिल्ठ का सत हैं-- 
“कायदे बनाने के समान काई अन्य बोद्धिक काय नहीं जिसमें अनु भवी 
और संस्कृत व्टोग ही नहीं, किन्तु सतत अभ्यास करके दक्षता प्राप्त हुए 
लोगों की अत्यन्त आवश्यकता है। इस बात का ठीक ठीक और दूर दृष्टि- 
पूवेक विचार करना चाहिए कि कायदे के एक अश का दूसरे अश पर 
क्या परिणाम होगा । इस अकार जो कायदा बन उसका पहले के 
कायदों से कोई विरोध न हो, उनमें यह पूरा स्वतन्त्र स्थान 
पासके ।?#% जो कायदे बनाने का पेशा करते हैं, वे ही कायदों 
के अच्छे जानकार हो सकते हैं। जान स्टुअट मितल्ट के तस्वानुसार यदि 
काये किया तो यह आवश्यक होगा कि कायदा बनाने के लिए इन पेशे 
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मिल न आगे यह सी कह डाला हैं कि एक बड़ी भारी सभा 
में कायदे के एक एक शब्द पर विचार करना असम्भव हैं। इसलिए 
२०-२२ लोगों की एक कानून-समिति रहे ओर वह कायदों के मसविदे 
बनाया करे । व्ववस्थापक-सभा उसे बतल्ा दे कि अम्रुक विषय पर 
अम्भलुक तरह के कायदे का मसविदा बनाओ । एक बार कायदे का 
* मसविदा बन गया तो व्यवस्थापक-सभा-द्वारा बिना किसी पतिवतेन के 
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वालों के ही यह कार्य सौंपा जाय । कायदों के मसविदे कानून के ज्ञाता 
ही बनावे और मूत्ट मसविदे से यदि काई हेर्फेर किया जाय, तो उसका 
विचार ये लेग अवश्य कर के, पश्चात्‌ व्यवस्थापक-सभा उसे कायदे का 
रूप दे । परन्तु इस प्रथा के बहुत से विशेधी कारण भी हैं। कानून 
बनाने का पूरा ते क्या, मुख्य भाग भी कानून के पेशेवालों के हाथ 
नहीं सोंपा जा सकता है । 

पहला कारण यह है कि अचलित अथवा बननवाले कायदों के 
भले-खुरे परिणामा का विचार करना एक बात हे और अचलित कायदों 
का प्रस्तुत सुकहमी से सम्बन्ध जानना दूसरी बात है । यद्यपि कायदों 
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या तो ज्यों का वां स्वीकृत कर लिया जाय, या अस्वीकृत किया जाय । 
कि] हे हे ८25 ० 5 ७ 

यदि उसका केवछ कुछ भाग ही ठीक जान पड़े तो पुनविचार के लिए 

कानून-समिति के पास भेजा जाय । 





यह येाजना दीखती तो ठीक हैं; पर इससे एक ते कायदे बनाने 
की पद्धति में बड़ा भारी परिवर्तव हो जाता हैं; दूसरे कायदों के बनाने 
के अधिकारों का इस रीति से कुछ बेंटवारा हे। जाता है जो हानिकारक 
है | हां, यह अवश्य किया जा सकता हैं कि कायदे की स्वीक्ृति के पहले 
उस पर विचार करने के लिए एक समिति बेंठाई जाय जो उसके दोषों 
को दूर कर सके ओर उसके सूक्ष्म परिमाणों का दिखला सके । ऐसी' 
समिति की सूचनाओं पर व्यवस्थापक-सभा अवश्य ध्यान देगी आर 
उन्हें स्वीकार भी करेंगी। इस प्रकार प्रचलित और नये बनमेवाले 
कायदे में बहुत सुधार हा सकेया | हां, एक बात ध्यान में रहे कि उस 
समिति की प्रत्येक बात का स्वीकार करने के लिए व्यवस्थापक-सभा 
बाध्य न होनी चाहिए। यह समिति जो कुछ कहे, वह केवल सूचना- 
रूप में ही रहे । उसकी कहीं हुई कोई भी बात छोड़ देन को 
व्यवस्थापक-सभा स्वतन्त्र रहें । तब ही इस समिति से सच्चा छाम हो 
सकेगा । 
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न 
का ज्ञान दोनों में आवश्यक है, परन्तु दोनों बातों में ज्ञान का उपयोग, 
उससे बननेवाली सन की अदुक्ति, ध्यान में रखने योग्य मुख्य बातें 
इत्यादि भिन्न भिन्न होती हैं। कायदें का किसी विषय में लागू करने 
की योग्यता किसी में स्वभाव ओर शिक्षा से आ सकती है । यद्यपि 
न्‍्यायाधीश ओर वकील आदि यही राय करते हैं, परन्तु बहुत सम्भव हैं 
कि उनमें उन कायदों को आवश्यकतानुसार परिवतेन करडे की योग्यता 
भले ही न हो। यह भी स्मरण रखना चाहिए कि छायदों के अनुसार 
न्‍्याय करते समय न्यायाधीश प्रचलित कायदे का आदर-पूण दृष्टि से 
देखे । रिश्वत, धमकी, पक्षपात, या व्यक्ति-विषयक प्रेम के कारण 
कायदे म॑ परिवतेन करने की कोई प्रवृत्चि उसके हृदय में न हो। वह 
उपयोगिता अथवा वास्तविक न्याय के प्रलोभ्नन से लुब्ध होकर अपन 
काय से कभी न डिगे। अत्येक न्यायाधीश उपयोशिता अथवा वाम्तविक 
न्याय का अपनी ही दृष्टि झे विचार करेगा ओर इस कारण कायदा 
इतना बदल जावेगा कि उसमे निश्चिनता रहेगी डी नहीं, वद नितान्‍्त 
अनिश्चित हो जाबेगा ! ऐसा होने से उसमें कई स्थार्था का समावेश हो 
जावेगा । इसलिए न्यायाधीशगण प्रचखित कायदों का पदिन्र समझे 
ओर उनसे अपने ही हाथ से परिवर्तन करने की प्रवृत्ति न रखें। यदि मन 
का कुकाव प्रचलित काग्दों के पवित्र मानने की ओआर होगया, ते! 
वे लोग कायदें में हेरफेर करमे अथवा नये कायदे बनाने के योग्य न 
समझे जाये। इतना ही नहीं, किन्तु हेरफेश करने की प्रवृत्ति उस दशा 
में उनमें रह ही नहीं सकती। वे तो यही पसन्द करते हैं कि कायदा 
जेसा कुछ बना हो, वेला ही रहने दिया जाय । अ्रतः केवल कायदों के 
जाननेवालों का कायदा बनाने में सुख्य भाग नहीं दिया जा सकता | 

२ आदर्श कानूनकर्ता का काम वकीट और न्यायाधीश के समान 
केवल कायदा जान लेने से ही न चलेगा, डसे कई अन्य बात॑ भी 
जानना चाहिए। उसे यह भी मालूम होना चाहिए कि उन कायदों 
* का समाज से क्‍या सम्बन्ध है, जिन लोगों से उनका सम्बन्ध हे उन पर 
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उनके क्या परिणाम होते हैं, आगे पीछे और क्या परिणाम होंगे, इत्यादि 
इतनी दूर दृष्टि उत्पन्न होने के लिए. यह आवश्यक है कि समाज की 
अनक बातों से वह परिचित रहे | अपने अलुभव के बिना अथवा 
अनुभवी पुरुषों से वार्ताल्राप किये बिना ये बात ज्ञात नहीं हो सकती । 
सामाजिक विकास का मुख्य भ्रवाह किस ओर बह रहा है, भिन्न भिद् 
स!माजिक कारणों के क्‍या परिणाम होते हैं, आदि बातें जानना भी 
आवश्यक है । आज्ञ-कछ की व्यवप्यापक-सभाओं के सामने जो जो 
कठिन प्रश्न उपस्थित होते हैं उन सबको जानने ओर समसझनेवाले 
कितने मनुष्य होते हैं ? इसलिए प्रत्यज्ध सामाजिक जीवन की अनेक 
बाते जिन्हें निज अनुभव से मालूम हैं, ओर जिनमें अन्य तरह की 
योग्यता भी है, ऐसे लोगों: का कानून बनानेवाली संस्था में सम्मिलित 
होना आवश्यक है । आजकल की व्यवस्थापक-सभाओं में ऐसे ही पुरुष 
बहुधा देख पड़ते हैं 

३, व्यवस्थापक-सभा में इस प्रकार चुने हुए प्रतिनिधियों का 
रखने का केवल यही एक मुख्य कारण नहीं हे । इससे अधिक महत्त्व 
की बात यह है कि जिस समाज के लिए कायदे बनते हैं उसके भिन्न 
भिन्न भागों के हित पर ये छोग लक्ष्य दें । यह अच्छी तरह तब ही 
सिद्ध हे। सकता है कि जब व्यवस्थापक-सभा क॑ सदस्य कुछ नियत काल 
के लिए छोगों के द्वारा स्वतन्त्र रूप से चुने जाये, अन्यथा नहीं । क्योंकि 
यदि पद अथवा पुरस्कार के कारण व्यवस्थापक-सभा के सदस्य का पद 
आकषक रहा, ते वे छोग फिर से चुने जाने का प्रयत्न करेंगे ओर 
वे उसी दशा में फिर से चुने जावेंगे कि जब वे छोगों की भलाई करें, 
नहीं तो छोग उन्हें किर क्यों चुनेगे ? 

दीवानी के काबदें का एक मुख्य तत्व यह है कि सब प्रौढ़ पुरुष 
(जिनका दिमाग बिगड़ा न है|) अपने हिल का जान सकते हैं और उन्हें 
उसकी रक्षा की पूर्ण इच्छा भी रहती है। इसलिए वे शक्ति रहते 
अपने हित का खाघन खुद ही करें। इन बातों में कायदे के हस्तक्षेप 


नह 
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की काई विशेष आवश्यकता नहीं । इसी तरह लोगों के ही चुने हुए 
पुरुष उनकी आ्रावश्यकताओं का भल्ली भांति जान सकते हैं, दूसरे 
नहों । इसलिए कानून बनाने की संस्था में छोगों के प्रतिनिधि ही रहें, 
शासन-विभाग के अधिकारियों-ह्वारा नियुक्त पुरुष नहीं । 

४. ऊपर जो कुछ कहा गया है वह कर (85) के विषय में भी 
पूर्णतया लागू होता है। कर के लेने का अर्थ दूसरे शब्दों में यह है कि 
किसी मनुष्य के निजी धन में से जबरदस्ती हिस्सा माॉगना। जिन 
राज्य-शासनों में अधिकारियों पर भरपूर दबाव नहीं रहता, वे अधिक 
कर वसूल करने के प्रल्ोभन में पड़ जाते हैं आर शासित लेगों के इससे 
सदा हानि होने की सम्भावना बनी रहती है। हाँ, यह हम मानते हैं कि 
किसी भी श्रकार के राज्य-प्रबन्ध में कर के विषय का पूरा उत्तरदायित्व 
कोई भी पुरुष अपने ऊपर नहीं ले सकता, तथापि जहां कर देनेवाले 
स्तगों के प्रतिनिधि रहते हैं, वहाँ यह डर कम हेो। जाता है । इतिहास 
से विदित है कि इस पद्धति का यह बड़ा भारी छाभ हैे। केवल इसी 
एक कारण से ही अतिनिधि-पद्धति नितान्त आवश्यक है । 

४. इसी के समान बड़ा भारी एक और कारण है। निर्वाचित 
लेगों के बनाये कायदे, सम्भव हे, पूर्ण बुद्धिमानी से न बने हें; पर 
यदि वे लोगों के प्रतिनिधियों-द्वारा बनाये गये हैं, तो सर्वे-प्ताधारण 
उनका स्वीकार विशेषरूप से करेंगे। सरकार-द्वारा नियुक्त पुरुषों ने 
यदि कायदे बनाये तो छोग उनका इतना आदर न करेंगे। इससे 
जनता और सरकार के बीच में विशेष विरोध हो जावेगा । अपने चुने 
हुए प्रतिनिधि की बतलाई हुईं बातों के अनुसार चलने का हम अधिक 
तत्पर रहते हैं । यही बात ,कायदों के विषय में भी चरितार्थ होती है। 
इसलिए व्यवस्थापक-सभा में हमेशा लोगों के प्रतिनिधि ही रहें। 

६. यहाँ यह भी प्रश्न हो सकता है कि फिर प्रतिनिधि-रूपी मध्यस्थों 


की आवश्यकता ही क्या है ? सारे पभ्ोढ़ छोगों की सभा बना डाले और 


उन्हें, कायदे बनाने दो । हाँ, कुछ अंश में यह उचित ही नहीं किन्तु 
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कभी कभी आवश्यक भी होता हे; परन्तु इस पद्धति के विरुद्ध एक बड़ा 
भारी कारण है। सर्चे-साधारण का कायदें बनाने के लिए आवश्यक 
योग्यता ओर शिक्षा नहीं मिली रहती । कायदा बनाना सरल काय नहीं 
है । यह कला अवगत करने के लिए श्रम ओर समय चाहिए । साधारण 
ले।ग यह नहीं कर सकते । कभी कभी कायदें के विषय में निर्वाचक- 
संड्घ की अनुमति लेने की आवश्यकता होगी; किन्तु इस पद्धति का सदैव 
अनुसरण करना उचित नहीं। समस्त प्रोढ़ छोगों का कानून बनाने 
का अधिकार देने में एक दूसरी कठिनाई और है । इनकी संख्या इतनी 
बड़ी होगी कि सारे छोगों के एकत्र करना और उनसे कानून बनवा 
लेना आजकल के राज्यों में सम्भव नहीं । जब राज्य की सीमा एक 
नगर के भीतर समाप्त होती थी, तब यह बात सम्भव थी । परन्तु आज- 
कल के राज्यों के करोड़ों छोगों की सभा असम्भव ही है | न तो सब ओढ़ 
लोगों को इतना अवकाश मिल सकता है कि वे बार बार अपना धन्धा 
छोड़ कर इस काम में रण सक, न इतने लोगों की सभा में काई काम 
ही हे। सकता है | इसके लिए प्रातिनिष्िक पद्धति ही उत्तम उपाय है । 

७, जो लोग व्यस्थापक-सभा के सदस्य हेंगे वे जनता के चुने हुए 
प्रतिनिधि हैं।, ऐसा करने के कुछु आर कारण भी बताये जा सकते 
हैं ।प्रातिनिधिक राज्य-प्रबन्ध से लोगों के अनेक प्रकार की शिक्षा 
मिलती है। सावेजनिक काय करने से उन लोगों का अनेक तरह का 
ज्ञान मिलता है आर उनकी बुद्धि का विकास भी होता है । साथ ही 
अनेक नतिक लाभ भी होते हैं । उससे स्वदेशामभिमान, सावेजनिक काय 
करने की गअवूत्ति, आत्म-विश्वास और स्वावलरूम्बन आदि गुणों का 
विकास होता है। इतना सब होने पर भी यह कोई न कहेगा कि 
केवल इन्हीं लाभों की इच्छा से प्रातिनिधिक राज्य-प्रबन्ध की योजना 
करनी चाहिए । जो शिक्षाक्षम हेंगे, वे इस कार्य से शिक्षा ग्राप्त कर 
सकेंगे, अन्य नहीं । अपने दोषों के परिणासों के कई लोग क्या दूसरे, 
दूसरे कारणों के मत्थे नहीं मढ़ा करते ? सब ही अपनी भूट्यों से शिद्ता 
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प्राप्त नहीं करते । नेतिक गुण ओर प्रातिनिधिक राज्यपद्धति कुछ अंश 
में परस्परावहूम्बी हैं। जहाँ मनुष्यों में ये गुण हेंगे, वहाँ इस अरकार 
की राज्य-पद्धति निर्मित हुए बिना न रहेगी। इसी प्रकार जहाँ यह 
पद्धति रहती है, वहाँ इन गुणों का थोड़े बहुत अंश में विकास हुए बिना 
नहीं रहता । 

८. सारांश यह है कि व्यवस्थापक-सभा के सदस्य छोगों के ही 
प्रतिनिधि हैं।। ऐसा हाने से उनके कायदे, उनके बनाये नियम, उनका 
निश्चित किया हुआ कर, छोगों का स्वीकार होगा। इससे लोगों के 
हित की रक्षा होगी। कायदों का ओर समाज का परस्पर मेल बना 
रहेगा । व्यवस्थापक-सभा में सरकार के नियुक्त छोगों का रहना 
विशेष हाभकारी नहीं। व्यवस्थापक-सभा कौ स्वरूप प्रातिनिधिक ही 


होना चाहिए। 


चोदहवाँ परिच्छेद 


व्यवस्थापक-सभा के प्रथम भवन के सदस्यों 
का निर्वाचन 


१, आजकल की भिन्न भिन्न व्यवस्थापक-सभाओं की ओर ध्यान 
दिया जाय, तो एक बात बड़ी स्पष्ट देख पड़ेगी । वह यह हे कि बहुतेरी 
व्यवस्थापक सभाओं के दो भाग अथवा भवन होते हैं। एक में सबे- 
साधारण कछोणगों के प्रतिनिधि बेठते हैं | दूसरे में अधिक कुलीन पुरुष ।# 
पर अश्न हो सकता हैं कि क्या एक भवन से यानी कानून-सभा के दो 
भागों के बिना काम नहीं चछू सकता ? दो मन्दिरों की आवश्यकता 
क्यों हे ? दो स्वतन्त्र भागों के द्वारा कानून बनाने का काय क्‍यों चलाया 
जाता है ? विचार कीजिए कि सदसाधारण छोगों के प्रतिनिधियों 
की सभा में ही कानून बनाने का काय हो, कुछीन पुरुषों की काई सभा 
न हो । पहला डर जो युक्ति आर इतिहास से देख पड़ता हे, वह यह 
है कि यह लोक-पतिनिधि-सभा आवेग में आकर बिना पूर्ण सोचे-विचारे 
चाहे जेसा कानून बना डाले । ऐसे कानून से बड़ी भारी हाबि होने 
की सम्भावना है। जहां कहीं आधुनिक काल में कानून का काय एक ही 
भवन-द्वारा होता रद्दा, वहाँ यही अनुभव प्राप्त हुआ है। वहाँ थोड़े ही 
कार में दूसरे भवन की, कुलीन पुरुषों की सभा की, स्थापना हुई 
है । लोकअतिनिधि-सभा आवेग में आकर चाहे जैसा कानून न बना 
डाले, इसके क्षिए दूसरे भवन की आवश्यकता हे। इसके रहने से 

किसी व्यक्ति-विशेष का, या किसी जातिविशष का, नुकसान होने का 


#उदाहरयाथ्थ, इंगलंड के हाउस आव्‌ कामन्‍स और हाउस आव 
छाडू स। 
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डर कम हो जाता है । कोई भी कायदा पू्ण विचार के बाद ही बनता 
है, उसके गुण-दोषों का, परिणामों का, पूर्ण विवेचन होता 
है, किसी कानून की वास्तविक कमी की पूर्ति होती है, और 
शीघ्र परिवर्तनों का भय कम हो जाता है। शीघ्र परिवर्तन छाभदायक 
नहीं होते। परिवतन धीरे धीरे ही होने चाहिए। इतना ही 
नहीं बरन शासन-विभाग के अधिकारों पर हस्तक्षप होने का डर 
भी बहुत कम हो जाता है| अस्ताव में एक ही मन्दिर के विचारों का 
दिग्देशन होता हे, कानून में दोनों का । अम्ताव के लिए. एक ही की 
ओर कायदे के छिए दोनों की अनुमति आवश्यक होती है। इस 
तरह, कानून ओर प्रस्ताव में भेद होने कटे कारण शासन-विभाग 
को बाकायदा दिये अधिकार जल्द वापस नहीं छिये जा सकते । 
ओर इससे राज्य-प्रबन्ध को स्थिरता ग्राप्त होती है। कुलीन हछोगों 
की कोई सभा न रहे तो उन लोगों के हित का लोकप्रतिनिधि-सभा- 
द्वारा सदानाश होने की सम्भावना है। एक ही सभा के हाथ में पूर्ण 
सत्ता रहने से अ्रधिकार-मद होने की सम्भावना बहुत अधिक रहती है । 
इसलिए भी, दो सभाओं की, दो भवनों की, कानून-सभा को दो भागों 
में विभक्त करने की, अत्यन्त आवश्यकता है | एक में सर्वसाधारण के 
प्रतिनिधि रहें और दूसरे में कुल्लीनों के । 

२. अरब हम प्रश्न कर सकते हैं कि सर्वेलाधारण के प्रतिनिधि कोन 
चुने ? क्या देश के समस्त प्रोढ़ लोगों को इन्हें निर्वाचित करने का 
अधिकार दिया जाय ? अथवा, कौन से छोग इस अधिकार से वच्चित 
रखे जाय ? ओर किस कारण ? 

यदि यह बात हम मानते हैं कि व्यवस्थापक-सभ्ा में लेगों के प्रति- 
निधि ही रहें, दूसरे कोई न रहें, तो यह एक बात स्पष्ट है कि समस्त 
लेगों के प्रतिनिधियों के चुनने का अधिकार समस्त ग्रौढ़ लागों को रहे । 
. यदि किसी वर्ग का इससे वज्चित रखते हैं तो उनके प्रतिनिधि न होने के 
कारण उनके हित की हानि हो सकती है। इन वचश्चित छोगों की 
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कि किसने किसका वोट दिया है। और अगर एक बार भी मतदाता 
के विरुद्ध कोई कारवाई हुईं तो दूसरी बार वह अपनी निज की राय 
से न चलेगा--जेसा सिखाया जावेगा वैसा ही वह करेगा, फिर कुछ भी 
करो, वह अपनी स्वतन्त्र राय न देगा। और ये बहकानेवाले ऐसे पक्के होते 
हैं कि सब कुछ करके कायदे की पहुँच के बाहर ही रहेंगे---वे कभी उसकी 
चंगुल में नहीं आने के | तुम इतना ही जान सकोगे कि अमुक अमुक ने 
अमुक अम्ुक लोगों को रांच, धमकी अथवा मीठी मीठी बातों से बह- 
काया है। पर तुम कर ही क्‍या सकते हो ? इसलिए नितान्त गरीब, 
परावलम्बी, ओर अज्ञानी छोगों को चुनने का अधिकार देने से ढाभ के 
बदले हानि होने की सम्भावना अ्रधिक है । सरकारी अफूसरों का 
अभाव इन पर जल्द पड़ सकता है । यह बहुभेरे देशों में हुआ करता 
है । ऐसे ज्ञान-शून्य, परावरूम्बी ओर गरीब लोगों के हित की हानि का 
'डर यदि अधिक न हो तो इन्हें वोट के अधिकार से वब्चित रखना 
अनुचित न होगा । जब इन्हें इस बात का ज्ञान हो जाय कि इससे 
हमारे हित की हानि होती हे ओर इससे लाभ, तब ही उन्हें यह 
अधिकार दिया जाय । 

३. परन्तु जब ये वोट का अधिकार सांगने रूगे', तब इन्हें उससे 
वज्लित रखना भी उचित नहीं ' ओर जब सरकार शिक्षा के साधन 
अस्तुत नहीं कर देती ओर ज्ञानहीन लोगों का वोट के अधिकार से 
बज्जित रखना चाहती है, तब तो अनोचित्य की मात्रा आर भी बढ़ 
जाती है| जिन जिन ने बड़े भारी अपराध किये हैं, अथवा जिन पर वोट 
बेचने या सात लेने अथवा धमकी देकर बहकाने का दोष सिद्ध हो 
चुका है, उन्हें इस अधिकार से वश्चित रखना अनुचित नहीं । यह रीति 
सवेत्र देखी जाती है और युक्तियुक्त और उपयोगी भी है । परन्तु अन्य 
अपराधों के कारण लेगों का सदा वज्चित रखना उचित नहीं कहा जा 
सकता । मान लो कि किसी देश में परदेशी सरकार है। शासक-जाति 
: के लेगों के हित की ओर अधिक ध्यान दिया जाता है। इस पक्षपात 


पृद्द्८ राज्य-विज्ञान 


ढक 

के विरुद्ध आन्देाह्लनन करनेवाले का केवल शड्भा होने पर कड़ी कड़ी 
सजायें मिलती हैं। क्‍या ऐसे समय में इन लागों को इस अधिकार 
से वज्चित रखना उचित होगा ? कदापि नहीं। आन्दोलन करनेवाले 
कुछ मूख किंवा ज्ञानहीन नहीं होते ? वे देश का, अपने लोगों का 
हित चाहते हैं| वे अपने अधिकार का उपयोग राष्ट्र की दृष्टि से अच्छा ही 
करेंगे । उन्हें वोट का अधिकार अवश्य रहे । हाँ, मिखमन्ञों का वज्चित 
रखने से कोई विशेष हानि न होगी। दिवालियों का भी बहुतेरे देशों में 
यह अधिकार नहीं दिया जाता और यह अनुचित भी नहीं है । इसी 
प्रकार, पुलिस और फोजी सिपाहियों को यह अधिकार न रहे । ये लग 
अपने पद के कारण अपने अधिकार का दुरुपयोग किये बिना नहीं रहते ६ 
परन्तु सारे सरकारी नोकरों का वब्चित रखना अनुचित है। जहाँ 
कहीं दुरुपयोग का निश्चयात्मक डर हो, वहाँ ही ऐसा करना ठीक 
हेगा। इसी प्रकार परदेशी छोगों को भी यह अधिकार नहीं दिया 
जाता । हाँ, जब वे निवासकालह की मर्यादा का पालन कर चुके 
अ्रथवा अन्य रीति से सूचित कर दे' कि हम अब इसी देश में रहेंगे, 
तब उन्हें यह श्रधिकार देना आवश्यक होगा। 

३ ऊपर कई बार कह ही चुके हैं कि वोट देने का अधिकार केवछ 
प्रोढ़ पुरुषों का रहता है, जो अप्रोढ़ हैं उन्हें नहीं । परन्तु प्रोढ़ता 
की काल-मयांदा भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न है। ,फ्राँस में २१ 
वष से ऊपर सारे प्रौढ़ पुरुष मत दे सकते हैं। जमेनी में यह मर्यादा 
२४ वष पर रखी हे। अमरीका के संयुक्तराज्य में बहुधा २५ वर्ष 
की मर्यादा है। और वही इग्लड में हे। परन्तु वयामान से ही 
इन देशों में अधिकार नहीं मिल जाता । उसके साथ अन्य प्रकार 
की योग्यताय आवश्यक होती हैं । 

४, अब एक ग्रश्न उपस्थित हो! सकता हैे। क्‍या वोट का अधि- 
कार रखनेवाले छोग किसी न किसी के लिए वोट देने को कायदे से 
बाध्य किये जायें ? हमारी समर में यह ठीक न होगा। (१) यदि 
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मतदाता को किसी ने धमकी दिखलाई हो ओर वह उसे नाराज़ करने 
के डर से वोट ही न देना चाहता हो, तो उसे बाध्य करने से लाभ के. 
बदले हानि ही अधिक होगी। उसका डर और भी बढ़ जावेगा + 
( २ ) बहुधा सभासमितियों में कई होग अपना मत नहीं देते, वे 
उदासीन रहते हैं। फिर व्यवस्थापक-सभा के सदस्यों के निर्वाचन: 
के लिए मत देने का बाध्य करना कैसे उचित हो सकता है ? शायद 
वह कुछ भी न लिखे ओर कोरा कागज डाल आवे। (३ ) खावे- 
जनिक काय की भावनाये' न रहने से कछ लोग डदासीन बने रहते 
हैं। परन्तु कायदे से ये भावनाये” केसे उत्पन्न हो सकती हैं? 
इसके लिए अन्य उपायों की आवश्यकता हे। जबरदस्ती करने से 
दुरुपयोग की ही सम्भावना अधिक है। (४ ) वोट का अधिकार 
देने का यह मतलहूब रहता हे कि छोग यदि राज्यप्रबन्ध अथवा उसके 
कायदों से सन्तुष्ट न रहें, तो वे अपने इच्छानुसार उनमें परिवतेन करवा 
ले । यदि उन्हें यह इच्छा होगी तो वे अवश्य मत देंगे। ज़बर- 
दस्ती करने से लाभ ही क्‍या होगा ? केवल असन्ताष बढ़ने की सम्भावना 
अधिक होगी । 

&, ऊपर के विवेचन से कदाचित्‌ कोई ऐसा समझ बेठे कि हम 
कइ रहे हैं कि शिक्षित ओर धनी समाज को ही सारे वाट के अधिकार 
रहें। इस अम को दूर करना आवश्यक होगा। हम कह चुके ही 
हैं कि किसी वर्ग के हित की हानि न होने पावे, इसलिए यथासम्भव 
सबके वेट का अधिकार रहे । धनी और शिक्षित छोगों का वोट 
के अधिक अधिकार की आवश्यकता नहीं। उनके पास घन ओर 
शिक्षा होने के कारण वे बसे ही लोगों पर अपना दबाव डाल सकते 
हैं और उनके वाट का अपने लिए उपयोग कर ले सकते हैं। यदि 
इन्हें अधिक अधिकार देने की आवश्यकता ही प्रतीत हा, तो वह अन्य 
अकार से दिये जाय। व्यवस्थापक-सभा के दो भवन, दे भाग, हो 
सकते हैं। दूसरे में धनी और अधिक शिक्षा पाये छोगों का अधिक: 
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समावेश कर दिया जाय । पर लोक-प्रतिनिधि-सभा सें केवल इन्हों 
लागों के भर देने से अन्य लोगों के हित में बाधा पहुंचेगी। यदि 
व्यवस्थापक-सभा के दो भाग न रहे, एक ही सभा रही, एक ही 
भवन रहा, तो सारे छोगों को भिन्न भिन्न वर्गो' में विभाजित करना 
उचित होगा । और घनी और शिक्षित छोगों का उनके हित के अश 
के अनुसार वोट के अधिकार दिये जाय । पर अधिक देने की आव- 
श्यकता नहीं हे। दब्य अथवा शिक्षा के कारण आगे ही वे बली बने 
रहते हैं। शिक्षा के कारण कुछ अंश में अधिक अधिकार देने से 
उतना अधिक नुकसान कदाचित्‌ न होगा । शत यह रहे कि धन 
की उसके साथ आवश्यकता न रहे। इससे शिक्षा बढ़ने की सम्भावना 
है। परन्तु साथ ही प्रश्न हो सकता है कि शिक्षा का माप कैसे 
किया जाय ? क्या परीक्षाय्रें इसका माप हो सकती हैं। ऐसा 
करने से अनुभव की काई कीमत न रह जावेगी। फिर, अनुभव की 
शिक्षा को कोन केसे तोछ सकता है ? धनी और शिक्षित लोग किसी 
भी समाज में कम रहते हैं, और इस कारण बराबर वोट से उनके 
हित की हानि होने का डर शायद किसी का छलगे। पर उपरिलिखित 
कारणों पर ध्यान देने से यह डर दूर हे। जाता हैे। इतना ही नहीं 
किन्तु उलटे उनकी सत्ता का डर सदा बना रहता हे। इन छोगों को 
अधिक वोट दिये जाय तो फिर क्‍या कहना हे ? उनका ही राज्य 
प्रस्थापित हो जावेगा । 

६ अब विचार करना चाहिए कि निर्गाचन-कार्य के लिए किसी 
ढेश के छोगों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाय। यदि विचार 
यह रहे कि निर्वाचन-सम्बन्धी अधिकार का बेटवारा लोगों में बराबर 
बराबर हो, तो सबसे बड़ी सरल रीति यह है कि सारे देश को जितने 
सद॒म्य चुनने हैं। उतने हिस्सों में बाॉट डाले । जिस प्रकार ज़िले, 
तालुक, तहसील इत्यादि विभाग हैं उप्त प्रकार निर्वाचन के लिए भी 
भाग कर दिये जाय । परन्तु इसमें एक बड़ा भारी दोष यह है कि करीब 


चोंदहर्वा परिच्छेद १७१ 


करीब आधे छोगों का कोई प्रतिनिधि नहीं चुना जाता । एक निर्वा- 
चन-विभाग में एक या अधिक प्रतिनिधि चुने गये, तो कुछ लोग ऐसे 
अवश्य रह जाते हैं कि जो काई प्रतिनिधि नहीं चुन सकते । इस- 
लिए कुछ लेगों ने इसके सम्बन्ध में अनेक सूचनाये की हैं। उनमें 
से मुख्य यह हैं कि देश के इस प्रकार हिस्से करना ठीक नहीं, किसी 
चुरुष के कहीं से क्‍यों न हो, उचित संख्या में वोट मिल जाये तो वह 
निवांचित समझा जाय। निर्वाचकों की संख्या में आवश्यक सदस्यों 
की संख्या से भाग दिया जाय तो ज्ञात हो जायगा कि निवांचन के 
लिए किसी एक पुरुष को कितन वोट अवश्य चाहिए। एक पक्त के 
लोग थोड़े थोड़े भिन्न भिन्न स्थानों में बंटे क्यों न हों, पर इस रीति से वे 
सब मिलकर अपना एक प्रतिनिधि अवश्य चुन सर्कंगे। पहली 
पद्धति से ये यत्र तत्र बिखरे लोग अपना प्रतिनिधि कभी न चुन सकेंगे । 
इस स्वतन्त्र निर्वाचऋ-सड की पद्धति से य३ काम सिद्ध हो सकता है । 
परन्तु इस पद्ति के विरुद्ध निम्नलिखित आक्षप किये जा सकते हैंः-- 
(१) स्थानीय विभाग की पद्धति रही तो शिक्षित लाग अल्पशिक्षित 
लोगों का अपने हेतु, अपने उहश्य, अच्छी तरह समझा सकते हैं, 
क्योंकि वे स्थानीय बातों से भली भांति परिचित रहते हैं। परन्तु 
उपरिलिखित दूसरी पद्धति से छोग केवक बहकाये जा सकते हैं । 
निर्वाचन की इच्छा रखनवाले लेाग बड़े बड़े भाषण करंगे, बड़ी वड़ी 
आशाये दिल्लायंगे, पर स्थानीय आवश्यकताओं से परिचित न होने के 
कारण उनकी सब बातों में सनिदग्धता भरी रहेगी, ओर उनकी सुहा- 
चनी बातों से श्रज्ञान लोग जल्द फंस जावंगे। स्थानीय विभाग की 
निर्वाचन-पद्धति रही तो निर्वाचन की इच्छा रखनवाले लोगों ओर 
उसके हितेच्छुओं का यह आवश्यकता जान पड़ेगी कि हम वर्हा के 
ल्योगों की खातिरी कर दे कि हमारे चुनाव से छाभ होगा। वहाँ 


के लेग उसकी कारवाई पर दृष्टि बनाये रहेंगे, समय समय पर वे 


उसके कार्या' की समालठोचना करते रहेंगे और समय समय पर 
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निर्वाचित सदस्य के भी अपने कार्या' की कैफियत छोगों के सामने 
रखनी होगी । इस प्कार वहाँ के लोग राजकीय शिक्षा पाते रहेंगे । 
पर यदि भिन्न भिन्न स्थानों के बोटों का जोड़ कर यदि कोई पुरुष 
निर्वाचित किया जाय तो ये सब बाते देखने का न मिर्गी, लोग उसके 
विषय में उदासीन रहने के कारण अभी बतलाई हुईं राजकीय शिक्षा 
से वज्चित बने रहेंगे आर अपने अधिकारों का अपनी ओर अपने राष्ट्र 
की भलाई के लिए सदुपयोग न कर सकेंगे। यह भी सम्भव है कि 
इस पद्धति से वर्गो' वर्गो' के कूगड़े अधिक खड़े हों ओर ब्गों वर्गों की 
भलाई-बुराई करनेवाले कायदे अधिक बने । 

(२) प्रातिनिधिक राज्य-पद्धति का यह उद्देश्य अवश्य है कि राष्ट्र 
के भिन्न भिन्न वर्गों और जातियों की विशिष्ट आवश्यकताओं पर उचित 
ध्यान दिया जाय । पर उसका यह मतरूब नहीं कि एक प्रतिनिधि एक 
ही विशिष्ट मत या हित का प्रतिनिधि रहे, वह दूसरे मत या हित का 
विचार ही न करे। अत्युत, व्यवस्थापक-सभा के सदस्य ऐसे चाहिए 
कि जिनकी दृष्टि शिक्षा ओर अनुभव से सुविस्तृत होगई हो, अनेक 
मत-मतान्तर जानते हों, भिन्न भिन हकों पर और भिन्न भिन्न निणयों 
के सम्बन्ध में विचार कर सके, ओर इन सबका यथाशक्‍य सेल करने 
का जिनका प्रय्ल सदा जारी रहे। किसी भी सभा में मत-भिन्नता 
हमेशा हुआ करती हे। यह नितान्त स्वाभाविक बात हे। और इन 
सब पर विचार कर कोई युक्ति निकालनी होती है, इन भिन्न मतां का 
ऐसा कुछ मेल करना होता है कि जो सबको स्वीकार हो जावे । इस- 
लिए सभा के छोगणों में यह युक्ति हँढ़ निकालने की, यह मेल करने 
की, शक्ति होनी चाहिए | अगर निर्वाचन के विभाग स्थानीय न रह कर 
यत्र-तत्र सारे देश में फेले रहें, यदि एक सदस्य के निर्वाचक एक ही 
स्थान के न रह कर भिन्न भिन्न स्थान के रहें, तो! इस सेल की सम्भावना 
कम होती है। इस पद्धति से एक ही प्रकार के लेग अपने ही विशिष्ट 
प्रकार का सदस्य चुनने के लिए अग्रसर होंगे। इससे जो सदस्य चुने 
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जावंगे, वे बहुधा किसी ख़ास धन्धे के, व्यापार के, धर्मपन्‍थ के, अथवा 
ऐसी ही अन्य संस्थाओं के अतिनिधि रहेंगे। इस कारण वे आततायी 
भी रहेंगे, दूसरों की बात न सुनंगे आर न समझ्ूेंगे, अपनी ही बातें 
आगे घुसेड़न का प्रयल करंगे, विशिष्ट-हित-साधन के कायदे बनाने का 
प्रयल्ल करेंगे, ओर इन समस्त कारणों से दुल्बन्दी के अधिकाधिक 
अवसर मिलेगा। ये दरूवाले किसी केन्द्र-स्थान में अपनी समिति 
स्थापन कर लेंगे, सारे देश के छोगों को अपनी अपनी ओर खींचने का 
अधिक प्रयत्न करंगे, अपने ही छोगों के चुनाव के लिए ये लेग खूब 
दुबाव डालंगे ओर इस प्रकार निर्वांचक की स्वतन्त्रता व्यवहार में 
बिलकुल नष्ट हो जावेगी । 

इस कारण उपरिलिखित स्वतन्त्र नि बाचक-सड्घ की पद्धति अनुप- 
योगी है । स्थानीय विभाग की पद्धति ही उससे अधिक अच्छी है । 

७. स्थानीय निर्वांचन-विभ्ञाग की एक रीति हम ऊपर बतल्ला चुके 
हैं। जितने सदस्य चुनने है।, उतने सारे देश के बराबर बराबर विभाग 
कर डालो । और एक विभाग से एक सदस्य चुना जाय । यह रीति 
अत्यन्त सरल हैं। निर्वाचन की याजना जितनी पंचीदी होती जावेगी, 
उतनी ही विषमता अधिक बढ़ेगी ओर लोगों का कुड़कुड़ाने के लिए 
अवसर अधिक मिलेगा । इस सरल्ठ योजना पर एक यह आज्षप हो 
सकता है कि स्थानीय पुरुष के इससे अधिक लाभ हे, राष्ट्रीय कीति' का 
पुरुष चुना जाने की सम्भावना कम है । परन्तु इस आज्षप में कुछ सार 
नहीं है । चुने न जाने की यदि किसी की सम्भावना हे तो कम प्रसिद्ध 
पुरुष की । अधिक कीतिवाला पुरुष स्वभावतः ही लागों का अधिक 
पसन्द होगा । यदि वह चुने जाने के बाद कुछ ऐसे काय करे कि जिससे 
ल्ेगों की नज़र से वह उतर जाय तो बात अलग है । परन्तु इससें बुराई 
भी क्‍या है ? ऊपर जो विवेचन कर चुके हैं, उसमें यह दिखला ही 
चुके हैं कि स्थानीय आवश्यकताओं और हिल्वों पर उचित ध्यान दिये 
ह जाने के लिए ही आतिनिधिक पद्धति की आवश्यकता है। इसलिए 
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स्थानीय पुरुष के निर्वाचित होने में कोई बुराई नहीं। सारांश, यह 
आक्षेप बहुत निकम्मा है । 

तथापि इस पद्धति में एक वास्तविक दोष अवश्य है। इस प्रकार 
बरावर बराबर निर्वांचक्र-सडघ बनाने के प्रयज्ञ में कई बार ऐसा मौका 
आ पड़ैगा कि स्वाभाविक विभागों के डन विभागों के, जो आशिक, 
राजकीय, सामाजिक इत्यादि दृष्टि से पूरे एक हैं उनके टुकड़े बनाने 
पड़ेंगे। बहुधा शहरों के एक एक समूचा निर्वांचल-विभाग बने रहने 
देने से अधिक लाभ होता है। उसकी आवश्यकताये' तब ही पूरी 
हे। सकती हैं, कि जब उस पूरे शहर का कोई एक विशिष्ट प्रतिनिधि 
रहे । कदाचित्‌ बहुत ही बड़े शहरों का यह बात छागू न हो। 
कदाचित्‌ इनके विभाग शक्य हों। पर मामूली शहरों के विभाग 
नहीं हे! सकते । ओर शहरों का एक अलग अलग प्रतिनिधि दिया 
जाय ते बराबर निर्वांचक-सडघ का तत्त्व उन्हें लागू नहीं हो सकता | 
कई विभागों में एक से अधिक प्रतिनिधि चुनन का अधिकार देना 
होगा | फिर प्रश्न उपस्थित होता हे कि क्‍या एक विभाग के सारे के 
सारे सदस्य बहुमत से चुने जाय ? क्या प्रत्येक निर्वांचक उतने मत 
दे' जितन सदस्य निर्वाचित होने के है ? अथवा अल्पसंख्यक लोगों के 
प्रतिनिधि के चुने जाने की कोई योजना की जाय ? हमें जान पड़ता 
है कि ऐसे समय अल्पसंख्यक छोगों के प्रतिनिधि के चुने जाने की 
योजना करने से हानि न होगी । 

परन्तु अल्पसंख्यक लोगों के प्रतिनिधि के चुने जाने की योजना 
किस अकार की जाय ? इसके कई प्रकार हो सकते हैं । पहले हम 
अधिकाधिकमान्यताद्शक ([076(०/ ७०४४७) पद्धति का वर्णन करंगे । 

इस पद्धति के अनुसार एक निर्वांचक एक ही वोट दे सकता है । 
परन्तु जितने सदस्य चुने जानेवाले हों, उतनी संख्या तक चाहे जितने 
नास अपने वोट के कागज . पर अपने इच्छानुसार लिख दे सकता है । 
वे नाम उसे जिस क्रम से मान्य हों, उस क्रम से उन्हें लिखना पड़ता * 
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हे । मान छो, एक विभाग से तीन सदस्य चुने जाने के हैं और पांच 
उम्मेद्वार हैं। इनके नाम क ख गघ रू हैं। एक च्ष निर्वांचक 
ग, ख, ऊ, क्रम से लिख देता है। इससे यह अर्थ निकलता है कि 
वह निर्वाचक चाहता हे कि उसका वोट प्रथम ग॒ का दिया गया है, 
परन्तु उचितसंख्यक वोट ग के मिकू जाने के कारण उसके बोट की 
ग को आवश्यकता न हो तो वह ख का दिया जाय ओआर ख के भी 
आवश्यकता न हो तब हु का दिया जाय । सबसे प्रथम ग॒ उसे सान्‍्य 
है, उससे कम ख और हू उससे भी कम | अपने वोट से इन पुरुषों के. 
विषय में इस ज्ञा निर्वाचक ने अपनी अधिकाधिक सान्यता दुशाई हे । 
इस पद्धति में एक बड़ा दोष है। कौन वोट किसके लिए गिने जाये 
यह केसे जानें ? यह सररहू काय नहीं है। ऐसी ऐसी कठिनाइर्या 
उपस्थित होंगी कि बड़े बड़े गणितज्ञ चकरा जावेंगे, और कौन कौन 
चुने गये यह निश्चित करना अशक्य हो जावेगा । यह रीति देखने में 
बड़ी सरल है, पर व्यवहार में बड़ी ही कठिन । स्विग्ज़रलेंड में जो 
पद्धति श्रचलित है, उससे यह उपसश्लिखित दोष नहीं है । प्रत्येक पुरुष 
का कुछ निश्चित संख्यक वोट मिलने की आवश्यकता रहती है और 
उसी के साथ दल्बन्दी वोट और व्यक्तिविषयक वोट का सम्मेल् किया 
गया है । इस पद्धति में यह आवश्यकता होती हे कि जितने दल होने 
हैं, थे सब अपने अपने दृत्ठ के उम्मेदवारों की सूची बना लेते हैं । 
पहले-पहल वोटों का बटवारा दुर के अनुसार होता हैं, व्यक्तियों के 
अनुसार नहीं । जितने सदस्य चुने जानेवाले हैं, उतने वोट प्रत्येक 
निर्वाचक एक यथा दूसरे पक्ष का दे देता है। साथ ही, यदि कोई 
उम्मेद्वार उसे विशेष मान्य हो तो उसका नाम भी लिख देता हैं । 
परन्तु जितन नाम लिखे जाते हैं उनके लिए वह कम अधिक सान्यता 
नहीं दिखला सकता । यह हो सकता हे कि इनमें दूसरे पक्ष के एक 
या अधिक नाम लिख दे | परन्तु उसने यदि ऐसा किया तो दूसरे 
पक्च॒ के ऐसे प्रत्येक नाम के ल्षिएप. निज के पक्ष के क्षिए दिये बोटों की 
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'सैख्या में से एक एक वोट कम कर लिया जाता है। फिर एक सदस्य 
के चुने जाने के लिए जितने वोटों की आवश्यकता होती है, उतने यदि 
किसी पक्ष के मिल गये ते ऐसा समझा जाता है कि उनका एक उस्मेद- 
वार चुना जा चुका है। यदि वोटों की सेख्या आवश्यक संख्या से 
हुगनी होगई, तो समझा जाता है कि उस पक्ष के दो उस्मेदवार चुने 
जा चुके । और जिन उस्मेद॒वारों के नाम प्रत्यक्ष बतलाये गये हों आर 
उनमें, जिन्हें अधिक वोट मिले हों, वे चुने गये समझे जाते हैं। मान 
ले। कि एक पक्ष के तीन हज़ार वोट मिले ओर आवश्यक वोट की 
'संख्या प्रत्येक सदस्य के लिए एक हज़ार हे। इस अवस्था में इस पत्त 
के तीन पुरुष सदस्य हो सकते हैं। ओर मान छो कि डस पक्ष के 
'क, ख, ग, ध, हम, पच उम्मेदवार थे। जितने बोट ख़ास नाम से 
मिले हैं, उसके अनुसार इनका क्रम घ, क, ग, छू, ख है। तो ऐसा 
सममेगे कि घ, क, ग, चुने गये । अब यदि किसी पक्ष को हज़ार का 
यानी आवश्यक संख्या का काई भाग मिले तो क्‍या करते हैं ? मान 
लो कि एक पक्ष को २,७०० वोट मिले और दूसरे को ३,६४०, और 
कुछ छु। सद॒स्य चुनने हैं। ३,६४० वालों को चार सदस्य चुने गये 
समम्ंगे ओर २,७०० वालों को दो ही । तर्व यह है कि बची हुईं जगह में 
उस पक्ष का सदस्य चुना समझता जाय जिन्हें सबसे अधिक वोट मिले हैं । 
यह भी रीति थोड़ी बहुत पचीदी है। परन्तु पहले के समान नहीं ।% 
# दो पद्धतियाँ और बतलाई जा सकती हैं। (१) मर्यादित 

'संख्यक वाट । जितने सद॒स्य चुने जानेवाले हैं, उस संख्या से कम वोट 
इस पद्धति के अनुसार निर्वाचक दे सकता हे। (२) एकन्नित वोट । 
जितने सदस्य चुनना हे, उतने वाट का अधिकार प्रस्येक सदस्य को 
रहता है। साथ ही यह भी स्वतन्त्रता रहती है कि उनमें से चाहे 
जितने वह एक ही उसम्मेदवार का दे सकता है। ये पद्धतियाँ भी किसी 
प्रकार परिपूर्ण नहीं हैं। ऊपर जो दूसरी पद्धति बतकाई है, उसके 
'नजृदीक ये पद्धतियाँ कभी ही कभी पहुंचती हैं। हे 
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८. विभाग करने की उपरिलिखित किसी भी पद्धति का भ्रवलहुम्बन 
भले ही किया जाय, यह तो सब पर स्पष्ट ही है कि मनुष्य-संख्या के परि- 
वर्तंन के कारण इन विभागों में थोड़ा बहुत परिचतन समय समय पर 
करना ही पड़ैगा । परन्तु इसमारी समझ में जहाँ कहीं दुलबन्दी बहुत 
बढ़ी-चढ़ी हे। वर्हा यह परिवर्तन कायदा बनाकर करने की अपेक्षा एक 
स्थायी कमीशन के द्वारा किया जाय। मदहुमशुमारी के साथ ही 
यह करना अच्छा होगा। नहीं तो निर्वांचन-विभागों की ऐसी कुछ 
योजना की जा सकती है कि सबक पक्ष अपने के सदा सब ही बनाये 
रहे । अनेक अ्तिकूल स्थानों के एक विभाग में भर दिया और जहाँ 
आधे लोग पअतिकूल आधे अनुकूल हैं, उसमें थोड़ा सा अनुकूल हिस्सा 
जोड़ दिया तो निज के पक्ष के अधिक छोग चुन लिये जा सकते हैं । 
परन्तु जहाँ अल्पर्सख्यक लेगों का भी श्रपना एक अ्रतिनिधि चुनने का 
अधिकार रहता है, वहाँ इस दोष का डर कम हो जाता है । 

&. यदि इस अकार के विभागों की कोई पद्धति उपयोग में लाई गई 
तो उसके साथ ही एक प्रश्न उपस्थित होता है । कितने काछू तक एक 
मनुष्य एक ही विभाग में बस चुका रहे कि उसके बाद वोट देने का उसे 
अधिकार मिल सके ? उत्तर में यह कहना होगा कि वह इतने काल 
तक एक ही विभाग में बस चुका रहे कि वह वहाँ की आवश्यकताश्रों 
से षरिचय पा सके और अश्रनजान लोग वहाँ कुछ ही समय पहले 
आकर अपने वोटों से किसी प्रकार अपने पत्त का जोर न बढ़ाने पावें ! 
परन्तु यह मर्यादा इतनी व्यम्बी न हे! कि जिससे वास्तविक अ्रच्छे नागरिक 
अपन वोट न दे सके । 

१०, अब तक नि्वाँचक के अश्रधिकार के विषय म॑ विचार करते रहे । 
अब विचार करना चाहिए कि कौन छोग चुने जा सके । बहुत सी बातें 
तो दोनां का सम समान लागू हेंगी। बड़े भारी अपराधी, किसी तरह 
का अनुचित व्यापार करनेवाले, जो आधिकद्दष्टया स्वायत्टम्बी नहीं है 
' बे, भ्त्यन्त द्रिद्दी और अ्ज्ञान लोग, जब निर्वाचक नहीं है। सकते, तब 


हे 
। 
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निर्वाच्य कैसे हो सकते हैं, ये लेग सदस्य कैसे बनाये जा सकते हैं ? 
परम्तु अपराधियों के विषय में हमने पइले जो कुछ कहा है, वह यहाँ 
भी भज्जी भांति लागू देता है। वयोमाव की सर्वादा यदि निर्वांचक को 
छागू होती है, ते उससे अधिक निर्वाच्य का लागू होनी चाहिए । 
सदस्य के तो अधिक ज़िम्मेदारी का काम करना होता है। इसलिए 
उसके वय की मर्यादा कुछ अधिक ही होनी चाहिए। सरकारी नौकरों 
को भी चुने जाने का अधिकार न रहे | उत्तरदायी राज्य-प्रवन्ध में कुछ 
मंत्रियों का अ्पवाद रूप से छोड़ देना चाहिए । परन्तु उन्हें भी दुबारा 
चुनाव कर लेने को बाध्य करना आवश्यक है । इन बातों के सिवा इस 
सम्बन्ध में एक बड़ा भारी प्रश्न उपस्थित होता हे। क्या सदस्य हेने- 
वाला अच्छी आमदनी का पुरुष होना चाहिए ? क्‍या वह अ्रच्छा खूब 
पढ़ा छिखा हो ? यह स्वीकृत है कि कायदे बनाने का काम सरल नहीं 
हैं। सब इस कला में प्रवीण नहीं हे। सकते । जिनका मानसिक विकास 
अच्छा हुआ है, वे ही यह काम कर सकते हैं। जिनकी कुछ स्वतन्त्र 
आमदनी हे वे ही ऐसे कार्मो के लिए समय निकाह सकते हैं और 
लगा सकते हैं । परन्तु इस पर यह उत्तर दिया जा सकता हे कि कानून 
बनाने की कला अभी इतनी बढ़ी-चढ़ी नहीं हे कि उसमें विज्ञान और 
वेज्ञानिक पद्धतियों का बहुत काम पड़े । रोज़ के राजकीय काम करने के 
लिए जो ज्ञान ओर जो बोद्धिक विकास चाहिए वह शाहा और कालेजों 
ओर पुस्तकों से नहीं प्राप्त होता । इतना ज्ञान तो शारीरिक श्रम करने- 
वाला अच्छा बुद्धिमान्‌ एरुष कहीं भी आप्च कर ले सकता है । फिर, यदि 
थोड़े घनवान्‌ पुरुष ही चुने जा सके तो प्रातिनिध्िक राज्य-पद्धति कहे 
उद्देश्य पूणे नहीं हो सकते। म्रातिनिधिक राज्य-पद्धति का सुख्य गुण यह है 
कि उसमें सब ढोगों की आवश्यकताओं का उचित विचार किया जाता है 
और रोज के अनुभव का उपयोग हो सकता है। केवछ धनी छोग चुने 
जायें तो ये बाते सिद्ध नहीं हो सकतीं। इसलिए प्रत्येक पुरुष अपना 
ही प्रतिनिधे चनने का ययासम्भव स्वत॒न्त्र रहे | यदि धनी और शिक्षित 
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लोगों को ही चनने का नियम रखा जाय तो परिणाम यह होगा कि 
ग़रीब छोग खद॒स्यों के चनते सें भाग न छेंगे और न चने हुए सदस्यों 
में उतका कुछ विश्वास ही रहया। 

इसलक्षिप आमदनी यथा शिक्षा की योग्यता का ग्रतिब्रन्ध रखना 
डचित' नहीं जान पड़ता। परन्तु यदि खब वर्गों के प्रतिनिधि के चने 
जाने की याजना हो सके, और फिर यदि धनी ओर शिक्तित पुरुष चने 
जाय तो किसी का कुछ कहने का मौका नहीं मिलेगा । और यह बड़ी 
सरलता से सिद्ध ढ्ञों सकता हे | सदस्य का काई वेतन न दिया तो 
उद्देश पूरा हो जावेगा | अत्येक वर्ग अपना अपना प्रतिनिधि अपने में से 
ही तब भी चन सकेंगे | यदि इन लोगों की ,काई स्वतन्त्र आमदनी न 
रही तो उनके निर्यांचक लोग चन्दा इकट्ठा कर उसका उदर-पराषण आदि 
करंगे । इसलिए जब तक कोई बड़ा भारी कारण न हो तब तक छोग 
बिलकुल ग़रीब का चुनगे ही नहीं । यदि वे समझे कि अम्ुुक गरीब 
मनुष्य सदस्य बनाने लायक: ही है तो उसके निर्वाह के लिए सब 
आवश्यक प्रबन्ध भी वे करंगे# । 

११. सदस्य का निर्वाचत्र दो तरह से हो सकता है। एक तो 
निर्वाचकसंघ के द्वारा सदस्य प्रत्यक्ष चुने जाय ! दूसरे--परहल सबसे 


3५4---न->_-क++०+क०+30ज-+++ 


# कोई इस पर यह आज्ञेप कर सकता हे कि धनी छोग यदि बिना 
चन्दा आदि के अपने प्रतिनिधि भेज सके, ते पहले ही जो गरीब हैं 
उनका क्यों अप्रत्यच्च वाध्य किया जाय कि यदि वे अपना प्रतिनिधि 
चुनना चाहें तो अपने पर चन्दे का कर भी छाद ह ? परन्तु स्मरण 
रहे कि आज-कल के बड़े बड़े समाज सें यह कर” बहुत भारी न 
हागा। यह जो द्रव्य सदस्य का दिया जावेगा वह इतना अधिक न 
रहे कि वह ऐश-आराम से रहस छग जावे ओर अपने हीन मनोरथ- 
पूर्ण कर सके । वह चन्दा इतना ही रहे कि सदस्य के काम करने में 
' उसकी जो नुकृस्तानी होती है, उसकी पूत्ति हो सके और नवीन पद के 
लि६ जे नितान्त आवश्यक ख़च हे! वह भी चला सके। 
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नीचे के निर्वाचक मध्यस्थ निर्वाचक चुने' ओर ये फिर सदस्य चुने । 
पहली तरह की रीति में एक दी कड़ी हे, निर्वाचक-सदस्य । यह पिछली 
तरह की जो रीति है उसमें दो कड़ियाँ हैं, एक बिरवाचक--मध्यस्थ 
निर्वांचच और दूसरी मध्यस्थ निर्वाचक-सदस्य ।इन कड़ियों के बीच 
में और भी कड़ियाँ डाल सकते हैं । पर जर्हाँ कहीं यह अ्रप्रत्यक्ष निर्वाचन 
की रीति प्रचलित है, उनमें से बहुत से स्थानों में यह दो ही कड़ी- 
वाली पद्धति है। इस अप्रत्यक्ष निवांचन-पद्धति पर यह आक्षेप किया 
जा सकता है कि सूल निरवांचक और सदस्य में कोई विशेष सम्बन्ध 
नहीं रह जाता ओर इस कारण निर्वाचक्ों का सदस्य में विश्वास भी 
नहीं रद सकता। और ज़्हाँ दलबन्दी का ज़ोर बहुत बढ़ गया हे, 
वहाँ यद्द अप्रत्यक्ल निवांचन केवछ श्रोपचारिक रहता है । मध्यस्थ 
निर्वांचक इसी स्पष्ट शर्ते पर चुने जाते हैं कि ये दलवाक जिन्हें 
बतढाव उन्हें ही वे चुने । यदि बहुत काल के लिए ये मध्यस्थ-निर्वांचक 
चुने गये तो शायद यह दोष कम हो जावे, परन्तु इस श्रवस्था में मुझ 
निर्वाचकों को व्यवस्थापक-सभा की बातों में कोई अभिरुचि नहीं रह 
जाती, इनमें वे बिलकुल मन नहीं छगगाते । परन्तु, हाँ, इस अप्रत्यक्ष 
चुनाव से एक बड़ा भारी लाभ यह होता हे कि जो सदस्य इस तरह 
चुने जाते हैं, वे अच्छे दर्ज के होते हैं। यह निर्वाचन केवढ औपचारिक 
रहा तो बात श्र८ढ्व० है । सब काम स्वतन्त्रता और सच्चे सन से हो, तब 
ही यह छाभ हो सकता है। यदि व्यवस्थापक-सभा के दे भाग हों, एक. 
लोकग्रतिनिधि सभा ओर दूसरी कुलीन सभा, तो दूसरी सभा के लिए. 
यह अप्रत्यक्ष यानी दो कड़ीवाला निर्वाचन अच्छा होता है। लोक- 
प्रतिनिधि सभा के लिए एक कड़ीवालहा यानी प्रत्यक्ष निर्वाचन ही 
अच्छा है। 

१२. निर्वाचन के अधिकार के विषय में हमने पांच बातों का 
विचार किया। पहल तो" हमने यह दिखलाया कि यह अधिकार - 
सारे ही मनुष्यों के नहीं दिया जा सकता। नितान्त अकिब्न्चन, अज्ञप्न, 
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पागल, बच्चे इत्यादि इस अधिकार से काई लाभ नहीं उठा सकते । 
फिर हसने यह प्रतिपादित किया कि निर्वांचन-सडूघ के लिए देशविभाजन 
की पद्धति ही विशेष अच्छी है । पर यह विभाजन सब जगह बिलकुल 
बराबर नहीं हो सकता। तत्पश्चात्‌ यह भी दर्शाया कि जहाँ कहीं 
किसी कारण कुछ लोग अल्प संख्या में हैं ओर अपना प्रतिनिधि नहीं 
चुन सकते, वहाँ उनके प्रतिनिधि के चुने जाने की योजना किसी उचित 
रीति से करनी चाहिए । चोथे, यह बतलाया कि चुने जानेवाल लोगों 
की योग्यता के विषय में कुछ बियम रहें, फिर वे नियम बाकायदा हों 
अथवा व्यावहारिक । अन्त में यह बतलाया कि छोक-प्रतिनिधि-सभा के 
लिए प्रत्यक्ष निवांचन ही काभकारी है।, दूसरे भवन यानी कुलीन 
सभा के लिए दो कड़ीवाली या अप्रत्यक्ष पद्धति भल ही उपयोग में 
हाई जाय । संक्षेप में बिवांचन के ये ही मुख्य तत्त्व हैं । 


पन्‍्द्रहवाँ परिच्छेद 


व्यवस्थापक-सभा के द्वितोय भवन के 
सदस्यों का निर्वाचन 


१, लेक-प्रतिनिधि-सभा अथवा प्रथम मन्दिर के सदस्यों के निर्वाचन 
का विचार हम कर चुके और इस परिणाम पर पहुंचे कि वे सब साधारण 
लोगों द्वारा चने जावें। पर पश्न हे! सकता है कि क्या दूसरे या 
कुलीन भवन के सदस्यों का भी निर्वाचन इसी प्रकार से हो १ फिर 
दोनें में भेद कौन सा रहा ? इन प्रश्नों का विचार करने के लिए 
हम कुछलीन लोगों के दो भेद करेंगे । (१) वंश-परम्परा के धनी ले।ग, 
और (२) शिक्षा और राजकीय विचारों में श्रढ्वाता पाये लोग । कुछ 
अंश में ये दो गुण एक ही स्थान में मिर्ठ सकते हैं। परन्तु यह भी 
देखा गया हे कि कुछ काल के बाद धन के कारण शिक्षा आदि गुणों में 
इनकी अधोगति होे। जाती है। धन के कारण इन गुणों की प्राप्ति 
कठिन बात नहीं, तथापि धन के कारश अधोाशगति भी उतनी ही 
सरलता से होती है। इसलिए इनके दो वर्ग मानना ही उचित हे । 
और इसी कारए से यह भी मानना होगा कि सिफ धनी छोणगों की 
सभा या भवन रहना किसी फायदे का नहीं । इसलिए शिक्षा, संस्कृति 
आदि में श्रेष्ठ पाये छोग भी दूसरे भवन सें बेढे ---दूसरे भवन में 
बैठने का अधिकार शिक्षा आदि गुणों पर भी अवल्टम्बित रहे । 

२. इन सदस्यों के निर्वाचन की पद्धति का विचार करने के पहले 
यह जान लेना चाहिए कि हस भवन का अथमसम यानी छोक-प्रतिनिधि- 
भवन से क्‍या सम्बन्ध होना चाहिए ? इन देोनेां का परस्पर सम्बन्ध 


पन्द्रहर्वा परिच्छेद १८४ 


कैसा रहे ? क्योंकि इस सम्बन्ध पर निर्वाचन-पद्धति बहुत-कुछ 
अवलणम्बित है । 

बड़ी स्पष्ट और सरल योजना यह है कि इस दो भवनों का पढ़ 
समान रहे, दोनें के समान अधिकार रहें । कोई भी कायदा बनने 
के लिए देना की अनुसति समान ही ऋवश्यक रहे । यदि किसी एक ने 
किसी मसविदे के अपनी सम्मति न दी तो वह कायदा न बन सके ; 
यदि किसी विषय के कायदे की आवश्यकता देने को प्रतीत हो, पर 
कायदे के स्वरूप के विषय में एक मत न हे। सके तो बड़ी किन समस्या 
नहीं उपस्थित हेगी। चाहे ते निर्वाचक-सड़घ का सत लेकर आवश्यक 
कायदा बनाया जा सके, अथवा दोनें भवद्ों की एक संयुक्त सभा बेंडे 
जहाँ दे अपने मत परस्पर को बतढा सके । परन्तु अ्र्थे-सम्बन्धी कायदों के 
विषय में यह बात डचित नहीं होगी । आज-कहछ के राज्यों में ख़्च की 
येजजना थेहे ही काल के लिए की जाती है। इसलिए इन कायदों को . 
बहुत काल तक नहीं टाल सकते । इससे तो सारा काय ही रुक जावेगा । 
इसके लिए ये तीन उपाय सुकाये जा सकते हैं। (१) व्यवस्थापक-सभा 
के ड्ैत का रूप ही दूर कर दिया जावे। (२) दोनों भवनों के समान अधि- 
कार न रहें। (३) या व्यवस्थापक-सभा के सदस्यों का अथै-सम्बन्धी 
अधिकार बहुत न रहें । (१) जब कभी अर्थ-सम्बन्धी बातों में मत 
भिन्न हो ते दोनों का संयुक्त अधिवेशन हुआ करे और बहुमत का जो 
बात ठीक जचे, वह की जावे । परन्तु इससे एक बड़ा परिशास यह देख 
पड़ता है कि फिर दो भवनों की आवश्यकता बहीं रह जाती, क्योंकि 
आखिर के उन्हें एक ही बना डालते हैं! जब कभी छोक-प्रतिनिधि- 
सभा में करीब करीब सब छोगों का एद ही मत हो जादेगा, तब तब 
दूसरे भवन के सद॒सस्‍्थों के मत की काई कीमत न रद जावेगी-भ्रथम 
भवन के सदस्य अपने मत के अनुसार चाहे जे कर सकेंगे । ऐसा होने 
से दूसरा भवन छोगों के अर्थ का सेरक्षक न रह जादेगा | परन्तु काई भी 
स्वीकार करेगा कि कर देनेवालों की भलाई पर नज़र रखते यह निसान्‍्द 
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आवश्यक है कि दूसरा भवन भी छोगों के अर्थ की रदा करे । (२) 
अर्थ-सम्बन्धी दोनों के समान अधिकार न रह कर ( जैसा कि इँगकड में 
है) लेक-प्रतिनिधि-भवन के ही इस विषय के पूरे अधिकार रहें, दूसरा 
भवन इनको किसी प्रकार न बदुछ सके तो प्रथम भवन कीो ही सारा 
महत्त्व मिल जाता है। (३) यदि अर्थ-सम्बन्धी बातों में व्यवस्थापक- 
सभा का अधिकार, उसका नियन्त्रण कम रहा, यदि सामूली आय-व्यय 
की योजना सदा के लिए कर दी गई ते इन दो भवनों की मतभिन्नता के 
कारण द्वव्याभाव की कठिनाई न आ पड़ेगी। परन्तु अर्थ-सम्बन्धी 
सारा प्रश्न तब तक नहीं हल हो सकता जब तक शासन-विभाग को 
आवश्यकतानुसार अधिक क्र बेठाने का भी अधिकार न रहे । क्योंकि 
समय समय पर अधिक द्वव्य की आवश्यकता आ पड़ती है। परन्तु 
शासन-विभाग के हाथ में ऐसे अधिकार रहना लोगों की इश्टि से 
हानिकारक और भयप्रद 

सलिए कानून सभा के थे दो अड्डा बिलकुल समान पद के नहीं 
हो सकते । लोाक-प्रतिनिधि-सभा का कुछ अधिक अधिकार रहना 
आवश्यक है--फिर ये अधिकार कायदे से मिले रहें अथवा व्यवहार से । 
साथ ही यह भी स्पष्ट है कि इन अधिक अधिकारों की सीमा निश्चित 
करना कठिन है। भरपूर तो हों, पर अधिक न हों, इस समस्‍या को 
सरलता से नहीं हल कर सकते। इग्लेंड में १६११ में जो पालिमेंट ऐक्‌ 
बना उसके अनुसार ऐसी योजना हुई है कि हाउस आवब कार्मेस में अर्थ- 
सम्बन्धी कायदा पास होने पर यदि हाउख आव्‌ छाडस एक महीने के 
भीतर उसके अपनी अनुमति न दे ते राजा के हस्ताक्षर से वह कायदा 
बनाया जा सकता है। शेष सर्व-साधारण कायदे हाउस आवब कामंस में 
लगातार तीन अधिवेशनेां में पास हुए तो हाउस आब लाड स की 
अनुमति के बिना वे कायदे हो सकते है। देश-काछू ओर इतिहास की 
ओर उचित दृष्टि देकर ग्रत्येकी देश में कुछ ऐेसी ही योजना होनी चाहिए। 
क्योंकि छोक-प्रतिनिधि-सभा का महत्व सदेव अधिक ही रहता हे। 


दा 
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तथापि कुलीन भवन का महत्त्व इतना कम न हो जावे कि उसका रहना 
या न रहना एक-सा जान पड़े । 

३. अब यदि यह आवश्यकता हम मानते हैं कि दूसरे सवन का भी 
अधिकार थोड़ा बहुत अवश्य चल सके, तो सोचना चाहिए कि उसके 
सदस्यों का निर्वांचन किस प्रकार किया जावे ? यदि छोक-प्रतिनिधि- 
सभा के सदस्य साधारण लागों के द्वारा खुले तोर से निर्वांचत किये 
जावे तो यह भी आवश्यक है कि कुछीन भवन के सदस्य भी निवांचित 
किये ही रहें । नहीं तो छाक-मत में उनका सहत्त्व बहुत कम हो जावेगा । 
एक ऐसी भी योजना हो सकती है कि शासन-विभाग के अधिकारी जीवन 
भर के लिए ऐसे छोगों को दूसरे भवन के सदस्य बना डाल कि जो 
बड़ी प्रसिद्धि पाये हैं, अथवा शासन-विभाग या न्याय-विभाग के 
चरतैमान था भूतपुवैँ अधिकारी दूसरे भवन के सदस्य हो सके'। हाँ, 
इससे यह ज़रूर होगा कि उनके कहने को लेगे! में जहुत मान मिलेगा । 
ओर शायद वे लेाकमत की तरड्ों का रोक भी सर्कंगे। परन्तु मान ले 
कि लेग उनसे सहमत नहीं हो सके, तब क्‍या ? तब तो इन समुद्री भर 
पुरुषों का अपना विरोध करते देख छोग बड़े बिगड़ उठेगे और राज्य- 
ग्रवन्ध बड़े संकट में पड़ जावेगा । इसलिए यदि यह आवश्यक है कि 
ये दे भवन कुरीब करीब ससपद के रहें तो यह भी आवश्यक है कि 
पहले भवन के सदस्यों के समान दूसरे भ्रवन के सदस्य भी निर्वाचित 
ही किये रहें । 

परन्तु ऐसी निर्वाचन-विधि हढ़ना भी कठिन कार्य हे कि जिससे 
दूसरे भवन के अस्तित्व की आवश्यकता की पूति हे। सके । नावे सें 
लेक-प्रतिनिधि-सभा के सदस्य ही अपने में से दूसरे सन्दिर के सदस्यों 
को चुनते हैं। यह निर्वाचन विज्ञ लोगों के द्वारा शवर्य छोता है, पर 
उन दो सभाओं में सिन्नता का कारण ही नहीं रह जाता और यदि 
भिन्नता कभी भी न रही, तो दूसरे भ्रवन "से लकाम ही क्‍या ? फिर, 
जिल बात के लिए दूसरे भवन का निर्माण करते हैं, उसकी पूर्ति होती 
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ही नहीं । यदि कुछ शिक्षित समुदाय दूसरे भवन के सदस्यों का चुने 
तो यह लाभ होगा कि ये अच्छी राजकीय शिक्षा पाये छोग रहेंगे । पर 
मत-भिन्नता के अवसर पर उनको प्रथम भवन यद्द कद्ठ सकेगा कि तुम 
सारे लागों के प्रतिनिधि नहीं हो, तुम अपने छढाभ के लिए राष्ट्रीय 
लाभे का नष्ट करते हे। । एक ऐसी भी योजना हे। सकती हे कि 
पहले सर्वताधारण ले।ग इन सदुश्यों के निर्वाचकों को चुनें और फिर ये 
निर्वाचकत उन सदस्यों का चुनें । इसमें एक बड़ा भारी दोष यह है कि 
ये मध्यस्थ निर्वाचक केवल कठपुतक्ली की नाई' अपना काम करेंगे । जहाँ 
कहीं दल्बन्दी बहुत बढ़ी चढ़ी रहती हे, वहाँ इसकी बहुत आशडुग 
रहती है । परन्तु इस दोष को अनेक उपायों से कम भी कर सकते हैं । 
कहीं कहीं दूसरे मन्दिर के सदस्यों का ग्रान्तीय अथवा उपराज्य अथवा 
उनकी व्यवस्थापक सभायें चुनती हैं। इसमें यह दोष होता हे कि 
प्राल्तीय अधवा उपराण्ज्यों की सभा के सदस्यों का चुनते समय स्थानीय 
ही नहीं किन्तु राष्ट्रीय प्रश्न सी उपस्थित हो जाते हैं | क्योंकि दोनें' की 
एक कड़ी सी बंध जाती है । 

इस विवेचन से यही देख पड़ता हे कि यदि दल्ठबन्दी के परिणामों 
का रोक सके तो सध्यस्थ निवांचकेी की पद्धति ही अच्छी है । ये निर्वाचक 
अपने काम के लिए कुछ ही काल पहले चुने जादे। परन्तु प्रश्न 
उपस्थित हो। सकता हे कि ऐसा करने से दोनां भवनों में सेद क्या रह 
जावेगा । इसके लिए ऐसा किया जा सकता है कि (१) उनकी संख्या 
थाड़ी हा, उनके निर्वांचक-सडुघ बड़े बड़े हें। और सदस्यों की येग्यता का 
प्रमाण अधिक हो, (२) उनकी वय अधिक रहे, (३) वे अधिक काछ 
तक बसे रहें ओर (४) उनमें से थोड़े थाड़े नियत काल में बदले जाये। 
राष्ट्र की बहिदेशीय यानी अन्तर्राष्ट्रीय नीति एकदम न ददक जावे इसके 
लिए ऊपर दिखी चार शर्तों में से अंतिम दे शर्ते! बहुत आवश्यक हैं । 
दूसरे भवन के सदस्य बढुत काल तक बने रहने के कारण पुरानी 
बाते अच्छी तरह जानते रहेंगे ओर उन पुरानी बातों का विचार-प्रवष्ड 
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' बहता ही रहेगा। कभी कभी निर्वाचन की इन अनेक पद्धतियों का 
सम्मे़् भी करना आवश्यक है। दूसरे भवन के थोड़े थाड़े सदस्य 
इन सत्र रीतिये। से निर्वाचित किये जायें। इससे बहुत से दोष दूर हो। 
जावंगे । 

दूसरे भवन के सदस्य एक प्रकार के ओर हो! सकते हैं | इग्लंड में 
हाउस आफ लाड स में करीब करीब सारे छाडे # वंश-परम्परा से 
बेठते आये हैं। यह भी एक पद्धति हो सकती है। पर आज-कल 
के काल में इस पद्धति के अवलूस्बन होने की सम्भावना बहुत कम है । 
इंग्लेंड में इस पद्धति के अवसान की सूचना मिल्ठ चुकी है। यहाँ भी 
कुछ काल बाद इस वंश-परम्परा की पद्धति के बदले निवांचन-पद्धति 
का उपयोग हुए सिवा न रहेगा । 

४. सारांश, वंशपरम्परा, लोक-प्रतिनिधि-सभा-द्वारा, अथवा वे 
अन्य निर्वांचन-पद्धतिर्या बेकाम हैं कि जिससे दूसरे भवन का सहत्व 
बहुत कम हो जावे। ऐसी पद्धतिर्या स्वीकाय हैं कि (१) जिनसे इन 
सदस्यों का व्यक्तिगत महत्त्व बढ़े, या (२) जिनसे इनका ग्रातिनिधिक 
महत्व अधिक हो । याग्यता के कारण शासन-विभाग के अधिकारी 
उन्हें नियुक्त कर तो सिद्धान्त-इृष्टया अनुचित नहीं, पर व्यवहार में यह 
नियुक्ति आज्षेपगाह हो जाती है। इसी अकार, केवल वततेमान अथवा 
भूत-पूर्व पदाधिकारियों को सदस्य दनले का अधिकार रहना छोगों की 
भलाई की दृष्टि से आक्षगाह हे। इसलिए किसी न किसी तरह की 
निर्वाचन-पद्धति का ही उपयोग करना आवरयक है ताकि ये सदस्य सारे 
छोगों के प्रतिनिधियों का पद पा के । ऐसा फरने के सिचा दूसरे सचन 
का महत्व उचित न बना रहेगा ओर उसके अस्तित्व की आवश्यकता न 
रह जावेगी। . 
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न आज-कल चार ला-छाड़ो का छोड कर | 


सेलहवोँ परिच्छेद 


शासन-विभाग 


गत तीन परिच्छेदों में राज्य-प्रबन्ध के तीन अड्जें में से कानून- 
विभाग का विचार किया। अब क्रमशः शेष दे अ्रज्धों का विचार 
करंगे। 

१. शासन-विभाग राज्य-प्रबन्ध का एक भाग है। परन्तु छोगों की 
दृष्टि में शासन-विभाग ही पुरी सरकार है। ऐसी समझ के अनेक 
कारण हैं। एक तो शासन के अधिकार इतने महत्त्व-पू्ण रहते हैं, छोगों 
की जान ओर भार से उनका इतना प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहता है कि छोग 
उससे स्वाभाविक ही डरते रहते हैं। न्‍्याय-विभाग से भी छागों के 
जीवन का बड़ा घबिष्ठ सम्बन्ध होता है, परन्तु शासन-विभाग से कम । 
दूसरी बात यह है कि सब देशों में शासन-विभाग के अधिकारी प्रारम्भ 
में सब ही अधिकारों के अधिकारी थे। धीरे घीरे जब कार्पों का यानी 
अधिकारों का विभाजन होता गया, तब प्रत्यक्ष में न्‍्याय-विभाग और 
कानूच-विभाग उसके मातहत देख पड़े । न्‍्याय-विभाग के अधिकारियों 
की नियुक्ति और कानून-विभाग के सदस्यों का चुनाव इत्यादि शासन- 
विभाग के अधिकारियों-ह्वारा ही होता आया और होता है। इस 
कारण छोग ऐसा समझते हैं कि शासन-विभाग ही असली सरकार है । 
फिर, अब तक सत्र देशों में शासन-विभाग के श्रेष्ठ अग्रधिकारियों के 
हाथ में थाड़े-बहुत न्याय का ओर थोड़े-बहुत कानून का अधिकार बना 
ही हैं। अपराध की क्षमा, समय-समय पर नियम, अल्पकालीन कायदे, 
नागा तरह की लखी और मेखिक मुनादियाँ, कानून-विभाग से कायदें. 
का मलोदा स्वीकृत होने पर उसे स्वीकृत या अस्वीकृत करक्षे का 
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अधिकार, इत्यादि इत्यादि बातें अब तक शासन-विभाग ही के हाथ में 
हैं। सारांश, लोगों की दृष्टि में, और कुछ अऔश तक वास्तव में, राज्य- 
प्रबन्ध के बहुत से अधिकार शासन-विभाग के हाथ में हैं। इसलिए 
कोई आश्चय नहीं कि छोग शासन-विभाग को ही पूरी पूरी सरकार 
समझे, उससे डर और सदा उसके आगे सिर कुकाते रहें । 

२. शासन-विभाग का इतना महत्त्व होने के कारण, उसकी योजना 
के मुख्य तत्व जान लेना बहुत आवश्यक है । 

शासन-विभाग का विस्तृत श्रथे देखा जाय तो इसमें वे सारे अधि- 
कारी समाविष्ट होते हैं कि जिनका काये कायदे को अमल में लाने 
का है। परन्तु इतने से उनके कार्यों का पूरा पूरा पता नहीं छूगता | 
वास्तव में ऐसा करना चाहिए कि जो व्यवस्थापक-विभाग अथवा न्याय- 
विभाग में समाविष्ट नहीं होते, वे सब शासन-विभाग में गिने जाते हैं । 
पोस्ट, तार, रेल का अन्तिम प्रबन्ध, श्रनेक प्रकार के. कर, सब तरह की 
फोज, पुलिस, इत्यादि मुहकमों के अधिकारी तथा छोगों के सुभीते की 
येजना करनेवाले सरकारी अभ्रधिकारी और शासन-सम्बन्धी कार्यों की 
देख-रेख करनेवाले भी इसी विभाग में शामिल हैं । इसीलिए 
शासन-विभाग की कल्पना केवल ऐसी उल्टी रीति से हो सकती है, 
प्रत्यक्ष नहीं । 

कोई इस पर पूछ सकता है कि इतने अनेक प्रकार के काय एक 
दही विभाग के द्वारा केसे चल सकते हैं ? परन्तु यह बात सत्य है कि वे 
चलते हैं। और इसका एक बड़ा भारी सीधा कारण भी है। छोटे छोटे 
अधिकारी दूसरे बड़े अधिकारियों के नीचे रहते हैं, ये दूसरों के नीचे 
और वे तीसर के नीचे । इस प्रकार उत्तरोत्तर अधिकारी ऊँचे ऊँच होते 
जाते हैं, और अंत में सबके ऊपर बहुधा एक अधिकारी रहता है । 
शासन-विभाग में सभा के द्वारा काय करने की रीति बहुघा नहीं रहती । 
. इसका कारण यह है कि शासन-सम्बन्धी का्य«जल्दी से करने पड़ते है । 
उनसें यदि देरी हुईं तो काम बिगड़ जाने का डर रहता है । वाद-विवाद 
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का काम किसी कायदे था नीति के निशेय में उपयुक्त हो सकता है। 
च्याय के क्षिए भी थोड़ा-बहुत इस रीति का उपयोग हो सकता है। 
परन्तु अप के काम में इसका बहुत ही कम काम है । वराद-वियाद में 
और मतभिव्नता में ही सब्र लम्व नप्ट हो जावगा ओर सारा काम 
बिगड़ जावेगा । इसलिए बढुचा शासन-वेभाग का काम एक एक 
पुरुष के हाथ में रहता है। और अन्तिम अधिकारी भी एक ही रहता है । 
कभी कभी इसी अन्तिम अधिकारी की ही शासन-विभ्वाग का अभियान 
छागू किया हे । हिन्दुस्तान का गवनरं-जनरछ, अमरीका# या फ्रांस का 
प्रेसीडंट, इंग्लंड का राजा, इत्यादि शासन-विभाग के सर्व-श्रेष्ठ अधि- 
कारी हैं। असल की आखिरी ज़िम्सेदारी, फिर वास्तविक हो या नाम- 
सात्र की है।, इन्हीं पर है । इतिहास में इस बात के उदाहरण अवश्य 
हैं कि अमर के अन्तिम अधिकार कहीं कहीं दो अथवा अधिक पुरुषों 
के हाथ में थे परन्तु यह देखने में आया है कि आवश्यकता के समय 
ये अधिकार एुक अथवा बहुत थोड़े पुरुषों के हाथ में सह्कूलित हुए हैं । 
आज-कल इसका एक ही अपवाद है। स्विट्ज़रकेंड में वर्हा की 
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# अमरीका शब्द के तीन अर्थ होते हैं। एक तो अमरीका का 
पूरा स्थक्ू-विभाग । इसमें उत्तर अमरीका का महाद्वीप और दक्षिण 
असरीका का मद्ठाद्वीप दोनों आजाते हैं।कभी कभी इस शब्द से 
केवल उत्तरी अमरीका का महाद्वीप जाना जाता है। और कभी कभी 
इस शब्द से उत्तर-असरीका के उस स्थछ-विभाग का बोध होता है कि 
जिसे यूनाइटेड स्टेट्स आंवू अमरीका यानी अमरीका का संयुक्त-राज्य 
कहदे है । हमन इस वाक्य में अमरीका शहर का इसी अन्तिम अर्थ में 
उपयोग किया हैं। कहीं हसने इस देश का पूरा नाम लिखा है और कहीं 
केवल ( बह अक्षरा में छुपा ) सयुक्त-राज्य ही कहा है | इस देश के 
नाम के स्पटटीकरण के ल्लिए “संयुक्त -शासन-प्रणाल्षी! नामक परिच्छेद , 
'का एक नाट देखिए | उपयोग के स्थल से भी अर्थ ज्ञाना जा सकता है। 
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व्यवस्थापक-सभा के दाने अज्ञ मिल कर सात पुरुष चुनते हैं। इन 
सातों की बण्ड्खोथ (यानी संयुक्त राज्य की कौन्सिछ) नाम की एक 
समिति होती हे और इसके हाथ में वर्डा के संयुक्त-राज्य-प्रबन्ध के 
अमल का अधिकार देता है। इतना अ्रवश्य है कि इन सातों में से 
एक पुरुष अध्यक्ष चुना जाता है और यही इस राज्य का अध्यक्ष 
होता है, परन्तु चह केचछ नामघारी रहता है। वास्तव में उसका 
ओहदा बाकी छ छोगों से किसी प्रकार ऊँचा नहीं है। ये सात लेग 
राज्य-शासन के भिन्न भिन्न मुहकृमें के सर्वश्रेष्ठ अधिकारी रहते हैं । 
परन्तु यह बात केवल सुभीते की दृष्टि से की जाती हे, शाज्य-सड्रठन 
के कायदे में ऐसी काई बात लिखी नहीं है । वे सब मिल कर ही 
राज्य-शासन का सब काम करते हैं । और यंह देखा गया है कि यह 
पद्धति अच्छी तरह से काम कर रही है । इस सम्रिति के वे ही सदस्य 
कई बार चुने जाते हैं और बहुधा वे हमेशा बने रहते हैं । यह एक 
आश्वयकारक बात जान पड़ती है। परन्तु इसके कुछ कारण हैं । एक 
ते राजकीय दृष्टि से स्विट्ज़रलेंड पर बाहरी आपत्तियों का डर कम है, 
दूसरे, सुख्य नीति का निश्चय व्यवस्थापक-सभा में ही हो जाता है। 
यह समिति केवल उसे अमछ में छाती है। यदि बार बार बाहरी 
आक्रमणों का डर रहे तो यह पद्धति काम न पड़ेगी और वहाँ भी एक 
अन्तिम अधिकारी निप्रत करना ही होगा । इस एक अपवाद को 
छोड़ कर शेष अन्य देशों में शासन-विभाग का एक सर्वोच्च अ्रधिक्रारी 
अवश्य रहता है। 

३, अब यह देखें कि इस सर्व-श्रष्णष शासक की नियुक्ति केसे 
होती है। “नियुक्ति! सुन कर कुछ छोग चकरा जावेंगे। वे कहेंगे 'इस 
शासक की नियुक्ति का प्रश्न ही कहाँ है ? वह तो बहुधा दंश- 
परम्परा का राजा होता है, उसे कोई नियुक्त नहीं करता। परन्तु 
इस विषय की एक-दे बातें खयाल में रखनी चाहिए । एक तो यद्ट कि 
वहु आनुवंशिक राजा रहा तो भी उसकी राज्य-प्रासि को “बियुक्ति' 
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कह सकते हैं । लेग उसे राजा मानते हैं, यही उसकी “नियुक्ति! है । 
फिर आचीन से ग्राचीन काल में राजपदुगप्राप्ति का कुछ संस्कार, जैसे 
अभिषेक वगेरह, हुआ करता है । यह कुछ अंश में नियुक्ति का ही चिह्न 
है। तीसरे, आज-कल के आनुवंशिक राजा बहुत कुछ नियुक्त किये से ही 
रहते हैं। उनके राज-पदु की प्राप्ति के नियम वगेरह भी बन गये हैं । इस 
दृष्टि से राजा की राज-पद-प्राप्ति को भी नियुक्ति कष्ट सकते हैं । फिर, सब 
ही जगह सर्वेश्रेष्द शासक राजा नहीं होता--बहुत स्थानें में वह 
लेगों-ह्वारा चुना हुआ पुरुष होता हे और थोड़े ही काछ॒ तक अमल 
करता है। उसके विषय में नियुक्ति शब्द सर्वथा यथार्थ है। इन 
शासकों के विषय में ओर एक छक्षण खयाल में रखना चाहिए। ये 
शासक (फिर वे आनुर्वशिक अधिकारी हैं। या चुने हुए हो )' 
कहीं वास्तव में शासक होते हैं, तो कहीं वे केवल नामघारी ही: 
होते हैं । हे 

आलुवंशिक शासक अपने जीवन भर शासक रहता ही हे. 
परन्तु उसका अधिकार वंश-परम्परा से उसके वंश में चल्ला जाता है । 
आज-कलर लोग ऐसे शासकों के पक्ष में कम हैं। ओर युक्ति की दृष्टि: 
से भी उसका समर्थन करना कठिन है। जिस प्रकार गणितज्ञ का पुत्र 
गणितज्ञ अथवा कवि का पुत्र कवि नहीं होता, उसी प्रकार कान कह 
सकता है कि राजा का पुत्र राजगुणविशिष्ट ही होगा। परन्तु: 
ऐतिहासिक दृष्टि से यह बात सत्य है कि पृथ्वी पर सब काल में 
आलुवंशिक राजा रहे हैं ओर छोगों ने उन्हें बहुधा राजा माना भी है । 
प्रत्येक पुरुष की जिस प्रकार इच्छा रहती हे कि अपनी कमाई जायदाद 
अपने पुत्र-पुत्रियों को मिले, उसी अकार राज-पद भी वंशानुवंश चढूता 
आया है। जाथदाद के सब रक्षणों के कारण ही राजपद का भी छोग 
आलजुवंशिक मानते आये हैं और मानते हैं। जिस अकार छोग यह मानते 
हैं कि 'क्ष! की जायदाद उसूके पुत्र 'भः को मिले, उसी प्रकार लेग मानते 
हैं कि ब का राजपद उसके पुत्र फ को मिले । इसमें छोगों को कुछ भी: 
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अस्वाभाविकता नहीं दीखती | इसके अल्ावे, राजपद का आनुवंशिक 
चढाने की इच्छा के और भी कारण हैं। राजपद की सत्ता बड़ी भारी 
होने के कारण उसका डर मन में होता हैं, उसके ग्रति आदर मालूम 
होता है ओर जानमाल की सुरक्षितता के लिए उसकी आवश्यकता भी 
स्पष्ट हे। तथापि जैसा ऊपर कह चुके हैं, लोग अब राज्य-सत्ता राजा 
के हाथ में बहचा देना नहीं चाहते । अब आनुवंशिक शासक बहुत कम 
है | अमरीका में ते 'राजा? की कल्पना नितानन्‍्त अग्राह्म योरप में 
भी जहां कहां अब ऐसे आनुब शिक शासक यानी राजा वगरः बच गये 
हैं, वे केवल नामधारी हैं । उनके नाम से चलनेवाले अधिकार बहुत 
हैं। पर उनका उपयोग बहुधा मन्त्री किया करला है और यह मन्त्री 
लेकनियुक्त प्रातिनेधिक सभा के प्रति अपने कार्यो के लिए जिम्मेदार 
रहता है | इंग्लंड, इटली, बेल्जियम इत्यादि स्थानों में यही बात है । 
सब काम राजा के नाम से चलते अवश्य है, पर ऊपर बतलाई रीति से 
छोगों की उन कार्यो पर देख-रेख बनी रहती है और इस दृष्टि 
से यह संस्था निरुपयाोगी नहीं है । राजा के रहने से राज्य में 
निश्चिन्तता, स्थिरता, सुसड्गतता इत्यादि बातें बनी रहती 

बार बार अध्यक्ष चुनने से, बार बार अधिकारी के बदलने से, 
राज्य-नीति में, कार्यों में, शासन सें, बहुत परिवर्तेन होते रहते 
हैं। जहाँ जहाँ अध्यक्ष की रीति है वहाँ के इतिहास से यह 
बात स्पष्ट हे। सिवा इसके, राजपद के विषय में लोगों के मन में 
आदर रहता है, राजा स्वाभाविक ही लोागों के आदर का भाजन 
बना रहता है। इस कारण शासन-काय बहुत कुछ सरल हो जाते हैं। 
उसके सन्त्रियों के भी वही आदर ग्राप्त होता हे ओर वे राजा के नाम 
से बहत से काय कर सकते हैं। तीसरे, अन्‍्तराष्ट्रीय मामलों में भी 
उसका बहुत उपयोग होता है । इग्लेंड के इतिहास से यह बात बड़ीं स्पष्ट 
होती है । लोगों में सर्वेश्रेष्ठ होने के कारण वह कभी कभी सामाजिक 


नेता के समान काम कर सकता है ओर लेग उसका कहा मानते भी 
फ. 8 
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हैं। जिस भ्रकार एक राज्य के लोगों के मन पर उसका ग्रभाव बना रहता 
है, उसी पर उसके नाम से अनेक स्वातन्त्येपसोगी राज्य एक ही सूत्र 
में गूथे जा सकते हैं। ब्रिटिश-साम्राज्य इसका उदाहरण है। अँगरेज़ी 
राज्यविज्ञानी ऐसे अनेक काम बतलाया करते हैं ओर वे बहुतांश में 
सत्य सी हैं। नामधारी राजा भी अनेक अकार से उपयोगी हो सकता 
है, इस बात का पूरा पूरा साक्षी इंग्लेंड का इतिहास है । 
परन्तु अमरीकन ग्रन्थकारों का कहना हे कि अँगरेज़ लेग इन लाभों 
को बढ़ा-चढ़ा कर बतकाया करते हैं। कान कह सकता है कि नामधारी 
राजा हमेशा बेसा बने रहने के लिए तेयार ही रहे । वह जो नामधारी 
बना है, वह केवल रूड्डि के कारण है, कायदे के कारण नहीं । राजा 
राजा के बीच जो बतांव हुआ करता है वह बड़ा नाजक सामला 
रहता है। ओर उसके लिए बहुत शान दिखलानी पड़ती है। और ये 
बातें राजा के स्वर्भाव पर अ्रवलम्बित हैं । राजा अच्छा रहा तो अच्छा, 
बुरा रहा तो सब बातें बिछुकुछ बिगड़ जाती हैं। इस प्रकार, नामधारी 
राजा डर का भी कारण हो सकता है। 
गत योरपीय महायुद्ध के पहले प्रशिया और रूस में भी राजा 
(जो बादशाह कहलाते थे) थे और वे नामधारी न थे। परन्तु इस युद्ध 
ने इनका खम्मनास कर डाला ओर बढ़ते लोक-मत का अत्यक्ष उदाहरण 
दिखा दिया । इन दिलों में ऐसे राजा किसी देश में नहीं रह सकते । 
४. इन आनुर्वशिक शासकों के श्रढ्वावे, कुछ ऐसे भी शासक 
होते है जो या ते चुने जाते हैं या काई सवश्रेष्ठ अधिकारी उन्हें 
वास्तव में नियुक्त करता है। अमरीका अथवा फ्रांस के प्रेसीडेंट 
पहले प्रकार के उदाहरण हैं, और हिन्दुस्तान, दक्षिण अफ्रीका, 
आस्ट्रलिया या कनाडा के गवनेर-जनरल दूसरे प्रकार के। 
इन दोनों अकार के अधिकारियों में भी नामधारी अथवा वास्तविक 
शासक होते हैं। हिन्दुस्तान का गवनैर-जनरकू वास्तविक शासक 
है ते कनाडा का गवनर-जनरलहू है नामधारी शासक। अमरीका 
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का असिडेंट वास्तविक शासक है तो फ्रांस का है नामधारी । ये प्रसि- 
डेंट भिन्न भिन्न तरह से चुने जाते हैं। फ्रांस का प्रसिडेंट वहाँ की 
व्यवस्थापक-सभा की नेशनल असेम्बल्दी? (राष्ट्रीय सभा) नामक संयुक्त 
बैठक में चुना जाता है । अमरीका के लेाग पहले प्रेसिडेंट चुनने- 
वाले लोगों का चुनते हैं, फिर ये उसे चुनते हैं। परन्तु देखा गया 
है कि यह अप्रत्यक्ष रीति विशेष कहामदायक नहीं होती । दक्षिण 
अमरीका के पेरू, ब्राजिल, बालिविया जेसे प्रजातन्त्र राज्यों में 
असिडेट का लोग ग्त्यक्ष ही चुनते हैं, वहां कोई बिचली कड़ी नहीं है । 
यह अध्यक्ष फिर से चुना जावे या नहीं, यह राज्य-विज्ञान में महत्त्व- 
पूर्ण प्रश्न है। बहुधा लोग इसके विरुद्ध हैं। उन्हें डर बना रहता हे 
कि उस पद पर अधिक काल रहने से शायद वह पुरुष सिर्जार न 
बन बेठे । अमरीकन प्रजातन्त्रों में अध्यक्ष का काय-काछ चार से छुः 
चछ तक होता है। और बहुधा वह फिर से बहीं चुना जा सकता । 
अमरीका के संयुक्त-राज्य में इस विषय का कोई निश्चित कायदा 
नहीं है । परन्तु प्रथम अध्यक्ष वाशिंगटन ने एक वार जो रीति चक्काई, 
तीसरी बार चुन जाने से उसने इनकार किया, वह रीति अब भी चत्ली जा 
रही है। इस महापुरुष ने मौका पाकर अध्यक्ष का 'नपेलियन बोनापार्ट? 
बन जाने की सम्भावना का, राजा के शासन की इच्छा का, रोकना चाहा । 
इस रीति से किसी अध्यक्ष का राजा बन जाने का डर तो जाता रहा, 
परन्तु एक प्रश्न हो सकता है कि कया यह रीति स्वेथा निर्दोष हे । 
जिस पुरुष का अच्छा अनुभव श्राप्त हो| चुका है, जे राज्य का काम अच्छी 
तरह चला चुका हैं, उसे यदि राज्य के कठिन समय में शासन से दूर 
होना पड़े ते क्या बुराइयों या हानियां न पैदा हेंगगी? इँग्लेड के मन्त्री 
चाहे जितनी बार नियत किये जा सकते हैं, फ्रांस का प्रेसिडेंट चाहे, 





# नेपोलियन पहले चुना हुआ अधिकारी था पर जल्द ही उसने 
अपने आपको बादशाह बना लिया । 
के 
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ते फिर से चुना जा सकता है, परन्तु रूढ़ि के अबुसार अमरीका में 
वही पुरुष प्रेसिडंट दो बार से अ्रधिक नद्दीं हो सकता ! कठिनाइयों के 
समय में तो यह राष्ट्रीय आपत्ति ही होगी। 

&, ऊपर कह चुके हैं कि कहीं का सर्वश्रेष्ठ अधिकारी नामधारी 
होता हे, तो कहों का वास्तविक । इसका कारण कुछ कुछ पहले बतला 
ही चुके हैं । इसी का यहाँ हम स्पष्टीकरण करते हैं। कहीं कहीं इस 
अधिकारी के मन्त्री कानून-सभा के सदस्य हैं, कहीं नहीं हैं। जहां वे 
सदस्य हैं वहां उनका सनन्‍्त्री पद पर बना रहना बहुत कुछ व्यवस्थापक 
सभा की अनुकूछलता पर अवलूम्बित है | यदि व्यवस्थापक-सभा प्रतिकूल 
हुईं, तो उन्हें अपने पक पर बने रहना कठिन होता है । सबसे 
पहले यह रीति इंग्छेंड की पालिमेंट में प्रचलित हुईं और इस रीति 
का वह बड़ा भारी उदाहरण है । इस कारण इस रीति को पालियामेंटीय 
शासन कहते हैं। वहाँ के मन्त्री -पालिमेंट की मर्जी के अनुसार 
बहुधा काय करते हैं और अपनी स्थिति के लिए वे उसी पेर अवरूम्बित 
रहते हैं। इसके विपरीत, अ्रमरीका में मंत्री लेग वहाँ की व्यवस्थापक- 
सभा यानी कांशेल के सदस्य नहीं हैं। इस कारण उनकी स्थिति 
काँग्रेस की मर्जी पर अवलम्बित नहीं, वे अपने प्रधान यानी असिडंट की 
मर्जी पर अवलूम्बित रहते हैं।इस पद्धति को श्रसिडेंशियछ पद्धति 
कहते हैं। प्रसिडंशियछ् शब्द वास्तव में उचित शब्द नहीं । जैसा 
ऊपर दिखला चुके हैं, यह भी सम्भव है कि कहीं वास्तविक राजा |ज्य 
करते हों ओर उसके सन्‍्त्री किसी प्रकार व्यवस्थापक-सभा को प्रत्यक्ष 
जवाबदार न हैां।। लड़ाई के पहले ग्रशिया में यह रीति थी । तो 
कहीं, जेसे अमरीका में, सर्वश्रेष्ठ अधिकारी आनुवंशिक न होकर लोगों 
का चुना हुआ पुरुष हो ओर तब भी उसके सन्त्री व्यवस्थापक-सभा की 
मर्जी पर अवलूम्बित न हें।। इसलिए प्रेसिडशियकू शब्द गहूत है । 
यह अमरीका के प्रेसिडंट के पद और स्थिति का देख कर बनाया 
गया, परन्तु बनानेवालों ने दूसरे देशों की ओर अधिक ध्यान न दिया ! 
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इस कारण यह गलत शबद्ध अचार में आगया। यदि अमरीका की 
पद्धति का देख कर कोई शब्द: अचार में छाने के छायक था तो वह 
क्वांग्रसीयः है । जिस प्रकार ईग्लेड की पालिमेंट को देखकर 'पालिमें- 
टीय” शब्द बना, उसी अकार “कांग्रेस! को देख कर 'कांग्रेलीय” शद्ध बन 
सकता है। 'पालिमिेंटीय मंत्रि-मण्डछः कहने से तुरन्त यह बोध हो। 
सकता है कि इस मंत्रि-मण्डल के लोग व्यवस्थापक-सभा के सदस्य हैं 
कौर इस कारण उसे प्रत्यक्ष जवाइदार हैं। उसी प्रकार कांग्रेसीय 
मंत्रिमण्डक! कहने से यह बोध हो सकता है कि ये मन्त्री व्यवस्थापक- 
सभा के सदस्य नहीं हैं ओर उसे वे उत्यक्ष जवाबदार भी नहीं हैं । ये 
दोनों शब्द ख़यारू में रखने के कायक्‌ हैं और इनका हम आगे उपयोग 
करंगे । 

इंग्लेड की पालिमेंटीय पद्धति इस प्रकार चलती है। वहाँ 
क्रीब ९४-६४ मन्त्री हैं, उनमें से पन्दह-बीस झुख्य हैं । सब मन्त्री 
बहुधा पालिंमेंट के सदस्य होते हैं। परन्तु ये पन्द्रह बीस मुख्य मंत्री 
ही बहुधा राज्य की बड़ी बड़ी बातों का निर्णय किया करते हैं। 
इन्हीं पनदह-बीस की सभा का केबिनेट कहते हैं। इनमें बहुधा 
एक मन्त्री इनका नेता होता हे जिसे ल्ाकिक रीति से प्रधान 
संत्री कहते हैं। परन्तु कायदे की दृष्टि से इंग्छॉंड में न तो कोई 
प्रधान मनन्‍त्री हे ओर न कैबिनेट नामक सभा है। ये दोनों संस्थायें 
केवल इतिहास की यानी रूढ़ि की सृष्टि हैं, कायदे की नहीं । जब तक 
मंत्रिमंडल के पक्त में पार्लिमेंट का बहुमत बना रहता है, तब तक चे 
अपना काम कर सकते हैं ओर अपने पद पर बने रहते हैं। परन्तु 
जब कभी बहुमत पतिकूल है। जाता है, तो उन्हें पद॒त्याग करना पड़ता 
है। पदुत्थाग करने का नियम भी कायदे में नहीं हे, यह भी खूढ़ि 
है। यदि मंत्रि-मंडल पद त्याग न करे तो पार्लिसेंट के पास शख्र भी 
, बड़ा जोरदार है। वह बजट यानी आय-ब्यय का लेखा अस्वीकृत कर 
देती है और इस तरह शासन-विभाग के पास राज्य-प्रबन्ध के लिए 
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द्च्य नहीं रहता । क्योंकि पालिमेंट के स्वीकृत किये बिना एक काड़ी 
सी वसूल नहीं हो सकती। मंत्रि-मण्डरू यदि ऐसा करे तो उसे 
अदालत में लोग खींच ले जाकर उन पर सुकृदहमा चल्टा सकते हैं । 
इस प्रकार सन्त्रिसण्डल पार्लिमेंट की मर्जी पर श्रवलम्बित है । जो छोग 
एकबारगी मन्‍्त्री बनते हैं, वे बहुधा एक ही पक्ष के छोग होते हैं, वे लेग 
सब मुख्य बातें मिल-जुछकू कर किया करते हैं । यदि पालिमेंट अतिकूल 
हे। जाय, तो वे सब बहुधा एक साथ पद॒त्याग किया करते हैं। वे अपने 
अपने मुहकमे के कामों के लिए व्यक्तिश: जवाबदार हैं ही, पर वे समष्टि- 
रूप से सी जवाबदार हैं । परन्तु स्मरण रहे कि यह सब रूढ़ि है, ,कायदे 
में अत्यक्ष ऐसा नहीं है। राजा बहुधा सबसे मुख्य मंत्री का यानी 
पार्लिमेंट का जिस पक्ष में बहुमत हेो।, उस पक्ष के मुख्य नेता का पहले 
मन्‍्त्री बनाता है। यही बहुधा प्रधान मनत्री होता है। शेष मन्त्री उसके 
कहने के अनुसार निमग्नत किये जाते हैं। इस प्रकार यह पाह़िमेंटीय 
रीति चलती है। पाठक देख चुके होंगे कि इस रीति के बहुत से नियम 
रूढ़ि ही हैं, बाकृयदा नियम नहीं । दूसरे देशों में इस रीति की नक॒छ 
हुई है आर खूब नकुछू हुई है। तथापि इतिहास, प्राचीन रूढ़ि, लेक- 
मत ओर समझते के हेरफेर के कारण, यह रीति बिलुकुछ ज्यों की 
तयों दूसरे देशों में नहीं प्रचलित हुई । रूढ़ि के नियम कई देशों 
में कायदे के नियम बन गये हैं। यथा, फ्रांस में यह कायदे का नियम 
है (केवल रुढ़ि का नहीं ) कि मंत्रिमंडल व्यक्तिश: ही नहीं किन्तु ससष्टि- 
रूप से सी जवाबदार हे---वे सब मिल कर व्यवस्थापक-सभा को उत्तरदायी 
हैं। यानी यदि वहाँ की व्यवस्थापक-सभा प्रतिकूल हा जाय तो 
कायदा उन्हें बतकाता हे कि तुम सब अब अपना पदु-त्याग कर दो । 
राज्य-विज्ञान की दृष्टि से ऐसा नियम कायदे में रखना ठीक नहीं । सम्भव 
हे कि देश की जनता ही व्यवस्थापक-सभ्ा के विरुद्ध हो और एक 
व्यवस्थापक-सभा का विसज्ञन करके दूसरी का चुनाव करने पर उन्हें अनु- 
कूल मत मिल जाय। यह भी सम्भव, है कि किसी कारण व्यवस्थापक-सभा 
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किसी ख़ास व्यक्ति के विरुद्ध हा ओर इस नियम के कारण व्यर्थ 
ही उस समस्त मंत्रिमंडल को पदु-त्याणग करना पड़े। इंग्लेंड में ऐसा 
बिलकुल अनिवाय नियम रुढ़ि का भी नहीं है कि सब मन्त्री व्यवस्थापक- 
सभा के सदस्य अवश्यमेव रहें । बहुधा वे सब व्यवस्थापक-सभा के 
सदस्य हुआ करते हैं | परन्तु ऐसे भी डदाहरण इतिहास में मौजूद हैं 
कि कभी कभी कोई सन्त्री किसी कारण व्यवस्थापक-सभा का 
सदस्य न चुना जा सका ओर वह अपने पद पर बना ही रहा। 
एक के लिए सारे मंत्रिमंडल का पद्त्याण करने के खिए 
बाकायदा बाध्य करना ठीक नहीं। रूढ़ि के नियम रूढ़ि के 
ही नियम बने रहें, उन्हें कायदे का स्वरूप देने से थोड़ी-बहुत 
हानि होने की सम्भावना है। आवश्यकतानुसार रूढ़ि तोड़ी 
जा सकती है, परन्तु कायदा नहीं । इस कारण, ऐसे नियमें। 
का कायदे का रूप देकर राज्यसज्ठन की दृढ़तर बना देना ठीक नहीं । 
इग्छेंड के इतिहास का देखने से यही ठीक जान पड़ता है कि ऐसे 
नियम इच्छाविधेय ही रहें तो अच्छा हे। बहुत भारी आवश्यकता 
पड़ने पर उनका उछड्घन संभाव्य होना चाहिए। पाछिमेंटीय पद्धति 
के अनुकरण का एक उदाहरण फ्रांस का बतला ही चुके हैं। इटली 
आस्ट्लिया, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन, पेचगाढल, इत्यादि 
अनेक देशों सें भी पालिमेंटीय पद्धति का अनुकरण हुआ है । इठली, 
आस्ट्रेलिया, जैसे कुछ देशों में इग्लेंड के रूढ़ि के कुछ नियम कायदे 
के नियमें। में स्थान पा चुके हैं । 

अब इससे अमरीकन संयुक्त-राज्य की पद्धति की तुलना करे । 
वहाँ शासन-विभाग का सर्वोच्च अधिकारी प्रेसिडेंट होता है। उसके 
चुनाव से वहाँ की व्यवस्थापक-सभा यानी कांग्रेस का कोई सम्बन्ध 
नहीं है। उसके पदकाछक की नियति राज्यसंगठन के कायदे में ही 
रखी हे ओर हमेशा की व्यवस्थापक-सभा कानून बनाकर उसे कम वा 
अधिक नहीं कर सकती। बीच में ही दूर करने का एक ही उपाय 


जब 
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है। व्यवस्थापक-सभा चाहे तो उसे किसी भारी दोष के लिए दोषी 
ठहरा सकती है और इस प्रकार चार वर्ष बीतने के पूर्व ही उसे दूर 
कर सकती है। परन्तु यह उपाय असामान्य हे। वह न तो हमेशा 
उपयोग में छाया जा सकता है, न सदा कामयाब ही हो सकता है। 
व्यवस्थापक-सभा शासन की अथवा राजक्रीय नीति निश्चित करके 
तदनुरूप काय करने के लिए ग्रसिड्ंट का बाध्य नहीं कर सकती | हाँ, 
अधिकारियां की नियुक्तियोँ के ओर सन्धियों का सीनेट (वर्हा की 
ब्यवस्थापक-सभा का एक भवन) अस्वीकृत कर सकती है | तथापि प्रेसि- 
डेट अपना मन्त्रि-मंडल आपही स्वयं चुन लेता है, इसके लिए व्यवस्था- 
पक-सभा से सलाह लेने की आवश्यकता नहीं। ओर न व्यवस्थापक- 
सभा को मन्त्रिण्डल के खद॒स्यों का दूर करने का अधिकार ही है। हाँ, 
इसके लिए उसके पास एक उपाय है । जिस उपाय से प्रसिडेंट बीच ही 
में दूर कर दिया जा सकता हे, उसी उपाय से उसके सन्त्री भी हटाये 
जा सकते हैं । परन्तु“उस रीति के विषय में हम ऊपर जो कह खुके हैं, 
वह यहाँ भी खयाह में रखना चाहिए। पसिडट चाहे तो उन्हें दूर 
भी कर सकता हे | यानी राजा के समान यहां शासन-विभाग के सर्वोच्च 
अधिकारी के बहुतेरे अधिकार हैं और वह ओर उसके मनत्री व्यवस्था- 
सभा के दबाव के परे हैं। 

संक्षेप में इन दो पद्धतियों की समालेाचना करना कठिन है। 
पहले तो यह स्मरण रखना चाहिए कि जहाँ कहीं राजा का दूर न 
करते राज्यसत्ता पर लोगों का अधिकार हे। सका है, वहाँ राजा की 
सत्ता बनी रही । ऊपर बतला ही चुके है कि इंग्लेड की नकृछ कई 
देशों में हुईं। यह नक॒छ आर बातों में ते हुईं ही, पर राजा को 
बनाये रखकर राज्यसत्ता पर छोगों का अधिकार व्यवस्थापित करने में भी 
हुईं । इटली इसका उदाहरण है। जहां कहीं दो सुख्य दल हैं, वहाँ 
यह रीति अच्छी तरह चलती है। वे एक के बाद एक राज्य का 
काम किया करते हैं ओर परंस्पर आंख बनाये रहते हैं । परन्तु जहाँ 
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कहे दल हैं, वहां केवल अधिकार पाने के लिए वे मगड़ते रहते 
हैं और इस कारण नीति ओर सिद्धान्तों का वे पैर-तले कुचलते 
रहते हैं। परन्तु अमरीका की पद्धति में भी कुछ कम दोष 
नहीं हैं । पहला ओर सबसे भारी दोष यह हे कि वहाँ 
शासन-विभाग पर व्यवस्थापक-सभा का कोई अत्यक्ष दबाव नहीं है । 
जा कुछ हे वह अपग्रत्यज्ञ है और थोड़ा है। इस कारण दोनों में 
प्रत्यक्ष काई सम्बन्ध नहीं है। कभी कभी उनके बीच विरोध उत्पन्न हो 
सकता हे और राज्यशासन के लिए ऐसी स्थिति संकट का कारण हो 
' सकती है। दूसरा दोष यह हें कि सर्वोच्च अधिकारी बार बार 
बदला जाता हे। इस कारण नीति में भी बार बार परिवतेन होता 
रहता हे। देश की भरल्ाहे की दृष्टि से थह रीति अच्छी नहीं । 
यथाशक्य देश की नीति बहुत जल्द न बदलनी चाहिए। परन्तु 
बहुधा ऐसा देखा गया हे कि सर्वोच्च अधिकारी के बार बार बदले 
जाने से ऐसा होना अवश्य है । तीसरी बात यह है कि ग्रेसिड्ट के 
चुनाव के समय तमाम देश में बड़ा कोलाहल मच जाता हैं, खूब 
अशान्तता फेल जाती है, यहाँ तक कि व्यापार वगैरः भी स्थगित हे। 
जाते हैं। सारांश, दोष दोनों पद्धतियों में है। कान सी रीति कहाँ 
लागू हो सकती हे, यह वर्हा के इतिहास, लोगों की शिक्षा, सामाजिक 
विकास इत्यादि अनेक बातों पर अवलम्बित है । 

६, शासन-विभाग से कभी उसके स्वोच्च अधिकारी का तो कभी 
सर्वोच्च अधिकारी ओर उसके मंत्रियों का, तो कभी इस विभाग में अमल 
का काम करनेवाले छोटे-बड़े सब ही अधिकारियों का बोध होता है । 
इसलिए शासन-विभाग के अन्य भागों का भी विचार करना होगा । 

बहुधा सब देशों में शासन-विभाग के अधिकारियों को उनके मुख्य 
अधिकारी नियुक्त किया करते हैं। ओर वे बहुधा यथेष्ट समय तक 
बने रहते हैं। परन्तु कुछ देशों में इन अधिकारियों को लेग चुनते 


के इस 


हैं आर वे कुछ थोड़े निश्चित काल तक ही अपने पद पर रहते 
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हैं। अमरीका में जो छोटे छोटे बहुत से प्जातन्त्र हैं, वहाँ यह 
रीति प्रचलित हे। हाँ, इतना अवश्य हे कि यहाँ भी मुख्याधि- 
कारियों का अपन मातहतों पर देख-रेख रखने का ओर कभी कभी 
बरख़ास्त करने का अधिकार रहता है । 

सर्वोच्च राज्य-प्रबन्ध के मातहत जो राज्य-प्रबन्ध रहते हे » चेंहाँ 
शासन-विभाग के अधिकारियों को चुनने की रीति अच्छी तरह चल 
सकती है। विशेषकर, जहाँ राज्यसड्ठन पूरा पूरा लिखा हुआ है, 
रुढ़ि के नियम बहुत कम हैं, कार्यो" के विभाग और सीमा निश्चित हैं, 
अपने मन के उपयोग का मसोका कम आता है, वहाँ इस रीति से 
काई विशेष बाधा नहीं होती। परन्तु जहां ऐसी बातें नहीं हैं, वहाँ 
मुख्याधिकारी के द्वारा नियुक्ति की पद्धति श्रेयस्कर है। राष्ट्र पर 
यदि संकट आपड़े तो यह आवश्यक होता हे कि सब लोग एक 
मत से काम कर । , परन्तु भिन्न भिन्न समय समय पर चुने हुए लोग 
एकमत से काम करेंगे ऐसी सम्भावना कम रहती है। क्योंकि इसमें 
मातहती कम हो जाती है। और इस कारण सब ही अपनी 
अपनी खिचड़ी पकाने का विचार कर सकते हैं । 

अमल का काम अ्रनेक भागों में बटा रहता हे। एक सर्वोच्च 
अधिकारी के नीचे इस प्रकार अनेक सुहकमसे रहते हैं । आस्तर्देशीय 
काय, बहिदेशीय काय, खज़ाना, आय-च्यय, युद्ध, व्यापार, न्याय और 
कानून, जहाज़, डाक ओर तार, कृषि, शिक्षा इत्यादि अमल के भिन्न 
भिन्न भाग हैं। देश-काल के अनुसार कुछ और भी भाग होते हैं। 
उदाहरणार्थ, उपनिवेश, वायुयान, धर्म आदि। काये की लघुता 
अथवा बाहुल्‍य के अनुसार मुख्याधिकारियों की संख्या निश्चित होती 
है। कहीं वे दस ही रहें, कहीं पाँच रहें, और कहीं पंद्रह रहें । 
मंत्रियों, की संख्या अधिक रही ते बहुधा एक एक ही मुहकमा एक 
एक के हाथ में रहता है, परन्तु कम रही ते काय के अनुसार दो. 
तीन सुहकमे एक ही हाथ में रहते हैं। कहीं तो कुछ ऐसे भी 
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अधिकारी रहते हैं कि जिनके हाथ में किसी मसुहकमसे का काम नहीं 
रहता है, नाम तो उन्हें कहीं कहीं कुछ दे दिया जाता है, कहीं नहीं 
भी दिया जाता। परन्तु राजकीय शासन की सर्वेसामान्य देख-रेख 
करनी होती है। इंग्लेंड का प्रधान सन्त्री ख़ज़ाने का मुख्य प्रधान 
रहता है, परन्तु वास्तव में उसे इस नाते कुछ भी काम नहीं 
करना पड़ता । 
इन सुख्याधिकारियों के नीचे दोयम दजञ के अमलदार होते है। 
इईंग्लेंड में ऐसे करीब ८०,००० अधिकारी हैं। राजा के गेहिक 
ग्रबन्ध के अधिकारी, आन्तदंशीय, बहिर्देशीय और ओपनिवेशिक 
काय, जहाज, खज़ाना इत्यादि के अधिकारी, इस संख्या में शामिल 
हैं। वे बहुधा सदा के लिए नियत किये जाते हैं। सन्त्रियों की फेर- 
बदल से उनका कोई सम्बन्ध नहीं हे। सुख्याधिकारी के नीचे उसी के 
समान ओर उसी के साथ राजकीय कारणों से बदलनेवाला दोयम सन्त्री 
होता हे । परन्तु सुख्याधिकारी के नीचे एक ऐसा भी सहायक 
दोयम मन्त्री रहता हे, जे। सन्न्रियों के बदलने पर भी नहीं बदलता । 
हकसे का रोज़ के ढर का कास इसी कायम मन्त्री के द्वारा चला 
करता है । परिवतेनशील मन्त्री राजकीय नीति के अनुसार अपने 
मुहकमे के कार्यों की नीति निश्चित करते हैं, परन्तु उसे वास्तविक 
अमल में लाने का काम यह कायम मन्त्री ही किया करता है । इन 
कायम के अधिकारियों का भी उनके पदों से दूर कर सकते हैं, परन्तु 
जब वे योग्य न हा, तथा अपने कार्यो मे असावधानी करें या चाल- 
चलन ठीक न हो तब ही उन्हें दूर करने के अधिकार का उपयोग 
होता है। सिफ राजकीय कारणों से, उदाहरणाथे, उनके मत मुख्या- 
घिकारियों से नहीं मिलते इसलिए, या स्ुख्याधिकारी के किसी मित्र 
या रिश्तेदार का नोकरी चाहिए इसलिए, उन्हें दूर नहीं करते। और 
. नियुक्ति भी केवल सुख्याधिकारियों की मर्जी परू अवलम्बित नहीं रहती । 
बहुध्षा अत्येक मुहकमे के लिए परीज्षा्य रहती. हैं और , उनके: 
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सर्वेसामान्य निधम बने रहते हैं। परीक्षाओं में जो योग्य ठहर, उन्हीं 
की नियुक्ति होती है । 

अमरीकन सखयुक्त-राज्य में बहुत से अधिकारी केवल चार चार 
साल के लिए नियुक्त होते है, वे नाकरी में पचीस या तीस साल था 
आजीवन नहीं बने रहते । परन्तु उनका कायम बनाये रखने की आवश्य- 
कता बिलकुल स्पष्ट हे । बार बार बदलना ठीक नहीं, काय करते करते 
जो योग्यता प्राप्त होती हे उसका अधिक उपयोग नहीं होता । ढरें 
के कार्सो से ओर राजकीय मत से कोई प्रत्यज्ञ सम्बन्ध नहीं। 
राजकीय मत कुछ भी रहें, ये काम ठीक रीति से चल सकते हैं। 
इसके उल्टा, यह कह सकते हैं कि अधिकारी कायम बने रहने से 
असावधानी करने लर्ग और वह किसी प्रकार काम निपटाता रहे । 
परन्तु यदि मुख्याधिकारी अच्छी देख रेख करते रहें, कारय की उत्तमता 
के अनुसार वेतन ओर पद में बढ़ती होती रही, तो इस रीति के दोष 
बहुत कुछ दूर हो सकते हैं। इसलिए ऐसा जान पड़ता है कि कायम 
अधिकारियों की रीति ही अच्छी हे । बार बार अधिकारी बदलना, 
सुख्याधिकारियों के मित्रों और रिश्तेदारों के लिए पदों का खाली 
किया जाना और नोकरी में काय करते करते पाई हुई येग्यता का 
बथा होना देश की दृष्टि से हानिकारक हे । 


सतरहवाँ परिच्ड्लेद 
न्‍्याय-विभाग 


१, राज्य का तीसरा महत्त्वपूर्ण अ्भ न्‍्याय-विभाग हें। इसका 
विवेचन इस परिच्छेद में होगा। 

योरपीय देशों में प्राचीत काल में न्याय का कास सरकार 
के हाथ में पूरा पूरा न था । बहुधा लेाग मेल कर लेते थे, 
या बदला ले लेते थे और इस अकार खब्यड़ों का निपटारा हुआ 
करता था। न्याय के काम में सरकार ने धीरे धीरे ही हस्तक्षेप किया । 
पहले सरकार ने रिवाज-रस्मों का निश्चय करना शुरू किया, फिर वह 
रूगड़ों का तसफीया करने ह्ूगो, फिर वह कायदा बनाने लगी, ओर 
अन्त में अपराधों के लिए सजा देन का और अपराधियों का पकड़ने का 
काम उसने अपने हाथ में लिया। हिन्दुस्तान में प्राचीन से प्राचीन 
काल में भी ऐसा देख पड़ता हे कि न्याय का काम सरकार का कर्तव्य 
माना जाता था। राजा के इस कतेच्य पर स्खतिकारों ने बड़ा जोर दिया 
है । ओर बहुघा न्‍्याय-विभाग एक स्वतन्त्र विभाग रहता था। तथापि 
यह बात सत्य हे कि शासन-विभाग से उनका बिल्कुल ही वियाग नहीं 
हे। गया था, अमल और न्याय बिलकुल ही भिन्न नहीं होगये थे। 
इसके उलटा, योरप सें ये सब काय बिछूकुछ एक ही ग्रकार के 
पुरुषां के हाथ में थे । आरम्भ में कायदे बनाने का, डनके 
अनुसार निर्णय करने का, ओर इन निय्णेयों के अमल में लाने का कार 
उन्हीं पुरुषों के श्रधीन था। वास्तव में तो पहले कायदा केवल रुढ़ियाँ 
ही था। नये कायदे बहुत कस बनते थे। जब वहाँ न्याय-काय राज्य- 
शासन का काम हे। चला, तब इन्हीं रूढ़ियों के अनुसार निर्णय किया 
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करते थे ओर उनका अमल भी तुरन्त हो जाया करता था । ज्यों ज्यों 
राज्य-शासन का काम बढ़ने लगा ओर बहुविध हो चला, व्यक्तिगत 
अधिकार बढ़ने लगे, व्यों त्यों न्याय के कामों के लिए अलग कमेंचारी 
'नियुक्त होने लगे, और व्यों स्यों न्‍्याय-विभाग दूसरे न्याय-विभागों से 
स्वतन्त्र हो चला। परन्तु यह स्मरण रखना चाहिए कि यह 
विकास बहुत धीरे घीरे ही हुआ। योरपीय देशों में शासन-विभाग 
और व्यवस्थापक-विभाग पहले अलग हुए, उसके बाद न्याय-विभाग 
अलग हुआ । इस कारण, वहाँ के शासन-विभाग और व्यवस्थापक- 
विभाग के हाथ में आज तक न्याय का थोड़ा-बहुत काम बना ही है । 
च्सा का अधिकार बहुधा शासन-विभाग के श्रेष्ठ अधिकारी के हाथ में 
रहता है, ओर व्यवस्थीपक-विभाग भी मन्त्रियाँ या कुछ विशिष्ट लोगों 
पर दोपारोपण कर सज्ञा दे सकता है । 


आज-कल ल्याय-विश्ञाग का सद्डठन बड़ा पेचीदा है। बहुधा 
दीवानी और फौजदारी का काम अलग अलग रहता है और दोनों 
तरह की क्रमबद्ध अदालतें बनी रहती हैं । आमपज्चायत से लगा कर 
अन्तिम न्यायालय तक अनेक अदालतें होती हैं, उनके अधिकार और 
काय भी थोड़े-बहुत अंश में भिन्न हुआ करते हैं। बड़ी अदालतों में 
बहुधा बड़े मुकदमे ओर अपील हुआ करती हैं। अदालतें भी भिन्न भिन्न 
अ्कार की हुआ करती हैं, फोजी अदालतें, घासमिक अदालतें, जहाज़ों 
के कर्मचारियों के लिए अदालतें, राजदूतों की श्रदालतें, इस प्रकार 
आवश्यकता के अनुसार उनके कई वग हो सकते हैं। कुछ देशों में 
ते। सरकारी कर्मचारियों के सरकारी कर्मचारी की हेसियत में किये 
अपराधों के लिए अलग अदालतें होती हैं । छोटी अदालतों का कार्य- 
क्षेत्र भी छोटा हुआ करता है, बड़ी अदालतों का बड़ा । संयुक्तराज्य- 
प्रणालीऋ में एक ओर पेंचीदा बात होती है। वहाँ उपराज्यों की 





# इसके लिए संयुक्त-राज्य-प्रबन्ध नामक परिच्छेद देखिए । 
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अदालते अलग ओर मुख्य , संयुक्ततराज्य की अदालतें अ्रलम । इस 
अकार, श्रावश्यकतानुसार भिन्न भिन्न देशों सें भिन्न भिन्न प्रकार की 
अदालतें पाई जाती हैं । 

न्‍्याय-क्राय की पद्धति भी बड़ी पेचीदा हो गई है । पहले तड़ाक- 
फड़ाक काम हो जाया करता धा। न्याय के लिए बहुत ख़च , बहुत श्रम, 
ओर बहुत काल की आवश्यकता नहीं रहती थी । पर अब सब बाते 
बदुल राई हैं ।अब बहुधा एक सा कायदा सबके लागू होता है, निर्णय 
की पद्धति भी बहुधा निश्चित हे, आर अपराधी या वाढी-प्रतिवादी को 
अपनी बातें सबूत करने के लिए यथेष्ट समय दिया जाता है । इस 
कारण काल, श्रम आर खच सब ही बहुत अधिक लगते हैं। और कई 
बार अपराधी सजा से बच जाता है, ओर किसी के साथ अन्याय भी हे। 
जाता है। परन्तु यह भी स्मरण रखना चाहिए कि तड़ाक-फड़ाक न्याय 
के समय अन्याय कुछ कम न होता था-। हाँ, समय, ख़च और श्रम की 
उस समय अवश्य बचत होती थी । 

प्राचीन काल में सबके लिए एक ही कायदा नहीं रहता था, ओर 
न वही कायदा छोटे-बड़े सबको सम ससान लागू होता था। 
हिन्दुस्तान में उसी बात के लिए ब्राह्मणों के लिए एक नियम, तो 
ज्षत्रियों के लिए दूसरा, वेश्यों के लिए तीसरा और शूद्धों के लिए चोथा 
नियम रहता था। योरप के भिन्न भिन्न देशों में गलामी की प्रथा 
थी और इन गुल्ामों को कोई अधिकार न रहते थे--वे तो मामूली 
बस्तुओं की नाई बचे बदले जा सकते थे। खि्तरियाँ पूर्ण तरह अपने 
पति की ओर लड़के-बच्चे अपने पिता की मर्जी पर अवलम्बित रहते 
थे। उन्हें कोई निजी अधिकार न थे । हिन्दुस्तान में यह स्थिति न थी । 
यहाँ खतरियों को ओर लडुकों-बच्चों का बहुत से निजी अधिकार थे । 
धीरे धीरे योरप में, ओर अब हिन्दुस्तान में भी, इस कल्पना का विकास 
हुआ कि सब लोग कायदे के सासने बराव्जर हैं, उसके सामने न कोई 
ऊँचा है न काई नीचा; व कोई बड़ा है न काई छोटा | परन्तु आ्राचीन 
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कल्पनाओं का अवशेष अब भी बना हुआ है । किसी खास तरह के 
लेगों को कायदा लागू करते देरी हे! जाती है, उनकी स्थिति को देखकर 
न्यायाधीश रहम कर देता है या वे अन्य तरह से बच जाते हैं या कम 
सज़ा पाते हैं। कभी कभी गरीबों के लिए एक तो धनियों के लिए दूसरा 
कायदा भी पाया जाता है। तथापि दिनोंदिन ये बातें कम 
हे। रही हैं । 

यारप में पहले-पहल न्याय की पद्धति भी बड़ी विचित्र रहती थी। 
वहाँ तो सब जगह दिव्य की ग्रथा प्रचलित थी ही, पर थोड़े बहुत अमाण 
में हिन्दुस्तान सें भी थी। अब भी कहीं कहों चावल व रह खिलाने 
की रीति यहाँ पर प्रचलित है । योरप में पानी और अग्नि का इसके 
लिए बहुत अधिक उपयोग होता था। गरम पानी में हाथ डलवाना, 
या लाल गर्म लोहे पर पेर रखबाना और फिर देखना कि दो तीन 
दिन में अभियुक्त को, आराम हुआ या नहीं। आराम हो गया तो 
वह निरपराधी समझा जाता था। आराम न हुआ तो उसे जुमाना 
वर्ग रह के रूप में सज़ा मिलती थीं। कमी कभी अभियुक्त को सेगन्ध 
लेकर सच बाते' कहनी पड़ती थीं, ओर वह सत्य और नेकचाल हैं, 
इस बात की दूसरों को सागन्ध लेनी पड़ती थी। इस प्रथा को 
काम्पगेशन ( दोष से दूर करना ) ओर उन पुरुषों को काम्पर्गेटर 
( अपराध से दूर करनेवाले ) कहते थे। कभी कभी बदला ले लेते 
या इन्द्रयुद्ध है जाता, ओर जिसकी जीत होती, उसकी न्याय में 
विजय हा जाती थी । अब बदले की कल्पना करीब करीब दूर हो 
चुकी है, न अब सब समय अपराध होने तक सरकार चुपचाप बेदी 
रहती हे । जहाँ मालूम हुआ कि लोग कहीं गुनाह करनेवाले हैं, 
तो सरकार अपने अफसरों का भेजकर या अन्य किसी तरह से उस 
अपराध को होने से रोकती है, समाज को बचाती है और गुनाहगार 
को सुधारने का प्रयत्न करती है। परन्तु अरब भी प्राचीन दण्ड-पद्धति 
के अवशेष बने हुए हैं। रूत्यु की सज़ा में बदले का भाग अवश्य 
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रखा है। गुनाह के अनुसार कम अधिक जुमाना होता है । कद 
से गुनाह ते रोका जाता ही है, परन्तु सजा भी होती हे। 
परन्तु अब इन सब बातों में सुधार होता जा रहा है । 

अब न्याय का काम बहुत महत्त्व का होगया है। भिन्न भिन्न 
मुकृदमों में कोन सा कायदा लागू होता है, इस बात का निण॑य करना 
न्‍्यायविभाग का काम है। इसलिए न्यायाधीश को कायदे का परिषुण 
ज्ञान हाना अत्यावश्यक हे | सारांश, न्यायाधीश को अपने विषय का 
विशेष ज्ञान होना चाहिए। कायदा उचित हो था अनुचित, अन्याय- 
पूर्ण हो या न्‍्याय्य हो, न्यायाधीश का कास है कि कायदा जैसा कुछ 
हो, उसी प्रकार निर्णय करे। कायदा ऐसा चाहिए था या ऐसा न 
होना चाहिए, इस बात से डसे कुछ भी वास्ता नहीं। अन्यायपूण 
कायदे के अनुसार नियय करके यदि किसी व्यक्ति-विशेष के साथ 
अन्याय किया तो एक बार चल जावेगा। परन्तुन कायदा अन्यायपूरा 
है इसलिए उसके अनुसार निर्णय करने के यदि वह नाहीं करे, ते 
कायदे का सब जोर ही जाता रहेगा। फिर काई भी मनुष्य कोई 
भी कायदा न मानेशा । “अन्यायपूण” कहकर कोई भी किसी भी 
कायदे का उल्लडघन कर सकेगा । 


परन्तु वास्तव में न्‍्यायकाय करते समय न्यायाधीश कायदे के 
अनुसार केवल निणय ही नहीं करता । इससे उसे कुछ अधिक काम 
करना होता हे। किसी भी देश के कायदे कभी भी इतने परिपूण 
नहीं हो सकते कि उनमें सब ही मामलों का स्पष्टतया समावेश हो। 
जावे । कायदा कितना भी स्पष्ट रहा, तो भी थाड़ा बहुत वह अस्पष्ट 
रहता ही हे। फिर शब्दों का सदा एक ही अ्रथ नहीं हाता। कुछ 
वाक्य या शब्द सन्दिग्ध होते ही हैं। समूचे कायदे का देखकर 
न्यायाधीश का निशय करना होता है कि इन शब्दों या वाक्यों का 
क्या अथे होना चाहिए। या कभी ऐसा भी होता हे कि काई कोई बाते' 


काय दे में रखने से छूट जाती हैं क्योंकि मनुष्य की बुद्धि आख़िर को 
छा... 4 
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परिमित ही हे। सब काढू ओर अवस्था की सब ही बाते मनुष्य 
नहीं सोच सकता । परन्तु कायदा चुपचाप” है, इसलिए न्यायाधीश 
चुपचाप नहीं रह सकता--उसे तो निर्णय करना ही पड़ता है। 
कायदे का उद्दश्य, उसके भीतर की बाते नीति ओर रूढ़ि को देख 
कर कायदे के शब्दों की खींच-तान कर वह निणय करता ही है ओर 
ऐसी अवस्था में कुरीब कुरीब नया कायदा बन जाता है। इसे 
न्‍्यायाघधीशकृत कायदा कहते हैं। इग्लेंड, अमरीका जेस देशों में 
इस तत्त्व का बहुत उपयोग. होता हे । व्यवस्थापक-सभा के बनाये कायदे 
का जितना महत्त्व हे, उतना ही कुरीब करीब न्यायाधीश के निर्णय 
से बने कायदे का भी महत्व है। इंग्लेंड के अनुकरण से हिन्दुस्तान 
में भी बहुत कुछ यहां अवस्था हे। हाँ, यह सब जानते हैं कि 
व्यवस्थापक-सभा के बनाये कायदे की पूरी पूरी बराबरी न्यायाधीशक्ृत 
कायदा नहीं कर सकता । तथापि अदालत और लोगों में बहुधा यही 
समरू रहती है कि इन निर्णयें का भी यथेष्ट महत्त्व है। यदि फिर 
से वही स्थिति प्राप्त हुई तो उसी ब्रियम का उपयोग किया जावेगा 
ओर तदनुसार निर्शेय होगा। ऐसे नियम की संख्या कुछ कम 
नहीं होती। किसी भी कानूनदाँ के यहाँ ऐसे निणयों के संग्रह 
की पुस्तकों का देखने से उनकी महती संख्या का पता छग जावेगा । , 
इस दृष्टि से विचार करने पर यह स्पष्ट जान पड़ता हे कि न्यायाधीश 
यधासम्भव बिलकुल पक्षपात न करे। अपने निर्णयों के कारण उन्हें 
कुछ भी नुकूसान न उठाना पड़े । इतना ही नहीं किन्तु राजकीय रूगड़ों 
से वे सदा दूर रहें, उनका इनसे कुछ भो वास्ता न रहे । इसलिए अच्छे 
राज्य-सड्जठन में यह अवश्य निश्चित रहता हे कि न्‍्याय-विभाग के कर्म- 
चारियों का यथेष्ट वेतन मिले, उसमें उनके निर्णयों के कारण कुछ भी 
घटती-बढ़ती न हो, वे जब तक नेकचाल रहें तत्र तक उन्हें कोई दूसरा 
उनके पद से दूर न कर सूक्के, ओर दूसरे विभागों के बुरे भल्ते से किसी 
प्रकार उतका वास्ता न रहे। ऐसी अवस्था अमरीका के संयुक्त-राज्य, 
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इंगलंड, फ्रान्स इत्यादि अनेक देशों में है । नेकचाल रहते 
तक वे अपने पद से दूर नहीं किये जा सकते । परन्तु यह व्यवस्था सब 
ही जगह नहीं हे। अमरीका के उपराज्यों में ल्लेकसत्ता का कुछ 
विचित्र खयाल पेदा होगया है । इनमें ले कई संस्थानों सें न्यायाधीश 
लोगों द्वारा कुछ काल के लिए चुने जाते हैं। यह बहुत हानिकारक 
प्रथा हे। यदि न्यायाधीश चुन गये तो चुननेवालें की इच्छा के 
अनुसार उनके निर्णय भी हुआ करेंगे। पत्तपात का और कायदे की 
खींचातानी का कुछ ठीकठिकाना न रह जावेगा ओर उनके निणंय 
बिलकुल ऊटपटाड्ः हुआ करेंगे । उनके सत, उनकी चाल-चलन इत्यादि 
का कुछ भी पता न शहेगा । 

३. अब संत्षप में यह देखना चाहिए कि न्याय-विभाग का 
दूसरे विभागों से क्या सम्बन्ध है। पहले कई बार बतला चुके हैं कि 
व्यवस्थापक-विभाग के कानून से ही कानून बनाज्ञ का सब काम पूरा 
नहीं होता । न्याय-विभाग भी अथै-नि्ंय करते करते बहुत सा नया 
कानून बना डालता है। न्‍्याय-विभाग का ख़च वरगैरः व्यवस्थापक- 
विभाग की सम्मति से ही मिलता है। इल दृष्टि से पहला दूसरे पर 
अवलम्बित हे । अमरीका को यदि छोड़ दें, तो बहुधा शेष देशों में 
न्‍्याय-विभाग का निर्माण ओर उसकी तमास रचना व्यवस्थापक-विभाग 
के द्वारा ही होती है। और उसमें चाहे जो परिवर्तन भी ब्यवस्थापक- 
विभाग के द्वारा किये जा सकते हैं, यहाँ तक कि उसका नामोनिशान 
भी वह उड़ा दे सकता हैं। अमरीका के संयुक्त-राज्य में संयुक्त- 
सरकार के न्‍्याय-विभाग का वेतन और काय-काल राज्य-सड्ठन से ही 
निश्चित हुए हैं। तथापि यहां भी उसका बहुत सा सब्जठन कांग्रेस 
(बहां की व्यवस्थापक-सभा) ने ही किया हैं। और उसे अधिकार है 
कि अत्येक न्यायाधीश का नियति-काल समाप्त होने पर वह पद नष्ट 
कर दे ओर इस प्रकार न्‍्याय-विभाग को धीरे छ्वीरे नष्ट कर डाले | इतना 
ही नहीं किन्तु अत्येक न्यायाधीश को दाषारोपण (7॥0]009|0/0776) 
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की रीति से नियति-काल के पहले ही कांग्रेस दूर कर सकती है । फिर 
बह पद नष्ट कर दिया जाय तो बहुत शीघ्र न्याय-विभाग का नाश हो 
सकता है । 

बहुत से देशों सें व्यवस्थापक-विभाग के द्वितीय भवन के हाथ में 
स्याय का थोड़ा-बहुत काम अब तक बना हुआ है। यह अधिकार 
केवल ऐतिहासिक अवशेष हे। परन्तु बनके पास न्याय मांगने कान 
लेग जा सकते हैं, कान से विषय पर उनका दखल है, किस तरह की 
सजा वे दे सकते हैं, इत्यादि बातें श्रत्येक देश में अलग अलग हैं, 
उनमें समानता बहुत कम है। इँग्लेंड में पालिमेंट की प्रधान सभा 
( हाऊस आव्‌ लाडेस ) अपील की अन्तिम अदालत है। व्यवहार 
में ऐसा होता है कि वहां का लाड चान्सलर [ जो शायद प्रधान यानी 
सरदार (लाड) न भी हा, | और अपील के चार कानून पंडित लाड 
ही यह सब काम किया करते हैं। पहले कामनन्‍्स सभा लाडस सभा 
के सामने किसी पर दोष सिद्ध करके सजा दिलवा सकती थी। इतिहास 
में इसका अच्छा उपयोग हुआ-सा देख पड़ता है। वह अधिकार अब 
भी बना ही हे। तथापि उसका उपयोग बहुत काल से नहीं हुआ है 
ओर शायद न भी हो, क्योंकि मन्त्रिमंडल कामन्स सभा को यानी 
लोगों का पूरी तरह जवाबदार हे। पहले ही बतला चुके हैं कि 
अधिकार-विभाजन-तत्त के अमरीका के सयुक्त-राज्य के सद्बलठन 
पर बहुत परिणाम हुए। इसी तत्त्व के कारण यह भी परिणाम हुआ 
कि वहाँ की सिवेट-सभा के न्याय-सम्बन्धी अधिकार बहुत परिमित कर 
दिये गये । वह सभा केवल कुछ अपराधों का (निर्णय कर सकती है और 
भारी से भारी सजा यही दे सकती है कि सरकारी नोकर बरखास्त कर 
दिया जाय और फिर से सरकारी नाकरी न कर सके | फ्रान्स की सिनेट 
का दोषारोपण के भारी अधिकार हैं। केवल सरकारी नौकर ही 
नहीं, किन्तु राज्य की दृष्टि. से किसी भी भयकुःर पुरुष पर वह मामला 
चला सकती है और चाहे जो सज़ा दे सकती है। परन्तु इन सारी 
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अधिकारों का उपयोग बहुत होता है । वहाँ के असिडेन्ट ओर सन्त्री 
लेक-नियुक्त सभा यानी चैम्बर आव्‌ डेप्युटीज़ को जवाबदार हैं। और 
दूसरे गुनाहगारों पर अदालतों में अभियेग चलाया जा सकता है। 
इन सबसे अमरीका के न्याय-विभाग'का महत्त्व एक दृष्टि से 
बहुत अधिक है | हम पहले एक बार यह बतला चुके हैं कि अमरीका 
में उपराज्य और संयुक्त-सरकार दोने। के अधिकार परिमित हैं। इस- 
लिए यह आवश्यकता पेदा होती हे कि काई ऐसी शक्ति रहे जे इस बात 
की देख-रेख करे कि दोनों सरकारें अपनी अपनी सीमा के भीतर काय 
करती हैं या नहीं । इस बात की आवश्यकता तो है ही कि वे एक दूसरे 
के अधिकारों में हस्तक्षेप न करें, परन्तु इस बात की भी आवश्यकता 
है कि वे मनमाने अधिकार न हस्तगत कर लें। यह काम वहां का संयुक्त- 
न्‍्याय-विभाग करता है । कांग्रेस या उपराज्यों की व्यवस्थापक-खभा के 
बनाये कायदें में यदि अधिकारातिक्रमण हुआ तो के कायदे न्‍्याय-विभाग 
लागू नहीं करता और इस कारण उन कायदें के बनने से सरकार को 
काई लाभ नहीं । अदालत केवल इतना ही कह देती है कि अस्ुक 
कानून बाकायदा कानून नहीं है। परन्तु इतना कह देने से ही उस 
कायदे का सब ज्ोर जाता रहता हे ओर वह कानून न रहे के बराबर 
ही होता हे | कनाडा, आस्ट्रेलिया इत्यादि देशों में न्‍्याय-विभाग को ऐसे 
ही अधिकार हैं। वास्तव में देखा जाय तो जहाँ कहीं राज्य-सड्रठन किसी 
दूसरी सर्वोच्च सत्ता के द्वारा हुआ होता है, वहाँ न्याय-विभाग को 
ऐसे अधिकार देने की आवश्यकता होती है | केवल सर्वोच्च ब्यवस्थापक- 
विभाग के अधिकारों में न्‍्याय-विभाग किसी अकार हस्तक्षप नहीं कर 
सकता। परन्तु इसके कुछ अपवाद भी हैं। स्विट्ज़रलेंड की 
फीडरल असेम्बली के बनाये कायदों के विषय में काई कुछ भी प्रश्न 
नहीं उठा सकता । वह चाहे जो कायदे बनावे, अदालत का काम 
. होगा कि उन कायदों के अनुसार चुपचाप न्याय करे । अमरीका के 
बारे में यह स्मरण रखना चाहिए कि वहाँ का न्याय-विभाग किसी 
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कानून को तब ही बे-कायदा कहेगा कि जब उसके सामने कोई उस 
सम्बन्ध का मामला पेश हो। कोई आश्चय नहीं कि जो न्याय- 
विभाग लोगों के अ्रधिकारों की ऐसी रक्षा करता है, उम्कके प्रति 
लोगों के दिलों में खूब सम्मान बना रहे । और इस कारण शासन- 
विभाग और कानुन-विभाग को उससे दुबना ही पड़े । 

४. शासन-विभाग से न्‍्याय-विभाग का बड़ा घनिष्ठ है। इसका 
विवेचन, अधिकार-विभाजन-तत्त्व, संयुक्त-शासन-प्रणाली और उत्तरदायी 
राज्य-प्रबन्ध नामक परिच्छेदों में भरपूर आ चुका है। इसलिए यहां 
उसके स्वतन्त्र विवेचन की आवश्यकता नहीं । 


जी 


अठारहवोँ परिच्छेद 


उत्तरदायी राज्य-प्रवन्ध 


4. अधिकार-विभाजन की मीमांसा करते समय, “उत्तरदायी राज्य- 
प्रबन्ध! का डल्लेख करना पड़ा था। इस परिच्छेद में हम इसी का 
विवेचन करगे। 

“उत्तरदायी राज्यप्रबन्ध!” के अर्थ में दो मुख्य तत्व सम्मिलित 
हैं। एक ते यह राज्य-प्रबन्ध प्रातिनिधिक हे-&-उसका नियन्त्रण लोगों 
के प्रतिनिधियों के द्वारा है और दूसरा जो कायदा-कानून हो वह छोटे 
बड़े सबका समान रीति से छागू हो। इन दोनों तत्त्वों का उदाहरखण- 
सहित स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। 

जहाँ का राज्यशासन लोगों के अतिनिधियों के द्वारा होता है वहाँ 
निम्न-लिखित चार बातें दृग्गोचर होती हैंः-- 

(१) कानून बनाने में उन अतिनिधियों की सम्मति ही 
जाती है । 

(२) उनकी सम्मति के बिना कर के रूप में एक पाई भी न 
वसूछ की जाती ओर न खच ही की जाती 

(३) राज्यप्रबन्ध के मन्त्री उन्हीं प्रतिनिधियों में से चुने जाते हैं, 
ओर (४) वे अतिनिधि समथ्र समय पर सरकार के कार्यों की 
आलोचना करते हैं । 

अब हम इन्हीं बातों पर क्रमशः विचार करंगे। 

२. (१) कायदा-कानून सदेव बहुमत से बनता है। कह ही 
चुके हैं कि किसी देश का सर्वोच्च शासक दे। ज्कार का हो सकता है-- 
(अ) आनुवंशिक अधिकारों के द्वारा राजगद्दी पानवाला राजा, ओर 
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(आ) प्रति चार छः वष में निवांचित होनेवाला प्रेसिडंट । परन्तु 
यह बात अधिक महत्त्व की नहीं है। महत्व इस बात का है कि वह 
राजा अथवा प्रेसिडेट अपने इच्छानुसार सनमाना कायदा न बना 
सके । सर्वोच्च शासक का नाम और पद कुछ भी हो, पर लोगों के प्रति- 
निधियों की सम्मति के बिना वह कोई भी कायदा न बना सके। आज- 
कूल सभ्य कहलानेवाले सभी देशों में यही नियम पाया 
जाता है । सर्वोच्च शासक चाहे राजा हो या प्रेसिडेंट, परन्तु इस 
नियम में कोई अन्तर नहीं होता । जहाँ के सर्वोच्च शासक को 
अपने इच्छानुसार कायदा बनाने का अधिकार रहता है 
वहाँ सच्चा प्रातिनिधिक राज्यप्रबन्ध नहीं हो सकता । इसके 
लिए यह नितानत आवश्यक हे कि जो सभा कायदा बना सकती 
है उसके सब सदस्य ल्ोक-निर्वाचित हा---सरकार के नियुक्त किये एक 
भी न हों । जब तक, ऐसा नहीं होता, तब तक समझना चाहिए कि 
सच्चा प्रातिनिधिक राज्यतन्त्र स्थापित नहीं हुआ है | सारांश यह हे कि 
ये देने नियम अवश्य पाले जावे । किसी विशेष परिस्थिति में कभी 
कभी इनमें से पहले नियम की कुछ कार्यो' के लिए कुछ समय तक 
उठा देते हैं। इसका अथ यही हे कि उस अवधि के लिए प्रातिनि- 
घिक राज्यतन्त्र उठा दिया गया; पर सर्वेसाधारण के हित की दृष्टि से 
यह बड़े धोखे की बात है। इस तरह सरकार जो अधिकार प्राप्त कर 
लेती हैं उनके दुरुपपरेण होने की आशछुग रहती है। इसलिए इस 
नियम का सदैव पाला जाना ही विशेष आवश्यक है। 


३. (२) दूसरी बड़े महत्त्व की बात यह है कि राज्य के ख़ज़ाने 
पर लोक-प्र तिनिधि-सभा का पूरा अधिकार रहे। न तो उसकी 
सम्मति के बिना किसी तरह का कर वसूछ किया जावे, ओर न एक 
पाई ख़्चे की जावे । इसके लिए इतिहास की ओर दृष्टि डालने से 
यही ठीक जेंचता हे दि कर रूगाने तथा व्यय करने की स्वीकृति . 
कानून बनानेवाली सभा एक वष के लिए दे। फल यह होगा कि 
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| 

उस देश की सरकार को इन दे कार्यों के लिए दूसरे साल उस सभा 
की स्वीकृति अवश्य लेनी होगी, अर्थात्‌ सभा भरवानी ही 
होगी। उस समय सरकार के कार्यों की समाऊोचना हुए बिना न 
रहेगी । उस सरकार ने जैसा काय किया हो, वह जैसा काय करने 
का वचन देती हो ओर द्रव्य का जैसा उपयोग किया हो उसे देख समस्ध 
कर लेक-प्रतिनिधि दूसरे साल के लिए द्वव्य का प्रबन्ध करेंगे। 
वास्तव में, इग्लंड के इतिहास से देख पड़ता है कि इस पद्धति से 
सरकार प्रतिनिधियों से दुबी रहेगी--वह उनके समक्ष अपन कार्यों के 
लिए उत्तरदायी रहेगी। सरकार को दबाये रखने का यह बड़ा 
भारी साधन हे। जिस देश के छोक-प्रतिनिधियों के हाथ में यह 
साधन नहीं, वहां प्रातिनिधिक राज्यप्रबन्ध का अस्तित्व नहीं पाया जा 
सकता---वहाँ का राज्यप्रव्रन्ध उत्त रदायित्वपूर्ण नहीं हे । 

४. (३) प्रातिनिधिक राज्यप्रबन्ध में यह भी एक आवश्यक बात: 
है कि वहां के मन्त्री उन्हीं प्रतिनिधियों में से चुने हुए हैं।। सन्त्रीगण 
कानून बनानेवाली सभा के सदस्यों में से ही चुने जावे ओर इस 
बात का हो सकना सहज में सम्भव है। कानून बनानेवाली सभा 
उन्हीं मन्त्रियों की सहायक होगी जो उसके कहने के अनुसार कारये 
करेंगे । यदि वे उस सभा के सदस्यों सें से हो सके, तो स्पष्टतया 
वे ऐसे व्यक्ति होगे जिन्हें उस सभा का बहुमत सहायक होगा, अर्थात्‌ 
वे उस सभा के बहुत से प्रतिनिधियों के विश्वास-पात्र होगे। जब 
कभी बहुमत उनकी ओर न होगा, तब उन्हें अपना पदुत्यागण करना 
पड़ेगा । इस तरह मन्न्रियों पर लोक-प्रतिनिधियों का दुबाव बना 
रहेगा। सारांश यह हे कि वे उत्तर-दायी बने रहेंगे--स्वेच्छाचारी न 
हा। सकगे । 

अमेरिका आदि देशों में यह नियम नहीं हे। वहाँ लेक-प्रति- 
निधि-सभा के सदस्य मनन्‍्त्री नहीं हो सकते। इस समथ वहाँ के 
सन्त्रियों का उत्तरदायी बनाने की योजना अनेक दूसरे मार्गों का. 
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अवलूम्बन करके की गई हे; परन्तु इनसे विशेष लाभ नहीं होता । 
प्रत्यक्ष बातचीत में ओर चिट्टी-पत्री लिखकर पुछुपाछु करने में जो भेद्‌ 
दिखाई पड़ता है ठीक वही इन दो तरह की याजनाओं में है। वास्तव 
में मन्‍्त्री लोक-प्र तिबिधि-सभा के समक्ष बहुत कम उत्तरदाता हैं और 
डन पर नियन्त्रण रखने का मार्ग भी बहुत टेढ़ा है। निरथेक काय 
करने के लिए उन पर एक तरह का सुकुद्मा चल सकता हे; परन्तु 
प्रत्येक छोटे काये के लिए न वे जवाबदार हैं ओर न बनाये ही जा 
सकते हैं। इसलिए अनुभव से यही उचित मालूम होता है कि 
मन्त्रियों पर जवाबदेही रहे। यह तभी सम्भव हो। सकेगा जब प्रति- 
निधि-सभा के सदस्य सन्त्री बनाये जावे अथवा कम से कम उन्हें मनन्‍्त्रो 
बन सकने का अधिकार रहे । यदि किसी राज्यप्रबन्ध में उपयु क्त 
तत्वों का समावेश रहेगा ओर व्यवस्थापक-सभा के सदस्य मन्त्री 
बनाये जा सकगे तो उन्हें अपने उत्तरदायित्व का भार अच्छी तरह से 
संभालने की चिन्ता रहेगी और इस तरह उन पर उसका यथा- 
शक्ति अच्छा दुबाव पड़ा करेगा । 

४, ६ ४ ) व्यवस्थापक-सभा का टीका-टिप्पणी करने का अधिकार 
झूपर लिखे तस्वों के साथ आप ही प्राप्त हा जाता है। इसके अलग 
लिखने का कारण केवढू इतना ही हे कि किसी किसी शासन-प्रणाली 
'में यह अधिकार बहुत परिमित कर दिया गया है और कहीं कहीं वह 
सरकार की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। इस अधिकार के अ्रभाव 
में उपयुक्त सिद्धान्तों के जारी रहने पर भी मन्त्रियों के निरन्तर पद- 
त्याग की सीमा न रहेगी ओर फलूतः मन्त्री कोई निश्चित कार्य न 
कर सकंगे। सन्त्रियों से ठीक उत्तर न मिलने पर निराश ओर असन्‍्तुष्ट 
लेक-प्रतिनिधि' अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने का प्रयत्न करेगे 
अथवा लेक-अतिनिधियों के डर से मन्त्री किसी निश्चित काय-दिशा 
का अवल्लम्बन न कर “जैसी, चले बया? पीठ पुनि तेसी” किया करेंगे; 
ओर टीका-टिप्पणी के अभाव में एक दूसरे का मत जानना कठिन हो 
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छछ 

' जावेगा । इस तत्त्व के स्वतन्त्र विवेचन करने की आवश्यकता केवल इसी 
लिए थी---श्रन्यथा, ऊपर की तीन बाते ही प्रातिनिधिक व्यवस्थापक- 
सभा के झुख्य तत्व समझी जाती हैं । हि 


६, इस तरह जनता को राजनैतिक स्वतन्त्रता मि्ठ सकती है और 
सरकार राजनेतिक दृष्टि से उत्तरदायी बनाई जा सकती है । फिर इस 
बात से कुछ भी भेद न होगा कि सवोच्च अधिकारी आनुवंशिक राजा 
है अथवा सर्वसाधारण के द्वारा कुछ काल के लिए निर्वाचित किया हुआ 
कोई अन्य व्यक्ति हे। इग्लड, फ्रांस अथवा अमेरिका की ओोर 
देखने से यह स्पष्ट हो जावेगा। इंग्लेंड में सर्वोच्च अधिकारी राजा 
है। उसके बड़े बड़े अधिकार हैं। तो भी_ वहाँ का राज्यशासन 
जितना उत्तरदायी है, उतना फ्रांस अथवा अमेरिका के अ्रसिडेटवाले 
राज्यशासन नहीं हैं। यदि किसी की यह धारणा हो कि राजा के 
रहने से अत्याचार होने का डर रहता है, तो यह कहना पड़ेगा कि 
उसे संसार की राज्यपद्द तियें के गुण-दोषों का ज्ञान नहीं है। राजा 
हो अवश्य, परन्तु साथ ही यदि उस पर दबाव डालनेवाला उक्त 
सिद्धान्तों से पूर्ण राज्यप्रबन्ध भी हा, तो वह अपने अधिकारों का 
दुरुपपाश न कर सकेगा। अस्तु; स्मरण रहे कि सच्चे उत्तरदायी 
राज्य-प्रबन्ध का अन्त यहीं नहीं हो जाता--इसके लिए कुछ अधिक 
बातों की आवश्यकता है । 


७. अभी तक यही बतलाया गया है कि लोगों का राजकीय 
स्वतन्त्रता देने से सरकार शासन-दृष्ठि से जवाबदार बनाई जा सकती 
है | इतना होने पर भी यह सम्भव है कि किसी देश के राज्य-प्रबन्ध 
में विशेष सुख, विशेष आराम ओर विशेष व्यक्तिगत स्वतन्त्रता न 
हे।। यह दिखला चुके हैं कि राजकीय स्वतन्त्रता अलग बात है, 
ओर व्यक्तिगत स्वतन्त्रता अलग । दोलोें में स्वाभाविक मेल होना 
सभी परिस्थितियों में आवश्यक नहीं है। ल्ोाक-प्रतिनिधियों के बनाये 
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हुए कायदों से ही किसी देश में अत्याचार किया जा सकता है ओर 
व्यक्तिगत स्वतन्त्रता नष्ट हो। सकती है । 

इस अत्याचार से बचने के लिए बड़ी आवश्यक बात यह हे कि 
कानून की दृष्टि में गरीब और अमीर, भिखारी और राजकमचारी, 
उच्च आर नीच, सभी मलुप्य बराबर समझे जावें। कायदे की दृष्टि से 
उनमें कोई भेद-भाव न किया जावे । एक,काय सें एक मनुष्य के लिए 
जे! कायदा लागू हो वही कायदा उस काय के लिए, निष्पक्षता के साथ, 
सबका लागू हो । काय्दा ही सर्वोच्च शासक रहे, कायदे के परे कोई 
न हो । इसकी सिद्धि के लिए तीन बातों का होना आवश्यक है :-- 

(१) मामूली अदालतों में मामूली रीति से जब तक किसी पर 
कोई अपराध पूर्णतया प्रमाणित न हा, तब तक उसे किसी प्रकार का 
शारीरिक अथवा आधिक दंड न दिया जावे । 

(२) कोई भरी मनुष्य कायदे के परे कभी न होा। इतना ही 
नहीं, बल्कि अपने अधिकारों का अतिक्रमण करने पर वह मामूली 
अदालतों में, मामूली कायदें के अनुसार, जवाबदार बनाया जा सके । 
यह बड़े महत्व की बात है । 

(३) मामूली अदालतें व्यक्तिगत अधिकारों की पूरी पूरी रक्षा 
कर । इसके लिए राज्य-सड्रठन में योजना करन की आवश्यकता न 
रहे । 

व्यक्तिगत स्वातन्त्र्य, अर्थात्‌ कायदों की सर्वेच्चता के इन तीन 
तत्त्वों का कुछ विशेष विवेचन आवश्यक है । 

८. उपरोक्त पहली बात सें व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का अधिकार स्पष्ट 
रीति से सम्मिलित हे; क्योंकि जब तक काई अपराध पूशंतया प्रमा- 
णित नहीं होता, तब तक कोई दण्डनीय भी नहीं हे। सकता । दण्डपात्र 
होने के लिए कायदे का उल्लंधन किया जाना प्रमाणित होना चाहिए 
और वह भी उस देश की साम्रूली अ्रदालतों में ओर मामूली रीति से। - 
केवल सन्देहवश कोई दण्डनीय न समझा जावे, कोई खास अश्रदालतें 


अठारहवाँ परिच्छेद २२१ 


- स्थापित न की जावे ओर न अपराध प्रमाणित करने के लिए किसी विशेष 
रीति का अवलम्बन किया जावे। अनेक देशों में केवल सन्देह के 
कारण ही मनुष्य दंडनीय बना दिया जाता हे--शह्ूत] के कारण किसी 
की भी स्वतन्त्रता हरण की जाती है। शासकों के हाथों में ऐसा 
अधिकार रखने से उसका दुरुपयोग अनेक बार हुआ करता है । 

४. फिर शासकों अथवा सरकारी कर्मचारियों के लिए एक कायदा 
और प्रजावग के लिए दूसरा कायदा बना कर दुरञ्ी दुनिया का दूषित 
दृश्य कभी न दिखलाना चाहिए । राज्य-विज्ञान के सम्बन्ध में अगरेजी 
में यह एक महत्त्वपूर्ण कहावत है कि जहां कायदा नहीं है वहाँ 
स्वतन्त्रता भी नहीं हे । इस कहावत का यथार्थ सें यही अर्थ हे जिसे 
हम अभी बतला रहे हैं। भिन्न भिन्न ल्लागों केबलिए एकही अपराध के 
सम्बन्ध में भिन्न भिन्न कायदे रहना कायदे न रहने के बराबर ही है। 
जहाँ कायदा-कानून नहीं हे, यानी जहाँ सबके लिए एक ही कायदा 
लागू नहीं होता वहाँ सरकारी कमचारी मनमाना अत्याचार कर 
सकते हैं। इंग्लेंड और फ्रांस की राज्य-प्रणाली में यही भेद हैं । 
इईँग्लड में मन्त्री से लगा कर वल्लहीन भिखारी तक सब पर कायदे-कानून 
की समदृष्टि पाई जाती है और सच एक ही अदालत में दण्डनीय होते 
हैं। अपराध सिद्ध करने के लिए वहाँ किसी भिन्न रीति का अवलम्बन 
भी नहीं किया जाता। परन्तु कंस में ये बाते' नहीं हैं। वहाँ 
सरकारी कर्मचारियों के लिए भिन्न भिन्न अदालते ओर भिन्नभिन्न कायदे 
हैं। मान लीजिए कि इंग्लेंड के किसी सरकारी कमेचारी ने आपका 
मार्ग रोक दिया ओर उससे आपके हानि उठानी पड़ी । इस दशा में 
आप मामूली अदालत में उस पर ज्षति-पूत्ति का दावा कर सकते हैं, आर 
मामूली कायदों के अछुसार उसका फेसला किया जावेगा । न तो किसी 
अज्ञात आकाश से न्यायाधीश लाने की आवश्यकता होगी ओर न किसी 
विदेश से पासेल के द्वारा न्याय के नये नियम बुलवाने की ही। अब 
' थदि यही घटना फ्रांस में हे! जावे, तो आपको ख़ास अदालतों की 
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शरण लेनी होगी और ख़ास कायदों के अनुसार उसका निपदारा होगा।॥ : 
वहाँ की शक्कर अमीरों के लिए मीठी और गरीबों के लिए कडुवी होती 
है | ऐसी स्थिति में व्यक्ति की स्वतन्त्रता बहुत कम हो जाती है और 
सरकार के उत्तर-दायित्व-हीन॑ हो जाने की अत्यन्त अधिक सम्भावना 
रहती है| उसके कर्मचारी न्याय का सार्वजनिक अधिकार की वस्तु न 
समझ; कर शासकों की दया-जनित वस्तु समझने लगते हैं। मेटकेंड 
नामक एक इतिहासकार ने कहा है कि “वास्तव में ईग्लेंड के मनत्री 
पालिसेंट के सम्मुख जवाबदार नहीं हैं। यह सभा किसी सन्‍्त्री को 
किसी नियम के अनुसार पदच्युत नहीं कर सकती । परन्तु ये सन्त्री 
मामूली अदालतों में अपने कार्यों के लिए ग्रतिक्षण जवाबदार हैं। फिर 
इस बात को कोई नहीं थुछुता कि उनके पुराने काय कितने महत्त्व के 
ओऔर उत्तम थे। नये अनुचित कार्यों के लिए. उन पर म्ुकृदमा चलाया 
जाता है और वह भी ऐसी मामूली अदालतों में जहाँ दूसरे साधारण 
मनुष्य अभियुक्त किये जाते हैं।” इँग्लेंड की सरकार की असली 
जवाबदारी यही हैं। अब पाठक समझ चके हेंगे कि राजा के सर्वोच्च 
शासक होने पर भी इग्लेंड का राज्यप्रबन्ध जितना उत्तरदायी है उत्तना 
प्रेसिडंटवाले फ्रांस देश का नहीं हे--इईग्लंड में राजा अपने कार्यों 
के लिए जवाबदार नहीं है, उनके लिए उसके मन्त्री जवायदार हैं। इस 
कारण जब तक थे पद पर रहेंगे तब तक राजा को कोई ऐसा काय 
न करने देंगे जिससे उन पर अभियाोग चलाया जा सके। जब उनसे 
यह न बन पड़ेगा तब वे अपने पद का छोड़ कर अलग हो जावेंगे । बार 
बार मन्‍्त्री बदलना सरल ओर अच्छा कार्य नहीं है, अतएव राजा भी 
अपने मन्त्रियों की सलाह से चलेगा। इस प्रकार वे एक दूसरे से दबे 
रहते हैं ओर समस्त राज्य-प्रबन्ध अपने कार्यों के खिए जवाबदार बना 
रहता है। 

तीसरी बात की आवश्यकता स्वयंसिद्ध है और ऊपर की मीमांसा , 
में इसका समावेश हो। चका है । 
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सारांश यह है कि व्यक्ति-स्वातन्द्य और सरकार के उत्तर-दायित्व 
दाने का स्थिर बनाये रखने के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि अपराध 
प्रसाणित हुए बिना किसी को किसी प्रकार का दंड न दिया आवे। 
दंड उसी अवस्था में दिया जावे जब मामूली अ्रदालतों में, मामूली 
कायदों के अनुसार, मामूली रीति से प्रमाण. मिल सके प्रत्येक 
मनुष्य के लिए, किसी प्रकार का भेद न होते हुए, एक ही कायदा, 
एक ही अदालत, ओर एक ही न्याय-पद्धति हो । भेद करने से समानता 
के तत्त्व अष्ट हो जाते हैं जिससे व्यक्ति-स्वातन्त्य ओर सरकार का उत्तर- 
दायित्व दोनें एक ही साथ नष्ट हो जाते है । 

१०, श्रब पाठक देख चके होंगे कि लोगों का केवल राजकीय 
स्वतन्त्रता मिलने से किसी देश की सरकार धूणेतया उत्तरदायी नहीं 
हे। सकती । ऊपर दिखलाया जा चुका है कि किसी देश में पूणतया 
ग्रातिनिधिक राज्य-प्रबन्ध होने पर भी वहाँ व्यक्तिगत स्वतन्त्रता कम 
हो सकती हे ओर सरकार पूण उत्तरदायित्व के आवश्यक बन्धन से 
मुक्त रह सकती है । जिस देश में लोगों की स्वतन्त्रता केवल सन्देह 
के कारण छीनी जाती है अथवा जहां श्ूग के कारण, ख़ास अदालतों 
में, खास कायदों के अनुसार, ख़ास ढड् से अभियाग चला कर लेगः 
दोषी ठहराये जाते हैं वहा सेकड़ों राजकीय अधिकारों के मिलने पर 
भी लोगों का सुख से रहना कदापि सम्भव नहीं हे, ओर न वहः 
सरकार “उत्तरदायी” कही. जा सकती हे । 
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१, जिस देश का विस्तार बहुत बड़ा नहीं है वहाँ के लोगों की 
आवश्यकतायें, रहन-सहन आदि सब बहुत कुछ समसमान होते हैं। 
इस कारण एक केन्द्र से ऐसे देश का शासन भत्नी भाँति चलन सकता 
है । पर एथ्वी पर कुछ देश ऐसे भी हैं जिनका विस्तार बड़ा है । ऐसे 
देश में कुछ तो मागेलिक विभाजन के कारण और कुछ भागोलिक 
अन्तर के कारण लोगों की आवश्यकताओं सें, रहन-सहन में, बहुत कुछ 
मिन्नता पाई जा सकती है। ऐसे देश का काय एक सत्ता के द्वारा अच्छी 
तरह नहीं चल सकता। क्योंकि भिन्न भिन्न विभाग की भिन्न भिन्न 
आवश्यकताओं ओर रहन-सहन पर यथेष्ट ध्यान देना उसके लिए 
सम्भव नहीं । परन्तु यह कठिनाई यहीं नहीं समाप्त हाती | विस्तार के 
साथ जन-संख्या भी बढ़ जाती है। जन-संख्या की बड़ी संख्या के 
कारण भिन्न भिन्न विभागों के स्लषिए कायों का ढेर का ढेश इकट्ठा हो। 
सकता है । ओर इस कारण यह संभव नहीं कि वह विभाग अथवा उसका 
अधिकारी उन कार्यों को अच्छी तरह सम्पादित कर सके। इन दोनों 
कठिनाइयों का दूर करने के लिए आज-कल राज्य-शासन-प्रबन्ध की एक 
बहुत अच्छी रीति चल निकली है। यह 'हे संयुक्त-राज्य-प्रबन्ध । हम 
भारतवासियों का इस प्रकार के अबन्ध से लाभ होने की सम्भावना 
है। इसलिए हम इस अकार की शासन-पद्धति का इस परिच्छेद 
में विवेचन करगे । 


लक 
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२, इसके लिए हमें काई भत्यक्ष उदाहरण लेना ठीक होगा। 
अमेरिका का संयुक्त-राज्य# इसका अच्छा उदाहरण है। वर्दां 
पहले एक सर्वोच्च सरकार है जिसका अधिकार खब ही बातों में नहीं 
चल सकता । उसके अधिकार परिमित हैं । फिर अनेक छोटे छोटे राज्य 
हैं जिन्हें भी कुछ स्वतन्त्र अधिकार प्राप्त हैं। वे अधिकार सर्वोच्च सरकार 
के दिये हुए नहीं हैं---व॑ उन राज्यों के ही अधिकार हैं अर्थात्‌ उन 
बातों में वे छोटे छोटे राज्य स्वतन्त्र हैं। सन्‌ १७७६ ईसवी के पहले 
अमेरिका में इंग्लेंड की अ्रधीनता में कई भिन्न राज्य थे। परन्तु इंग्लेंड 
की सरकार उनकी सम्मति के बिना ही उन पर कई तरह के कर लादना 
चाहती थी। फलतः उन भिन्न राज्यों ने एकता करके इंग्लेंड के 
विरुद्ध युद्ध किया और सन्‌ १७८३ में थे स्वतन्त्र बन बेठे। उनकी 
एकता स्थिर ही न रही, बल्कि बढ़ती भी गई । उनका वह मेल एक 
दिन संयुक्त-राज्य के रूप में परिणत होगया। कानून बनाने के लिए 
वहाँ दे भवनांवाली कांग्रेस नाम की एक लोक-निर्वाचित सभा है । 
शासन का काम- प्रेसिडंट करता है और उसके कई मन्‍्त्री रहते हैं । 
एक सर्वोच्च न्‍याय-सभा भी हे। कऊईईाग्रेस के अधिकार परिमित और 
विशिष्ट कर दिये गये हैं। उपराज्यों में जे सरकार है उन्हें बाकी 





# जो शब्द बड़े श्रचरों में छुपे हैं वे “अमेरिका का संयुक्त 
राज्य” के वाचक हैं । जहाँ “संयुक्त राज्य” मामूली अच्तरों में छुपा है 
वहाँ वह जातिवाचक नाम है, विशेष नाम नहीं। जहाँ अमेरिका 
के संयुक्त-राज्य का उल्लेख है वहाँ बहुधा यह पूरा पद उपयोग में 
लाया गया है जिसमें हमारा भ्रथ स्पष्ट हो जावे। जहाँ पूरा पद नहीं 
आया वहाँ असेग से अर्थ स्पष्ट हो सकता हे। इसी कारण “अमेरिका 
का?” यह पद छोड़ दिया गया है। पाठकंगण «इन अर्थों के कृपापूजेक 
ध्यान में रखे। 
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कानून के सम्बन्ध में स्वतन्त्र अधिकार हैं। संयुक्त-राज्य-प्रबन्ध का ' 
यह केवल एक उदाहरण है। राज्य-प्रबन्ध के जो अनेक अंग ओर 
अ्रधिकार होते हैं वे अनेक देशों में अनेक तरह से बने ओर बंटे रहते 
हैं। इस कारण सभी संयुक्त-राज्य एक ही समान नहीं होते । परन्तु 
उनमें कुछ साधारण बातें एक समान ही रहती हैं। अमेरिका के 
सयुक्त-राज्य की कांग्रेस को निन्न-लिखित अधिक।र हैं :-- 


लोगों पर कर, लगान इत्यादि लगाना ओर वसूल करना; ऋण 
पटाना और संयुक्त-राज्य की रक्षा का प्रबन्ध करना। ( इस बात पर 
ध्यान दिया जाता हैं कि सारे राज्य सें कर, लगान आदि बराबर ही 
लगाये जा4) । न 

सयुक्त-राज्य के लिए ऋण लेना । 

विदेशीय श्रैर उपराज्यों के बीच तथा मूलनिवासियों के साथ हेो।ने- 
काले व्यापार का नियन्त्रण करना | 

नागरिकता के समान नियम स्थापित करना; सारे देश के लिए 
दिवालियापन के समान कायदे बनाना ! 


सिक्के बनाना; उनकी और विदेशी सिक्कों की कीमत निश्चित करना; 
तोल ओर माप के परिमाण निश्चित करना । 

संयुक्त-राज्य के सिक्कों का जालसाज़ी के साथ बनानेवालों के 
लिए दंड का ग्रबन्ध करना । 

डाक और उसके मार्गों का प्रबन्ध करना । 

लेख ओर आविष्कारों के पूर्ण अधिकार कुछ समय के लिए उनके 
करताओं का देकर कल्ला ओर विज्ञान की वृद्धि करना । 
.. यदि समुद्र में कोई चोरी अथवा राजद्रोह का अपराध करे श्रथवा 
राष्ट्रों के नियमों का ,उल्ंघन करे, तो उसके दंड इत्यादि का प्रबन्ध 
करना । 


(| 
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युद्ध करना; गिरफारी का अधिकार देना ओर जुमीन तथा सझुद्र 
पर गिरफ्तारी के नियम बनाना। 

सेना रखना ओर उसका पालन-पोषण करना; परन्तु इस काथ के 
लिए दो साल से अधिक समय तक के लिए एक ही बार में घन का 
विनियाोग न करना । 

जहाज़ों का बेड़ा रखना और उसका ख्चे चलाना । 

स्थल ओर जल-सेना के नियन्त्रण ओर प्रबन्ध के नियम बनाना | 

सयुक्त-राज्य के कायदों का पालन करवाने के लिए, ग्ंदर को 
नष्ट करने के लिए ओर आक्रमणों का सामना करने के लिए. आवश्य- 
कतानुसार सेना के उपयाग का प्रबंध करना । क्‍ 

सेना की व्यवस्था, शसत्रीकरण ओर कृवायदे सिखलाने का प्रबन्ध 


करना और संयुक्त-राज्य के काम में लगी हुईं सेना के नियन्त्रण का 


प्रबन्ध करना; उपराज्यों को सेना के अफूसरों की नियुक्ति का ओर 
सेना का कृवायद सिखलाने का अधिकार देना । 

उपराज्यों के देने पर ( १०० वग मील से अधिक न हे। ऐसी ) 
जो जमीन मिले ओर जिसे कांग्रेस स्वीकृत कर ले वह जमीन संयुक्त 
सरकार की राजधानी होगी । वहाँ के लिए सब तरह के कानून 
बनाना; उपराज्य की कानुन बनानेवाली सभा की सम्मति से उन राज्यों 
में से ली हुई जमीन पर किले, बारूद-गोले के गोदाम, नावों के घाट, 
ओर इतर आवश्यक इमारते' बनाना। 

ऊपर लिखे अधिकारों का अमल में लाने के लिए अथवा संयुक्त- 
सरकार के, उसके किसी विभाग का, या किली अफूसर का दिये हुए 
अन्य अधिकारों का अमल में लाने के लिए सब आवश्यक कायदे 
बनाना । हे 


ऊपर बतलाया जा चुका हे कि शेष सब अधिकार उपराज्यों के : 


हाथ में हैं। संयुक्त-सरकार को जिन बातों का अधिकार नहीं, 
डनमें वह हस्तक्षेप नहीं कर सकती । 


अं 


ह 
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३, अब प्श्न कर सकते हैं कि संयुक्त-राज्य-प्रबन्ध कहते किसे हैं ?' 
संयुक्त-राज्य प्रबन्ध वह राज्य-प्रबन्ध है जहाँ उपराज्यों के स्वातन्त्र्य के 
कारण अखिल देश पर राज्य चलानेवाली सरकार के अधिकार राज्य- 
प्रबन्ध-निर्माण के समय ही परिमित कर दिये गये हों। परन्तु इतना 
ही कहने से काम न चलेगा । इसके साथ साथ इन बातों पर भी 
ध्यान देना होगा--(३) उपराज्यों का यह स्वातन्न््य पूणे होनो 
चाहिए, नहीं तो उस राज्य को संयुक्त कहना व्यर्थ हागा; ( २ ) जब 
इस संयुक्तता का पूरा पूरा प्रमाण होगा तो उसका रूप सर्वोच्च सरकार 
की रचना में किसी न किसी प्रकार अवश्य देख पड़ेगा; और ( ३ ) 
यदि इस रचना के चिरस्थायी होने की आवश्यकता हो तो सर्वोच्च 
सरकार और उपसरकारों की रचना ओर अधिकार में परिवर्तन करने की. 
काई नियम-बद्ध रीति का भी होना आवश्यक है। 

परन्तु इतने विवेचन से यह भेद स्पष्ट न होगा । इसका अधिक, 
विवेचन करना आवश्यक है। पहले तो उन राज्य-भागों का विचार 
करना चाहिए जहां के लोग संयुक्त-राज्य के अफूसर बनने में अथवा 
सभा-समितियों के निरवांचन में कुछ भी भाग नहीं लेते । क्या ये राज्य- 
भाग संयुक्त-राज्य के उप-राज्य कहला सकते हैं ? जब वहाँ के लोगों 
को संयुक्त-राज्य के शासन में प्रत्यक्ष अथवा श्रप्रव्यक्ष कुछ भी भ्रधिकार 
नहीं रहता तब उन्हें उपराज्य कहना कदापि उचित नहीं । बहुधा 
सर्वोच्च सरकार उनके शासन का अपने अधिकार में रखती है; इसलिए 
उन्हें उसके परतन्त्र राज्य (506७ #्वां2 00 त006०0७7९८ए) 
ही कहना ठीक है । वे उपराज्य नहीं कह्टे जा सकते। दूसरी बात 
यह है कि उपराज्यों में बहुधा समानता का रहना आवश्यक है। 
एक के कम अधिकार और दूसरे के अधिक रहने से उनमें इष्या-दह्ेष 
उत्पन्न होगे ओर सारा राज्य-सड्ठन अस्थिर हो जावेगा तथा बहुत 
काल तक न टिक सकेगा.। इसलिए यथाशक्ति सबके अधिकार समान - 
रहना ही आवश्यक है। स्थिरता के लिए सर्वोच्च सरकार अं 


« उडीसर्वा परिच्छेद २२६ 


_ डपराज्यों की सरकारों के अधिकारों के विभागों का समतौल रहना 
भी आवश्यक हे । यह लक्षण इतिहास में सदेव प्रारम्भ से ही नहीं 
दिखाई पड़ता । इसका विकास पीछे धीरे धीरे होता है; तथापि यह 
संयुक्त-राज्यों का आवश्यक लक्षण हे । 

४ अब यहाँ उन अधिकारों का उल्लेख किया जाता है जिनका 
संयुक्त सरकार के हाथ में रहना उपयुक्त समतोंल का बनाये रखने की 
दृष्टि से आवश्यक हैः--- 

एक तो संयुक्त-राज्यों का निर्माण बहुधा बाहरी आक्रमणों अथवा 
दबाव के कारण हुआ करता हें; इसलिए उसके हाथ में सबसे पहले 
फोज, जहाज और विदेशी राष्ट्रों के सम्बन्ध के नियन्त्रण करने का 
अधिकार होना आवश्यक है। ये काय बिना द्वव्य के हो नहीं सकते; 
अ्रतएव व्यक्ति की दृष्टि से डसे लोगों से कर वसूल करने का अधिकार 
भी होना आवश्यक है। यहाँ शह्डाग की जा सकती है कि व्यक्ति 
की दृष्टि से लोगों से कर लेने की क्या आवश्यकता है ? उपनराज्यों से 
निश्चित परिमाण में दृब्य लेने से कया काम न चलेगा ? इसका 
उत्तर यही हैं कि यदि किसी कारण इन उप-राज्यों ने द्वव्य देना मंजर 
न किया तो राज्य का काम स्थगित हो जादगा । उन्हें द्वब्य देने का 
बाध्य करने के लिए फोज का उपयोग करना होगा और इस काय में 
घन लगेगा ही । धन के बिना सरकार का काम चल ही न सकेगा । 

दूसरे प्रकार के अधिकार जो संयुक्त-सरकार के पास रहें वे ऐसे हों 
जिनमें समानता ओर सामान्यता की आवश्यकता है; जेसे सिक्कों का 
बनाना, पेटेन्ट ओर कापीराईट का नियन्त्रण तथा डाक-विभाग का 
प्रबन्ध । 

तीसरे वर्ग के कार्य वे हैं जिनमें समानता की विशेष आवश्य- 
कता नहीं रहती, तथापि उनसे राष्ट्रीय उन्नति का द्वार मुक्त हो जाता 
है। इनमें रेल की सड़कों, नहरों, तार, बेंक' की पद्धति आदि के 
नियन्द्ण का उल्लेख किया जा सकता हे। आयात और नियांत 
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माल भी कभी कभी इसी वर्ग में सम्मिलित कर लिये जाते हैं; परन्तु 
यह बड़ा विवादअस्त विषय हे। इस पर कर का लगाना या वसूल 
करना वास्तव में सर्वोच्च सरकार का काय नहीं है; परन्तु है वह बड़े 
महत्त्व की बात। यह कर बहुधा व्यापारिक दृष्टि की अपेत्षा आमदनी 
की दृष्टि से ही लगाया जाता है । 

चौथे वर्ग की बातों में बहुत कुछ मतसेद भी हो सकता है। 
इन अधिकारों का बटवारा करना विशेष परिस्थितियों पर ही अवलम्बित 
रहता है। डदाहरण के लिए विवाह-पद्धति, तलाकु, शिक्षा आदि 
विषय इस वग में आते हैं । 

पाँचव वर्ग में वे बात आती है जिन पर यथार्थ में उपराज्यों का ही 
अधिकार रहना चाहिए; परन्तु इनमें भी मतभेद हो सकता है। इस 
बरग में स्थानीय उपयोग के सावेजनिक काय, सावजनिक दान, आब- 
कारी इत्यादि शामिल हैं । 

अमेरिका की काँग्रेस के जो अधिकार ऊपर बतलाये गये हैं वे प्रायः 
इन पांच वर्गों में बट सकते हैं। यह वर्गीकरण प्रत्येक वर्ग के महत्त्व 
के क्रम से किया गया है। देखने से मालूम हो सकता हे कि पहले 
तीन वर्गो' के अधिकार विशेष महत्त्व के हैं। संयुक्त-सरकार के पास 
इन तीनों का रहना विशेष आवश्यक हे--डसकी स्थिरता अनेक आअशों 
में इन्हीं पर अवलम्बित रहती हे । 

बहुधा देखा जाता है कि संयुक्त सरकार के अधिकार परिमित ओर 
निश्चित कर दिये जाते हैं। अमेरिका में ऐसा ही किया गया है। 
शेष अधिकार उपराज्यों की अधीनता में रहते हैं। परन्तु स्मरण रहे 
कि यह नियम सब स्थानों के लिए लागू नहीं है । 

५, ऊपर संयुक्त-राज्य-प्रशाल्ली की सामान्य परिभाषा बतलाई जा 
चुकी है ओर उसके तीन विशिष्ट लक्षण भी बतलाये गये हैं। अभी 
तक केवल पहले लराण का स्पष्टीकरण हुआ है। अ्रब अन्य दो 
लक्षणों का संक्षेप में विचार करना आवश्यक है। दूसरा लक्षण यह 
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' बतलाया गया है कि “जब इस संयुक्तता का पूरा पूरा अमाण होगा तो 
डसका (डपराज्य का) रूप सर्वोच्च सरकार की रचना में किसी न किसी 
प्रकार अवश्य देख पड़ेगा ।” यह कई तरह से किया जा सकता हे; 
जेसे---( अ ) यदि ये उपराज्य स्वतन्त्र हें। तो अन्तर्राष्ट्रीय हकों में वे 
समान माने जाव ओर उन्हें सब्वोच्च राज्य-प्रचन्ध के किसी अ्रज्ञ के निर्वाचन 
में बराबर अधिकार दे दिये जावे! । इससे यह परिणाम निकलता है कि 
इस निर्वाचित सभा का बहुमत उपराज्यों के बहुमत के समान ही 
होता है। अमेरिका में प्रत्येक उपराज्य से दो प्रतिनिधि निर्वाचित 
किये जाते हैं। इस सभा का नाम सीनेट है। परन्तु इन डपराज्यों 
का विस्तार समान न होने पर निर्वाचन का समान अधिकार देना अनु- 
चित है; ( आ ) ऐसी स्थिति में प्रत्येक उपराध्य का अलग सत-- 
वाट--लिया जाता है। युद्ध के पहले के शासन-प्रबन्ध में जमेनी 
में इसी प्रकार की सभा थी । प्रत्येक उपराज्य के वोट की 
संख्या भिन्न थी और एक राज्य के प्रतिनिधि एक ही प्रकार 
के चोट दे सकते थे। वे आपस में भले ही मतभेद रखते हें; 
परन्तु उनमें जिस बात पर बहुमत पाया जाता था वही 3:< सारे राज्य 
का मत समझा जाता था आर इस कारण वोट के अनुसार उस बहुमत- 
वाले उस राज्य के वाट समझ लिये जाते थे; ( इ ) कभी कभी यह 
बात अनिवाय होती है कि उपराज्यों के प्रतिनिधि अपनी अपनी सरकार 
की आज्ञा अवश्य मारनें--वे अपना व्यक्तिगत मत न द॑ । परन्तु ऐसा 
करने से फिर वह सभा सर्वोच्च सरकार का अइह्ज नहीं रह जाती; वह 
केवल उपराज्यों की सभा बन जाती है; फलतः उसमें एक स्वतन्त्र सभा 
का लक्षण नहीं पाया जाता। 

६ तीसरा विशिष्ट लक्षण बतलाया गया हे कि “यदि इसकी 
€ अर्थांत्‌ सर्वोच्च सरकार की ) रचना के संयुक्त स्वरूप के चिरस्थायी 
| होने की आवश्यकता हे। तो सर्वोच्च आर डपसरकारों के नियमित 
अधिकारों में परिचतेन करत की कोई नियमबद्ध रीति का होना भी 
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आवश्यक है।” एकरूप राज्य में यह परिवतेन सर्वोच्च राज्य की 
इच्छा पर ही अवलम्बित रहता हे। अपने द्वारा दिये गये अधिकारों 
को वह जब चाहे तब वापस ले सकती है। पर बहुधा ऐसा होता 
है कि संयुक्त-राज्य की कानून बनानेवाली मामूली सभा मामूली रीति 
से इन अधिकारों में परिवर्तन नहीं कर सकती । राज्य-सड्रठन करते 
समय आरम्भ में जो अधिकार-सीमा निश्चित कर दी जाती हे उसका 
साधारण तार से बदलना ठीक नहीं समझा जाता। उचित तो यही 
होता हे कि सड़्ठडन इस तरह से किया जावे कि उसमें किसी तरह 
का परिवर्तेत करने की आवश्यकता ओर स्थान न रहे । परन्तु ऐसा 
कभी नहीं हे! सकता। समाज की अनेक बातें ज्यों ज्यों परिचित 
होती जाती हैं त्यों तयों इन अधिकारों में भी परिवततेन होना आवश्यक 
प्रतीत होता है। पर यह सदेव आवश्यक नहीं होता कि यह कार्य 
कानून बनानेवाली मामूली सभा से बिलकुल भिन्न सभा के द्वारा दी 
किया जावे। साधारण कार्यों के लिए बहुमत काफी होता है। ऐसे 
कार्यों के लिए दो-तृतीयांश अथवा तीन-चतुर्थोंश मत आवश्यक 
समझा जावे। कानून बनानेवाली सभा का एक अड्ज उपराज्यों के 
प्रतिनिधियों से बना रहता है। अधिक स्थिरता रखने के लिए इन 
राज्यों की कानून बनानेवाली सभाओं के भी अ्रल्लषग अलग मत ले 
लिये जाचे आर नियमबद्ध परिवतेन के लिए उनके दो तृतीयांश अथवा 
तीन चतुथोश मत की आवश्यक्रता रख दी जावे। अमेरिका के संयुक्त- 
राज्य के पूव-निश्चित अधिकारों में परिवतेन करना हो तो कांग्रेस के दो 
तृतीयांश ओर उपराज्यों के तीन चतुर्थाश मतों की आवश्यकता 
बहुधा होती हे। इसका अधिक खुलासा पहले एक अध्याय में हे। 
चुका है । ' 

७, अधिकारों के विभाग और उपराज्यों की रचना की विशिष्टता के 
अनुसार संयुक्त-राज्य कई तरह के हो सकते हैं। परन्तु संयुक्त -राज्य . 
कुछ राज्यों का कवल संघ (|०४2००) नहीं है और न वह राज्यों का 
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संयोग (007/९त९/४॥४४07) ही है । राज्य-संघ ते बहुधा निश्चित कार्यो 
के लिए और निश्चित अवधि के लिए स्थापित किया जाता है। ऐसे 
संघ मामूली सन्धियों के द्वारा निमित हो सकते हैं। इतिहास में 
इसके सैकड़ों उदाहरण भरे पड़े हैं। इस प्रणाली से कोई नया राज्य 
नहीं बन जाता । सन्धि करनेवाले नबितान्त स्वतन्त्र राज्य ज्यों के 
त्यों स्वतन्त्र बने रहते हैं। बहुत आवश्यक होने पर सब मिलकर छोदी 
मोटी तात्कालिक सभा स्थापित कर लेते हैं जे। केवल विशिष्ट काय 
किया करती है। परन्तु राज्यों का संयोग (८०एर6१0/8॥00) अनेक 
राज्यों का अधिक स्थायी संयोग होता है। इस संयोग के होने में भी 
कोई विशिष्ट हेतु अवश्य रहता हे; पर वह दीघ काल के लिए होता 
है, अतएवं उसका स्वरूप अधिक स्थायी रहता है। बहुधा ऐसे 
संयोग का निर्मांण बाहरी आक्रमणों के डर से हाता है। ऐसे राज्य- 
संयोगों का द्वव्य, फोज़ और न्याय के भी अधिकार थोड़े बहुत अवश्य 
रहते हैं । |। 

परन्तु संयुक्त -राज्य. (फश्तेश्ब 20एशएण्ा०णा) में और राज्य- 
संयाोगों ( (0४76त४४४078 ) में कुछ स्पष्ट भेद रहा करते हैं; जेसे 
(अ) राज्य-संयरोग के राज्य बहुधा स्वतन्त्र रहते हैं; आर संग्रेग से 
किसी भी ससय अपनी इच्छानुसार अलग हो जाने का डनका अधिकार 
रहता है। परन्तु संयुक्त-राज्य के उपराज्यों को अलग हो जाने का 
अधिकार नहीं रह जाता; (आ) राज्य-संयागों के सदस्य-राज्य पर- 
राष्ट्रसम्बन्ध के अपने सब अधिकारों का त्याग नहीं करते; परन्तु संयुक्त- 
राज्य के उपराज्यों का बहुधा ऐसी स्वतन्त्रता नहों रहती; (इ) 
संयुक्त-राज्य में संयुक्त-सरकार का लोगों से थोड़ा बहुत व्यक्तिशः 
सम्बन्ध अवश्य रहता है--लोगों को व्यक्ति की दृष्टि से उस सरकार के 
कायदे मानने पड़ते हैं। परन्तु राज्य-संयागों में सर्वोच्च सरकार का 
, लोगों से बिलकुल अप्रत्यक्ष अथांत सदुस्क-राज्यों के द्वारा सम्बन्ध 
रहता है। वास्तव में इन दोनों प्रकार के राज्यों में यह*भेद बहुत 
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महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि संयुक्त-राज्य में स्वेसाधारण को दा सरकारों की--- 
सर्वोच्च ओर उपराज्य की---आज्ञा माननी पड़ती है; परन्तु राज्य-संयोगों 
में सर्वोच्च सरकार सव-साधारण पर प्रत्यक्ष रीति से बालाबाला 
हुकूमत नहीं कर सकती । 

एकरूप (07379) राज्य और संयुक्त राज्य के एक भेद का विचार 
यहां तक हो छुका। इसी तरह अधिकारों के न्यूनाथिक होने से, 
राज्याड्ों की भिन्न सिन्न रचना से ओर उनकी अनेक प्रकार की विशिष्टता 
से भी अनेक भेद हो सकते हैं। इतिहास में इस तरह के मिश्रित 
(००7700भ(0) राज्यों के अनेक उदाहरण पाये जाते हैं । 

८. जब कभी लोगों पर दा सरकारों की आज्ञा मानने के स्तिए 
बाध्य होने का प्रसद़्र' आ पड़ता है तब बड़ी कठिन समस्या उपस्थित 
हे। जाने का डर रहता हे। इनमें से यदि किसी सरकार ने अपने 
अधिकारों का अतिक्रमण किया ते। क्‍या किया जावे ? इस तरह का 
रूगड़ा उपस्थित हुआ तो. उसका निपटारा किस अकार किया जावे! 
एकरूप राज्य सें ऐसे समय में सीधे अदालत की शरण लेन से काम 
चल जाता हे। परन्तु संयुक्त-राज्य में जो अदालत यह कार्य करेगी 
उसे दाना सरकारों से आर दोनें की व्यवस्थापक-सभाओं से जब तक 
स्वतन्त्रता नहीं मिलेगी अर्थात्‌ जब तक वह उनके दुबाव से मुक्त नहीं 
होगी, तब तक वह अपनी बड़ी जवाबदारी के काय को उचित खूप से 
न कर सकेगी; क्योंकि उस दुशा में किसी सरकार के द्वारा होनेवाल्ते 
अधिकार-अतिक्रमण पर निणेय कर सकना ओर उसे नियम-विरुद्ध 
बतलाना कठिन हो जावेगा । फल्नतः संयुक्त-राज्य में संयुक्त-सरकार 
ओर उपराज्य सरकार के अभाष से मुक्त एक स्वतन्त्र न्यायालय 
होना भी आवश्यक है । “ 

६ संयुक्तराज्य के लक्षण संक्षप में अनेक तुलनाओं और उदाहरणों 
के द्वारा बतलाये जा चकु हैं। अब इस बात का विचार करना है 
कि व किप्त परिस्थिति में निमित होते हैं । 
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। 

(अ) पहले कारण का उल्लेख हे। चका है। छोटे छोटे राज्यें। पर 
कई ज्ञबरद॒स्त राज्यों की सतृष्ण दृष्टि रहती हैं। फिर जब बड़े राज्यों 
में कभी रूगड़े उपस्थित होते हैं, तो छोटे राज्यों को थोड़ा-बहुत 
नुकसान सहना ही पड़ता हे; अतएव छोटे राज्यों को अपनी 
अपनी स्वार्थरक्षा के लिए संयुक्त होना पड़ता है। संयुक्त होने से शक्ति 
बढ़ जाती हे ओर दर्जा भी बढ़ जाता हे । 

(आ) यदि बहुत से छोटे छोटे राज्य आसपास रहते हैं ओर यदि 
डनके आचार-विचार, रहन-सहन आदि में अधिक भिन्नता नहीं रहती 
तो संयुक्त हो जाने पर परस्पर उन्हें अनेक लाभ होते हैं । 

(इ) बहुत समय तक अलग अलग रहने के कारण अथवा अनेक 
बातों में थोड़ा-बहुत भेद्‌ होने के कारण यदि उन छोटे छोटे पड़ोसी 
राज्यों का पूर्ण एकरूप हो जाना अच्छा न मालूम हो, परन्तु मेल की 
आवश्यकता भी हो, तो संयुक्त बन जाने का उपीय बहुत लाभदायक 
होता हे। 

(इ) कभी कभी उ्यापार में उन्नति करने की दृष्टि से सी संयुक्त हे। 
जान में लाभ होता है। बलाब्य राष्ट्रों के सामने न टिक सकने के 
कारण छोटे राज्यों के व्यापार के नष्ट होने का डर रहता है। संयुक्त 
हा। जाने पर उन्हें व्यापार के लिए अच्छा बड़ा क्षेत्र मित्त 
जाता हे । 

(ड) यदि किसी देश का विस्तार बहुत बड़ा हुआ ते उसके 
. भिन्न भिन्न भागों में अनेक तरह के भेद देख पड़ते हें । ऐसी परिस्थिति 
में संयुक्त ह। जाने पर अनेक कठिनाइयों का नाश हो जाता है और 
विस्तीण देश का शासन अच्छी तरह होने लगता है । 

अमेरिका का संयुक्त-राज्य, स्विटज्ञरलेंड, जमनी, मेक्सिको, 
ब्रेजिल, कनेडा, आस्ट्रेलिया, ब्रिटिश दक्षिण अफ्रीका इत्यादि के संयुक्त 
राज्य इन्हीं भिन्न भिन्न परिस्थितियों में उत्पन्न हुए हैं। 
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१०. जिन कारणों से संयुक्त-राज्यों का निर्माण होता है वे ही 
उसके गुण हैं। उन परिस्थितियों में किसी दूसरे तरह की शासन- 
अणाली टिक नहीं सकती--सभी दृष्टियों से केवल संयुक्त-शासन-प्रणाली 
ही लाभकारी सिद्ध होती हे। परन्तु इस शासन-प्रणाली में भी 
नीचे लिखे दोष पाये जाते हैं :-- 

(अर ) राज्यों के संयुक्त होने से राष्ट्रीयता का प्रमाण विशिष्ट 
सीमा तक ही विकसित हो सकता है। राष्ट्रीयवा की बाढ़ का यह 
कल्पना रोकती है कि हम स्वतन्त्र राज्य के नागरिक हैं। एकरूप 
राज्य में राष्ट्रीयीवा चरम-लीमा तक पहुँच सकती है। हाँ, यह सच 
हे कि छोटे छोटे राज्यों के सेयुक्त-राज्य बन जाने पर पहले की अपेक्षा 
राष्ट्रीयवा की सीमा कुछ अधिक उच्च-काटि की हो सकेगी । जो राज्य 
पहले से ही एकरूप हे! उसे संयुक्त-राज्य बनाने पर यह पद्धति 
देष-पूर्ण परिणाम उत्पन्न करती है । 

( आ। ) संयुक्त-राज्य में आन्तरिक समानता हो! जाती हे; परन्तु 
एकरूप राज्य में वह बहुत बढ़ सकती है । 


(॥ ) यह शासन-प्रणाली एकरूप राज्य के सदश चिरस्थायी 
नहीं रहती । भीतरी रूगड़ों के पैदा होने का बड़ा डर 
रहता है । 


११, आज्-कल बड़े बड़े राज्यों का युग आया है। छोटे छोटे 
राज्यों का टिकना बड़ा कठिन हे। रहा है। इसलिए जहाँ ऊपर लिखी 
हुईं परिस्थिति अथवा कारण हों वहाँ संयुक्त-राज्य-प्रवन्ध स्थापित करने 
से अनेक लाभ हो सकते हैं, और संसार के अनक बड़े बड़े प्रश्न हल 
है| सकते हैं। बड़े राज्यों की ह्षाशि से बचने के लिए छोटे राज्यों 
को यह उपाय बड़ा ,लाभकारी सिद्ध होगा। विस्तीण देशों के 
राज्यप्रबन्ध का प्रश्न इसी शणाली से सरल हो सकता है। बहुधा 
राज्य-संयाोगों का भी संयुक्त-राज्य में ही रूपान्तर हुआ करता है? 
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सर्वोच्च सरकार के अधिकार दिन दिन अधिकाधिक बढ़ते जा रहे हैं । 
जिन कारणों से राज्य-संयाोग निर्माण होते है उन्हीं कारणों से सर्वोच्च 
सरकारों को अपने अपने अधिकार बढ़ाना पड़ते हैं। अब न्‍्सयुक्त- 
राज्य-प्रबन्ध का युग आ रहा है ओर सम्भवतः इसी से वर्तमान नूतन 
परिस्थिति के अ्रनेक कठिन प्रश्न हल होंगे। 


वीसवोाँ परिच्छेद 
उपनिवेश और परतनन्‍्च देशों का शासन 


कई दुशों ने व्यापार के कारण, तो कभी लेगों के देश छेड़ूकर 
अन्यत्र बसने से, तो कभी राजकीय कारणों से दूसरे देशों पर अपना 
प्रभुत्व स्थापित कर लिया हे । एक देश के लेग जिस देश में जाकर 
चसे हैं, वह राजकीय दृष्टि से बहुधा मूल देश के अधीन होता है । 
ऐसे विज्ित देश के उफनिवेश कहते हैं। जो देश व्यापार के कारण 
अथवा राजकीय कारणों से जीते गये हैं, परन्तु जहां जेता लोग बस्ती 
बनाकर नहीं रहते, वे परतन्त्र देश होते हैं। हिन्दुस्तान के उपनिवेश 
था उसके तन्त्र से चलनेवाले देश करीब करीब नहीं हैं। वह स्वयं 
दूसरों के तन्त्र से चलता है। तथापि पृथ्वी में बहुत से, विशेष करके 
योरपीय देश, ऐसे हैं कि जिनके उपनिवेश हैं या जिनके तन्त्र से कुछ 
देश चलते हैं। उनके राज्यप्रबन्ध से कौन कोन सी समस्याये' डप- 
स्थित होती हैं, व कैसे हल हुई हैं इत्यादि बातों का विवेचन इस 
परिच्छेद में होगा । 

१. पहले हम उपनिवेशों के आधुनिक महत्त्व का विचार करेगे। 
गत शताब्दि में बहुत से देशों के जीवन में बड़ा परिवर्तन हुआ । जो 
राष्ट्र अपनी सीसा के भीतर ही अधिकार चलाते थे, वे धीरे धीरे दूसरे 
देशों पर अधिकार जमाने लगे। राष्ट्रीय राज्य बढ़ते बढ़ते राष्ट्रीय 
साम्राज्य होने लगे । इस विचार की कक्पना ने भी जोर पकड़ा कि 
राष्ट्र के उपनिवेश भी होने चाहिए। राष्ट्रीय भाव और भी जाग्रत 
हुए । क्‍योंकि उनसे भूमि-विषयक ओर व्यापार-विषयक ईर्ष्या और 
भी बढ़ने लगी। राष्ट्र को जीवन निजजाति के लेग ओर स्वाभाविक 
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सीमाओं को लाँघकर प्रथ्वी भर व्यापने लगा। अश्रन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 
में ईंष्या का भरपूर स्थान मिल्ला। आर राष्ट्रों राशी का समतुलत्व, 
काई किसी से शक्तिशाली न होने पावे यह कल्पना, ग्रस्थापित॑ होने 
लगी । मु 

इस कल्पना की वृद्धि के कारण अनेक॑ ऐसी समस्‍यायें. उपस्थित 
हुईं है कि जिनकी कल्पना कभी पहले किसी को नथी। असभ्य 
लोगों का शिक्षा देना और सभ्य बनाना, अनेक धामिक मतों का 
ऋणगड़ा, दूसरे देशों के लोगों का बिना रोक-टाोक के आने दुना या नहीं, 
उद्योग और व्यापार के प्रश्न, इत्यादि अनेक प्रश्ष हैं। बहुधा व्यापार 
के लिए प्रत्येक चढ़े-बढ़े देश का कोई नया क्षेत्र चाहिए। इसके 
का?यण राष्ट्रों राष्ट्रों में खूब होड़ लगी रहती 'है। राष्ट्रों की आन्तरिक 
रचना पर ओर अनन्‍्तरांष्रीय सम्बन्धों पर आधिक प्रश्नों का बहुत प्रभात्र 
पड़ा है। और गत शताब्दि की बहुत सी लड़ाइर्याँ केवल व्यापारी 
ईष्यां के कारण हुई हैं। इतना ही नहीं बरन इस सदी में भी वही 
हाल रहेगा ऐसा डर है। 

उपनिवेशों के कारण शासन-सम्बन्धी जे अनेक प्रश्न उपस्थित 
हुए हैं, उनके तीन भेद किये जा सकते हैं:--( १ ) एक राज्य का 
दूसरे राज्यों से सम्बन्ध, ( २) एक राज्य का उसके उपनिवेशों से 
सम्बन्ध, ओर ( ३ ) एक राज्य का उसके नागरिकों से सम्बन्ध । 
राज्य-विज्ञान में उपनिवेश-सम्बन्धी इन्हीं राजकीय प्रश्नों का विचार 
कतेब्य हे । 

(१) एक राज्य का दूसरे राज्यों से सम्बन्ध । उपनिवेशों की 
सीमा बहुधा निश्चित नहीं रहती । उनकी पराधीनता भी कम अधिक 
होती है। ओर कभी -कभी उनका दूसरे राज्यों से थोड़ा-बहुत 
सम्बन्ध उपस्थित हे जाता है। इस कारण, अनेक अन्तर्राष्ट्रीय कड़े 
पैदा होते हैं। अतएव, अन्तरांट्रीय हिताहितों का और बियमों 
का परिवर्तव सदा चला रहता है। उत्तरी अमेरिका और हिन्दुस्तान पर 
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प्रमुत्व स्थापित करने के लिए इंग्लेंड और फ्रांस पूरे सो वष भिड़ते रहे । 
कुछ समय पहले रूस और इंग्लेंड एशिया में करीब कुरीबव भिड़ चके 
थे। अब भी नहीं कह सकते कि यह डर बिलकुल दूर हो गया हे । 
अमेरिका के संयुक्त-राज्य का भी डर पैदा हो गया है क्‍योंकि दक्षिण- 
अमेरिका में योरपीय देशों ने बहुन से स्थानों में अपना ग्रभ्ुत्व स्थापित 
कर डाला है। और जापान की उन्नति का देखकर बहुत से अपना 
सिर खुजलाने लग गये हैं। इतना ही नहीं, उपनिवेशों की वृद्धि होने 
से लड़ाई की पद्धति में परिवततेन होने लग गया हे। देश की रक्षा के 
लिए थल-सेना पहले लगती थी, परन्तु अब जल-सेना का और जहाज 
का महत्त्व बढ़ गया हे। लड़ाई में बहुधा श्रब जीवों का नष्ट करने 
की अक्षपा, वस्तुओं की जैप्ती ओर जायदाद का नाश विशेष देखे जाते 
हैं। समुद्र की लड़ाई पर जीत-हार अ्रवलम्बित रहती है। 


(२) एक राज्य का उसके उपनिवेशों से सम्बन्ध | इसमें बहुत 
भिन्नता पाई जाती हे। कहीं तो प्रत्यक्ष श्रधिकार स्थापित है तो 
कहीं श्रप्नत्यजज्ष रीति से--मूल सत्ताओं से जिन्हें अधिकार प्राप्त हुआ 
रहता है, वे उपनिवेशों में अधिकार चला रहे हैं। कहीं तो उपनिवेश 
के लोगों का नाम-मात्र का स्वराज्य नहीं हे, ओर उन्हें काई राजकीय 
अधिकार नहीं हे, तो कहीं उपनिवेश के लोगों को पूर्ण स्वराज्य प्राप्त 
हो चका है ओर सूल-देशों के लोगों से भी अधिक अ्रधिकारों का 
उपयोग कर रहे हैं। आल्तरिक रचना में कितनी विभिन्नता है इसका 
कुछ ठीक ठिकाना नहीं। डपनिवेशों की सरकारों के कामों और शासन- 
प्रणाली में भी काई समानता नहीं पाई जाती । आ्रान्तरिक शासन की. 
कुछ समस्याय ये हैं :--- 

(क) शिक्षा और समाज की सामान्य उन्नति। 

(ख) आय-ध्यय, सिक्का, बेंक का काम, और लेन-देन । 

(ग) व्यापार और आवागमन । 
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(४) जमीन के विषय की नीति, खेती ओर उद्योग-घन्धों की 

उन्नति। 

(४) भजदूरों का प्रश्न । 

(६) रक्षा आर पुलिस । 

इन भ्रश्नों में अनेकानेक कठिनाइयाँ उलझी हुई हैं। वे जिस 
प्रकार हल होगी उन पर उपनिवेशों के लोगों का हिताहित अ्रवलश्लम्बित 
है ही, बरन राष्ट्र की इज्जत और कभी कभी, उसका अस्तित्व भी, उन्हीं 
पर अवलम्बित है । 

(३) एक राज्य का उसके नागरिकों से सम्बन्ध । उपचिवेशों के 
होने से जो प्रश्न उपस्थित होते हैं, उनका अभाव राष्ट्र के आन्तरिक 
जीवन पर भी होता है । इँग्लेंड के राजकीय«च्षेत्र में उपनिवेशों का 
प्रश्न सदा महत््व-पू्ण रहा हैं । कनाडा, दुक्षिण-आफ्रीका, 
आस्ट्रेलिया ओर न्यूज़ीलेंड का स्वराज्य शआ॥राप्त हो चुका है। 
इस कारण, साम्राज्यान्तगंत संयुक्त-शासन-प्रैयाली का प्रश्न 
डपस्थित हुआ हैं। यदि इस कल्पना को मूतैस्वरूप दिया जाय 
ते इंग्लेंड के शासन में बहुत से परिवतेन हे जावेंगे। कुछ का 
तो प्रारम्भ हो भी चुका है। कोई दिन ऐसा आजावे कि ब्रिटिश- 
पालिमेंट के ऊपर भी काई सत्ता प्रस्थापित हे जाय। नागरिकों 
का अपने राज्य से आंज जो सम्बन्ध है, उसमें तब बहुत परिवतेन 
हो जावेगा। इसी तरह, अमरीका के संयुक्तराज्य के आन्तरिक 
राज़कीय जीवन में परिवर्तत हो रहे हैं। शासन-विभाग के अधिकार 
बढ़ रहे हैं आर दुलूबन्दी कम हो रही हे, क्योंकि उपनिवेशों की रक्षा 
की ओर लोगों की आंखे लग रही हैं । 

उपनिवेशों की ले।कसंख्या ओर क्षेत्रफल से ही उनका महत्त्व प्रकट 
हो जाता है। पृथ्वी की भूमि का दो पंचमांश हिस्सा उपनिवेशों के 
अन्तगंत है, ओर उनकी ले।क-संख्या पचास करोड़ से भा अधिक 
' है । इंग्लेंड के ही उपनिवेशों का क्षेत्रफल एक कोटि दुस लाख वर्ग 
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मील से अधिक है, और उनकी ले।क-संख्या पेंतीस कोटि है। फ्रांस के . 
उपनिवेशों का ज्षत्रफल फ्रांस से अठारहगुना है और उनकी लेक-संख्या 
फ्रांस'ले ड्योढ़ी है। उपनिवेशों के कलह-त्षेत्र में अमरीका का संयुक्त- 
राज्य अभी अभी पड़ा है। परन्तु उसके भी उपनिवेशों का क्षेत्रफल 
डेढ़ लाख वर्गमील से अधिफ है और उनकी आबादी नव्वे लाख है । 


२, आधुनिक काल में उपनित्रेशों का महत्त्व भारी है ही, परन्तु 
प्राचीन काल में भी थाड़ा-बहुत अवश्य था। हिन्दुस्घान के लेग भी 
प्राचीन काल में हिन्दमहासागर के द्वीप-समुदाय में जा बसे थे, इसका 
अब निश्चयात्मक पता लग चुका है।# परन्तु इनका आधुनिक 
भाषा के अनुसार उपनिवेश कहना उतना ठीक न होगा। इन पर 
हिन्दुस्थान का प्रभ्ञुत्व थी, ऐसा नहीं देख पड़ता । और उपनिवेश की 
जो भ्रधधुनिक कल्पना ऊपर बतला चुके हैं, उसमें मूल-देश के अ्रधिकार 
का तत्त्व महत्त्वपूर्ण है । बहुत हुआ तो उन्हें हिन्दुओं के उपनिवेश 
( यानी वह स्थान जहाँ हिन्दू जाकर बसे थे ) कह सकते हैं। परन्तु 
हिन्दुस्थान के उपनिवेश नहीं । 
 ' थोरपष में सबसे पहले एशियाकाचक के दलिण-पश्चिम किनारे 
पर रहनेवाले फोनिशियन लोगों ने उपनिवेश बसाना शुरू किया। ये 
ले।ग समुद्र-किनारे पर रहते थे और पूरे पूरे व्यापारी थे । कच्ची चीज़ 
प्राप्त करने के लिए और बेचने को नये स्थान दिलाने के लिए नये नये 
व्यापार-केन्द्र स्थापित करमे लगे। इनमें से कार्थन जल्द ही बहुत 
प्रर्यात हुआ । खेती ओर व्यापार दोनों यहाँ चलते थे। इस शहदर 
ने आसपास के द्वीपों पर ओर स्पेन पर अभुत्व स्थापित किया। अन्त 
में उसे रोम से भिड़ना पड़ा और इसी से उसका नाश हुआ। ओऔस 

# जिसे इस विषय में अधिक जानना हो, वह प्रोफूसर राधाकुमुद 
मसुकर्जी-कृत ॥ लाइ007ए ० पावाआा 59978 870 पंतत० 
 0४ए77ए नामक अन्ध पढ़े । 
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यानी यूनान ने भरी बहुत से उपनिवेश भूमध्य-ससुद्द में स्थापित 
किये । फिर रोम की बारी आई और उसने अपने हाथ-र्पाव चारों 
ओर फेलाये । कुछ काल में उसका विस्तार इतना बड़ा द्वागया 
कि योरप के इतिहास में रोमीय साम्राज्य का नाम चिरस्मरणीय बना 
रहेगा । ह न 


योरप के मध्यकाल% में इटली के नगरों ने अपने उपनिवेश 
स्थापित किये। बाकी सब योरप की तोड़-मरोड़ चली थी, परन्तु इस 
देश के पीसा, फ्लोरेन्स, ओर ख़ास करके, जिनाआ ओर वेनिस उद्योग 
ओर व्यापार में लगे थे। योरप के पोष ओर बादशाह के पंजे से 
अपना छुटकारा करके ये नगर अपने व्यापार-केन्द्र बढ़ाने में जुटे थे। 
जब तक तुके लागों ने एशिया-काचक और मिस्रदेश पर अपना कब्जा 
नहीं कर लिया था ओर जब तक पेचेंगीज़ और स्पेनिश लोगों के 
अयल से अमरीका और हिन्हुस्थान न हूं ढ़े गये थे, तब तक इन शहरों 
का ग्रशुत्व, विस्तार ओर साथ ही व्यापार खूब बढ़ा-चढ़ा रहा । 


परन्तु पन्द्रहवीं सदी में हिन्दुस्थान और अमरीका की नई खोज 
होने पर उपनिवेशों का नया युग ही प्रारम्भ हुआ। कुछ कार तक 
तो दुनिया में स्पेन और पोचेगाल का ही साम्राज्य रहा । परन्तु इन 
देशों का यह अपरिमित साम्राज्य योरप के कई देशों का सहन न 
हुआ । इंग्लेंड और हालंड के लोग इस अखाड़े में कूद पड़े। एक 
काल ऐसा था कि जब पोचेगाल की सत्ता स्पेन की सत्ता में विल्लीन 
हो चुकी थी। परन्तु स्पेन ने अपनी सत्ता से कोई विशेष लाभ न 
उठाया । इस देश में यह बड़ी विचित्र कल्पना प्रचलित थी कि देश का 
असली धन सोना-चाँदी ही है। इस कारण पोचगाल के उपनिवेशों 
से उसने काई विशेष लाभ ने उठाया । उसका सारा ग्रयल्ल अमरीका 


»६ बहुधा पचिवीं शताब्दी के लगभग अन्त से पन्द्रहवीं शताब्दी 
के श्रन्त तक योरप का मध्यकाल गिना जाता है। 
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से साना-चांदी प्राप्त करने में ही लगा रहा। इस प्रयत्न ,में वहाँ के : 
लेगों ने जो अत्याचार किये, उनका वर्णन बहुत हृदयभेद॒क है | 
परन्तु*उससे हमें यहां कोई वास्ता नहीं। हालेंड ओर इंग्लेंड धीरे 
धीरे बढ़ते ही गये । इन्होंने स्पेन के बहुत से उपनिवेश छीन लिये । 
और स्पेन की सत्ता साोलहवीं शताब्दी में जीरण होगई तब तो ये 
खूब बलवान हो बेठे । फिर इंग्लेंड और हालंड सन्नहवीं शताब्दी में 
आपस में लड़े। हालेंड की सत्ता फ्रांस की लड़ाइयों के कारण 
नष्ट होगई । उसके बाद फ्रांस मेदान में आया। इंग्लंड और 
फ्रांस अठारहवीं सदी में खूब जुझे। परन्तु इंग्लेंड विजयी ही बना 
रहा। उत्तरी अमरीका फ्रांस के हाथ से निकलकर इग्लेंड के हाथ 
में आया । परन्तु जदद ही इस द्वीप का बिचला बड़ा भारी भाग 
इंग्लेंड से अलग होगया। वही आज अमरीका का संयुक्त राज्य 
कहलाता हे। कभी कभी लोग इसी का “अमरीका” के नाम से 
पुकारते हैं । इंग्लेंड ने अठारहवीं और उद्नीसवीं सदी में खूब 
उपनिवेश प्राप्त किये । 

गत सदी में तो दुनिया पर योरप के लोग ऐसे हूट पड़े कि अरब 
पृथ्वी का काई हिस्सा नहीं बचा जो किसी न किसी भारी सत्ता के 
अधीन न हो। आफ्रोका पर तो ये लोग ऐसे रूपये कि थोड़े ही काल 
में सारा महाद्वीप इन्होंने आपस सें बाद लिया। जहाँ कहों मोका 
मिला, वहाँ यारपीय छोगों ने अपनी ग्रभुता स्थापित कर ही ली है । 
यहाँ हम इन देशों के उपनिवेशों का तफ़्सीलवार वर्णन नहीं करना 
चाहते। ऊपर एक स्थान पर इग्लेंड, फ्रांस, अमरीका के संयुक्त- 
राज्य के उपनिवेशों का कुछ वर्णन कर ही चुके हैं। इतना कद्दना 
पर्याप्त होगा कि बेल्जियम और पे।चेगाल जैसी छोटी मोटी सत्ताश्रों के 
भी उपनिवेश हैं। अब ज्ञापान भी इसी लिए चारों ओर देख रहा हे । 

३ डपनिवेश कित किन कारणों से बढ़े इनका यतन्न तत्न उल्लेख , 
हो ही चुका है। किसी देश में लेक-संख्या के बढ़ने से, या निञ 
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देश में ऋकूगड़ा हो जाँने से लोग दूसरे देशों में जा बसते हैं । 
जमेनी के सामने संख्या के बढ़ने का अश्न रहा हे। कभी लोग 
घामिक या राजक्रीय रूगड़ों के कारण अपने देश का छोड़ दूसरे . देशों 
को चले जाते हैं। केदियों को दूसरे देशों में ले जाकर बसाने से 
आस्ट्रेलिया जैसा उपनित्रेश बन गया है । 


ध्मे-प्र चारकों के प्रयत्न से कुछ उपनिवेश बन गये हैं। अमरीका 
में इस रीति का बहुत अवलम्बन किया गया था। कोचीन में फ्रांस 
का पैर पावड़ियों के कारण ही पड़ा । कहीं कहीं पादड़ियों के 
ऋूगड़ों के कारण मूल देशों का बीच में पड़ना पड़ा ओर उसके बाद 
उनकी प्रभ्भुता भी प्रस्थापित हुईं । 


कुछ लोगों ने हूँ ढ़-खेज इतनी मचाई कि उन्होंने नये नये देश 
ढूँढ़ निकाले । सोलइवीं सदी में इस तरह व्यक्तिगत बहुत प्रयत्न 
हुए। जिन्हें अपने देश में असनन्‍्तोष मालूम होल्ा था, वे जहाज 
लेकर निकल पड़ते थे ओर दुनिया के हिस्से हू ढ़ा करते थे। अम- 
रीका, आफ्रीका ओर हिन्दुस्थान की खोज बहुत-कुछ इस कारण से 
भी हुई है। अमरीका के द्रव्य ने तो कई एकों को आक्रषित किया 
था। जिस देश के किसी मनुष्य ने जो हिस्सा हूढ़ निकाला, उस 
पर उस देश का कुब्ज़ा भी हो जाया करता था । 


परन्तु सबसे बड़ा निमित्त व्यापार हुआ है। गोरप सें प्राचीन 
काल में कार्थेज, यूनान, वेनिस, जिनाआ आदि इसी कारण डपनिवेश 
अस्थापित करते गग्रे । हिन्दू महासागर के द्वीपों का मसाला 
यारपीय लोगों के अपने घर से बाहर निक्रालने का बड़ा भारी कारण 
हुआ है । हिन्हुस्थान में योरुपीय लोग व्यापार-निमित्त ही आये थे। 
आज योरपीय देश अपनी अपनी चीज़ें बंचने के लिए दृष्टि फेलाये बेठे 
हैं। जहाँ कहां मोका मिला, वहाँ हट ही पड़ते हैं ओर उस देश 
' धर कुब्ज्ा करने का प्रयत्न करते हैं। गत" खदी में उपनिवेशों के 
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बढ़ने का बड़ा भारी कारण व्यापार रहा है । “इसके लिए आवागमन 
के सुभीतों की आवश्यकता होती हे। हिन्दुस्थान के व्यापार के 
लिए इग्लेंड का दक्षिण-आफ्रीका लेना पड़ा, फिर स्वेज़ की नहर पर 
कुब्जा करना पड़ा, अन्त सें भरूमध्य-समुद्र और इजिप्ट में भी अपनी: 
प्रभुता स्थापित करनी पड़ी । बन्दरगाह मिलाने के लिए खझूस ने 
कौन कौन से प्रयत्न नहीं किये ! पश्चिम में बाल्टिक समुद्र, दक्षिण 
में काछा समुद्र और पवें में पेसिेफिक महासागर तक उसे इसी लिए 
बढ़ना पड़ा। इंग्लंड के लिए सिंगापूर और हांगकांग का इसी 
दृष्टि से भारी महत्त्व है। और फिर इनके लिए कई छोटे निजेन टापू 
भी लेने पड़े हैं। इनका कुछ नहीं तो कायढा और पानी लेने के 
लिए भारी उपयोग होता है । 
इसी से मिलता-जुलता एक कारण ओर है। गत शताब्दी में 
यारपीय देशों ने बहुत सा द्वव्य सब्चय कर लिया है। देश के देश 
में अब वह सब द्वव्य लग नहीं सकता। वहाँ उद्योग-धन्धों का 
जितना विकास हो सका उतना हो चुका। अब शेष द्वव्य कहाँ 
छगे । दुनिया में श्रभी बहुत से देश हैं कि जहाँ बहुत डद्योग- 
घन्धे नहीं हैं और जहाँ काफी चीज़ें पैदा होती हैं और उनसे बहुत 
उद्योग-घन्धे किये जा सकते हैं। ऐसे नथे देशों में वह बचा द्वव्य 
लग सकता है और बढ़ सकता है। इस दृष्टि से भी दुनिया के बहुत 
से हिस्सों पर आक्रमण हुआ है। द्रव्य लगाने के बाद उस नये 
हिस्से पर द्रव्यवाले देश की प्रभुता की भी आवश्यकता होती है, नहीं 
ते लगा हुआ द्रव्य व्यर्थ जाने का डर ! इसलिए, फिर नई सड़क, 
रेल, तार, डाक आदि का प्रबन्ध करना पड़ता हे। इसके कारण 
कितने रूगड़े उपस्थित हुए हैं उनका कुछु.पता नहीं । तुकिस्तान और 
उसके आसपास के प्रदेश में जमेनी का बहुत सा द्वव्य लगा था। इस 
कारण जर्मनी ने तुकिस्तान को गतयुद्ध में अपनी ओ्रोर खींच लिया 
था और तुकिस्तान भी खिँच गया था। चीन में बहुत से योरपीय 
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देशों का दष्य लगा हुआ है। इस कारण आगे पीछे कौन से रूगड़े 
उपस्थित होगे यह कह नहीं सकते । 

कोई कोई उपनिवेश किन्हीं किन्‍हीं राज्यों ने श्रत्यक्ष राजकीय कारणों 
से प्रस्थापित किये हैं। राष्ट्र की इड्जत बढ़ाने के लिये, किसी ह भूमि 
पर दावा किया था उसे लेने के लिए या बढ़ते हुए राष्ट्रों को दबाने के 
लिए बहुत से अयल हुए हैं। ओर इस कारण कई स्थानों में राष्ट्रों को 
अपनी प्र भुता स्थापित करनी पड़ी हे । सन्नहववी सदी में फ्रांस से 
ऐसे ही प्रयल किये । इसी प्रकार, राष्ट्रीय इज्जुत का प्रश्न भी अब 
इतने महत्त्व का होगया है कि नितान्त निरुपयागी हिस्सों पर भी कई 
देशों ने कृबजा कर छिया है। कोई कोई हिस्से तो ऐसे हैं कि उनसे 
कुछ भी लाभ नहीं, प्रत्युत, हानि अवश्य है । 

४. प्राचीन कारू के उपनिवेश केवल व्यापार-केन्द्र थे या लोगों 
ने वहा बस्तियाँ कर ली थीं। और इस कारण मूलदेश से उनका 
राजकीय सम्बन्ध बहुत कम था। मध्यकाल में क्ौरप के कुछ नगरों 
ने जो उपनिवेश स्थापित किये थे, वहाँ उन्हेंने राज्य प्रस्थापित करने 
का काई विशेष प्रयत्न नहीं किया । पोचैगाल और स्पेन ने अपने 
उपनिवेशों से केवल अपना फायदा कर लेना चाहा । वहाँ किसी 
प्रकार की उन्नति करने का प्रयत्न नहीं किया। उन्‍होंने वहाँ सैकड़ों 
बन्धन बना रखे थे। इस कारण, इन उपनिवेशों की स्थिति बहुत 
ही खराब देगई थी । कोमें नष्ट होने लगीं, राज्य-प्र वन्ध बिलकुल 
बिगड़ गया और अन्त में कई एकों ने बलवा किया और स्वतन्त्रता 
स्थापित कर ली। 

सत्रहवीं ओ( अठारहवीं सदी में फ्रांस, हालेंड ओर इग्लेंड ने 
भी अपने उपनिवरेशें से बहुत, कुछ स्ाभ उठाया । उन्होंने भी व्यापार- 
सम्बन्धी सेकड़ीं बन्धन रखे थे । परन्तु उनकी कुछ बातें स्पेन ओर पोच- 
गाल से अच्छी रहीं। इन देशों की सरकारों ने खुद इस रूगड़े में 
पड़ने की अपेक्षा कम्पनियों को व्यापार और शासन आदि के 
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अधिकार दे रखे थे । और उन्हीं के द्वार इनके उपनिवेशों का 
विस्तार हुआ । 

हाठूड' की डच ईस्ट ईंडिया कम्पनी को सन्‌ १६०२ में सनद 
मिली | उसके अनुसार पूर्वीय महासागर में वह व्यापार और राज्य 
कर सकती थी । उसने पूरे सें व्यापार बढ़ाने का प्रयल्ल किग्रा । डनके 
उपनिवेश बहुधा द्वीपों में ही थे, वे किल्ती देश के भीतर घुसना 
नहीं चाहते थे। कई कारणों से इस कम्पनी का विनाश 
होगया । 

फ्रांस की सरकार ने भी कम्पनी को व्यापार, शासन आदि का 
अधिकार दे रखा था। परन्तु उपनिवेशों की आवश्यकता उस पर पहले 
से प्रकट हो चुकी थी | इूस कारण वह ख़ुद इस कम्पनी के काम-काज 
बहुत पहले से देखती रही । तथापि इस देश के उपनिवेशों की बढ़ती 
न हुईं। वहाँ के बहुत कम छोग देश छोड़कर दूसरे स्थानों में गये । 
फिर, आनेवालों पर घामिक बन्धन बहुत से थे। तीसरे, जो बस्तिर्या 
हुईं वे बहुत बिखरी रहीं। उनका ज़ोर इस कारण बढ़ न सका । और 
वे छोगों की इमेशा के लिए बस्ती करने की अ्रपेत्षा तातकालिक लाभ 
की ओर अधिक ध्यान देते रहे । फ्रांस की सरकार कम्पनी के कुप्रबन्ध 
पर कभी दुलक्ष करती तो कभी उसके लिए खूब रुपया उड़ा देती थी। 
इस कारण वह कम्पनी अपने पैरों पर कभी खड़ी न हो सकी। फ्रांस 
ने अपने काभ के लिए उपनिवेशों के व्यापार पर किसी दूस)े का दखल 
न करने दिया, ओर सारी नीति निञ्र के ही लाभ के सम्पादन की ओर 
बनाये रखी । उपंनिवेशों के हिताहित का बहुत कम खाल था । फ्रांस के 
आन्तरिक झूगड़ों के कारण, समुद्र-सेना के बदले स्थरू-सेना पर अधिक 
ध्यान देने से, और इंग्लेंड के साथ दीघ का तक लड़ने के कारण 
फ्रांस को अपने बहुत से उपनिवेश खोने पड़े। अब फ्रांस की नीति 
बिलकुछ बदल गई हे | उपनिवेशों के प्रतिनिधि यदि किसी देश की 
प्रतिनिधि-सभा में हैं, तो यह फ्रांस के ही । इस देश के उपनिवेशों के ' 


स्‍ 
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पीछे बड़ा भारी खच हाता है, तथापि उपनिवेशों के बढ़ाने में फंस 
सबसे अधिक दत्तचित्त है। 

इग्लेंड के प्रारम्भिक उपनिवेश बिना सोचे समम्दे ही बढ़ते व्राये । 
उनकी ओर इस देश का विशेष छक्ष न था। इनके उपनिवेशों में बहुत 
से लेग घ्म के कारण या राजकीय कारणों से देश छोड़े हुए या स्पेन 
और फ्रांस के उपनिवेशों से निकाले गये छोग बसे थे। इस कारण ये 
बस्तिर्या चिरस्थायी बनीं, और यद्यपि इंग्लंड ने उनकी ओर विशेष छक्ष 
न दिया तथापि वे अपने पेरों पर खड़ी हो सकीं । कम्पनियों का या 
अलग अलग लोगों का सनद दी गई", पर उनके परिणामों का कुछ भी 
अन्दाज्ञा न किया गया । जब अमरीका का व्यापार बहुत बढ़ गया और 
हालेंड और फ्रांस की ईष्यां से जब तक झगड़े #_ उपस्थित हुए, तब 
तक इंग्लेंड ने अपने द्रस्थ उपनिवेशों की ओर विशेष खयाल न किया । 
फिर कई कायदे बने कि जिनसे उसने दूसरे राष्ट्रों को निज के उपनिवेशों 
में व्यापार करने से रोका | अमरीका के कारखानों कौ बढ़ने से रोकने के 
कारण और वहाँ बहुत से नये कर स्थापित करने से असन्‍्तोष फेला ।! 
परिणाम यद हुआ कि अमरीका का जो देश आज अमरीकन 
सयुक्त-राज्य कहलाता है, वह इग्लेंड से अछग होगया । इसके बाद 
बचे हुए उपनिवेशों पर इग्लेंड ने अपनी सत्ता बढ़ाने का प्रत्ष किया । 
परन्तु सुक्त व्यापार-नीति के कारण सम्रता के भाव फेलने लगे। 
प्रजातन्‍त्र के भाव उपनित्रेशों में भी जा घुसे । और धीरे धीरे कुछ छोयणों 
को जंचने छगा कि बचे हुए उपनबिवेशों में से बहुत से अमरीका के 
सयुक्त-राज्य के समान जुदा हो जाने का प्रयत्न करेंगे । इससे यही 
बेहतर हे।गा कि साम्राज्यान्तगंत स्वराज्य के लिए वे तैयार किये जाये 
ओर उनकी भी साई की ओर दृष्टि दी जाय । 

आज-कल इटली और हालंड के उपनिवेशों को भी स्वराज्य के 
कुछ अधिकार मिल चुके हैं । जहां के लोग सभ्य नहीं हैं, वहाँ किसी 
' प्रकार की प्रातिनिधिक पद्धति जारी करना कठिन है । इस कारण बहुधा 
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गवर्नर आदि अधिकारियों द्वारा इनका राज्य-शासन चलता है । जहाँ 
यारपीय लेगों की संख्या कम है, ऐसे अपने उपनिवेशों का शासन फ्रान्स 
अपने ऩौकरों को या फौजी अधिकारियों को भेजकर चलाती है । कहीं 
कहीं निर्वाचित कॉसिल है । बहुत से उपनिवेशों के प्रतिनिधि फ्रांस की 
सिनेट या प्रतिनिधि-सभा के ,सदस्य हो। सकते हैं। अल्जीरिया तो मानों 
फ्रांस का एक भाग ही है और इसी तत्व पर वहाँ का राज्यः 
चत्टता है। 

४. इंग्लड ने कोई निश्चित औपनिवेशिक नीति नहीं श्रस्थापित: 
की । उसके उपनित्रेश, झत्रफल, मनुष्य-संख्या, फोजी या सामुद्विक 
महत्त्व, संपत्ति, कौस, सभ्यता की दृष्टि से सब भिन्न भिन्न हैं । उनकी 
प्राप्ति भी कई प्रकार से छुईं है । परिणाम यह हुआ हे कि उप निधरेशों 
के मूल राज्य-प्रबन्ध के ही परिस्थिति और अनुभव के अ्रनुसार थोड़ा 
बहुत हेर-फेर कर उसने जारी रखा । जहाँ के छोग अधिक सभ्य रहे 
और यारपीय छोगों की संख्या अधिक रही, उन देशों का साम्राज्या- 
न्तगंत स्व॒राज्य भी दे डाला है। उनकी पराधीनता भी एक समान 
नहीं हे--वह भी कम-अधिक अनेक प्रकार की है। ब्रिटिश-ओपनिवेशिक 
विभाग ने उनका वर्गीकरण इस प्रकार किया हे । 

(१) राज्यापनिवेश--इनमें कुनून का समस्त काम राजा के अधीन 
है और शासन पर मूल-सरकार की देख-रेख है। अभी अभी थोड़े 
बहुत श्रेश में कहीं कहीं प्रातिनिधिक राज्य-प्रबन्ध प्रस्थापित होने छगा 
है । ब्रिटिश लोगों की उपस्थिति के कारण मूल छोगों के हिताहित पर 
धोड़ा-बहुत खयाल किया जाता है | परन्तु जो जल-लेना या धल-सेना 
के केन्द्रस्थान हैं, वहाँ इन्हीं बातों पर या व्यापार पर विशेष ध्यान 
दिया जाता है। राजा वहाँ के गवनेर और उसके हाथ के अधिकारियों 
का नियुक्त करता है और वे ही राज्य चलाते हैं। कहीं कहीं जहां कुछ 
यारपीय लोग सदा के लिए बस गये हैं, वहाँ किसी श्रकार की 
कौंसिल भी हे और वहाँ ये योरपीय बहुधा सदस्य होते हैं। 


ही 
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५ ५ 
मलय आयद्वीप, ट्रेनिडाड, होण्डुरस, सिश्रराल्ोने, जिब्राल्टर, हें।गकोंग, 
सिंगापूर ओर एडन आदि इसी बरः में आते हैं । 

हिन्दुस्थान के विषय में हछोगों का मालूम ही है । इसलिए स्थ॒तन्त्र 
लिखने की कोई आवश्यकता नहीं । ( नये सुधारों के अनुसार अब 
हिन्दुस्थान को दूसरे वर्ग में रखना चाहिए ।*) 

(२) इस वग में वे उपनिवेश आते हैं कि जहां थोड़े-बहुत 
आऔश में प्रातिनिधिक तत्त्व जारी कर दिया है। यहाँ प्रततिनिधिक 
संस्थाय हैं, पर वहाँ की सरकार छोगों के प्रति उत्तरदायी 
नहीं । कानून को रद करने का अधिकार राज्य का है और 
सब बड़े अधिकारियों पर इंग्लंड की सरकार की दुख-रेख है। 
शासन-विभाग के सब अधिकारी नियुक्त किये जाते हैं, चुने 
नहों जाते । परन्तु कानून-सभाओं में निर्वांचत का तत्त्व कम-अधिक 
प्रमाण से जारी कर दिया गया है। इस प्रकार क़ानून का बहुतेरा 
काम उपनिवेशों के छोगों के हाथ में है । तथापि शासन-काय नियुक्त 
किये अधिकारियों के ही हाथ में है और जैसा ऊपर कह चुके हैं, मूल- 
सरकार की उन पर देख-रेख है। कानून को रद करने का अधिकार 
गवर्नर को होता है ओर उसके उपयोग के भी मेक आये हैं। इस 
वर्ग में, जमेका, बहामाज़, बसूडा, अिटिश-गायना आदि आते हैं । 


(३ ) तीसरे वर्ग में वे उपनितरेश आते हैं कि जहाँ आतिनिधिक 
संस्थाये" और उत्तरदायी राज्य-शासन दोनों प्रचलित हैं। कानून को 
रद करने का अधिकार केवल राजा को हे और मुख्य गवनर को छोड़- 
कर अन्य किसी अधिकारी पर इईंग्लेइ की सरकार का कोई जोर नहीं 
है। इंग्लेंड की सरकार की सम्मति के बिता ही वहाँ की कायकारी 
कोंसिलों के सदस्य नियुक्त किये जाते हैं ओर प्रातिनेधिक सभा 
का बहुमत जिनके पक्ष में है, ऐसे छोग शासन के अनेक मुहकमें के 
अधिकारी होते हैं। यहाँ के राज्य-सड्गदन की रचना मूल्ठ देश के 
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राज्य-सड्रठन की बहुत कुछ प्रतिकृति है । इस कारण यहाँ भी अमल 
के अ्रसली श्रधिकार वहाँ के प्रधान मंत्री और मन्त्रिमण्डलू के हाथ में 
होते छैं। जब तक प्रातिनिधिष्ठ कानून-सभा का उनके पक्त में बहुमत 
रहता हैं, तब तक वे अपने पद पर रहते हैं। बहुमत अतिकूल होने 
पर वे पदल्याग कर देते हैं 4 गवनेर की नियुक्ति प्रचलित ग्बन्ध में 
हेर-फेर करने का पालिमेंट का अधिकार, और इंग्लड की पभ्रिबी 
कोॉंसिक तक आखिरी अपीक्ष का अधिकार, इन तीन बातों को 
छेड़कर, इन उपनिवरेशों का पूरा पूरा स्वराज्य प्राप्त होगया है । 
जब तक साम्राज्य के बहिदेशीय हिताहितों से कानून का सम्बन्ध नहीं 
होता या जब तक पालिपेंट के बनाये कायदों से उपनित्रेश के कायदे 
विसड्भत नहीं होते, तबल्तक गवनेर कानून का रद नहीं करता । बाहर 
से आनेवाले माल पर वे कर भी ढगाते हैं, तो भी इग्लेंड के बने 
माल पर बहुधा कर कम होता है। पाछिमेंट जब कभी दूसरे देशों 
से सन्धिपत्र करती हे, तब इनका कहना भी सुन लेती है । ( गत युद्ध 
के समय से इनका महत्त्व ओर भी बढ़ गया है। युद्ध के चल्ट़ाने में 
भी उनका बहुत कुछ भाग रहा हे। उनसे कृरीब करीब बराबरी के 
नाते कई बार सलाहें की हैं । ) इस वर्ग में न्‍्यूफाउंडलेंढ, न्यूज़ीलेंड, 
आप्ट्रेलिया, कनाडा और दक्षिण-आफ्रीका आते हैं। 

ऊपर के वर्गीकरण पर दो आक्षप कियेजा सकते हैं। जिन 
देशों पर इग्लेंड का प्रभाव है, या जड़ा वह रक्षक बन बैठी है, या 
जहाँ सनदशुदा कम्पनियाँ कारबार कर रही हैं, उनका इस वर्गीकरण 
में समावेरा नहीं है । दूसरे, यह बतलाना बड़ा कठिन है कि पहले 
'चर्ग और दूसरे वर्ग में सच्चा भेद कहां हे। क्योंकि दूसरे बर्ग की 
प्रातिनिधिक संघ्थाओं के प्रभाव और अश्लिकार बहुत कप्र हैं। इसलिए 
बहुत से लेखक इनके दो ही वर्ग किया करते हैं। एक ते वे जिनका 
राज्य इंग्लेड की मर्जी से चलता है, दूसरे वे जहाँ स्वराज्य 
स्थापित है । हु 
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कुछ काल से एक नई कल्पना मूर्त-स्वरूप पा रही है। स्वराज्य 
पाये हुए उपनिवेशों के क्षेत्रहछछ, आबादी, सम्पत्ति आदि के कारण 
उन्हें बहुत महत्व मिल चुका है, और वे इँग्लेंड की ही बराबरी 
करने छूगे हैं। इस कारण अनेक महत्त्व-पूर्ण भ्रश्न उपस्थित होते 
रहते हैं। श्रनेक बन्धनों के कारण वे सब्न एक सूत्र में बंधे से जान 
पड़ते हैं। इंग्लंड का बहुत सा हृष्य इन उपनिवेशों में हूगा हुआ 
हैं। इग्लेंड की बनी चीज़ों के बदले ये कच्ची चीज़ देते हैं। बाहरी: 
आक्रमण से इंग्लेंड ने बचाने का जिम्मा लिया हे, भाषा, साहित्य, 
रीति, रिवाज, सभ्यता कुरीब कुरीब वही हे; ओर सबसे भारी बात यह 
है कि एक भारी साम्राज्य के भाग होने का उन्हें गव है। इन 
सबके एक करना कठिन हे क्‍योंकि वे बिलरे हुए हैं। परन्तु यह भी 
स्पष्ट है कि वे अपने हिताहितों का इंग्लेंड की पालिमेंट के 
अ्रधीन छोड़ देने का तेयार नहीं हैं। ऐसी अवस्था में साम्राज्यान्तर्गत 
संयुक्त शासन-प्रणाली की कल्पना का ग्आहुर्भाव हुआ हे। अनेक 
उपाय सुझाये गये है। उसमें यह एक है कि सारे साम्राज्य की एक 
पालिमेंट हे। और अब की पालिमेंट केवल इंग्लेंड-स्काटल्टंड# की 
पालिमेंट बनी रहे। इससे अ्रबकी पालिमेंट की 'कतुमकतुंसन्यथा 
कतुम? शक्ति चली जावेगी ओ।र वह एक हीन संख्या बन जावेगी। 
दूसरा उपाय यह हो सकता है कि इसी पालिमेंट में इन उपनित्रेशों के 
प्रतिनिधि रहें। तब तो कायद की दृष्टि से ये पूरे पूरे इंग्लंड के 
बराबर हो जावेंगे । क्योंकि ये भी इग्लेंड आदि के शासन के कार्य 
में भाग ले सर्केगे। तीसरा उपाय यह हो सकता है कि इन सबकी 
एक अ्रल्लग संयुक्त कोसिल ही | युद्ध के समय से इसी अन्तिम उपाय 

बहुत कुछ उपयेग हे। रहा, है। इसका आगे कैसा विकास होगा 
यह कट्ट नहीं सकते । परन्तु यह तो रुपष्ट है कि हत उपनिव्रेशों का इँग्लेंड 
के राज्य-सड्डठन और शासन पर भारी परिणाम हुआ हे और होगा । 


अफिकपत++- जज बम अलभतनजन्‍यनताण क ऑन कल 


अब आय 'ड॒ इसमें से निकल गया है ओर इसे पूर्ण स्व॒राज्य मिल गया है । 
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६, अ्रमरीकन संयुक्त-राज्य के भौसिक विंस्तार का इतिहास तीन 
आगों में विभक्त किया जा सकता हैः-- 

(१) सन्‌ १७८२ से $८श३ तक । इस काल में यह 
राष्ट्र अपनी स्वाभाविक सीमा तक धीरे घीरे बढ़ता रहा। इस संयुक्त- 
राज्य में पहले-पहल केक्‍्स तेरह उपराज्य थे। परन्तु ये धीरे धीरे 
नये प्रदेश आबाद करते गये, वहाँ के छोगों का धीरे-धीरे राजकीय 
हक्‌ देते गये और श्रन्त में उन्हें उपराज्य बनाते गये। इस रीति से 
'सैयुक्त-राज्य का विस्तार हुआ है। कुछ थोड़े ऐसे भाग इस राज्य के 
अधीन हैं, जो उपराज्य की हेसियत नहीं पाये हैं। इसका कारण 
यह हे कि वहाँ के लेग उसके लायक्‌ अभो नहीं हुए हैं। परन्तु 
ऐसे भाग बहुत ही थोड़े हैं। 

(२) सन्‌ १८५३ से $झ६८ तक। इस अ्रवधि में श्रत्षास्का 
ओर कुछ छोटे छोटे द्वीपों का छोड़कर कोई महत्त्व की भूमि नहीं 
मिली । सब शक्ति इस समय भीतरी उन्नति करने में लगी थी । 

(३ ) १८६४८ के आगे। इस समय से एक नई नीति का 
ग्रारम्भ हुआ। इस देश ने दूर दूर भी जमीन प्राप्त करना ओर 
अपना विस्तार करना शुरू किया। इनमें अनेक प्रकार की सभ्यता 
के लोग हैं । 

इस देश की यह नीति ही है कि वह छोगों को 'स्वराज्य” के लिए 
शिक्षा आदि देकर याग्य बनावे और फिर उन्हें अपने घर का 
कारबार सोंप दे । थोड़े ही काल में इस देश ने जो कुछ किया है, 
उस पर से यही जान पड़ता है। अलास्का और हवाई द्वीप को करीब 
क्रीब स्व॒राज्य प्राप्त हो चुका है। हवाई द्वीप के लोगों को अ्मरीकन 
नागरिक के सब अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। इन दोनों भागों के 
अतिनिधि कांग्रेस की प्रातिनि.घक सभा में बेठ सकते हैं और चादविवाद 
में भाग ले सकते हैं। हाँ, वे वोट नहीं दे सकते । पोर्टोरिको और 
फिलिप्पाइन द्वीप को भी करीब करीब स्वराज्य ग्राप्त हो चुका है। ये 
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| केवछ १८४८ में स्पेन से प्राप्त हुए। दो वर्ष के भीतर पो्टोरिका को और 
दस वष के भीतर फ़िलिप्पाइन के क्रीब्र कुरीब स्वराज्य प्राप्त होगया । 
सारांश, यह देश यह नहीं समता कि पराये देशों को अपने श्रधीन रख 
अपनी तुम्बड़ी भरनी चाहिए। उन्हें सभ्य और उद्नत बनाने का दही 
उसका प्रयत्न सदा से रहा हे । कभी कभी ले उसने इन कार्यो के लिए 
अपनी जेब से भी भारी ख़च्च किया है। उन्हें सामान्य शिक्षा, राज- 
कीय तत्व ओर व्यवद्दार सिखला कर '“स्वराज्य' के योग्य बनाने का _ 
पूरा पूरा प्रयत्न किया है । 

७, अन्त में हमें उपनिवेश ओर परतन्त्र देशों की शासन-पद्धति 
'संक्षप में बतलानी चाहिए। इसके लिए ऐसे भूमि-भागों का वर्गीकरण 
करना होगा । नीचे.जे वर्गीकरण दिया है, वह *्बहुत स्थूल है। प्रत्येक 
देश का शासन दूसरे देश के शासन से भिन्न है। परन्तु जिन देशों के 
'शासन बहुत कुछ मिलते-जुलते हैं, उन्हें हमने एक वर्ग में रख 
दिया है। ॥ 

(१) प्रभाव के विभाग | गत सदी में उपनिवेश प्राप्त करने की 
आकांक्षा दुनिया में ,खूब बढ़ गईं थी । येरपीय लोगों ने उपनिवेश तो 
'स्थापित किये ही, पर आगे किस ओर बढ़ना यह भी निश्चित कर 
डाला । इसके कारण कुछ मूगड़े भी हुए। श्रन्त में उन्होंने आपस में 
सममोता और सुछूहनासे कर लिये । श्रब उन्होंने यह निश्चित कर 
डाला है कि किस राष्ट्र का किस किस भूमि पर राजकीय प्रभाव रहे । 
जिस भूमि-भाग पर जिस राष्ट्र को राजकीय प्रभाव का अधिकार मिल 
चुका है, उससे वह राष्ट्र चाहे जो संधि करे, उससे चाहे जो अधिकार 
आप्त कर और चाहे तो उसे अपने कुब्ज़ में, पूर्ण रीति से कर ले । 
'आफ्रीका और स्याम में इस नीति से खूब काम लिया गया है । और 
डर है कि किसी दिन चीन भी इसी नीति का भक्ष्य न बन जावे । 

( २ ) ओपनिवेशिक संरक्षित देश । राजकीय प्रभाव के प्रदेश को 
'अत्यक्ष अधिकार में लाने का एक उपाय यह है कि उसके औपनिव्रेशिक 
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सेरलित देश बना लिया जाय । इनके कई प्रकार हैं। तथापि यधाशक्य 
स्थानीय रीति-रिवाजों में, संस्थाओं में, और कायद में हस्तक्षेत्र नहीं 
किया, जाता । उस प्रदेश के सब बहिदेशीय सम्बन्ध संरक्षक देश के 
हाथ में रहते हैं और इस संरक्षित प्रदेश में संरक्षक देश के कुछ 
ऐसे प्रतिनिधि भी होते हैं (के जो श्रपना प्रभाव वहाँ के शासन पर 
पूरा पूरा डाला करते हैं । अन्तर्राष्ट्रीय कायदे की दृष्टि में ये प्रदेश 
सरकक देश के भाग ही समम्हे जाते हैं क्योंकि उसके सब कार्यों के लिए 
यह संरक्षक देश जवाबदार समझा जाता है। स्थानिक स्वराज्य की 
बातों में बहुत हस्तक्षेप नहीं किया जाता । असभ्य देशों का इस संरक्षण 
नीति का लाभ थोड़े ही दिनों तक मिलता है। जल्द ही, उन पर 
सेरक्षक देश का प्रत्यज्ञ शासन होन लगता है । थआफ्रीका में यही 
हुआ है । 

(३ ) सनदश॒ुदा कम्पनियां । सन्नहवीं सदी में व्यापार के निमित्त 
यारप में बहुत सौ कम्पनियां बनीं ओर उन्होंने दुनिया में खूब श्रधरि- 
कार ओर प्रदेश प्राप्त किये। गत सदी में भी ऐसी अनेक कम्पनियां बनीं । 
और जिन देशों पर किसी बड़े राष्ट्र का अभाव नहीं जमा था, वहां 
जाकर इन्होंने अपना अम्रुत्व जमा लिया । जो ब्रिटिश नाथ बोनिशो 
कम्पनी 4८८६ में बनी थी, वह द्वव्य ओर राजकीय अधिकार की 
दृष्टि से सबसे बलवान है। अन्तर्राष्ट्रीय कांगों-समिति ने तो स्वतन्त्र 
राज्य ही बना लिया । आफ्रीका के टुकड़े तोड़ने का सौभाग्य बहुत सी 
कम्पनियों को प्राप्त हुआ है । पहले की कम्पनियों की अ्रपेत्षा इनके 
राजकीय अधिकार बहुत अ्रधिक होते हैं । आन्‍न्तरिक शासन पर इनका 
पूरा पूरा नियन्त्रण रहता है। इस कारण उन पर भी मूल सरकारों की 
देख रेख अधिक रहती है । इससे आगे पीछे अत्यक्ष शासन के श्रधिकार 
लेने की सुविधा होती है । इसके अलावे, श्राजजल्ल की कम्पनियों की 
इष्टि केवल व्यापार पर नहीं बनी रहती । वे तो वहां की चीज्ञों का 
साफू करने में लगी रहती हैं। थोड़े ही काल में इन कम्पनियों ने 
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आश्चयजनक काम कर डाला हे । अेटब्रिटेन का आफ्रीका में जो भूमि- 
विस्तार हुआ, उसका बहुत सा श्रेय ऐसी कम्पनियों को ही है। परन्तु 
स्मरण रहे कि प्रारम्भ में उन्हें उनकी सरकार ने कोई सहायता* न दी 
थी । कुछ काल के बाद उन्हें भूमि ओर खदानों के बहुत से अधिकार 
दिये गये । ० 

( ४ ) प्रत्यक्ष शासन । ऊपर एक स्थान पर इग्लेंड के उपनिवेशों 
के जो, तीन वर्ग बताये हैं, उनमें पहले दो बगों में जिस तरह के प्रदेश 
आते हैं, वे इस वर्ग में शामिल्ठ हैं । इंग्लेंड की नाई फ्रांस, हालेंड 
आदि देश कई प्रदेशों पर प्रत्यक्ष शासन करते है । 

(४ ) इंग्लैंड के उपनिवेशों के तीसरे वर्ग के प्रदेश इस पाचिवे" 
वर्ग में शामिल्न हैं । यहाँ बहुधा प्रातिनिधिक संस्थाये" ओर उत्तरदायी 
शासन हैं। यानी, इन्हें आन्तरिक बातों के लिए पूरा पूरा स्व॒राज्य 
मिल गया है और अब मूल देशों की वे बराबरी कर रहे हैं। 
इस कारण, संयुक्त शासन का जो ग्रश्न उत्पन्न होता है, उसका भी 
संक्षेप में विचार कर चुके हैं। ब्रिटिश-साम्राज्य के अश्न के समान 
दूसरे भी साम्राज्यों| के सामने अल्पाधिक प्रमाण में ऐसे अश्न 
उपस्थित हैं । 

८. इन अनक प्रकार के उपनिवेशों के शासन का चलाने के लिए 
मूल-देशों में जो राजकीय संस्थाये हैं, उनमें परस्पर भिन्नता पाई 
जाती है| यदि उपनिवेशों का स्वराज्य दिया जा चुका है, तो मूल 
देश में इनके शासन के लिए काई भारी याजना नहीं करनी पड़ती । 
अन्यथा, किसी अच्छी योजना की आवश्यकता होती है। फ्रांस में 
मंत्री के हाथ के नीचे बड़ा भारी ओपनिवेशिक विभाग है। इंग्लेड में 
यह काम तीन विभागों में बंटा हुआ है। वास्तविक उपनिवेशों को 
बहुधा स्वराज्य मिल गया हैं और थे ओपनिवेशिक विभाग के अधीन 
, हैं। हिन्दुस्तान का कारबार भारत-सचिव के हाथ में हैं, ओर संरक्षित 
देशों की देख-रेख बहिदेशीय मंत्री के हाथ में है। अमरीकन संयुक्त-राज्य 
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में यह सत्ता अनेक विभागों को बांट दी गई है। परन्तु सबके ऊपर 
पक] हि] है 
कांग्रेस की देख-रेख है । अब तक वहाँ इस काय के लिए कोई स्वतन्त्र 
विभाग नहीं बना हे । 
इस वर्णन से यह स्पष्ट हो सकता है कि उपनिवेश, उनका शासन 
और अधिकार चल्ानेवालों की नीति दुनिया की दृष्टि से बड़े महत्त्वपूरण 
विषय हैं । 


इक्कीसवाँ परिच्छेद 


प्रान्तीय और स्थानिक स्वराज्य 


१, अभी अभी तक हिन्दुस्धान का शासन पूरे एकरूप राज्य 
जैसा चलता था--यहाँ एक सत्ता का बाकायदा पूरा पूरा अधिकार 
था। यहाँ की प्रान्तीय सरकारों का जो अधिकार थे, वे सब बहुधा 
भारतीय सरकार से मिले थे। भारतीय सरकार चाहे जब इन अधि- 
कारों के वापस ले सकती थी । प्रारम्भ में यहाँ की प्रान्तीय सरकार 
भारतीय यानी सर्वेश्रष्ठ सरकार के मुनीम के समान थीं। थीरे घीरे, इनका 
अस्तित्व इंग्लेंड की पालिमेंट ने मान लिया ओर उन्हें बाकायदा स्वरूप 
मिलता गया । उनके शासन की रचना भी पालिमेंट निश्चित करती 
गई । तथापि अधिकार और काय ईसवी सन्‌ १६१६ तक भारतीय 
सरकार की मर्जी पर ही अवल्म्बित थे ! इस नये कायदे से ये बाते 
कुछ बदल गई हैं। अब भी खुद पालिमेंट ने आन्तीय सरकारों के 
काय और श्रधिकार निश्चित नहीं किये हैं । परन्तु भारतीय सरकार 
को स्पष्ट आज्ञा दे दी हे कि शासन-सम्बन्धी कार्यों और अधिकारों का 
विभाजन अवश्य कर दिया जाय । कुछ अधिकार प्रान्तीय सरकारं के 
हे। जाय तो कुछ अधिकार भारतीय सरकार के रहें। अब पाठक 
देख सकते हैं कि भारत के राज्यशासन के विकास की प्रवृत्ति संयुक्त- 
शासन-प्रणाली की ओर हे । तथापि यह भी बात स्पष्ट हे कि संयुक्त- 
शासन के कई आवश्यक लक्त'ण यहाँ नहीं हैं, ओर शायद बहुत काल 
तक न देख पड़े'। कार्य और अधिकार की दृष्टि से हिन्दुस्थान और 
, कनाडा की प्रान्तीय सरकारों में बहुत अऔतर ,नहीं है । जो कुछ अंतर 
हे बह इतना ही है कि वहाँ के प्रान्तीय सरकारों के अधिकार और 
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कार्य' पाहिमेंट ने निश्चित कर दिये हैं, बाकी सब अधिकार और काय 
कनाडा की सर्वोच्च सरकार के अधीन छोड़ दिये हैं। हिन्दुत्थान में 
पालिमेंट ने सूचना कर दी है कि भारतीय सरकार अपने यहाँ की 
प्रान्तीय सरकारों के काय और अधिकार निश्चित करे। जिस दिन 
पालिमेंट इन प्रान्तीय कार्यी' और अधिकारों को अपने कायदे में 
समाविष्ट कर देगी, उस दिन यहां की ब्रिटिश-सरकार को सैँयुक्त- 
शासन का स्वरूप प्राप्त हो! जावेगा । 

परन्तु प्रश्ष हे! सकता है कि प्रान्तीय सरकारों की श्रावश्यकता ही 
क्यों ? कया हिन्दुस्थान की भारतीय सरकार यहाँ का शासन नहीं कर 
सकती ? प्रान्तीय सरकारों का निर्माण करने के तात्त्विक कारण क्या 
हैं ? उत्तर में हमें कहना पड़ेगा कि संयुक्त-राज्य के उपराज्यों के बने 
रहने के जो कारण हैं, उनमें से कुछ यहाँ भी लागू होते हैं। जब कोई 
देश इतना बड़ा हो ज़ाता है कि वहाँ तरह तरह के लोग रहते हैं, 
भिन्न भिन्न धर्म हैं, भौगोलिक परिस्थिति भी स्थान स्थान पर थोड़ी 
बहुत भिन्न होती जाती है, वहाँ भिन्न भिन्न भागों की आवश्यकताये' 
थोड़ी बहुत भिन्न हो जाती हैं। इन भिन्न भिन्न आवश्यकताओं 
के कारण शासन के काय भी स्थान स्थान पर थोड़ा बहुत सिश्न 
होते जाते हैं। अतएव वहां का शासन भी कुछ भिन्न होना ही 
चाहिए । आन्तीय सरकारों की आवश्यकता इसी तत्व पर अ्रवलम्ब्रित 
है । यदि किसी देश में सब्र स्थानों की आवश्यकताये शऔर 
परिस्थिति बिलकुल समान रहे, तो वहां भिन्न भिन्न सरकारों की 
बिलकुल आवश्यकता न होगी । वहां केवल एक सरकार रहेगी और 
उसके अधीन छोटे बड़े अनेक कर्मचारी रहेंगे, जो सब बातों में उस 
एक सरकार की आज्ञा मानते रहेंगे। उदाहरणार्थ, मान लो कि 
हिन्दुस्थान में सारे देश की आवश्यकताये' और परिस्थिति बिलकुल्ल 
समान हैं । फिर इन आन्तीय सरकारों की रचना अबकी आन्तीय 
सरकारों की रचना से बिलकुछ भिन्न हे! जावेगी। श्राज जिस प्रकार 
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एक ग्रान्त का गवनेर अपने मातहत डिपुटी कलेक्टर या कमिश्नर के 
एक जिले या कमिश्नरी से दूसरे ज़िले या कमिश्नरी को बदल देता हे, 
उसी प्रकार हिन्दुस्थान का गवनर जनरल एक प्रान्त के गवनेर के: दूसरे 
ग्रान्त में बदल सकेगा | सारांश में यह कहना ठीक होगा कि हिन्दुस्थान 
के प्रानत का शासन केवल एक ज़िले के शकसन के समान हो जावेगा । 
परन्तु यथाथे बात ऐसी नहीं है । हिन्दुस्थान देश बहुत बड़ा होने के 
कारण लेगों में कोम की, भाषा की, धर्म की, भोतिक आवश्यकताश्ों 
की, भौगोलिक परिस्थिति की, अनेक प्रकार की भिन्नता | हे। इसी 
कारण आज जैसे आान्त बने हैं, वेसे प्रान्तों की आवश्यकता है। एक 
दृष्टि से ये हिन्दुस्थान सरकार के मुनीम देख पड़ते हैं, तो दूसरी दृष्टि 
से वे थाड़े बहुत स्वाधीन भी हैं और परस्पर से भिन्न हैं। देश बड़ा 
होने पर ऐसे ग्रान्तीय सरकारों की थोड़ी-बहुत आद्चवश्यकता उत्पन्न 
हो जाती हे । ग्रेटत्रिटेन के राज्य का ही लें तो कुछ गअश तक यह 
सत्य है कि इँगछूंड और स्काटलड ये एक राज्य के दो प्रान्त हैं । 
एक रूपराज्य में ऐसे उपराज्यों यानी ग्रान्तीय सरकारों की आवश्य- 
कता होती है । हिन्दुस्थान की भाषा में इन्हें लोकल गवर्नमेंट थानी 
प्रान्तीय सरकार कहा है। दूसरे देशों में लोकल गवरनमेंट का अर्थ 
भिन्न होता है। वहाँ उससे उस प्रकार के शासन का बाध है कि जिससे 
हिन्दुस्थान में स्थानिक  स्वराज्य ([,0९8] 8०॥-8200ए०00॥0070) 
का होता है । संयुक्त राज्यों में लोकल गवचनेमेंट का श्रथ वर्हा के 
अधघ-स्वाधीन उपराज्य होता हे । इस प्रकार देश देश में इस शब्द 
के भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं । परन्तु इन उपराज्य और प्रान्तीय सर- 
कारों में कार्यो' ओर अधिकारों की दृष्टि से इतना अधिक भेद नहीं है 
कि जितना उनके सर्वोच्च सरकार के जाति-भेद के कारण जान पड़ता 
है । यदि इन सब सरकारों का कार्यो' ओर अधिकारों की टष्टि से 
श्रेशिबद्ध किया जाथ, ते उनमें बहुत कम भेद देख पड़ेगा | एकरूप 
राज्य की प्रान्तीय सरकारें ओर संयुक्त-राज्य के उपराज्य इस इश्टि से 


हु 
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बहुत कुछ समान देख पड़ेंगे। और इन सबको भारतीय कायदे की 
भाषा के अनुसार ल्ोकलहू गवरनमेंट या ग्रान्तीय सरकार कह सकते 
हैं । उनका स्वरूप थोड़ा बहुत सर्वोच्च सरकार के समान होता है। 
कर वगैरः वसूछ करने के भी उन्हें अधिकार द्वोते हैं। उनके विभाग 
लोगों की कौम, भाषा, धर्म” रीति-रिवाज और भोगोलिक परिस्थिति 
का विचार करके किये जाते हैं । उनके अ्रधिकार के विषय बहुधा समान 
होते हैं, परन्तु उन्हें अधिकार रहता हे कि अपनी आवश्यकतानुसार 
कायदे का स्वरूप निश्चित करे# । 

२, बड़े देशों में प्रान्तीय सरकार या उपराज्यों के होने से बहुत 
सी स्थानिक कठिनाइयाँ दूर हो जाती हैं। तथापि सब ही नहीं दूर 
होतीं । प्रान्त प्रान्त की वआवश्यकताथे' जिस प्रकार भिन्न होती हैं, 
उसी प्रकार शहर शहर की, आम आम की और ज़िले डिलेकी भी 
कुछ निजी आवश्यकतायें होती हैं। आम, शहर श्रथवा जिले की 
निजी आवश्यकताओं की पूति के लिए यह ज़रूरी है कि इन सीमाश्रों में 
इन बातों के लिए अल्लनग अछग शासन रहे | इसी को हिन्दुस्थान के 
कायदे की भाषा में लोकल सेल्फ-गवनेमेंट या स्थानिक स्वराज्य कहते 
हैं । वास्तव में इस परिच्छेद का यही असली विषय है, और उसी 
का हम इसमें विस्तृत विवेचन करंगे। 

पहले यह जान लेना चाहिए कि स्थानिक स्वराज्य किसे कहते हैं । 
इन संस्थाओं की तर्कशुद्धि परिभाषा करना बड़ा ही कठिन कार्य है। 
सबसे पहला लक्षण यह हे कि इनका निर्माण किसी देश की सर्वोच्च 
सरकार करती है। इसी कारण, उनकी रचना, उनके काय' और 





ही. हर +7 ३... फमा९3-48००३३+ उकक। -+/+- तक तक पफककारी पक अफभबअन्‍्कीन फेक कि ता 


# बड़े देशों की प्रान्तीय सरकारों का स्वरूप श्रादि हमने संक्षेप में 
बतलाया है । अँगरेज़ी पुस्तकों में इनका बहुत कम विवेचन रहता है । 
इसका कारण यह है कि ये[रपीय देशों में हिन्दुस्थान के जैसे आरान्तीय 
विभाग नहीं हैं । 
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उनके अधिकार भी वही निश्चित करती है और इन बातों में वह चाहे 
जब परिवर्तन कर सकती है । दूसरी बात यह है कि उनका काय-च्षन्र 
बहुत परिमित रहता है । जिस क्षेत्रफल में उनका अ्रधिकार चल,सकता 
है, वह ते परिमित होता ही है, परन्तु उनके काय का स्वरूप भी 
स्थानीय होता हे--वे बहुधा ऐसे काय कब्॒ते हैं जो उनके अधिकार- 
क्षेत्र की विशिष्ट आवश्यकताये' हैं। परन्तु केवल अधिकार-क्षेत्र की 
सीमा ही कोई विशिष्ट लक्षण नहीं हे। येारप या अमरीका में कई 
ऐसे उपराज्य या प्रान्तीय सरकारे' हैं कि जिनकी सत्ता बहुत थोड़ी सी 
हद में चलती है, तथापि वे स्थानिक स्वराज्य नहीं कहला सकते । 
इसके साथ दूसरे लक्षणों का भी विचार करना आवश्यक है। हाँ, 
काय के स्वरूपों से उनका लक्षण बहुत कुछ निश्चित हो सकता है। 
एक चोथा लक्षण और हो सकता है, परन्तु यह हमेशा पहले लक्षण 
का अ्रनुषंगी रहता हे। स्थानिक स्वराज्य की संस्थाओं को थोड़ी 
बहुत स्वाधीनता रहती हे । अपने कार्थ और अधिकार के भीतर वे 
बहुत कुछ स्वतन्त्र रहते हैं । ये सरकारी अफसरों के समान नहीं होते 
कि उनके कार्यों में उनके ऊँचे झ्रफूसर चाहे जब हस्तक्षेप कर सके। 
स्थानिक स्वराज्यों को कायदे से थोड़ी-बहुत विशिष्ट स्वतन्त्रता मिलती 
है श्रार उसके भीतर वे अपने इच्छानुसार काय' कर सकते हैं । जब तक 
बहुत ही भारी आवश्यकता न पड़ जावे तब तक सरकार उनके कार्यों 
में हस्तक्षेप नहीं करती । स्मरण रहे कि स्थानिक स्वराज्य के सदस्यों 
पर कोई सरकारी अफूसर यदि अप्रत्यक्ष दबाव डाले तो उसे हम 
इस्तक्षोप न कहेंगे | ऐसा अ्रप्रत्यन्ष दबाव चाहे जिस पर डाला जा 
सकता है । इससे कायदा या संह्था के तत्त्व नहीं बदल जाते । इतने 
सब लक्षणों के रहते स्थानिक स्व॒राज्य का किसी देश की सर्वोच्च सर- 
कार से स्पष्टतया भिन्न कर सकते है। परन्तु क्या प्रान्तीय सरकार या 
संयुक्त शासन-प्र णाली के उपराज्य से इनका भेद्‌ किया जा सकता हे । 
हिन्दुस्थान में यह भेद करना कोई बड़ी कैठिन बात नहीं है । इमारे 
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देश में सर्वोच्च सरकार ने स्थानिक स्वराज्य के साधारण तत्व, काय, 
अधिकार और स्वरूप निश्चित किये हैं। परन्तु उनके विशिष्ट तत्त्व, 
काय, अधिकार और स्वरूप बहुधा प्रान्तीय सरकारों के कायदों से 
निश्चित होते हैं । इसलिए ऊपर सर्वोच्च सरकार और स्थानिक 
स्व॒राज्य के जो भेद बतलाये हैं, थे हिन्दुस्थान की ग्रान्तीय सरकारें 
और स्थानिक स्वराज्य को लागू होते हैं। प्रान्तीय सरकार बहुत सी 
बातों में सवोच्च सरकार का ग्रतिरूप रहती है । इस कारण, इन दो 
तरह की राजकीय संस्थाओं में भेद करना बहुत कठिन काय 
नहीं है । 

३. परन्तु प्रश्न हो सकता है कि सर्वोच्च सरकार, प्रान्तीय सर- 
कार या उपराज्यों के रहले इन स्थानिक स्वराज्यों की क्या आ्रवश्यकता 
है । इसलिए ह्स्‍ अब इनकी आवश्यकता के कारण बतलाधघंगे । 

उत्तरदायी रोज्यशासन का एक तत्त्व यह है कि लोगों के हित- 
अहित के सूत्र जिनके हाथ में रहें, उन पर लोगों का नियन्त्रण रहे--- 
लोग उन्हें चुनं ओर वे ही उन्हें आवश्यकता पड़ने पर दूर भी कर सके । 
यदि यह तत्त्व किसी राज्य के सारे के सारे कार्यो को छागू हो सकता 
है, तो एक छोटी सी सीमा के भीतर रहनेवालों से ही सम्बन्ध रखने- 
वाले कुछ निश्चित कार्यो के लिए और भी चरितार्थ हो सकता है।। ऐसा 
करने से ऐसे कार्यो' की व्यवस्था ठीक हो सकती है ओर लोगों की 
आवश्यकताय दूर हे। सकती हैं । इस तरह से ये स्थानीय कार्य जितने 
अच्छे हें।गे उतने अच्छे सरकारी अफसरों द्वारा न हेंगे । 

अब उन कार्यों का खच की दृष्टि से विचार कीजिए । जिन कार्यों 
से कुछ ही लोगों का सम्बन्ध हे, उनके लिए किसी प्रान्त या देश के 
सारे के सारे लोग क्यों द्वव्य दें ? इन कार्यो" से जिन्हें लाभ होगा, उनसे 
ही इनके लिए द्वव्य लेना चाहिए। और इस द्वव्य की वसूली और 
ख़्च का अबन्ध स्थानीय ही होना चाहिए। उसमें दूसरों के हस्तक्षेप 
की आवश्यकता ही कहाँ हैं ? उस स्थान के लोग अपनी आवश्यकताओं 
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की जान सकते हैं--उनके लिए कितना खच करना चाहिए या 
लगेगा इस बात का निश्चय लोग कर सकते हैं, ओर वह द्वव्य किस 
रूप से और किन ल्ोोगों से आवे इसका विचार वे कर सकते हैं । 
सारांश, यह सब कास करनेवाले पुरुष उसी स्थान के लोगों के 
प्रतिनिधि रहें । 

तीसरे, प्रान्तीय या सर्वोच्च सरकार पर का्मा का बार भी कितना 
लादा जाय ? जो प्रबन्ध करना हे, वह स्थानिक आवश्यकताओं का 
है। इस प्रकार की स्थानिक आवश्यकतायें इतनी अनेक हो जावंगी 
कि सरकार ने यदि उनके ग्रबन्ध के लिए अपने अफसर नियत किये तो 
देखरेख का कास ठीक न होगा । परिणाम यह होगा कि सरकार के 
प्रबन्ध से, ओर धीरे धीरे सरकार से, लोग अ्रसम्तुष्ठ होते जावेंगे । इस 
असनन्‍्तोष के साथ और भी कुछ कारण मिले तो विप्लव » डर बना 
रहेगा । ऐसी अशान्ति का बना रहना किसी भी देश के सिए हानिकारक 
है । यदि प्रान्तीय या सर्वोच्च सरकार का स्वरूप उत्तरदायी रहा, तो भी 
यह' काम ठीक न होगा । सारे देश या प्रान्त के थोड़े से प्रतिनिधि 
इतनी अधिक बांतों पर कहाँ तक लक्ष्य दे सकते हैं ? ओर मतदाता 
ले।ग उन पर अपना प्रभाव भी कहाँ तक डाल सकते हैं? एक बार 
चुने जाने पर प्रतिनिधि स्वतन्त्र हो जाते हैं ओर मतदाता लोग 
बन जाते हैं परावलम्बी । फिर, एक स्थान के मतदाता लोग सारे के 
सारे प्रतिनिधियों पर क्योंकर अपना दबाव डाल सकते हैं ? स्थानिक 
प्रतिनिधि को छोड़कर दूसरों का उस स्थान से सम्बन्ध ही क्‍या है? 
इस प्रकार, लेग अपने राजकीय अधिकारों के विषय में बेपरवाह हो 
जाते हैं । वे सचेत बने रहें, सालेजनिक कार्यों के स्वरूप का ओर 
उनके प्रबन्ध का उन्हें थोड़ा-बहुत ज्ञान हो, ओर इस प्रकार लोग 
इनसे भारी उत्तरदायित्व के काय' करने की शिक्षा अपने स्थान में ही 
पावें, इसके लिए स्थानिक स्वराज्य बहुत आवश्यक है । इससे स्थानिक 
आवश्यकताओं का सुप्रबन्ध हो सकता है, विप्लव का डर कम हो 


२६६ राज्य-विज्ञान 


जाता है, लोग अपने अधिकारों के विषय | सचेत बने रहते हैं ? 
और सार्वजनिक कार्यो' की शिक्षा भी पाते' जाते हैं। इसी के साथ, 
प्रान्तीय या देशी या सरकार को सारे प्रान्त या देश के प्रश्नों पर ध्यान 
देने के लिए अधिक अवसर मिल सकता है । 

इस प्रकार, स्थानिर हवराज्य से अनेक लाभ हैं। 

४. अब विचार करना चाहिए कि इन स्थानिक स्वराज्यों की 
सीमाय किन तत्त्वों के अनुसार निश्चित की जाये ? 

देश या प्रान्त के राजकीय विभाग जिन तत्वों के अनुसार हेंगे 
उनमें से बहुत से तत्वों का स्थानिक स्वराज्य की सीमाये निश्चित 
करने के लिए उपयेग हे। सकता है। सबसे पहले स्वाभाविक विभागणों 
का विचार रखना आवर्यक है। समुद्र, पहाड़ या बड़ी बड़ी नदियों 
के कारण जा,ऋवाभाविक विभाग द्वो गये हैं, उन्हीं के अनुसार देश 
या प्रान्त के राजकीय विभाग निश्चित किये जाते हैं। स्थानिक स्वराज्य 
की सीमाओं का भी निश्चय उसी प्रकार करना चाहिए । एक स्वाभाविक 
विभाग में रिवाज-रस्म, भाषा, धर्म, ओर कभी कभी जाति-भेद्‌ भी 
एुक ही प्रकार के होते हैं ओर समान प्राकृतिक परिस्थिति के कारण 
उपस्थित होनेवाली आवश्यकताय्रे' भी बहुधा एक ही समान द्वोती हैं । 
और इसी कारण ऐतिहासिक बातें, ओर तत्कारण पेदा होनेवाली मने।- 
भावनाये' सी, एक स्वाभाविक विभाग में समान होती हैं। हा, 
कहीं कहीं ये बातें भिन्न होंगी। उनका बस जगह पर उचित विचार 
करना आवश्यक है। यदि किसी भाग-विशेष पर प्रकृति से इतिहास 
'का अधिक परिणाप्त हो तो सरुथानिक स्वराज्य के विभाग करते समय 
इतिहास का विशेष विचार रखना होगा। क्योंकि जिनका इतिहास 
वही रहा है, उनके रिवाज-रस्म, भाषा, , धर्म आदि समान द्वोने की 
समभ्मावना हे ओर इस कारण उनकी आवश्यकताये' भी समान होती 
हैं। प्रकृति और इतिहास के सित्रा, एक तीसरा तत्व और है जिसका 
महत्त्व बहुत ही भारी है। जहाँ थोड़े से स्थान सें बहुत से लेग 
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' रहते हैं, वहाँ रास्ते, रोशनी, सफाई, पानी आदि के प्रश्न बहुत 
महत्त्वकारक हे। जाते हैं। अधिक आमदरफू के कारण सड़क पक्की 
और बहुत सी बनानी होती ही हैं, उन रास्तों पर ठीक रोशनी" का 
प्रबन्ध करना पड़ता हे, उन पर भीड़ न होने पावे या रास्ता बन्द न 
होने पाते, रात का डाकू, चोर इत्यादि से राध्ते में डर न रहे इत्यादि 
बातों का भी प्रबन्ध रखना होता है। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि 
देहात और शहर की आवश्यकताये' थोड़ी बहुत भिन्न होती हैं। 
इसलिए यथाशक्य उनके अबन्ध में सी भेद रखना पड़ता हे। अत- 
एवं स्थानिकर स्वराज्य के लिए देहात और शहर नामक भेद करने पड़ते 
हैं। एक चौथा तत्त्व यह खयाल में रखना चाहिए कि उनकी सीमाये' 
बहुत बड़ी न हों। नहीं तो काय की शिथिल्त/ उत्पन्न होने का डर 
रहता है। राजकीय कार्य, की शिक्षा की सम्भावना श्रि कम हो 
जावेगी। परन्तु वह इतनी छोटी भी'न रहे कि आवश्यक कार्यो के 
लिए जितने श्र जैसे लोग चाहिए, उतने और उस प्रकार के छोग न . 
मिल सके । इतना ही नहीं किन्तु इस बात का भी स्मरण रखना 
चाहिए कि छोटी सी सीसा के भीतर थोड़े इने-गिने, कभी एक ही 
दो, वज़नदार छोगों का प्रभाव सारी बातों में देख पड़ता है । 
इसलिए स्थानिक स्वराज्य का ज्षत्र इतना बड़ा रहे कि ऐसे कुछ लोगों 
का सब बातों में प्रभाव न पड़ सके। 

हिन्दुस्थान में स्थानिक स्वराज्य की सीमाये' बहुधा राजकीय कार्यो" 
की सीसा पर अवलम्बित हैं। लगान, कर आदि के जो जिले बने हैं, 
उन्हीं के अनुसार दूसरे भी कई राजकीय कार्यो" के ज़िले बने 
हैं। और उन्हीं के अनुसार स्थानिक स्वराज्य की सीमाये' 
निश्चित हुईं हैं। हाँ, देहात और शहर का भेद यहाँ पूरा पूरा 
प्रचलित हे । इन दो तत्वों के अनुसार ही, डिस्ट्रिक्ट कोंसिल, 
लोकल बोड, सुनिसिपैलटी, नेटिफाइडएरिया इत्यादि भेद किये 
गये है । 
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४. स्थानिक स्वराज्य के कार्यों का विचार उनके अस्तित्व की . 
आवश्यकता के कारणों में आ चुका है | स्थानिक स्वराज्य क्‍यों होना 
चाहिए इसके जो कारण दिये हैं, उन्हीं से बहुत ' कुछ जाना जा सकता 
है कि उनके काय क्‍या होने चाहिए । वे काय ऐसे ही रहेंगे जो स्थान 
स्थान पर, सीमा सीमा मेंध्थोड़े बहुत बदलते रहेंगे । सारे प्रान्त या 
सारे देश में जिन कार्यो' की सब जगह आवश्यकता है, ऐसे काय 
बहुधा उनके हाथ में न रहेंगे । उदाहरणार्थ, किसी शहर की सड़कों का 
काय' उस स्थान के स्थानिक स्वराज्य के हाथ में रहेगा । इन सड़कों 
से बाहर के आने जानेवालों का थोड़ा बहुत लाभ अवश्य होगा। 
परन्तु विशेष लाभ उसी शहर के रहनेवालों का होगा । बाहर के लोगों 
का जो थोड़ा बहुत लश्म होगा उसकी पूलि दूसरी ओर से हो जाती 
हे । ये बाहर के लोग उस शहर में बहुत सी चीज़ें ख़रीदेंगे और इस 
प्रकार शहर से पाये लाभ के लिए उस शहर को ग्रतिल्लाभ देंगे। बाहर 
के छोगों के आने से जो क्रयविक्रय होगा, उससे उस शहर की बहुत 
कुछ समृद्धि होगी । यही बात, रोशनी, सड़कों की सुरक्षितता, पानी, 
सफाई इत्यादि स्थानिक आवश्यकताओं को लागू होती है । देहात- 
सम्बन्धी स्थानिक स्वराज्य के काय अथवा उनके स्वरूप कुछ भिन्न 
होते हैं। रोशनी, पानी, सफाई इत्यादि कार्यों का स्वरूप देहात में साफ 
बदल जाता हे | शहर में इन कार्यों के लिए जितनी और जिस प्रकार 
की आयेजना करनी होती है, उतनी ओआर उस प्रकार की आयेोजना 
देहात में नहीं करनी होती । देहात में कभी कभी रोशनी का प्रत्रन्ध 
रहता ही नहीं | पानी के लिए आम रास्तों पर कुए या तालाब खुद॒वाने 
होते हैं, कुएं, तालाब और नदी-घादों को साफ़ रखना पड़ता है । 
परन्तु बड़े शहरों सें कुएं, तालाब और नदी-धाटों से पानी की 
आवश्यकता का पअश्न हल नहीं हो सकता | इस कारण, बहुधा नत्ञ का 
प्रबन्ध करना पड़ता है | सफाई की समस्‍या भी शहर में बड़ी टेढ़ी 
हो जाती है। देहात में यह काय सरलता से हो जाता है। देहात के 
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सम्बन्ध में सड़कों का प्रश्न बड़ा ही विचित्न स्वरूप घारण करता है। 

भ्रत्येक गाँव से दूसरे गाँव तक सड़कों का होना कठिन क्या, असंभव काय 
है। इसलिए, जहाँ व्यापार वगैरः अधिक हो या जो रास्ता दो शहरों 
के बीच हो, वहीं बहुधा सड़क बनाई जाती है। अब अश्न यह हे कि 
इन सड़कोँ के बनवाने का कार्य कोन करे'।। ऊपर ऊपर से यह स्पष्ट 
दीखता है कि दो शहरों के बीच की सड़क का डपयोग वहीं के लोग 
अधिक करेंगे। परन्तु यह न भूलना चाहिए कि देहाती लोगों की शहरों 
को आने जाने के कारण अथवा व्यापार निमित्त काफी आमदरफू 
रहेगी । इसलिए, बहुधा, ऐसी सड़कों का अबन्ध उस समस्त क्षेत्र भर 
में जो स्थानिक स्वराज्य होगा, उसके हाथ में रहेगा। इसी प्रकार 
किसी विज्ञाग भर की सफाई, आरोग्यता, ओऔषधालयों का प्रश्न हे। 
कभी कभी ये प्रश्न इतने महत्त्व के हो जाते हैं कि प्रान्ल्य या सर्वोच्च 
सरकार को ही उन्हें अपने हाथ में लेना होता हे | शिक्षा का श्रश्न 
विवादात्मक है ओर इस विपय में लोगों के मत समय समय पर सब 
देशों में बदलते रहे हैं। पहले-पहल, शिक्षा का काय व्यक्तिविशेष 
अथवा समाजविशेष का कार्य था। पीछे, वह प्रत्येक देश की सरकार 
का होगया । तत्पश्चातू, सरकारों ने स्थानिक स्वराज्य-प्रबन्ध पर इसका 
थोड़ा-बहुत भार किसी प्रकार स्मोंक दिया । परन्तु जब से अनि- 
चाय शिक्षा का प्रश्न उठा है, तब से किसी न किसी रूप में शिक्षा का 
भार फिर भी आनन्‍्तीय अथवा सर्वोच्च सरकार के ऊपर डलूट कर जा 
रद्दा है । दुनिया का मत हो रहा है कि बालक की शिक्षा कुछ काल तक 
अनिवार्य रहे । अनी कहाँ हिन्दुस्थान में प्राथमिक शिक्षा को ही अनि- 
वाय मानने की ओरे प्रवृत्ति हे | परन्तु दूसरे देशों में लोकमत ने इससे 
आगे पेर रख दिया है। कहीं .कहीं तो सारी की सारी शिक्षा का भार 
वहां की सरकार के सिर पर है या वहां की सरकार ने अपने सिर पर 
ले लिया है । जहाँ, शिक्षा का थोड़ा बहुत भार स्थानिक स्वराज्य के 
सिर पर है, वहाँ देहाती स्थामिक स्वराज्य ओर शहर के स्थानिक 
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स्वराज्य के इस विषय के कार्यों में थोड़ा बहुत भेद है।. 

देहात में प्राथमिक शिक्षा की आवश्यकता अधिक है, तो 
शहर में उससे उच्च शिक्षा की आवश्यकता अधिक है। इसलिए, 
किसी पूरे बड़े विभाग का स्थानिक स्वराज्य बहुधा प्राथमिक शिक्षा 
का प्रबन्ध करता है, तो श॑हर सें उच्च शिक्षा का अधिक अबन्ध होता है । 
परन्तु सारांश में यही कहना होगा कि इस विषय में कोई सार्वजनिक 
नियम बतलाना असंभव हे--आवश्यकता के अनुसार शिक्षा का प्रबन्ध 
हुआ करता है । इनके सिवा, लोगों के सुभीते के बहुत से कास 
इन्हें करने पड़ते हैं । सराय, नदी के घाट, सड़कों पर राड़ लगाना, 
टीका लगवाना, कुसाईख़ाने, बाज़ार, इत्यादि इन्हीं के काम हैं। इनके. 
अलावे कभी कभी उपस्थित होनेवाले काम, जेसे मेल्ला, प्रदर्शनी, श्रादि 
का प्रबन्ध इन्टें करना पड़ता है । कभी कभी, पुस्तकालय, वाचनाहुय 
आदि का भी अबन्ध करना होता है । वास्तव में, लोगों के मानसिक, 
शारीरिक, नेतिक उन्नति के लिए. जो कुछ आवश्यक है श्रार स्थानिक 
स्वराज्य की पहुँच के भीतर है, वह सब्र इन्हें करना पड़ता है । ये कार्य 
ओर उनके स्वरूप स्थान स्थान पर, समय समय पर, ओर देश देश 
में, आन्त प्रान्त में, बदलते रहते हैं। उनका हमने केवल बहुत मोर 
तरह से यहाँ दिग्दुशन किया है । 

६. इन सब कार्यों के प्र बन्ध के लिए बहुत से नियमों की आव- 
श्यकता होती है। बहुधा कायदे से स्थानिक स्वराज्य की सामान्य 
रचना, सामान्य काय और सामान्य अधिकार निश्चित होते हैं । उनकी 
रचना, काय और अधिकार के विशिष्ट नियम पीछे से बनते हैं और 
बहुधा यह काये अमल-विभाग का सर्वोच्च अधिकारी, था इस अधिकारी 
द्वारा निश्चित अन्य कोई दोयम दर्जे का अधिकारी या अधिकारी-मण्डलः 
करता है । उनकी कार्यवाही के भी नियम बहुघा ऐसे ही किसी अधि- 
कारी द्वारा निश्चित होते हैं । परन्तु जिन कार्यों का अबन्ध करना हे, 
ते कार्य स्थान स्थान पर भिन्न भिन्न होते हैं, उनके स्वरूप : 
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' भी बदलते हैं, और उनके प्रबन्ध के लिए संस्थाये' जवाबदार होती हैं । 
इसलिए, यह आवश्यक है कि इन कार्यो" के प्बन्ध के लिए जिन जिन 
सूक्ष्म नियमें। की ज़रूरत हो, उनके निर्माण का अधिकार इन्हीं 
संस्थाओं के हाथ में रहे । सर्वोच्च या प्रान्तीय सरकार, या उनके हाथ 
के नीचे रहनेवाले अधिकारी यह काम अस्छी तरह न कर सकगे। 
विशिष्ट आवश्यकतायें और परिस्थिति का ज्ञान कर लेना उनके लिए 
बड़ा ही कठिन और खर्चीला काय' होगा । इसलिए उनके बनाये 
नियम, कभी अ्रनावश्यक कड़े, तो कभी अ्रनावश्यक ढीले, ,तो कभी 
नितांत अनावश्यक होंगे और कुछ आवश्यक नियम छूट भी जायेंगे । 
परिणाम यह होगा कि लोग स्थानिक स्वराज्य का जालिम या अना- 
वश्यक संस्थाये' समझने छूगेंगे और ये दूसरों के नियमों के कारण 
इस प्रकार व्यर्थ ही बदनाम होंगी | सख्त या अनावश्यफ कायदों से 
एक परिणाम बहुधा और होता हे । वह यह है कि छोगों के मन में. 
कायदे के श्रति आदर नहीं रह जाता---वे उसके पालन में बे-परवाह 
हो जाते हैं । इसलिए यह आवश्यक है कि इन सूक्ष्म नियमों को 
स्थानिक स्वराज्य ही निर्मित करे । कायदे-कानून का एक यह भी तत्त्व 
है कि जिन्हें कायदे-कानून का पालन करना है उनका भत्यक्ष या अ्रप्र- 
त्यक्ष द्वाथ उनके बनाने में अवश्य रहे । यह तत्त्व स्थानिक स्वराज्य के: 
छोटे छोटे नियमों का और भी अ्रधिक हागू होता हैे। और सबसे 
भारी बात यह है कि 'स्थानिक स्वराज्य”ः के अथे के अनुसार उन्हें 
कुछ 'स्थानिक स्वराज्य” ज़रूर चाहिए | यदि सब ही नियम सर्वोच्च 
सरकार या प्रान्तीय सरकार या उनके भ्रधिकारी या अधिकारि-मण्डल 
ने बनाये तो उन नियमों का पाछन करवानेवाले किस बात में स्वतंत्र 
रहे, उनका 'स्व॒राज्य” किस बात में रह: ? वे तो फिर उस अधिकारी 
के पूरे पूरे नौकर बन गये, फिर उन्हें वेतन मिले या न मिले । इसलिए 
'स्थानिक स्वराज्य! को अपने कार्यों के श्रबन्ध के लिए. आवश्यक है कि 
उन्हें अपने बन्ध के सब सूक्ष्म नियम बनाने का अधिकार रहे । स्थानिक 
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स्व॒राज्यों को सूक्ष्म नियम बनाते का अधिकार देने का एक और 
कारण है। ऊपर एक स्थान पर स्थानिक स्वराज्य की आवश्यकता 
बतढाते हुए हमने कहा है कि स्थानिक स्व॒राज्य से राजकीय कार्यों की 
शित्षा मिलती है। उत्तरदायी राज्यशासन में एक यह तच्च रहता है कि 
ले।ग कायदे-कानून बनाने"में भाग लें । यह बहुत महत्त्व का है, क्योंकि 
इन कायदे-कानूनों से छाखों छोगों का सम्बन्ध होता है। इस काय' 
'के लिए योग्य शिक्षा और व्यापक दृष्टि उत्पन्न होने के लिए लोगों के 
नेताओं का कहीं अवसर मिलहूना चाहिए । स्थानिक स्वराज्य ऐसी 
संस्था है कि जहाँ ऐसा अवसर मिल सकता हे। इसलिए, स्थानिक 
स्वराज्य का छोटे छोटे नियम बनाने का अधिकार रहना अत्यन्त 
आवश्यक है। शतते यही रहे कि उनसे उच्च अधिकारियों के बनाये नियमों 
या कायदों स्-इन सेस्थाओं के नियमों का विरोध न हो, इनके नियम 
उनसे उच्च अधिकारियों के बनाये नियमों या कायदों के बिलकुल अनु 
कूल हों ओर इनका किसी प्रकार अतिक्रमण न हो । 

परन्तु इस अन्तिम शते का यह अर्थ होता है कि निय्रम बनाने 
के इनके अधिकार परिमित रहें । यह आवश्यक रहे कि निम्रमा का 
मसीदा सर्वोच्च सरकार या प्रान्तीय सरकार या उनके द्वारा निश्चित 
किये किसी मण्डल के पास भेजा जावे | नीति, कायदा ओर उच्च अधि- 
कारियों द्वारा बनाये नियमें से स्थानिक स्वराज्य के नियम का 
विरोध या उनका अतिक्रमण न हो, यह बात देखने का काय स्थानिक 
'स्वराज्य के अ्रधिकारियों पर नहीं छोड़ा जा सकता । निष्पक्ष पात से ये 
काय वे न कर सकेगे। न वे इस काय के योग्य ही होते हैं। उनकी 
'दृष्टि और योग्यता संकुचित और परिमित हुआ करती हैं। इसलिए 
यह काम उन्हीं का है जो सब प्र नज़र - बनाये रहते हैं और जिनके 
सामने से ऐसे अनेक प्रश्न गुजर चुके हैं। स्थानिक् स्वराज्य के नियम 
ने यदि साथेन्रिक कायदों का बंधन या उद्देश्य विफल किया, तो हन 
सावेन्रिक कायदों का जोर ही क्या रहा १ स्थान स्थान पर यदि नियम 
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' इतने बदलछते जाय कि लोग निश्चय न कर सके कि कहाँ कौन से 
नियमों का पात्चनन किया जाय तो लोगों में नियमें के उलछडःघन की 
प्रवृत्ति बढ़ जावेगी । स्थान स्थान के नियमी में ऐसा घोर विरोध न 
होने पावे, इसलिए आवश्यक है कि वे सब [एक सत्ता की नज़र से 
गुजर । स्थानिक स्वराज्य के सदस्य थोड़े पढ़े-लिखे ( और कभी कभी, 
हिन्दुस्थान जेसे देश में, अनपढ़े भी ) लाग होना सम्भव है। इनके 
बनाये नियमें। में अनेक दोष रह जाने की सम्भावना हे। इस दृष्टि से 
भी आवश्यक है कि ये नियम किसी योग्य अधिकारी की, विशेषकर, 
जो पुरुष कायदे और निश्रम हमेशा बनाते हैं ऐसे छोगों की, नजर से 
एक बार अ्रवश्य गुजर । अदाछतों की दृष्टि से भी आवश्यकता मालूम 
होती है कि स्थान स्थान के नियमे में विरोध बहुत कम हो । अदालत 
के द्वारा लेगों पर अन्याय न होने पावे, वकीलों (को इन नियमों! के 
जानने में बहुत कठिनाई न पड़े, इसके लिए. आवश्यकता हे कि स्थान 
स्थान के ये निग्रम एक उच्च अधिकारी की या अधिकारीवग की नज़र 
में अवश्य गुज़रे' । एक दूसरी शर्ते यह हैं कि लेाशों को इन नियर्मा की 
काफी इत्तला दी जाय और आक्षपकों के आक्षप सुन लिये जायो। 
इससे नियमें के बनाने में बहुत कुछ सहायता होगी। जिस प्रकार 
कायदों पर लोगों की ओर से लेाकग्रतिनिधियों की टीका-टिप्पणी की 
आवश्यकता है, उसी प्रकार यह भी आवश्यक है कि स्थानिक स्वराज्य 
के नियमें। पर लोग भरपूर विचार करें ओर टीका-टिप्पणी कर सके । 
इन दे शर्तों के पालन करने से एक ओर यह काम सिद्ध 
होगा कि किसी खास तरह के जनवर्ग पर स्थानिक की स्वराज्य 
सखती न हो। सकेगी । उन छोगों को आक्षेप करने के लिए और 
सरकार के पास भी अपने आज्षेप कहने फे लिप काफी समय मिलेगा । 
इन दिनें में खुछहमखुछा जालिम नियम बना कर, कम से 
कम, स्थानिक्र स्व॒राज्य के शकय नहीं किन वह लोगों पर जुल्म 
कर सके। 
कफ ॥8 
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७, समुचित गबन्ध के लिए द्वव्य चहिए. । कोई भी काय बिना 
द्रव्य के नहीं हो सकता । स्थानिक स्वराज्य में द्वव्य कहाँ से आवबे ? यह 
उत्तर विचार के बाहर हे कि इन्हें प्रान्तीय या सर्वोच्च सरकार इन 
कार्यों के लिए सब द्वव्य दे । काय स्थानिक हैं, अबन्ध स्थानिक है, 
जवाबदारी स्थानिक है, इसलिए द्वव्य का भी यथाशक्‍्य स्थानिक होना 
अत्यावश्यक है। तो ये स्थानिक स्वराज्य द्वव्य कहाँ से छाव ? जिनके 
लिए प्रबन्ध करना है, उन्हीं से किसी न किप्ती रूप में द्वृव्य लेना होगा । 
सफाई, सड़क, शिक्षा, रोशनी आदि से जिन लोगों का फ़ायदा होता 
है, या जिनका या जिनके वंशजों को फायदा होने की सम्भावना है, या जो 
चाहें तो इन बातों से फायदा उठा सकते हैं, उन्हीं से इन कार्यों के 
लिए द्ृव्य आवे । जायदाद ( स्थावर और जड्शम ) से द्वी अधिक व्ृद््र 
आने की सम्भावना है। किसी किसी देश में किसी खास तरह की जाय- 
दाद विशेष महत्त्वन्की रहती है। इसलिए उन देशों में ऐसी जायदादों 
पर कर लगाया जाता है । हिन्दुस्थान में बहुधा सफाई, सड़क ओर 
शिक्षा के लिए काश्तकारी ज़मीन लगान के साथ साथ प्रत्येक ज़िले के 
इन कार्यों के छिए कुछ निश्चित कर लिया जाता है। शहरों में 
काश्तकारी ज़मीन के बदले घर विशेष मद्दृत्व के होते हैं। इसलिए 
शहरों में बहुधा घरवालों से घर के कारण ही कर लिया जाता है। 
देहातों में घर पर कर लगाने से विशेष लाभ नहीं होता। श्रत्युत, 
गरीबों को कष्ट होते हैं । वहाँ काश्तकारी ज़मीन पर कर लगाया जाता 
है | परन्तु कुछ छोग वहाँ ऐसे भी हो सकते हैं, जो श्रच्छे घर वर्गरः 
रखते हैं, रोज़गार घंघा करते हैं, सड़क-शाला-सफाई आदि के 
प्रबन्ध से छाभ उठाते हैं। परन्तु काश्तकारी ज़मीन इनके पास नहीं 
है । ऐसे छोगों से इन कार्यों के लिए प्रत्यक्ष कर लेने का अधिकार 
स्थानिक स्व॒राज्य को रहे । स्थानिक स्वराज्य की आ्रामदनी का यह बड़ा 
भारी जरिया हुआ। परन्शु इतने से काम न चलेगा। इन्हें बहुत से 
ऐसे प्रबन्ध करने पड़ते हैं जिनसे किसी ख़ास तरह के लोगों को विशेष 
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' ज्ञाभ होता हे। डउदाहरणार्थ, बाज़ार या नदीघाट । बाज़ार में 
चीज़ बेचनेवालों से या नदीघाट के प्रत्रन्ध से फायदा उठाने- 
वालों से प्रद्यत्ष कर लिया जाय तो अनुचित न होगा । यही बात मेला, 
प्रदशिनी आदि को भी छागू द्वोती है । नजूठ ज़मीन भी आमदनी का 
खासा जरिया होता है| शहरों में सड़कों से जिन्हें अधिक लाभ होता हे, 
उदाहरणाथे, टाँगा, गाड़ी, मोटर, बाइसिकल इत्यादि चलानेवाले, उनसे 
विशेष कर लिया जाय ते बहुत अनुचित न होगा । जिनके कारण सड़क 
अधिक खराब होती हे ओर जिनके लिए सड़कों का अच्छी दशा में 
रखना अत्यन्त आवश्यक है, वे विशेष कर देने के लिए यदि बाध्य 
किये जाय ते लोगों के। ठीक ही मालूम होगा । दोरों वर्ग रह से लोगों 
का कष्ट न हो, इसके लिए आवश्यक है कि छोग उन्हें अपने काबू में 
रखें। जो यह नहीं करते ओर जिनके ढोरों से लोगों की जायदाद को 
नुकुसान होता हे, वे इस असावधानी के लिए”जुर्माना देने को 
बाध्य किये जा सकते हैं। जुर्माने का बाजबी अर्थ छोगों की जायदाद 
को हानि से बचाने का है, तथापि छोग असावधान हुआ करते हैं और 
उससे स्थानिक स्वराज्य का थाड़ी बहुत आ्रामदनी हो सकती है । इसी 
प्रकार, नियम और कायदों के उलछल॒डघन के लिए लोगों को दण्ड देना 
पड़ता है। ओर कई कारणों से यह आवश्यक होता है कि यह दण्ड 
यथासम्भव आधिक रहे । रुथानिक स्वराज्य की आमदनी का यह भी 
एक जरिया है । कभी कभी बड़ी आवश्यकता पड़ने पर उन्हें इस बात 
का भी अधिकार रहे कि वे प्रान्तीय या सर्वोच्च सरकार की परवानगी 
से काई ख़ास कर ले सके । शहरों में पानी के प्रबन्ध के लिए अछूग 
कर लेते हैं । इस प्रकार स्थानिक स्वराज्य की आमदनी के अनेक 
मार्ग हो सकते हैं। परन्तु क्या प्रान्तीय था सर्वोच्च सरकार पर इस 
खर्च का कुछ भी बोर न रहे ? दोनों प्रकार का शासन आखिर के 
छोगों के लिए ही है । एक ज़िले में शिक्षा का, आवागमन का, सफाई 
का जो प्रबन्ध होगा, उससे क्या दूसरे जिले के छोगों का कुछ भी लाभ 
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न होगा ? उत्तर बड़ा स्पष्ट हे । एक ज़िले में इन बातों के प्रत्न्ध से 
पास ही के ज़िल्लों को, नहीं ते दूर के अन्य ज़िलों को भी ल्लञाभ होता 
है । इसलिए, क्या यह आवश्यक नहीं कि दूसरे भी ल्लोग थोड़ा बहुत 
दृव्य इन कार्यो” के लिए दे? इसका भी उत्तर यही है कि श्रवश्य 
देव । फिर वे किस प्रकार दे सकते हैं ? इसका एक ही उत्तर हो 
सकता है कि इन कार्यों के प्रबन्ध के लिए जो ख़चचे होता है, उसका 
कुछ भार सरकार उठाये । शिक्षा के समुचित प्रबन्ध से जिले के और 
श्रन्य ज़िले के लोगों का लाभ हे।ता है तो सरकार का कर्तव्य है कि उसके 
खच का कुछ भाग वह खुद दे। सड़क से छोगों का राम होता है 
ही, परन्तु सरकार के एक कतेब्य में बड़ी भारी सहायता द्वोती है 
शान्तता रखने का कार्य सरल हो जाता है । उसी अकार, सफाई से 
विशेष कर, साडः'क्रामिक रोगों का रोकने के प्रबन्ध से सारे देश की 
त्वाभ होता है 4 तात्पय यह निकलता है कि सड़क ओर सफाई के 
विशेषकर, साड्क्रामिक रोगों का रोकने के, ख़च के छुछ विशिष्ट भाग 
सरकार देवे । इतना ही नहीं तो विशिष्ट आवश्यकताओं के समय में 
सरकार कुछ विशिष सहायता करे । तब ही, स्थानिक स्व॒राज्य की 
आमदनी उसके खच के लिए काफी हे। सकेगी । 

बड़े शहरों में चीज्ञों का आना जाना खूब होता है। शहर में 
चीजे आने पर उसकी सीमा पर क्या उन आनेवाली वस्तुओं पर कोई 
कर सिया जाय ? हिन्दुस्थान में यह कर लिया जाता है । फ्रांस में भी 

यह कर प्रचलित हैं । परन्तु अर्थ-शाख्ज्ञों का मत है कि यह कर न 

लेना चाहिए । इससे व्यापार में बाधा होती हे ओर लोगों को बहतेरे 
कष्ट होते है । इसलिए इस कर का न रहना ही उचित है । 

अब ग्रश्ष यह है कि क्‍या 'स्थानिर्क स्वराज्य आय के सम्पन्ध में 
बिलकुल स्वतन्त्र रहे ? ऊपर एक जगह यह बतला खुके हैं कि कोई 
विशिष्ट कर लगाते समझ या किसी खास वर्ग पर कर लादते समय 
प्रान्तीय सरकार या सर्वोच्च सरकार से परवानगी लेने की आवश्यकता 
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रहे । वास्तव में, नियम के विषय में हमने जे कहा है, वह करों 
को भी लागू होता है | कोई नया कर लगाने से पहले स्थानिक स्वराज्य 
सरकार का उसकी सूचना दे, साथ ही लोगों को भी इत्तक्का दे । 
सरकार की परवानगी मिलने पर ओर लोगों के आक्षप सुन लेने पर 
ही काई नया कर लगाया जावे । दूसरी बात+*यह है कि श्रथे-शाख में 
कर-सम्बन्धी जो सामान्य नियम हैं, उन पर। ध्यान देना अत्यन्त 
आवश्यक हे । स्थानिक स्वराज्य के सदस्य शायद इतने पढ़े-लिखे न 
हों इसलिए कोई भी नया कर सरकार की परवानगी से रूगे और 
व्ओोगों को उन पर आज्ञेप करने का मौका मिले | सम्भव हे कि कोई 
पढ़े-लिखे लोग या सरकारी अधिकारी यह दिखला दें कि अमुक 
कर लगाने से लोगों में असन्ताोष फेलेगा, या केझ्दँ हाभ न होगा या 
दो बार लगाया जा रहा है या उसके वसूल करने में हरी अधिक खच 
लग जावेगा । सारांश, साधारण नियम के समान करों के भी नियम 
कर लगाने के पहले सरकार और उस स्थानिऊ स्वराज्य फ लोगों की 
दृष्टि में ज़रूर लाये जाय और उनका कहना सुन लिया जाय । इससे एक 
यह भी लाभ होगा कि ख़ास वर्ग के लोगों पर जुल्म न हो! सकेगा । 

गय-ब्यय के सम्बन्ध में एक प्रक्ष ओर हे। सरकार कभी कभी 
कज़ लेती हे | क्‍या उसी प्रकार स्थानिक स्वराज्य के भी अधिकार रहे ? 
अभी तक जिन तस्वों का विवेचन किया है, उनसे यही जान पड़ता है 
कि अधिकार अवश्य रहे । परन्तु कितना, किन शर्तों” पर और किन 
अवस्थाओं में लिया जाय इसका निशय सरकार करे । यह बहुत 
महत्त्व की बात है, ओर उस पर उच्च सत्ता की नज़र रहना बहुत 
आवश्यक है । नहीं तो किसी समय किसी स्थानिकृ स्वराज्य के सदस्य 
कुछ का कुछ कर बेठगे । ओर उसके लिए लोगों को ओर सरकार के 
कष्ट भागना पड़ेगा । 

८. अब हम साच सकते हैं कि इस समस्त प्रबन्ध के लिए 
स्थानिक स्वराज्य की रचना कसी हो । 
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काम चलाया जाय । इसे पर एक दो भारी आह्ञेप हैं। एक आक्षप 
. यह है कि राज्य-शासन के प्रत्येक काम को इस प्रकार बाटना ठीक नहीं । 
राज्य के बहुत से काम ऐसे होते हैं कि जिनका परस्पर से बहुत घनिष्ठ 
सम्बन्ध होता हे, उनका परस्पर पर परिणाम होता है और वे एक 
दूसरे पर नितान्‍्त अवलमस्बित रहते हैं | शासन के कार्यो" को इस 
अकार विभक्त करने से उनमें घोर विरोध पेदा हो सकता है । दूसरा 
आक्षप यह हैं कि सब ही मतदाता लिखे-पढ़े ओर योग्य पुरुष नहीं 
रहते । अच्छे लिखे-पढ़े लोगों की संख्या सदेव थोड़ी रहती हे । उनमें 
सावेजनिक कार्यो" के योग्य पुरुषों की संख्या और भी थोड़ी । श्र 
सावेजनिक कार्यो' का करने की इच्छा रखनेवालों की उनसे भी 
थोड़ी । इसलिए शासन के काम के योग्य बहुत थोड़े ही पुरुष होते 
हैं। फिर, सार्वजनिक कार्यो' के लिए योग्यता और इच्छा रहने से ही 
काम नहीं चलछृता। यह स्थानिक्र स्वराज्य का काम अवैतनिऋ 
होने के कारण यह भी आवश्यक हे कि कार्यक्रतांश्रों का काफी 
'फुरसत रहे। यानी अपनी जीविका के लिए श्रम करने के 
बाद सावेजनिक कार्यो' के क्षिए उनके पास समय होना चाहिए । 
इस विवेचन से यह स्पष्ट है कि सैकड़ों में केवछ दस बीस 
ही यह काम कर सकते हैं। सदा के लिए सब मतदाताओं पर 
थोड़ा भी काम लादना शक्य नहीं । इसलिए, जो पुरुष सावेजनिक काय 
करना चाहते हैं, इस प्रकार जे दिखलाते हैं कि हमें फुरसत है और 
जिनमें आवश्यक योग्यता हे, ऐसे लोगों पर ह्वी स्थानिक स्वराज्य का 
काम सोंपना चाहिए। मतदाताओं की समिति का कोई काम हमेशा 
के ल्षिए न सौंपने का एक कारण और भी है । जो सारू सबका होता 
है, वह वास्तव में किसी का नहीं होता, उसके लिए कोई जवाबदार 
नहीं रहता । उसी प्रकार, जा काम" सबका होता है, वह वास्तव में 
किसी का नहीं होता, उसकी जवाबदारी कोई नहीं उठाता | इसलिए 
यह आवश्यक है कि किसी काय के लिए, विशेषकर, अमली काम के 
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लिए, सदा एक ही पुरुष ज़िम्मेदार रहे, निर्णय का काम भले ही कुछ 
अधिक लोगों की सभा में हो। इससे यह तात्पय. निकलता हे कि 
सब शासन के ऊपर एक उत्तरदायी पुरुष हो आर जिसके साथ निर्णय 
के क्लिप एक सभा या समिति हो | आखिरी जवाबदारी एक पुरुष पर 
डालने से शासन का काम,अच्छा होता है । उसकी सत्ता पर नियन्त्रण 
करने के लिए, उसके कार्यों पर देख-रेख रखने के लिए; एक सभा भत्ते 
ही रहे । सारांश, किसी भी दृष्टि से देखा जाय, परिणाम यही निकलता 
है कि कुछ थोड़े योग्य और इच्छुक छोगों का स्थानिक स्वराज्य का 
काय सोॉंपा जाय और उनमें एक सब कार्यों के लिए. जवाबदार हो । 
परन्तु इस पर अश्न हो सकता हें कि इन पुरुषों की नियुक्ति किस 
प्रकार है ? इसका कुछ उत्तर ऊपर दे ही चुके हैं । एक तो यह 
स्थानिक स्वराज्य है। यदि सर्वोच्च राज्य का सर्वोच्च उत्तरदायी अश्रधि- 
कारी चुना हुआ रहना आवश्यक हे, तो स्थानिक स्वराज्य का सर्वोच्च 
अधिकारी अवश्यमेंव चुना हुआ होना चाहिए । यह' लोगों के श्रति 
प्रत्यक्ष उत्तरदायी रहेगा । चुना हुआ पुरुष जितना जवाबदार हो 
सकेगा उतना कोई नियुक्त पुरुष नहीं । इतना ही नहों बरन वह सदा 
जवाबदार बना रहे, वह सिरज्ोर न होने पात्रे इसके लिए यह भी 
आवश्यक है कि उसका काय-कराठ: उसके जीवनपर्यत न रहे, वह 
परिसित और अ्रल्पकाल के लिए ही अपने पद पर रहे । परन्तु वह कास 
इतना अल्प न रहे कि उसके कार्यों के परिणाम उसके काथ काहछ में 
न दीख सके, कास सीखते सीखते ही सारा समय समाप्त हो जावे, 
ओर इस प्रकार अपनी जवाबदारी वह दूसरों पर झोंक दे सके । कम 
से कम तीन और अधिक से अधिक पाँच वष तक वह रहे ते ठीक 
आवश्यक समय उसे मिला करेगा। उसे अयोग्य पाने पर, था उसके 
सिरज्ोरी दिखलाने के कारण, या और किसी कारण वह अश्रयोग्य 
हो जाने से, या उसकी इच्छा आगे काय करने की न रहने के कारण, 
लोग फिर दूसरा अधिकारी चुन सकेंगे। जो बाते हमने सर्वोच्च 
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अधिकारी के काय काल के विषय में बतलाई हैं, वे उसकी सभा के 
सदस्यों को भी लागू होती हैं! वास्तव में, जेसा सावेदेशीय सरकार के 
'सड़ठन में होता है, दाने का काथयकात्ट ठीक वही होना अत्यन्त 
आवश्यक हे । 


हमने कहा है कि मतदाताओं की सभा"के बदले उनके प्रतिनिधियों 
की सभा रहे ओर वही स्थानिक शासन का काय करे । परन्तु क्या 
इस सभा में किसी दूसरे प्रकार के सदस्य न हों ? इसका उत्तर देने 
के पहले एक दूसरी ही बात का विचार करना होगा। स्थानिक 
स्वराज्य में कानून का और अमल का काम करने के लिए सर्वोच्च 
राज्य-प्रबन्ध के समान अछग अलग प्रबन्ध होना चाहिए, या ये दोनों 
काम एक ही सभा के हाथ में रहें । सर्वोच्च राजयप्रबन्ध की तुलना से 
कोई कोई कह उठगे कि हाँ, ऐसा अलग ही प्रबन्ध होना आवश्यक 
है । किन्हीं किन्हीं देशों में कुछ ओअश तक ऐसा कायू विभाजन स्थानिक 
स्व॒राज्य में भी हे । परन्तु प्रश्न यह हे कि क्या ऐसा विभाजन 
आवश्यक हे ? स्थानिक स्वराज्य में कानून का काम बहुत कुछ परिमित 
ओर विशिष्ट होता है। स्थानिक स्वराज्य के सड़्ठन के लिए जो कायदा 
बनता है, उसी में उसके कानून-सम्बन्धी अधिकार परिमित और 
विशिष्ट होते है | दूसरे, सर्वोच्च. सरकार के श्रमल-विभाग-द्वारा इसी 
' प्रकार के कई अन्य नियम भी बनते हैं। फिर, सर्वोच्च सरकार द्वारा 
बहुधा एक स्थानिक स्वराज्य-समिति नियमित रहती है जो कई अन्य 
नियम बनाती है। चोथे, स्थानिक स्वराज्य की सभा में जो कानून 
बनेंगे उन पर लोगों की टीका-टिप्पणी होगी और सरकार की या सरकार 
द्वारा नियमित स्थानिक स्वराज्य-समिति की स्कीकृति की आवश्यकता 
होती है । ऐसी अवस्था में कड़े नियम्नों के बनने का उतना डर नहीं 
जितना सर्वोच्च सरकार के कायदों से यह डर बना रहता है। यहां 
पर कायदों की सख्वी को नरम करने के उतने मौकु ओर ज़रिये नहीं 
कि जितने स्थानिक स्वराज्य सें हैं। उसी प्रकार, स्थानिक स्वराज्य के 
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सदस्यों का अमल-सम्बन्धी काम बहुधा निर्णयात्मक रहता है। अमल 
के जितने काम उनकी सभा में आते हैं, वे बहुधा निर्णयात्मकः ओर 
समालोचनात्मक होते हैं । वास्तविक श्रमल में छाने का कार्य बहुधा 
हमेशा के लिए नियत किग्रे वेतन पानेवाले स्थानिक स्वराज्य के नौकर 
यानी कक, सुंशी किया करते हैं, सभा की सम्मति से प्रेसिडंट श्ाज्ञा 
देता है और ये क्लार्क उसे वास्तव में अमर में छाते हैं। कभी कभी 
असिडेंट अपनी ही ज़िम्मेदारी पर आज्ञा दिया करता है, या खुद कुछ 
अमकछ का काम करता है । बचाबचाया, बहुधा अपने अपने स्थान- 
विभाग का, काम सदस्य लोग व्यक्तिश: किया करते हैं । उन पर प्रेसि- 
डंट और सभा की देख-रेख अवश्य रहती है । इससे स्पष्ट है कि सभा 
का अ्रमल-सम्बन्धी काम ऐसा बहुत थोड़ा होता है कि जिसके साथ 
यदि कानून का यानी नियम बनाने का अधिकार जोड़े (दिया जाय तो 
जुल्म होने का डर पैदा होगा। आगे ही जहाँ अच्छे पढे-लिखे, साबं- 
जनिक कार्यों के लिए योग्यता ओर इच्छा रखनेवाले, श्रोर साथ ही इन 
कार्यों के लिए समय निकारू सकनेवाले लोग थोड़े हैं, वह्हाँ अमल 
के लिए एक ओर कानून या निश्रम बनाने के लिए दूसरी सभा रखना 
अनावश्यक है । सारांश, प्रान्तीय या सर्वोच्च राज्य-प्रबन्ध में श्रमल 
ओर कानून के विभाजन की जो आवश्यकता है, वह स्थानिक स्व॒राज्य 
में विशेष नहीं। दोनों कार्य एक ही सभा>द्वारा द्वी सकते हैं । परन्तु 
'शर्त यह है कि इस कारण किसी के साथ जुल्म न होने पावे । कई भच्छे 
जायदादवाले लोग किसी कारण से मतदाता नह्टीं हो सकते और 
इस कारण उनका एक भी प्रतिनिधि नहीं रहता। या, कई - ऐसे कछोग 
भी रहते हैं कि जिनकी संख्या बहुत थाड़ी रहती है ओर इस कारण 
सामान्य नियमों के अनुसार अलग प्रतिनिधि नहीं मिलर्ू सकता। ऐसे 
छोगों के हित के रक्षण के लिए उनके प्रतिनिधि सभा में चाहिए 
अवश्य । इसलिए सरकार का यह अधिकार रहना चाहिए कि वह ऐसे 
छोगों का प्रतिनिधियों को सभा का सदस्य बना सके | साथ ही सरकार 
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के भी कुछ प्रतिनिधि अवश्य रहें । सरकार का स्थानिक स्वराज्य से कई 
तरह का सम्बन्ध है । (१) कायदा और सामान्य सड्डठन---अधिकार--- 
काय का निश्चय, (२) फिर विशिष्ट नियम, विशिष्ट सल्लडन->अधि- 
कार-काय का निश्चय और ।|(३) देख-रेख सरकार का करनी पड़ती है । 
ऐसी दशा में यह भी आवश्यक है कि सरकार का और स्थानिक स्व॒राज्य 
का कोई समकालीन सम्बन्ध रहे, ओर सरकार का स्थानिक स्वराज्प 
की बाते मालूम होती रहें । दूसरे, सरकार भी बहुत सी जायदाद की 
मालिक होती हे | इस दृष्टि से भी सरकारी प्रतिनिधियों का स्थानिक 
स्वराज्य की सभा में होना आवश्यक है। एक तीसरे प्रकार के सदस्य 
और आवश्यक हैं। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि जो किसी कारण 
नहों चुने जा सके, परन्तु जिनके रहने से स्थानिक स्वराज्य का छाभ ही 
होगा । चुने हुए प्रतिनिधियों को अधिकार रहे कि वे ऐसे कुछ लोगों 
को अपनी सभा का सदस्य नियुक्त कर सके | इस प्रकार, इन तीन 
प्रकार के सदस्य इस सभा में और रहें | हां, यह हो सकता है कि 
प्रसिडेट, या दोयम प्रेसिडंट चुनते समय इन्हें मत देने का अधिकार न 
रहे । ये लोग मतदाताओं के प्रतिनिधि नहीं हैं इसलिए यदि इन्हें 
यह अधिकार न रहा तो बुरा न मालूम होगा । बाकी बातों में 
निर्वाचित औऋर अनिर्वाचित सब सदस्यों के श्रधिकार बराबर रहें। 
, परन्तु एक प्रश्न का उत्तर हमने अभी नहीं दिया है। इस सर्वोच्च 
अधिकारी को (फिर, उसे प्रेसिडंट कहो या और कुछ कहो) (यानी 
हिन्दुस्थान के स्थानिक स्वराज्य के पेसिडेंट को) कोन चुने ? क्‍या 
समस्त मतदाता चुने' या लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि चुने । इस विषय 
में एक उत्तर देना बड़ा कठिन है । किसी किसी सार्वदेशीय राज्य का 
सर्वोच्च अधिकारी भी सब मतदाताओं के द्वारा प्रत्यक्ष चुना जाता 
है । कहीं वह मतदाताओं के द्वारा अ्रप्रत्यक्ष चुना जाता है यानी सब 
मतदाता पहले एक निर्वाचक सड़घ चुनते हैं और यह निर्वाचक सड़घ 
इस अ्रधिकारी को चुनता है। अनुभव से देखो गया है कि यह दूसरी 
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रीति बहुत कुछ निकम्मी है। इस नेवांचक-सडघ पर दल्वबन्दी का 
इतना अधिक ज़ोर पड़ता है कि व्यवहार में वह परतन्त्र ओर कमज़ोर हो 
जाता है । इससे मतदाताश्रों द्वारा प्रत्यक्ष निर्वांचन की पद्धति, सिद्धान्त 
में नहीं तो भी व्यवहार में बहुत अच्छी हे। तीसरी यह हो सकती 
हे कि यह अधिकारी जिस झभा के साथ काय करे, उसी के द्वारा चुना 
जाय | हिन्दुस्थान में बहुधा यही रीति प्रचलित हे। सिद्धान्त ओर 
व्यवहार की दृष्टि से यह रीति बुरी नहीं । सर्वोच्च अधिकारी पर बड़ी 
भारी ज़िम्मेदारी रहती है । इसलिए यह नितानत आवश्यक है कि 
इस पद के लिए केवल सुयोग्य पुरुष चुना जाय | साधारण लोग 
सुयाग्यता-कुयोग्यता की जाँच ठीक नहीं कर सकते | इसलिए उसे 
केबल पढ़े-लिखे या अच्छे समझदार लोग चुने! । मतदाताओं के प्रतिनिधि 
बहुधा योग्य पुरुप होने की सम्भावना है। इसलिए ये लोग निवांचन 
का काम अच्छी तरह कर सकते हैं । एक दूसरा कारण यह भो है कि 
जिन छोगों के साथ वह काम करेगा, उससे उसके मत मिलते-जुछते 
हों, वह ओर वे आपस में मेरु-जोल से रहें, ओर इस प्रकार स्थानिक 
स्वराज्य का काम ठीक चले सके। यदि फ्रांस में वहाँ का प्रेसिडेंट 
इसी पद्धति के अनुसार चुना जा सकता ;है, तो स्थानिक स्वराज्य में 
इस पद्धति का अवल्लम्बन करना बुरा नहीं । इतना अवश्य करना 
चाहिए कि लोगों के प्रतिनिधि के निर्वाचन # बाद शीघ्र ही उसका , 
भी निर्वाचन हो जावे । इससे दल्बन्दी के लिए. अवकाश बहुत कम 
मिल्ठा करेगा और योग्य पुरुष का चुनाव हो सकेगा । 

इसी के साथ एक प्रश्न और है | यह सर्वोच्च अधिकारी किन 
पुरुषों में से चुना जाय ? यह तो स्पष्ट हे कि वह भी बाका «दा 
मतदाता हो। परन्तु क्या वह पहले लोगों द्वारा स्थानिक स्वराज्य के 
लिए चुना हुआ प्रतिनिधि भी हो ? ऐसी शत्ते रखना ठीक नहीं । सम्भव 
है कि काई पुरुष अतिनिधि होने के लिए राजी न हो, या खड़ा न हो 
सका हो, या न चुना गया” हो तथापि सर्वोच्च अधिकारी होने के 


कक 
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योग्य हे। ओर इच्छुक भी हे! । क्या ऐसा पुरुष सर्वोच्च पद्‌ के लिए 
न चुना जा सके ? उत्तर स्पष्ट हे कि प्रतिनिधि होने की शर्ते रखना 
अनावश्यक हे। चाहे वह पहले ग्रतिनिधि हो या न हो, मतदाता रहा 
तो इस पद के लिए वह चुना जा सके । इस पद के लिए योग्य पुरुष 
का निर्वाचन करता हो तो ऐसी सम्भावना रखना आवश्यक है । परन्तु 
उसका दोयम यानी उपसभापति, उसकी अनुपस्थिति में सभा का 
अध्यक्ष हेनेवाला, पुरुबसभा का प्रतिनिधि अवश्य हो । क्योंकि 
बहुचा वह प्रतिनिधि का काम किया करेगा । कभी आवश्यकता पड़ने 
पर ही वह सभापति का काम करेगा । 

परन्तु क्या सभापति या उपसभापति के निर्वाचन से सरकार का 
कुछ भी सम्बन्ध न रहे ? इस विषय में एक्रमत होना सरल नहीं । 
सरकार की दृष्टि से तो यह आवश्यक है कि कमनब्से कम सभापति 
की नियुक्ति के लिए उसके निर्वाचन के बाद सरकारी सम्मति की 
आवश्यकता हो । कोई ऐसा पुरुष न चुना जाय जो भयावह हो । 
परन्तु छोगों की दृष्टि से यही आवश्यक है कि प्रेसिडेंट के चुनाव के 
बाद सरकार की सम्मति की आवश्यकता न रहे | ऐसी सम्मति की 
अ।वश्यकता रहने से लोगों के अधिकार बहुत ही परिमित हुए से 
जान पड़ते हैं। इनमें से किस रीति का अवल्म्बन किया जाय यह 
बात समाज की उन्नत दशा पर अवलम्बित रहेगी। 

यह स्पष्ट ही हे कि स्थानिक स्वराज्य के नोकरों की नियुक्ति 
प्रेसिडंट खुद या अपनी सभा की सम्मति से किया करेगा। इसमें किसी 
दूसरों के दखल की आवश्यकता नहीं हे । 

&, स्थानिक स्वराज्य के सद्ञठन का सारांश सें विचार हो चुका। 
परन्तु मतदाता तो बेचारे रद्द गये ताक में । एक बार प्रतिनिधि चुन 
लेने पर क्या उनका स्थानिक स्वराज्य से कुछ भी सम्बन्ध न रहे २ 
हमारी समर में कई इष्टि से आवश्यक हे कि ऐसा कुछ सम्बन्ध रहे। 
फिर, यह सम्बन्ध केसा और किन बातों में हेना चाहिए । छोटी 
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छोटी संस्थाओं में कायकारिणी समिति का ओर साधारण सदस्यों 
का सम्बन्ध दो तरह से प्रस्थापित होता है । एक तो कुछ बड़ी बड़ी 
बातों के लिए साधारण सभा की परवानगी लेनी होती है । दूसरे, 
कार्यकारिणी समिति अपने कार्यों का तफ्सील साधारण सभा में 
सुनाया करती है । हमारी समझ में स्थानिक स्वराज्य का भी यथा- 
शकक्‍्य इन दोनों रीतियों का थोड़ा थोड़ा अवलम्बन करन/ चाहिए । 
जहाँ मतदाताओं की संख्या परिमित है वहां बड़े बड़े ख़र्चों के लिए 
प्रत्यक्ष मतदाताओं की अनुमति लेनी चाहिए | छोटे मोटे खच अथवा 
कार्यों का परिणाम अल्पकाकिक और थोड़ा होगा । परन्तु बड़े कार्यों 
का, विशेषकर, बड़े बड़े खर्चो का, परिणाम बहुत गहरा होगा । इसलिए 
जिन पर यह भारी बोर लूदेगा उनकी सम्मति लेनी चाहिए । जहाँ 
मतदाताओं की संध्या इतनी भारी है कि उन सबकी सभा होना और 
उसमें कुछ कार्य करन[ सुश्किल है, वहाँ उनके कुछ निश्चित प्रतिनिधियों 
की महती सभा में यह कार्य किया जाय । दूसरे, स्थानिक स्वराज्य के 
कार्य का वाषिक ब्योरा छोगों के सामने, चाहे तो अत्यक्ष मतदाताश्रों 
की सभा में या उनऊे ग्रतिनिधियें की महती सभा में रखा जाय । यह 
भी न हो सके तो पुस्तिकारूप में या सरकारी अखबार में छाप दिया 
जाय | इससे मतदाताओं का और स्थानिक स्वराज्य के सदस्यों का 
कुध आवश्यकीय सम्बन्ध प्रस्थापित होगा । ओर कार्यकर्ताओं को 
अपने कार्यो की कुछ अ्रधिक जवाबदारी जान पड़ेगी । 

१०, क्‍या आम! में भी किसी प्रकार का अ्र्लनग अलग स्थानिके 
स्व॒राज्य रहे या नहीं १ स्थानिक स्वराज्य की प्रवृत्ति की वृद्धि होने के 
लिए, किसी भारी विभाग*के स्थानिक स्व॒राज्य के सदस्य सरलता से 
एकत्र मिलने के लिए और स्थानिक स्वराज्य की लगातार श्यछूला 
बंध जाने के लिए अत्यन्त आवश्यक है कि आमें। में सी किसी न किसी 
ओश में स्थानिक स्वराज्य अवृश्य रहे । हिन्दुस्थान में प्राचीन काल में 
प्रत्येक ग्राम बहुतांश में अजातन्त्र-राज्य ही होता था । धीरे धीरे इसका, 
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विनाश होगया । तथापि बहुत से प्रान्तों में इसका किसी न किसी 
रूप में अवशेष बचा है। ओर बहुतेरे प्रान्तों में उनके पुनरुद्धार का 
प्रयत्न हो रहा है । नई ग्राम-पंचायते' उसी प्रयल्ल का फल हैं। इन 
गझम-पंचायतों के हाथ छोटे छोटे मुकदमे, सफाई, पानी आदि का 
प्रबन्ध रखा तो आमे को भी स्थानिक स्वरज्य का कुछ भाग मिल 
जावेगा । और ग्राम-पंचायत, छोकलबोड, और डिस्ट्रिक्ट कोंसिल। का 
परस्पर | सम्बन्ध स्थापित हो जावेगा। इन ग्राम-पंचायतों का स्वरूप 
केसा हो ओर उन्हें क्‍या क्‍या विशिष्ट अधिकार रहें, इन बातों का 
विवेचन हम यहाँ नहीं कर सकते । शिक्षा, जन-संख्या, काय और 
विशिष्ट आवश्यकताओं के अलुसार इनके अधिकार और सद्गठन में 
भेद होता रहेगा । तथापि इतना हम कह सकते "हैं कि (५) ऊपर जो 
दो तीन काय बतढाये हैं, वे उन्हें बिना बहुत कटिषाई के सौंपे जा 
सकते हैं और (२) उनके सद्गठन में प्रातिनिधिक तत्त्वु का डचित उपयोग 
भी करना चाहिए । इस तत्त्व की शिक्षा आम से ही प्रारम्भ हो और 
धीरे धीरे वह उन्नत होती जाय । 

स्थानिक स्व॒राज्य का प्रारम्भ सूक्ष्मतम ओश में करना लाभकारी 


ही होगा । 
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स्थानिक स्वराज्य के कुछ विवादग्रस्‍्त प्रश्न । 


जि 


गत परिच्छेद में हमने स्थानिक स्वराज्य का संक्षेप में सामान्य 
विवेचन किया । कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो बहुत ही विवादग्रस्त हैं । उनका 
हम इस परिशिष्ट में विवेचन करेंगे । 

4, अत्येक तरह के राज्य में न्‍्याथ की अत्यन्त आवश्यकता होती 
है । क्या स्थानिक स्वराप्य का कोई श्रत्नग न्‍्याय-विभाग रहे ९ न्याथ 
के प्रबन्ध के लिए ओर अमल के लिए पुलिस की आवश्यकता होती है । 
क्या स्थानिक स्वराज्य के कार्यों के लिए अछूग पुलिस भी रहे ९ ये दो 
प्रश्न बड़े विवादअस्त हैं। 

सबसे अधिक कूयदे प्रान्तीय या सर्वोच्च सरकार के हुआ करते हैं। 
ओर उन्हीं के लिए अदालतों की अधिक आवश्यकता हेती है। 
स्थानिक स्वराज्य के नियम आदि बहुत थोड़े होते हैं। और जो होते 
हैं, उनमें से कई इतने छोटे मोटे होते हैं कि उनके लिए अदालते' 
खड़ी करना व्यर्थ है | बहुत से नियमों के लिए न्याय का काम बहुधा 
पड़ता ही नहीं, अमल का ही काम रहता है । जिन बातों के लिए. ग्राना 
दो आना जुर्माना हो, उनके लिए अदालती कारवाई खड़ी करने में दोनों 
पत्तों के अनावश्यक कष्ट ओर अनावश्यक खूच पड़ेगा--छाभ बहुत 
कम होगा । ऐसे नियमों के अपराध की सबूती पर अमल करना ही 
श्रेयस्कर है । थोड़े बहुत ऐसे मौके,अवश्य -आवचेगे,कि जिनमें अरदाकूती 
कारवाई की आवश्यकता होगी। परन्तु प्रश्न यह हैं कि क्या ऐसे थोड़े 
मौकों के लिए अलग अदालते' खड़ी की जाय ? क्या सरकारी अदा- 
लतों से यह काम न चकू सकेगा ? इग्लंड जेसे कुछ देशों में कुछ 
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' स्थानों पर स्थानिक स्वराज्य की अदालते हैं, पर यह काम बहुत 
खर्चोला ही होता होगा । इसल्लिएु हमारी समर में हिन्दुस्थान में यह 
काम जेंसे चलता है वेते ही चलाने से किसी देश को हानि होने 
की सम्भावना नहीं हे। दो तरह की श्रदालतों के रहने से 
इतना लाभ अवश्य होगा कि कभी कभी" ये दोनों अदारूते लड़ 
जाया करेंगी ! 

अदालतों के न रखने से पुलिस की आधी आवश्यकता दूर 
हो जाती है। अब मामूली प्रबन्ध के लिए पुछिस अलग होनी 
चाहिए या नहों, यह प्रश्न हे। हिन्दुस्थान में स्थानिक स्वराज्य की 
अलग पुलिस नहीं है। किन्हीं किन्हीं देशों में स्थानिक स्वराउज्य की अलग 
पुछिस होती है। शासन की दृष्टि से ऐसा देख पड़ता हे कि स्थानिक 
स्वराज्य की अ्रठठमण पुलिस होना आवश्यक हे । परन्तु सछ्वानिक स्वराज्य 
का काम आगे ही कम, उसमें पुलिस की जिसमें आवश्यकता पड़े 
ऐसा काम और भी कम । सड़कों की शान्तता और रात का निगरानी 
रखने में पुलिस की अवश्य बहुत जुरूरत है। परन्तु स्थानिक स्व॒राज्य 
की ही पुलिस होने से काम न चलेगा--सरकार को भी पुलिस रखनी 
ही होगी । फछृूतः, एक ही स्थान में दो तरह की पुलिस रखनी होगी । 
शहरों में शायद दो तरह की पुलिस रखना सम्भाव्य भी हो, परन्तु 
' देहात में तो बड़ी गड़बड़ी मच जाया करेगी । ओर असली बात यह है 
कि यह काम बड़े खचे का होगा । इससे हिन्दुस्थान की रीति कम 
ख्चे की मालूम होती है। इस रीति से थोड़ी बहुत हानिययाँ अवश्य 
हैं, परन्तु खर्च की दृष्टि से बड़ा भारी छाभ है। और इसल्िएु अछग 
पुलिस का रखना अनावश्यक है । श 

२. दूसरा विवादग्रस्त .प्श्न यद्द, हे कि स्थानिक स्वराज्य श्रर्थो- 
त्पादक काम कहाँ तक करे ? जिन चीज़ों पर जीवन ही निर्भर है, उनके 
विपय में कोई प्रश्न ही नहीं । उदाहरणा्थ, पानी का प्रबन्ध या सफाई 


कु ट्द न 
के लिए नालियों का प्रबन्ध। रोशनी भी श्रावश्यक दे। लोगों के 
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जञान-मारढ की बहुत कुछ सुरक्षितता इस पर निभर है । परन्तु अश्न यह : 
हा। सकता है कि केवल मिद्दी के तेछ के मामूली लैम्पों से रोशनी की 
जाय, "या गैस से की जाय या बिजली से पहले प्रकार की रोशनी से 
व्यापार नहीं हो सकता, क्योंकि छोग अपने अपने घरों में मामूली 
लैम्पों से उजियाला करते हीं हैं । परन्तु दूसरे दो प्रकार की रोशनी 
से लेग भी लाभ उठा सकते हैं--त्रे दाम देकर गैत या बिजली 
के दिये अपने घर पर छगवा ले सकते हैं। फिर प्रश्न उत्पन्न होता 
हे कि क्या म्युनिसिपालिटी गेस या बिजली की रोशनी का प्रबन्ध 
करे या नहीं ? इसी प्रकार, ट्रामगाड़ी से भी बहुत से स्थानों में 
अ्रच्छा रुपया मिल सकता हे, स्थुनिसियाल्िटी इसका प्रबन्ध करे 
या नहीं ? $ 

इसलिए ऐले अर्थात्पादक कार्यों के अनुकूछ और प्रतिकूल मतों 
का विचार करना चाहिए। उनके पक्ष में कहा जाता है कि ( ) 
बहुत से व्यापार की चीज टीका देने लायक (7070]0 9) 
रहती हैं | इनसे बहुत लाभ हो सकता है। ऐसी चीज़ों की उत्पत्ति 
दूसरों के हाथों में छोड़ना ठीक नहीं । जो द्रव्य दूसरों की जेबों में 
जावेगा, वही यदि मुनिसिपालिटी के खज़ाने में श्राया, तो उससे ढछोगों 
पर का कर का बार हलका हो जावेगा । (२) जिन वस्तुओं की उत्पत्ति 
ठीका देने से (707070)9) ठीक नहीं हे! सकती, परन्तु उनसे * 
लोगों के स्वास्थ्य के लाभ है, या छोगों का आराम होता है, ते 
म्युनिसिपालिटी का कर्तव्य है कि उनकी उत्पत्ति वह करे । क्योंकि यह 
संस्था लोगों का ही संक्षिप्त रूप है| ऐसी चीज़ें कछोगों को सस्ते दामें। 
पर मिल सकेगी । उद्घाहरणार्थ, सवारी की चीजूँ, मजदूरों के घर, 
वगेरः । (३) बड़ी बड़ी संस्थाओं को रुपया कम ब्याज पर मिछ् सकता 
है । इसलिए मामूली व्यक्तियों के हाथों में बड़े बड़े काम छोड़ देना 
आधिक दृष्टि से ठीक नहीं । 

इन तीन युक्तियों का संक्षेप में विवेचन करेंगे । 
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( १ ) ठीका देने लायक (7070]00]68) चीज़ें सच पूछा तो बहुत 
कम होती हैं। ठीके से वास्तविक उत्पन्न होने छायक चीज़ें (070- 
00॥068) म्युनिसियाद्विटी ज़रूर उत्पन्न करे। परन्तु ऐसी चीज़ें कितनी 
होती हैं १ गेव पैदा करने का शहर में एक कारखाना रहा ते काफी है । 
इस सम्बन्ध में यह प्रश्न हे। सकता है कि ड्डस चीज्ञ के पेदा करने का 
भार उठाने की अपेक्षा यदि म्युनिसिपालियी उसकी की मत, उसकी भलाई- 
बुराई, इत्यादि बातों पर नज़र दे तो काम क्‍या नहीं सिद्ध होगा ? इसी 
प्रकार, ट्रामगाड़ी आदि सवारी की वस्तुओं के विषय में कह सकते हैं । 
परन्तु एक बात है | यदि कोई ये कार्य करने के लिए आगे न आवे 
ओऔर शहर का इनकी नितान्त आवश्यकता हे।, तो स्युनिसिपाकिटी पर 
इन वस्तुओं की पूति करने की ज़िम्मेदारी द्वे। श्रार जब कभी इन 
आवश्यक चीज़ों के पेदा करने से म्युनिसिपालिदी को वास्तविक फायदा 
होने की सम्भावना हे, तब यदि यह काम स्युनिसिपालिटी ने अपने सिर 
पर लिया तो बहुत बुरा नहीं । 

(२) अ्रब जो चीज़ें ठीके के छायक्‌ (7070]00॥98) नहीं 
हो सकती उनके विषय में विचार करेंगे । क्‍या किसी ख़ास व्यक्ति 
का होम रोकने का ओर इस प्रकार समाज का हित करने का सावे- 
जनिक संस्थाओं का कतेव्य नहीं है ? सब परिस्थिति में उचित हो ऐसा 
. इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन है। मजदूरों के लिए मकानों का 
प्रबन्ध करना रुपये की दृष्टि से छाभकारी हे। या न भी हो! । यदि वह 
लाभकारी हुआ ते कई खास छकछोग यह काम करने दौड़ पड़ेंगे । 
शे।र उनमें यदि होड़ रही तो घरों का किराया काफी कम हो जावेगा । 
परन्तु यह सम्भव हे कि कुछ काछ तक या कभी भी यह काम हाभकारी 
न हो । तब ऐसा जान पड़ता है कि मकान बनाने का काम म्युनिसिपा- 
लिटी का ह्वी है। परन्तु इस काम से नुकुसान रहा, तो क्‍या यही 
तात्पय नहीं निकल्नता कि नुकुसान सह कर भी स्थुनिसिपाल्षिटी को 
यह काम करना ही चाहिए ? क्या बाकी लोगों के रुपयों से किसी 
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ख़ास वर्ग को लाभ पहुँचाना न्याय है ? काई इस पर कहे कि शिक्षा 
की भी यही बात है। परन्तु स्मरण रखना चाहि? कि सिद्वान्त के 
अलुसाऱ शिक्षा के द्वार सबके लिए खुले हैं, शालाओं और कालछितों 
से सब कोई छाभ उठा सकते हैं, किसी को सुमानित्रत नहीं है। परन्तु 
मकानों की बात भिन्न है।- ये किसी खास वग के लिए बनाने पड़ते 
हैं। यदि उन मकानों की संख्या परिमित रही, तो किन्हें स्थान दिया 
जाय ओर किन्हें न दिया जाप यह कैसे निश्चित हो ? यदि बहुत से 
मकान बनाये, तो बहुत से मतदाता म्युनिस्तिय्राक्ठिटी के किराय्रेदार हो। 
जावेंगे । और इस स्थिति में कई दूसरी कठिनाइयाँ उपस्थित होंगी । 
यदि कस कर किराया लिया जाय, तो नुकुसान नहीं होगा, पर छाभ भी 
क्या होगा ? फिर, यदि इन्हीं मज़दूरों का उपयोग स्थुनिसिपालिटी ने 
किया ते और भी तीसरी समस्या उपस्थित होगी। इस तरह से उनका 
मत पाने के छिए जो प्रयत्न हैंगे, उनका कुछ कहना ही नहीं । इस 
प्रकार ते वे सज़दूर अपने मालिकों के मालिक बन बेठगे । उन्हें मता- 
घिकार न देना भी ठीक नहीं। क॒ट्ठीं कहीं ऐसी अ्रवस्था में उनका 
एक अलग ही मतसंघ बना देते हैं। परन्तु इसकी भव्ताई-बुराई के 
विषय में आज ही कुछ निश्चित तोर से नहीं कह सकते १ 

( ३ ) यह ते ठीक दीखता है कि जब स्थुनिसिपालछ्िटी जैसी 
संस्था कम ब्याज पर बड़े बड़े कामों के किए रुपया खड़ा कर सकती है 
तो ये काम दूसरों के हाथों में न छोड़े जाय । परन्तु क्या इस कायदे से 
अन्त में वास्तविक फायदा होगा ही होगा ? सावजनिक संस्थाओं के 
काम आधिक दृष्टि से सदेव लाभदायक नहीं होते । इसका कारण 
यह है कि इन कार्यों का सावंजनिक प्रबन्ध ठीक नहीं होता। और 
प्रबन्ध ठीक न होने से अन्त में हज़ारों तरह की हानिययाँ उठानी पड़ती 
हैं । एक ओर से थोड़ा बहुत फायदों रहा, तो दूसरी ओर बहुत भारी 
हानि होने की सम्भावना है । और इस तरह यदि प्रयत्न विफल हुआ, 
ते फिर कारखाने थोड़े दाभों पर बेच देने का भी मौका आता है । ऐसे 
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कामों में खास हित होना चाहिए । सावेजनिक संस्थाओं में सावेजनिक 
हित रहता है और बहुघा देखा गया है कि ऐसे सावेजनिक कामों 
का प्रबन्ध ठीक नहीं होता । 

सारांश, साधारण तार से यह निश्चय करना कठिन है कि म्थुनिसि- 
पाहिटी जैसी संस्थाये' ऐसे भारी काम अपने हाथ में ले' अथवा नहीं । 
यहू विशिष्ट परिस्थिति से ठहराया जा सकता है | इतना ही सामान्य 
नियस बतला सकते हैं कि जिससे सब तरह के छोगों के मानसिक या 
शारीरिक छाभ होने की सम्भावना हो, कोई दूसरा पुरुष वे काम 
उठाने के सिए तैयार न हो और जिनकी आवश्यकता सब पर विदित 
हो, ऐसे कामों में स्थानिक स्वराज्य ज़रूर द्वव्य छुगावे । 
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पक्ष म्ूलक अथवा दलबन्दो शासन 


१. एक ही हेत से प्ररित होकर जो लोग मिल-जुछकर काम 
करते हैं, उन्हें एक दुह कह सकते हैं । राज्य-शासन में, और कभी कभी 
राज्य-प्रबन्ध के स्वरूप में भी, दलों का प्रभाव खासा देख पड़ता हे । 
सब मनुष्यों के स्वार्थ समान नहीं हो सकते, ओर सब मनुष्यों के मत 
भी समान नहीं हे। सकते । इन दो कारणों से छोग दे अथवा अधिक 
दलों में विभक्त हा जाते हैं । समाज में भिन्न भिन्न पंथ, भिन्न भिन्न 
दल, हमेशा सब, देशों में पाये जाते हैं । नाम उनका कुछ भी रहे, 
परन्तु छोगों के दुठ बनना बहुत स्वाभाविक बात है। राज्य-शासन में 
भी दलों का होना नितानत स्वाभाविक बात है । कोई कोई कहा करते 
हैं कि दुलबन्दी-प्रथा इस नये युग की सृष्टि है, परन्तु यह बात बहुत 
कुछ असत्य है । नितान्त प्राचीन से प्राचीन इतिहास क्यों न छो, 
राज्य-सम्बन्धी बातों के कारण लोगों के किसी न किसी प्रकार के दल 
बने अवश्य देख पड़ेंगे। ओर उनका राज्य-शासन पर यथेष्ट परिणाम ' 
भी हुआ-सा देख पड़ेगा । कहों कहीं यह भी देख पड़ेगा कि कभी एक 
पक्ष के लेग राज्य का काम चला रहे हैं तो कभी दूसरे पक्ष के छोग । 
यह अर्वांचीन प्रथा इस नये युग के पहले करीब करीब सब देशों में 
थोड़ी बहुत अवश्य थी*। 

२. स्वार्थ अधवा मत की शमानता-कभी कभी कृत्रिम कारणों से 
पैदा होती है । वर्ण-मेद या जाति-भेद के कारण कुछ आअश में मत, 
ते कुछ ओश में स्वार्थ सप्नान हो जाते हैं। और ये इतने स्वाभाविक 
जान पड़ते हैं कि उनकी क्त्रिमता की कभी आशडूग भी नहीं उठती । 
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इस कृत्रिम दलबन्दी के सिवा , स्वाभाविक दल्वबन्दी भी हे। सकती है। 
अगरेजी के प्रद्मात लेखक सिजविक ने दल्ले। की स्वाभाविकता नहीं 
मानी है । उसने कहा है कि--मनुष्य स्वभाव से नहीं कह सकते कि 
दल किस प्रकार के हेंगे और उनका क्‍या परिणाम हेगा। परन्तु एक 
बात तो मलुष्य-स्वभाव पर ही अवलूम्बित है। वैसे तो साधारण 
मनुष्य स्वभावतः पुराणत्रिय होते हैं, परन्तु कुछ छोग बहुत ही अधिक 
होते हैं। इस कारण मनुष्यों का कम से कम दो--पुराणप्रिय और 
प्रगतित्रिय--दलें में विभक्त हो जाना स्वाभाविक है। किसी भी देश 
का इतिहास उठाकर देखो तो यह बात ज़रूर देख पड़ेगी कि कुछ 
लेग प्रचलित परिस्थिति में परिवर्तत करना चाहते हैं, तो कुछ लेग 
पुरानी ही बातें के बनाये रखना चाहते हैं। ले|ग इस बात का शायद 
स्पष्टतया न जानने रहे हैं।, शायद दलों को नाम भी न दिये गये हों, 
परन्तु उनका अस्तित्व किसी न किसी रूप में अवश्य देख पड़ेगा । 
वर्णभेद अथवा जातिभेद से हानेवाले दल बहुधा बहुकालिक रहते हैं, 
क्योंकि वणभेद श्रथवा जातिभेद जल्द दूर नहीं होते । फिर, कुछ लोग 
गरीब होते हैं तो कुछ लेग घनी । इनका हित कई बार परस्पर विरुद्ध 
होता हे । इस कारण इनके भी दो दल होना स्वाभाविक है | यह सत्य 
है कि कई बातों में दोने। का हित समान होगा । उदाहरणार्थ, विदेशी 
सत्ता से युद्ध का मोका आ पड़ा तो दोनें का बहुत सी बातों में 
मतेक्य होना स्वाभाविक है। तथापि यह भी सत्य है कि मामूली 
अ्रवस्था में हन दो दले। में स्वाथे की मिन्नता बनी ही रहेगी । उसी 
प्रकार, पुराणप्रियता अ्रथवा प्रगतिप्रियता के कारण होनेवाले दल 
बहुधा चिरकालिक ही होते है। न जाने क्यों, इन बातों को सिजविक 
ने नहीं साना है। तथापि बातें बड़ी स्पष्ट हैं और इस अकार के दलों 
का हमेशा बने रहना नितान्त "स्वाभाविक है। इतना ही नहीं ते 
पुराणभ्रियता श्रथवा अगतिग्रियता के कारण बहुधा दो दल रहते ही हैं । 
सिजबिक ने यह दिखलाया है कि तास्विक-दृष्टि से कद दल हे। सकते 
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हैं। और इस बात को काई भी स्वीकार करेंगा । मलुष्यों में मत- 
विभिनज्नता होना नितान्त स्वाभाविक हे, सबके मत समान नहीं हो 
सकते । दो मनुष्यों के यदि दो मत हुए तो तीन लोगों के तीन हेंगे । 
परन्तु जितने मनुष्य उतने दुहू रहना सुश्किक है । इस कारण बड़ी 
बड़ी बातों में जब कभी मतृक्य होता है, तब लोग एक ही दल में 
शामिल हो जाते हैं| और इस प्रकार दलें की संख्या कम हे। जाती 
है । और व्यवहार में देखा गया है कि इनकी संख्या बहुत ही कम 
रहती हैे--यहाँ तक कि बहुधा दो ही दल हुआ करते हैं । राजकीय 
सत्ता पर अधिकार जमाने का छोगों का उद्देश्य रहा, तो लेग बहुधा 
दो ही दले में विभक्त होते हैं। अधिक दल होने से राजकीय सत्ता 
पाने की सम्भावना कम हो जाती है । इसकी स्पष्टता तब अधिक जचती 
है कि जब नया चुनाव हुआ करता है। जिन ज्ञोगों की संख्या थोड़ी 
है, उनका प्रभाव बहुत थोड़ा पड़ सकता है । और यदि इन अ्रल्प- 
संख्यक लोगों को प्रतिनिधि चुनने का अधिकार न रहा तो अलग रह 
कर इनका कुछ भी नहीं चलक्ू सकता । इसलिए किसी न किसी पक्ष 
में इन्हें शामिल होना ही पड़ता हे। इस प्रकार दल्लों की संख्या कम 
होते हे।ते दो ही रह जाती है | क्योंकि तब ही कुछ सम्भावना रहती 
हे कि प्रतिपक्ष का उखाड़कर राजकीय सत्ता पर खुद अ्रधिकार कर 
छ । प्रतिपक्ष के कार्यों पर सदा नज़र बनाये रखना, टीका-टिप्पणी करते , 
रहना, उनकी पोलें खोलते रहना और उन्हें कमज़ोर बनाकर खुद 
सब बन जाना राजकीय सत्ताहीन दल का काम ही है । इसी के 
साथ एक बात और खयाल में रखने लायक्‌ है| यदि राज्यसूत्र चलाने 
वाले पुरुष प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष छोगों द्वारा चुने जाय तो ये दल बहचा 
स्थायी हो जाते हैं। केवल व्यवस्थापक-सभा में अपने अपने पक्ष में 
बहुमत करने की इच्छा के कारण ये दल कायम नहीं बने रह सकते । 
आज-कल के सब मुख्य देशों में अमल-विभाग के अ्रधिकारी प्रत्यक्ष 
या श्रग्नद्नक्ष लागों द्वारा ही निश्चित होते हैं। इस कारण कम से कम 
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दे। मुख्य दले| का सब देशों में बने रहना भी सामूली बात है। और 
यदि राजकीय नौकरियों पर निजी अधिकार पहुंच सका तो फिर क्‍या 
पूछुना है । प्रत्येक दल अपने को सब और प्रतिपक्ष के निबल बनाने 
के लिए कोई बात नहीं उठा रखता । हाँ, नीतिविहीन या प्रचलित 
नीति के विरुद्ध वे ऐसे काम स्पष्टतया न,करगे कि जिससे उनकी 
बदनामी हो ओर पक्ष कमज़ोर पड़ जाय । परन्तु यह बात सत्य हे 
कि इन दे मुख्य दलों के भीतर कई छोटे-मेटटे दल हुआ करते हैं. और 
ये कभी कभी एक पक्ष में शामिल होते हैं, तो कभी दूसरे पक्त में । 
इस प्रकार दलों की रचना थोड़ी बहुत अवश्य बदलती रहती है ॥ 
तथापि यह भी न भूलना चाहिए कि मनुष्यों की दो दलों में बट जाने 
की प्रवृत्ति बड़ी बलवान होती है । 

३. दलों से फायदे ओर नुकसान दोनों हैं। दोनों का हम एक 
साथ ही विवेचन करंगे । 

ऊपर कह चुके हैं कि पहले भी दल रहा करते थे । परन्तु 
इन दलों का प्रभाव केवल राज-दरबार में, बहुत हुआ ते राज- 
धानी में ही रहता था । हाँ, राज्यक्रान्तियों में उनका विशेष 
भाग अवश्य रहता था। राज्यसूत्र इस हाथ से उस हाथ अवश्य 
बदतल्ठा करते थे। परन्तु उनमें साधारण लेग बहुधा शामिल्ल न होते 
थे। जिस समय राजसत्ता एक ही अनियन्त्रित हाथ में थी, 
जिस समय राज्य का सर्वेश्रेष्ठ अधिकारी सर्वाधिकारपूर्ण राजा रहता 
था, उस समय मामूली छोगों को राज्यक्रान्ति के झगड़े में पड़ने का 
कोई विशेष कारण भी न रहता था । क्योंकि राज्ञा के बदलने न बदलने 
से उनकी स्थिति में बदल होने की सम्भावना उन्हें बहुत कम देख पड़ती 
थी । परन्तु प्रजातन्त्र-राज्य में ऐसी बात नहीं हे। यहाँ राज्य के सूत्र 
लोगों के द्वारा नियन्त्रित होते हैं, लोगों के अपने प्रतिनिधि चुनने का 
अधिकार रहता है, ये प्रतिनिधि राज्य का बहुत सा काम किया करत हैं, 
कहीं कहीं कुरीब कुरीब सब ही राज्यसत्ता लाणों के प्रतिनिधियों के हाथ 
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में रहती है । इस कारण, यह बात बड़े ही महत्व की होती हे कि कोन 
ज्लोग प्रतिनिधि हो सके । उन पर तो लोगों के सुख-दुःख, देश की 
भलाई/बुराई का पूरा पूरा दारमदार रहता है। ऊपर कह ही जुके हैं 
कि स्वार्थ अथवा मत की भिन्नता के कारण लोगों का दे। या भ्रधिक 
दले। में बट जाना नितानत कबाभाविक है। इसलिए प्रत्येक दल अपने 
अपने प्रतिनिधि चुनने का और राज्य-सूत्रों को उनके द्वारा अपने हाथ 
में कर लेने का प्रयत्न करता है। राजा का कठपुतली बना कर था 
उसका खून करके किसी एक दल के हाथ में राज्यसत्ता के चले जाने 
की अपेक्षा प्रजातन्‍त्र की अ्रभी बतकाई रीति हज़ार दर्ज श्रच्छी हे । 
इसमें खून-खराबा, अशानित, और द्रष्य-जायदाद आदि का सत्यानाश 
नहीं होता । राज्यसत्ता, कुछ थोड़े से ज्लोगों के हाथ में नहीं रहती, 
क्योंकि राज्य के _ये चालक लोगों के प्रतिनिधि रहते हैं । छंटते छंटते 
केवल योग्य पुरुष सबके ऊपर आते हैं, और वे राज्य का काम चलाते 
हैं। फिर, ये अ्रपनें ही स्वार्थ का खयालढू नहीं रख सकते । एक तो 
जिनके वे प्रतिनिधि हैं, उनके हित का खयाल रखना ही पड़ता है । 
दूसरे, प्रतिपक्ष टीका-टिप्पणो से सदा सज्ित रहता है। इसलिए 
यथासम्भव कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जो बहुमत के विरुद्ध हों 
ओर जिस कारण उनका पक्त निबल हो जाय। इससे यह भी एक छाभ 
होता है कि बड़े बड़े प्रश्नों का निर्णय सरलता से हो सकता है। . 
अपनी अपनी बातें सब काई देख सकते हैं, दूसरे की कम । दो प्रति- 
पत्तियों में वाद-विवाद हो ते “तत्त्वबोध! होने के लिए बहुत कठिनाई 
नहीं पड़ती । इस अकार राज्यकर्मंचारी बहुत सी भूलों से बचे रहते 
हैं। लोगों का मन उन्हें मालूम होते रहता है और तदनुसार वे अपने 
कार्यों को रचते हैं । 

इस विवेचना से स्पष्ट हो सकता है कि आधुनिक प्रजातन्त्र दल्त- 
बन्दी की भित्ति पर स्थित है। सारे लोगों का एकमत होना जब 
सम्भव ही नहीं ते! राज्य चलाने का इससे और कौन अच्छा उपाय हो 
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: सकता है ? बहुमत के हाथ में राज्य के सूत्र रहना और बहुमत के 
अनुसार राज्य के शासन का चलना अनिवाय है ओर इसलिए दल- 
बन्दी भी अनिवाय है। यही एक उपाय है कि जिससे प्रजातनत्र, चल 
सकता है । इतना ही नहीं तो राज्यकर्मंचारी इसके कारण सदा सचेत 
बने रहते हैं। राज्य का काम शिथिल» नहीं हो पाता। बहुमत 
के राज्य में थोड़ा-बहुत अन्याय होता हा, पर यह अन्याय 
अनिवाय है। यदि स्वार्थों में विशेध रहा तो सबके स्वार्थ 
णुक ही साथ सिद्ध नहीं हो सकते । सारांश, प्रजातन्त्र चलाने का 
यह सबसे अच्छा उपाय हे । इंग्लेंड की राजकीय संँस्थात्रों का तथा 
वहाँ के राज्य-शासन, दुलबन्दी-प्रया के सिवा चक॒ना कठिन है । इस 
देश के इतिहास से यह बात स्पष्ट देख पड़ती है कि दलबन्दी ज्यों ज्यों 
बढ़ी ओर निश्चित होती गई त्यों तवयों शासन-काय भ्री अच्छा होता 
गया । और अब ते इस प्रथा के अभाव में शासन कैसे चलेगा इस 
बात का छोग सोच भी नहीं सकते । दल्ठबन्दी-प्रथां का कायदे में कोई 
पता नहीं है, कायदे में उसका कोई उल्लेख नहीं है, यह संस्था कायदे 
की निर्माण की हुई नहीं है । परन्तु वह बेकायदा भी नहीं हे, कायदे 
के ख़िलाफ़ नहीं है, उसके विरुद्ध कोई कायदा नहीं है। यह इतिहास 
की सृष्टि है, दृ्ठबन्दी यथारूढ़ि की संस्था है ओर वह रूढ़ि के ज़ोर 
' पर ही चछृती है। एक बार एक दल के लोग पालिमेंट में अधिक 
होते हैं और राज्य के मन्त्री बनते हैं, तो दूसरी बार दूसरे दल के । 
इस श्रकार बहुधा क्रम से वे अ्धिकारारखूढ़ हुआ करते हैं और उनके 
द्वारा छोग राज्य-शासन को नियन्न्रित करते हैं | इग्लेंड के लोगों को 
यह बड़ी स्वाभाविक रीति मालूम होती है। 

इससे एक लाभ और भी है। अ्रधिकार-विभाजन-तत्त्व के अनुसार 
व्यवस्थापक-विभाग, अमल-विभाग और न्याय-विभाग बहुधा सब देशों 
में अछूग अलग होते हैं। परन्तु यह भी वर्हा पर दिखला चुके हैं कि 
इनमें बहुत ही अधिक वियोग नहीं कियों जा सकता--विशेष कर, 
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व्यवस्थापक-विभाग और अ्रमल्-विभाग में थाड़ा-बहुत सम्बन्ध रहना 
अत्यावश्यक है । नहीं तो परस्पर के बीच कभी कभी घोर 
विरोध पैदा हो जा सकता है | इसलिए हो सके तो व्यवस्थापक-विभाग 
के बहुमत से अमलरू-विभाग के छोगों का मत मिलता-जुलता रहे। 
इंग्लेंड में वहाँ की रीकि के श्रनुसार दोनें में सरलता से साम्य हो' 
जाता है । परन्तु अमरीकन संयुक्त-राज्य में अमछ-विभाग के श्रेष्ठ 
करमचारी और उसके मनत्री व्यवस्थापक-विभाग से बिलकुछ स्वतन्त्र 
हैं। इस कारण वहाँ इस बात की अत्यन्त आवश्यकता रहती 
हे कि जिस तरह के छोगों का कांग्रेस में बहुमत रहे, उसी 
प्रकार के लोगों के हाथों में शासन का काम रहे, व्यवस्थापक- 
विभाग और अ्रमरू-विभाग में मेल-जाोल रहे । यद केचछ दलबन्दी- 
प्रथा के कारण सूम्भव हो सकता हे | जेसा बहुमत होगा, उसी प्रकार 
के लोग अमल-विभाग के कमचारी नियुक्त किये जायगे श्रार नये 
चुनाव के समय उसी प्रकार के लोग कांग्रस के एक श्रद्ड यानी 
प्रातिनिधिक सभाये' चुने जाने की सम्भावना है। प्रेसीडंट चार वष 
तक अपने पद्‌ पर रहता हे और प्रातिनेधिक सभा दो वर्ष के बाद 
फिर से चुनी जाती है । इसलिए बीच में यदि चुनाव हुआ तो दोनों 
ओर एक ही तरह के पुरुषों के चुने जाने की सम्भावना है । सिनेट के 
विषय में यह सम्भावना कम है क्योंकि उसका चुनाव छु। व के बाद - 
हाता हे ओर उस समय केवल एक तृतीयांश सिमेटर फिर से चुने जाते 
हैं। परन्तु प्रातनिधिक सभा का महत्त्व कई दृष्टि से श्रधिक होने के 
कारण यह कह सकते हैं कि नय्रे चुनाव के बाद अमल-विभाग और 
व्यवध्थापक-विभाग में ज़हुत कुछ मतेक्य हो जाता है, ओर इस कारण 
शासन का काय सुविधा से चल सुकता हे,। दल्लबन्दी-प्रथा के न होने 
से ऐसे मतेक्य की सम्भावना नहीं है। उस समय देने में घोर विरोध 
हो सकता है और देश सकुटठ में पड़ सकता हे। दुलबन्दी-प्रथा इन 
सकुटों को रोकती है, कम से कम उनका प्रभाव बहुत कम हे। जाता है । 
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इसके विरुद्ध दलबन्दी-प्रथा से हानियां भी भारी हैं। ऊपर कह 
चुके हैं कि मत अथवा स्वार्थ की भिन्नता के कारण लोगों का दलों में 
बट जाना स्वाभाविक हे । परन्तु यह सम्भव नहीं कि एक दल के 
सब ही छोगों का स्वार्थ सदा एक ही बात में रहे या उन सबका मत 
'सदेव मिलता-जुलता रहे । स्वाभाविक दल +हेने के लिए. आवश्यक 
हे कि जिसका स्वार्थ या मत जिनके स्वार्थ या मत से मिलता-ज्ञलता 
रहे, उन्हीं का वह साथ दे । परन्तु ऐसा करने से दलों में सदा परिवर्तन 
होता रहेगा, कोई निश्चितता नहीं रह जावेगी । नदी के अवाह में 
जिस प्रकार स्थान स्थान पर भिन्न भिन्न पानी होता है, उस प्रकार 
एक ही दल में समय समय पर भिन्न भिन्न छोग देख पड़ेंगे । 
या ऐसा कहो कि दल सदा भिन्न भिन्न देख पड़ेंगे । यदि ऐसा 
होता रहा तो काये करने की शक्ति उनकी बहुत कम्म हे। जावेगी । 
दुछू शक्तिवान्‌ होने के लिए आवश्यक है कि वह अल्पकालिक न रहे, 
वह सुनिश्चित, सुस्थत और दीघंकालिक रहे । इससे नतीजा यह 
निकछृता हे कि एक दल के कुछ कछोगों का अपने अपने तात्कालिक 
मत दवा रखने पड़ते हे या अपने अपने तात्कालिक स्वार्थ खोने पड़ते 
हैं। दीघंकाल में सिद्ध होनेवाला स्वाथ या दीघकाछल तक मोटी तरह 
से बने रहनेवाला मत वही रहा, तो वे सब एक दल में बने रहते 
हैं ओर उन्हें अपने छोटे-मे।टे मत दुबा रखने पड़ते हैं और छोटे-मोटे 
स्वाधो' का ताक में रख देना होता हे। सारांश, प्रजातन्त्र में भी 
कभी कभी स्वार्थ से हाथ धोना पड़ता है या निज के मत को अपने 
पास ही रखना होता है । प्रजातन्त्र में वाक्स्वातनत्य, कर्मस्वातन्त्य और 
'मतस्वातन्त्रथ की अधिकता होनी चाहिए और एक रीति से होती भी 
है । क्योंकि चाहे ते कोई अपने का दूल से अलग कर अपने मन के 
अनुसार अपने विचार प्रकट कर सकता हे और अपने मन के अनुसार 
कार्य भी कर सकता है। हाँ, वे बेकायदा न रहें इतनी ही परवा 
करनी पड़ती हे । परन्तु दूसरी रीति से देखाँ जाय तो वाक्स्वातन्त्य, 
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मतस्वातन्त्य श्रार क्मेस्वातन्त्य दबाया भी जाता है। दुल के नेता . 
जिस प्रकार कहेंगे, करेंगे या करने का या बोलने का कहेंगे, वह सब 
मानना होता है । दकछू की शक्ति के सामने दब जाना पड़ता है । 
दुल्लबन्दी स्वाभाविक न होकर कृत्रिम हो जाती है । इसी से आगे 
चलकर एक यह परिणाम होने का डर रहता है कि दो दलों में कृत्रिम 
विशेध बना रहे--वे बिना सयुक्तिक कारण के एक दूसरे के विरुद्ध बने 
रहें और राजकीय सत्ता पाने के लिए परस्पर के काल्पनिक दोप भी 
हूँढ़ निकालने में वे हमेशा कटिबद्ध रहें । जब तक दो दलों में मत- 
भिन्नता अथवा स्वार्थ-भिन्नता के कारण विरोध हो, तब तक तो 
सब स्वाभाविक देख पड़ता हे । परन्तु ऐसी स्थिति सदा ही नहीं बनी: 
रह सकती । कई बार सैत्र लोगों का स्वाथ एक ही बात में सम्बद्ध 
हे! सकता हे०। उदाहरणाथ, विदेशी आक्रमण से देश के बचाने के 
विषय में मतभिन्नता नहीं हे। सकती । अ्रधिकारारूढ़ कमेचारी इस: 
ध्येय की प्राप्ति के लिए शायद सबसे उत्तम उपाय करते रहें । पर यह 
सम्भव है कि प्रतिपत्ष के लोग उनके कार्यों में मुफ्त ही दोष ढूँढ़ा करे', 
इस अकार लोगों का मत उनकी ओर से फेर रू ओर ख़ुद अधिकारारूढू 
होने पर सर्वेसत्यानाश कर डाल । दलूबन्दी जब बिलकुल ही कृत्रिम. 
अवस्था तक पहुंच जाती है, तब ऐसी दुरवस्था प्राप्त हुए बिना नहीं: 
रहती । और जहाँ कहीं छोटे-मोटे श्रघिकारी भी थोड़े थोड़े काल में: 
बदलते रहते हैं, वहाँ तो दलूबन्दी खासी फायदे की बात है । वहाँ 
तो लोगों के द्ृब्य की बाकायदा लूड मच जाती है। अमरीका में ऐसा: 
कई बार हुआ हे । दलबन्दी यहाँ तक बढ़ सकती है कि अधिकारारूढ़ः 
लोग देश का हित-अहित सब भूल जाय और अपनी श्रपनी भैली भरने: 
में मग्न हो जाया करें | ऐसे समय में देश' की भलाई चाहनेवालों के 
यही सूझ पड़ता है कि प्रजातन्त्र के बदले श्रनियन्त्रित राज्यतन्त्र रहता, 
ते। सबसे भला होता ! इस प्रकार देश के हित का सत्यानाश हो 
सकता है । परन्तु स्मरण रहे कि यह अन्तिम बुराई बहुत कुछ रोकी: 


बाईसर्वा परिच्छेद ३०३ 


. जा सकती है । मन्त्रिगणों को और व्यवस्थापक-विभाग के सदस्यों: 
को छे।ड़कर यदि शेष करमंचारी नेक चाह के रहते तक दूर न किये 
जा सरक॑ तो इस बुराई की सम्भावना बहुत कम हो। सकती है । 
इंग्लेंड और अमरीका के इतिहास की ओर देखने से यह बात बढ़ी 
स्पष्ट हो जाती है । इसलिए प्रजातन्त्र में अत्वश्यक है कि छोटे मोटे 
कमेचारी बार बार न चुने जाय । फिर दुलबन्दी की यह बुराई न. 
उत्पन्न होगी । 

तथापि जैसा ऊपर कह चुके हैं, छोगों को कभी कभी अपने मत 
दबा रखने पड़ते हैं । अपने दुल के सत अपना उनमें विश्वासन रहते भी. 
अपने ऊपर मेलने पड़ते हैं। जिस प्रकार वकीरू अपने मुवक्किल की: 
पैरवी करता है, फिर उसका पत्त कितना ही झूठ क्यों न हो, उसी प्रकार 
दल के नेताओं का भी करना होता है । दुल के छोटे-मेप्रदे व्यक्तियों को, 
अपने सत अपने पास तो रखने ह्वी पड़ते हैं, पर बहुत बार उनके नेताओं 
के निज का विश्वास न रहते भी कूठे-मूठे मत प्रचारित करने होते हैं, 
उनके लिए भूठी युक्तियाँ भी देनी पड़ती हैं ओर उन्हें ऐसा दिखलाना, 
पड़ता हे कि हमारा उन मतों में पूर्ण विश्वास है। राज-कारण इस, 
प्रकार केवल झूठी दुनिया हो जाती है---राजकीय कार्यों में, राजकीय 
मतों सें सत्यता का नाम भी नहीं रह जाता । जिन मतों में. 
' और जिन कार्यों में विश्वास नहीं, वह मत प्रतिपादन करना 
राजकीय दुनिया की साधारण बात है । फिर ये नेता जो जो कहें, वह्दी. 
वही अलुयायियों के करना होता है । व्यक्तिगत राजकीय अधिकार का. 
उपयोग व्यक्ति नहीं करते, उसका उपयोग स्वार्थेंलाधक नेता किया करते 
हैं। ऐसी स्थिति में प्रश्न उठता है कि लोगों के राजकीय अधिकार 
मिलने से कुछ लाभ हुआ या नहीं |? उल्थपुलट कर क्या अन्त सें 
कुछ लोगों की अनियन्तन्रित सत्ता अस्थापित नहीं हो जाती ? 

४. इन हानियों को रोकने के कया कुछ उपाय हो सकते हैं ? 
इसका वास्तविक उत्तर वतेमान देश-काल का जाने बिना नहीं दिया जा 
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सकता। | प्रत्येक देश की और प्रत्येक काल की परिस्थिति भिन्न होगी, 
इस कारण परिस्थिति को देखकर ही कोई कद सकेगा कि किन उपायों का 
अवल्मबन किया जाय ताकि इन हानियें का जोर बहुत कम हो जावे । 
एक उपाय ऊपर बतला ही चुके हैं कि यथासम्भव मुख्य मन्त्रिगण 
और व्यवस्थाविभाग के खदस्यों का छोड़ शेष कमेचारी बार बार न 
बदले जाये । इससे देश की नौकरियों की, और उनके द्वारा देश के 
द्ृव्य की, लूट बहुत कम होगी । यह उपाय सब जगह छागू हो सकता 
है ओर नितानत व्यावहारिक हे । यदि सम्भव हो तो मन्त्रिगणों से लेकर 
शासन-सम्बन्धी और कूानून-निर्माण-सम्बन्धी काम उचित नियम 
बनाकर व्यवस्थापक-विभाग के कुछ कुछ सदस्यों की समितियों को 
बॉँट दिया जाय । परन्त इसके लिए एक बात ओर आवश्यक है कि 
लेक-सत जाग्रत रहे । इस शते के अभाव में यह सम्भव है कि ये 
समितियाँ भी दलबन्दी के चक्कर में पड़ जाय । इसलिए यह उपाय 
सब जगह लागू नहीं हो सकता । तीसरा उपाय यह हे। सकता है कि 
शासन-विभाग के कुछ कमेचारी अपने पदों पर श्रधिक काल तक बने 
रहें । विशेषकर, जिन कमेचारियों का किसी विषय का विशिष्ट ज्ञान 
ओर अनुभव आवश्यक है, वे अपने पद से अन्य मन्त्रियों के साथ न 
हट न हटाये जाये । हां, जब बहुत ही महत्त्वकारक भेद उपस्थित 
हो जाय तब बात दूसरी है । कहने का तात्पय इतना ही है कि शासन-- 
विभाग के सारे के सारे कमंचारी यदि एकदम न बदलें तो दछ्छबन्दी 
का जोर और तत्कारण होनेवाली हानिर्यां कम हो सकती हैं। परन्तु 
इसके लिए काई लिखित नियम नहीं बनाया जा सकता । यह केवल 
रूढ़ि का नियम हो सक्रता हे | क्योंकि पद से अछमग होने की आरव- 
श्यकता का निर्णय मंत्री स्वयं करू सकते हैं, दूसरे नहीं। चौथा उपाय 
यह हो सकता है कि मन्त्रिगण स्वयं व्यवस्थापक-सभा में अपनी 
प्रत्यक हार पर पद्त्याग न किया करे । बार बार नये मन्त्रिगण अथवा 
व्यवस्थापक-विभाग के सदस्य चुने जाने क्ञगें तो छोगों की रूचि 
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राजकीय बातों से हट जाती हे ओर फिर दलबन्दी को पूरा पूरा 
मोका मिलता है । जब कभी ऐसी हार हो कि उनका बतलाया कायदा 
न बनने से उनसे राज्य-शासन ही न चकत सके, तब ही*बे पद॒त्याग 
किया करें । पचिर्वाँ उपाय यह हे। सकता है कि बहुत महत्त्वपूर्ण कायदों 
पर मूलमतदाताओं की सम्मति ले ली जाय करे। उन्हें अपने राजकीय 
अधिकारों का उपयोग प्रत्यक्ष करने का मिलेगा तो वे अधिक सचेत 
रंहा करेंगे, दल के नेताओं के बिलकुल अधीन न हो जावेंगे । उनका 
मत लेकर और निज के राजकीय अधिकार का उपयोग करने को बाध्य 
कर मतदाताओं का जगाते रहना दुलबन्दी के जोर का कम करने का 
एक अ्रच्छा उपाय हे । 

इन राजकीय उपायों के अलावे कुछ नेतिक उपाय भी *किये जा 
सकते हैं । इस सम्बन्ध का सबसे पहला उपाय यह है कि छोगों की 
शिक्षा और ज्ञान बढ़ाया जाय | अज्ञान और स्वाधीनता परस्पर विरुद्ध 
हैं। शासन की बुराइयाँ तब ही स्पष्ट की जा सैकती हैं और लोग 
अपने मताधिकार का तब ही वास्तविक उपयोग कर सकते हैं कि जब 
उन्हें साधारण शिक्षा के साथ ध्ाथ राजकीय विषयों की भी शिक्षा मिलती 
रहे । इसल्षिए राजकीय कार्यों की स्वतन्त्र चर्चा होनी चाहिए। कुछ 
लोगों का यह काम ही रहे कि वे तात्त्विक दृष्टि से राजकीय प्रश्नों का 
समय समय पर ओर स्थान स्थान पर विचार ही किया करे । यदि 
राजकीय कार्यों में वे प्रद्मयत्त भाग न लें तो कोई ज्ञति नहीं । उनका यद्दी 
काम रहे कि राजकीय प्रश्नों की चर्चा वे छेड़ा करे । इस रीति का 
बराबर उपयोग होता रहा तो राज-कर्मचारियों का अपने कार्यों और 
मतों के विषय में सदा सावधान रहता पड़ेगा और दुलबन्दी की बुरा- 
हयाँ बहुत कम हो जावेगी । समय समय पर लोगों में स्वदेशाभिमान 
जाग्रत किया जावे । ऐसा करने से छोग अपने देश के अश्नों पर 
अधिक विचार किया करंगे ओर वे दलबन्दी के घुजु बनने से थोड़े बहुत 
बच जावेंगे । इसके लिए श्रावश्यक दे कि उच्दें समय समय पर इस बात 
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का ज्ञान हो जाया करे कि देश के लिए सबसे भत्नी बात कौन होगी। 
इस भलाई का पहचानने पर वे इस बात का अ्रपना कतेब्य समझे कि 
हमें अपना' सारा जोर इसी की सिद्धि में लगाना होगा । और सबसे 
भारी बात यह है कि देश के लिए वे तन, सन, धन श्रपंण करने को 
तेयार रहें । स्वाधीनता की इच्छा भी,छोगों में बढ़ाई जाय । लोगों को 
मालूम होता रहे कि हम वाक्‌-स्वातन्त्य, . मतस्वातन्त्र4 ओर 
कर्मेस्वातन्त्रय का यथाशक्ति पूरा पूरा उपयोग करे | ल्ञोगों का शीतल 
भी उच्च करने का प्रयत्न किया जाय । शील के श्रन्तगत श्रनेक 
गुण आ जाते हैं । शीलवान्‌ लोग लोगों के बहकाने से नहीं बहक 
सकते । वे स्वाधीनचित्त पुरुष होते हैं । $ इस कारण दल के नेताओं के 
काबू में सरलता से नहीं आ सकते । नेता के मुख्य गुण यानी 
दूरदर्शिता और साहस खुद उनसें रहते हैं । समय पड़ने पर वे शूरता 
दिखला सकते हैं. और आवश्यक स्वार्थ त्याग करने का तत्पर रहते 
हैं । इन नेतिक उपायों का जितना अधिक अ्रवद्धम्बन किया जावेगा, 
उतनी ही दुल्लबन्दी की बुराइयाँ कम हेंगी । 


तेइसवाँ परिच्छेद 
राज्यों के भेद ओर उनका वर्गों करण 


इस भाग में हमने राज्य के सड्ठन का विचार किया है। वास्तव 
में यह विषय बड़ा विस्तारमय हे। इसका विवेचन हमने अनेक 
परिच्छेदों में किया हे। परन्तु राज्य के सड्अठन का वर्णन विस्तारपूर्वेक 
करने के बाद राज्यों के भेदों को जानकर उनका वर्गीकरण करना 
होगा । क्योंकि राज्य का सविस्तर सब्डठन कुछ अश में राज्य के सुख्य 
रूप पर, उसके भेद विशेष पर, अवलम्बितब रहता हे। इसलिए इस 
परिच्छेद में हम राज्यों के भेदों का वर्णन और उनका वर्गीकरण 
करेंगे । ॥॒ ह 

१, हम पहले अ्रध्याय में बतलः चुके हैं कि प्रत्येक्त राज्य में लोग, 
भूमि और राज्य-प्र बन्ध नामक तीन बातें आवश्यक हैं। लोगों को 
संख्या अथवा भूमि के क्षेत्रफल के अनुसार राज्य का वर्गीकरण करना 
वधा है । इससे न तो कोई लाभदायक बात मालूम होती है, न यह भेद्‌ 
नाममात्र के भी स्थायी हो सकता है। जन-संख्या तथा च्न्रफल बदलते 
ही रहेंगे । राज्यों के भेद्‌ राज्य-प्रबन्ध के भेदों के श्रमुसार ही हो सकते 
हैं। राज्यविज्ञान-में सबसे प्राचीन और :इतिहास की दृष्टि से महत्त्वपूण 
वर्गीकरण यूनानी तत्त्ववेत्ता अरस्तू का हे । राज्यसत्ता पर जितने लोगों 
का अधिकार हो, उसके अनुसार इस विद्वान ने राज्यों के भेद किये हैं। 
यदि सत्ता एक सनुष्य के हाथ में रही, ते; राज्य ,एकतान्त्रिक होगा । 
यदि सत्ता एक से अधिक ज्लोगों के हाथ में रहेगी, तो राज्य बहुतान्न्रिक 
होगा । यदि सत्ता सब लोगों के हाथ में रही तो वह सर्वेतान्त्रिक होगा। 
अगरेज़ी के क्रमशः मानर्की, ऐरिस्टोक्रेसी और पोक्षिटी शब्दु,इनके लिए 
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उपयोग में लाये गये हैं । आजकल के डूढ़ाथे की. ८ष्टि से मानर्की से 
ऐसे राज्य का मतलूब हैं कि जहाँ राज्यशासन का सवश्रेष्ठाधि- 
कारी अपने अधिकार वंशपरम्परा से पाता रहे, यानी, आज-कल के 
शब्दों में फहना हो तो, जहाँ “राजा! या “रानी? रहे। श्ररिस्टोक्रेसी 
के श्रथ के विषय में अरस्तू ने कुछ गड़बड़ कर डाला है। पहले तो 
कहा है कि ऐसे राज्य में राज्य-शासन की सत्ता एक से श्रधिक लोगों के 
हाथ में रहे । परन्तु थोड़ी दूर पर यह भी कहा है कि ये एक से अधिक 
लेग राज्य के श्रेष्ठ लोग रहें। इस दृष्टि से इस शब्द का मतलब 
'श्रेष्ठ तान्त्रिक राज्य” होना चाहिए। परन्तु ये श्रेष्ठ लोग श्रेष्ठ लागों के 
वंशों में ही पेदा होंगे, इसलिए इसे 'कुल्लीनतन्त्र' भी कहना अनुचित 
न होगा। परन्तु यह गड़बड़ इतने में ही नहीं समाप्त ह्वोता। ये 
गआ्रेष्टी या 'कुलीनः लोग धनी भी रहते हैं, इसलिए ऐसे राज्य को 
*घनिकतन्त्र! भी दाह सकते हैं। इस प्रकार खुद अरस्तू ने इस 
शब्द के सतलब स्थान स्थान पर बदले हैं। आज-कल इस शब्द में ये 
सब अर्थ एक ही बार ध्वनित होते हैं। 'ऐरिस्टोक्रेसी! कहने से आज- 
कल के लेग ऐसे राज्य का मतलब करते हैं कि जहाँ विद्वान, कुलीन, 
धनी इत्यादि लोगों के हाथ में राजसूत्र हों। धनी और कुछीन, 
श्र विशेषकर, वंशपरम्परागत कुल्लीन, लोगों द्वारा शासन का इस 
शब्द से विशेष श्रथ ध्वनित होता है। और इस कारण इस शब्द 
का अच्छे अथे में व्यवहार नहीं होता । ऐसे राज्य का आ्रज-कल्ल अच्छा 
. राज्य नहीं कहते । 'पोलिटी? शब्द के अगरेज़ी में ओर दूसरे श्रर्थ हैं, 
परन्तु जिस यूनानी शब्द के लिए यह शब्द व्यवह्वत हुआ है, उसका शर्थ 
है लेकतन्त्र । परन्तु आज-कल इसी मतलब में “डेमोक्रेसीः शब्द 
का उपयोग टछ्ोता है। शरस्तू ने डेमोक्रसी शब्द का वास्तविक 
उपयोग ऐसे राज्य के लिए किया है कि जहाँ लेकतन्त्र तो हो, पर 
राज्यसूत्र के चालक इस सत्ता का उपयोग अपने ही स्वार्थ के लिए करते 


हक 


हों। परन्तु, छुद इसी लेखक ने इसी शब्द्‌ का उपयोग वास्तविक 


ऊँ 
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लेकतन्त्र' के अर्थ में भी किया है । और इस कारण पाठक थोड़ी न 
थोड़ी गड़बड़ी में भ्रवश्य पड़ जाते हैं । 

जिस प्रकार 'पेलियी' का अष्ट रूप 'डेमोह्सी! कहा हे, उसी 
प्रकार सानर्की का अ्ष्टरूप टीरेनी! और "ऐरिस्टोक्रेसी! का अष्टरूप 
आोतिगेकी! बतलाया हे। जब '“मानर्कीः का एकतान्त्रिक शासक अपनी 
सत्ता का दुरुपयोग कर अपना स्वार्थ साधने लगता है, तो वह “टीरेनी? 
राज्य हो जाता हे । इस शब्द का झआ्राज-कल की भाषा में अनुवाद 
करना कठिन है । ऊपर कह ही चुके हैं कि ऐस्टोक्रसी का मूल्ठ अर्थ अब 
न रहा, ओलिगैकी के ही अर्थ में इस शब्द का उपयोग होता है । 
ऐरिस्टोक्रेसी से धनी, वंशपरम्परागत कुलीन अथवा विद्वानों-द्वारा चलाये 
राज्य-शासन का मतलब होता है। ओऔर एक कल्पना रूढ़ हे कि 
राज्य-सत्ता जितने लोगों के हाथ में होगी, उतने हो लोगों का राज्य-* 
शासन से स्वार्थ विशेष सिद्ध होगा। विशेषकर," घनी और कुल्तीन 
लेग अपने घन ओर पद की रक्षा के लिए राज्य-सत्ता का उपयोग 
किया करते हैं। यह बात ऐतिहासिक दृष्टि से कुछ कुछ सत्य भी हे । 
इसलिए कोई आश्चय नहीं कि “पेरिस्टोक्रेसी! का मुल अथे बदल 
कर बुरा अर्थ रूढ़ होगया । 

इस तरह अरस्तू ने राज्यों' के तीन भेद किये---एकतन्त्र, बहुतन्त्र, 
सर्वेतन्‍्त्र (या लेाकतन्त्र) । परन्तु प्रत्येक तरद्द के राज्य का भ्रष्ट रूपान्तर 
भी हो सकता हे | इसलिए, इनके तीन अष्ट रूप भी बना लिये। आज- 
कल अ्रष्ट रूपों का विचार नहीं रहा है । आ्राज-कल्न केवल मानर्की, 
ऐरिस्टोक्रेसी और डेमेक्रेसी यानी, एकतन्त्र, कुलीनतन्त्र आर ले।कतन्त्र 
इन तीन रूपों का विचार किया जाता है । बाकी सब भेदों का लोग 
भूल से गये हैं। 

२. अब यह स्मरण रखना चाहिए कि अरस्तू ने ये भेद अपने 
काल के राज्यों के रूपों का देखकर किये थेअ उस समय यूनान में 
राज्य यानी एक नगर और उसके आस-पास की भूमि ही होता था । 
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इस कारण, तत्कालीब लोग के सामते आज-कल के बड़े बड़े 
राज्य न थे। उस समय राज्य की कल्पना का अन्त एक नगर में ही हे। 
जाता था। इसलिए, ये सेद उसी समय के राज्यों को लागू हा सकते 
हैं? आज-कल के राज्यों के नहीं । उदाहरणाथ, इग्लेंड, स्काटलें 
वेल्ज आदि का राज्य को | यहाँ एक राजा है, इसलिए वह पहले 
भेद में आ सकता है । फिर, सर्वेशक्तिमान्‌ पालिमेंट है और वंश-. 
परम्परागत सरदार यानी लाड लोगों की सभा उसका एक शअ्रेग है। 
दूसरे अग में भी बहुधा विद्वान्‌ और धनवान्‌ ही छोग होते हैं जिसे 
हाउस आँव कॉमन्स कहते हैं। इस दृष्टि से यह राज्य दूसरे वर्ग में आा 
सकता है । पालिमेंट की मुख्य सत्ता हाउस आव्‌ का्मंस के द्वाथ में 
है । इस सभा के सब लोग चुने हुए होते हैं। जो लेग उन्हें चुनते 
हैं, इनका इन पर बहुत दबाव पड़ता है। ऐसे चुननेवालों की संख्या 
बड़ी भारी है या'ये प्रजा का महत्त्वपूर्ण भाग हैं। इसलिए, इस 
राज्य को प्रजातन्त्र भी कह सकते हैं। इस प्रकार एक ही राज्य को 
अरस्तू के तीनों भेद एक ही समय लागू होते हैं। फिर उसे किस नाम 
से पुकारना चाहिए ? जो बात हमने इँग्लेंड, स्काटलेंड, वेल्ज़ के राज्य 
के विषय में कही है, वही थोड़े बहुत प्रमाण से आज-कल्? सब ही राज्यों 
को लागू होती है । 

किर, उस समय के अजातन्न्न की कल्पना और आज-कल्न के 
प्रजातन्‍्त्र की कल्पना में भी भेद है। उस समय प्रजातन्त्र प्रत्यक्ष था, 
प्रजा की सभा में सब ही नागरिक भाग लेते थे। और यह उस समय 
सम्भाव्य भी था। क्योंकि राज्य की परिसीमा एक नगर में समाप्त 
हो जाती थी । आज ग्रजातन्त्र केवल अग्रत्यच्च यानी प्रतिनिधिक है । 
नागरिक लोग अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और राज्य-शासन के महत्त्वपूर्ण 
कार्यो' के लिए इन चुने हुए लोगों की सभा होती है। चुननेवाल्ों 
का चुने हुए लोगों पर दबाव अवश्य पड़ता है, परन्तु आखिर 
के यहाँ अजातन्त्र अप्रत्यक्ष. ही है, प्रत्यक्ष नहीं। इसका कारण 
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भी स्पष्ट हे। आज के राज्यों की सीमा एक नगर में समाप्त नहीं 
होती--आज के राज्यों में सैकड़ों नगर, हजारों शहर ओर जल्ञाखों 
गाँव होते हैं । इन सब लोगों की सभा होना केवल असम्भव बबत है 
फिर सभा में कोई काम होने की बात कहाँ ? सारांश, अरस्तू का 
प्रजातन्‍्त्र आज कहीं भी नहीं देख पड़ता # भरस्तू की परिभाषा के 
अनुसार आज-कल के सब प्रजातन्त्र, श्रेष्ठतन्‍्त्र अ्रधवा कुल्ीनतन्त्र ही 
होंगे । परन्तु स्मरण रखना चाहिए कि जिस किसी राज्य मैं आज-कल् 
प्रजा के अतिनिधि शासन का थोड़ा-बहुत काय करते हैं, वह अब 
प्रजातन्‍त्र ही कहलाता हे | इसे ही ग्रातिनिधिक राज्य-प्रणाली भी 
कहते हैं । परन्तु यह ग्रातिनिधिक राज्य-प्रणाज्ञी अरस्तू की परिभाषा 
में कहीं भी नहीं है । 

एक और अकार का राज्य अरस्तू की परिभाषा में समाविष्ट नहीं 
होता । किन्हीं किन्हों राज्यों में मुख्य धर्माधिकारी ही राज्य का काम 
धर्म के बियमें। के अनुसार करता रहा है । इसे अगरेजी में थिश्रोक्रेसी 
अथवा घर्मेतन्त्र कद्दते हैं। ऐसे राज्य आज-कल कृरीब करीब नहीं 
हैं। परन्तु प्राचीन काल में यहूदियों का राज्य ऐसा ही था । मुहम्मद 
के बाद मुसलमानों का अरब, एशियायी, टर्को इत्यादि स्थानों में जो 
राज्य रहा, उसे घर्मतनत्र ही कह सकते हैं । इतना ही नहीं तो जहाँ 
जहाँ मुसलमान गये, वहाँ वहाँ यह कल्पना श्रल्पाधिक प्रमाण में 
अ्रवश्य देख पड़ती है । ऐसे राज्य की कल्पना (अरस्तू ने अपने सामने 
न रखी, फिर उसे काई नाम कहाँ से देता ? 

सारांश, श्ररस्तू का राज्य-वर्गीकरण आज-कल लागू नहीं होता। 
तथापि ये शब्द आज-कल की राजकीय चर्चा से श्रार कभी कभी राज्य- 
विज्ञान में भी आया करते हैं । इसलिए उनका प्राचीन और अर्वाचीन 
दोनों अ्रथ ध्यान में रखना लाभकारी है। 

३.  आज-कल के राज्यों के भेद केवठ एक ही दष्टटि से करना 
असम्भव दे । अमरीका के संयुक्त -राज्य और इईँगलेंड, स्काटरेड, वेल्ज 
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के राज्य की तुलना की जाय ते एक बात स्पष्ट मालूम होती है । 
अमरीका के संयुक्त-राज्य में एक सर्वोपरि श्रष्ट राज्य-शासक अवश्य 
हे, परन्तु उसके कार्यो' की सर्यादा कायदे से परिमित ओर निश्चित 
है, वह अ्परिमित नहीं । वहाँ की कांग्रेस सभा और ग्रसीडेन्ट चाहे 
जे। काम नहीं कर सकते, उनके लिए कायदे से जो काय निश्चित हो 
चुके हैं, वे ही काम वे कर सकते हैं । शेष कार्य स्थान स्थान पर जो 
छोटे छोटे राज्य हैं, उनके अधीन हैं और उनसे वे बहुधा छीने नहीं 
जा सकते । बहुघा कहने का कारण यह है कि किसी कठिन और टेढ़ी- 
मेढ़ी रीति से इन उपराज्यों के और सवश्रेष्ठ सरकार के अश्रधिकारों में 
थोड़ा बहुत रद्दोबद्ल हे। सकता है । परन्तु यह्ट बात किसी प्रकार सब- 
श्रेष्ठ सरकार की मर्जी पर>नहों है । इसलिए यही कहना चाहिए कि 
सर्व श्रेष्ठ सरकार ओर उपराज्य दोनों के अधिकार कायदे से निश्चित 
हैं ओर वे साधारण रीति से नहीं बदले जा सकते । इस बात में सबे- 
श्रेष्ठ सरकार की मर्जी नहीं चलती । परन्तु इग्लड, स्काटरूड, वेल्ज़ के 
राज्य में ऐसी बात नहीं है । वहाँ भी “स्थानिक्र स्वराज्य” हे, पर यह' 
स्थानिक स्वराज्य पालिमेंट की बनाई हुईं सृष्टि हे । पालिमेंट 
बाकायदा इन स्थानिक स्वराज्यों की सृष्टि नष्ट कर सकती हे या 
चाहे तो उनके अधिकारों में परिवतेन कर सकती है। वास्तव में 
ऐसी बहुत कम बातें हैं कि जो पालिमेंट बाकायदा नहीं कर सकती । 
पहला उदाहरण संयुक्त-राज्य का हे, यानी वह श्रनेक राज्य मिलकर 
बना हुआ राज्य है । दूसरा उदाइरण एकरूप राज्य का है, यानी 
यहाँ एक ही राज्य है, यहाँ राज्य के उपाड़' नहीं हैं। यानी, राज्यों के 
दे भेद हो सकते हैं; एक, संयुक्त-राज्य; दूसरे, एकरूप राज्य% पहले 
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#हन दो प्रकार के राज्यों के अधिक स्पष्ट भेद जानने के लिए. 
सियुक्त-आसन-प्रणाली? नामक परिच्छेद पढ़ना चाहिए । वहाँ पर 
अधिक विस्तारपूर्वक विवेचन किया गया है । 
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. के उदाहरण जर्मनी, स्विट्जरलंड, अमरीका का संयुक्त-राज्य, कनाडा 

का राज्य ओर आस्ट्रेलिया का कामनवेल्थ है। दूसरे प्रकार में, ऋतस, 
इग्लेंड (यानी, इग्लेंड, स्काटऊड, वेल्ज्), स्पेन, इटली, “हाढ्ेंड, 
बेल्जियम, पोचेगाल, ग्रीस, स्वीडन, नारवें, डेन्मार्क इल्यादि हैं। 
यह भेद भी सर्वेधा पू्ण नहीं कहा जा सकता॥। क्योंकि श्रधिकारों की 
विभिनज्नता के अनुसार ओर उनके महत्त्व के श्रनुसार कोई राज्य 
संयुक्त-राज्य कहल्शा सके या न भी कहला सके। तथापि यदि राज्य- 
शासन के अधिकार बाकायदा बाँट दिये गये हों ओर इस प्रकार 
सर्वेश्रेष्ट सरकार और उपराज्य पेदा हो जाव॑ं और उनके अधिकार 
मामूली रीति से न बदले जा सके, तो संयुक्त-राज्य का अ्रस्तित्व 
मानना ही होगा । ओर इसलिए यह भेद महत्त्वपुण हे। : 

४. उपयुक्त इगलेंड ओर अमरीका के राज्य-प्रृबन्धों में एक 
ओर भेद हे । किसी भी राज्य के तीन अंग होते हैं, व्यवस्थापक- 
विभाग, अमल-विभाग ओर न्याय-विभाग । इसमें कानून-विभाग 
ओर अमल-विभाग का परस्पर सम्बन्ध बड़े महत्त्व का है । ओर यह 
तीन प्रकार का हो सकता हे | अमल्-विभाग का पद व्यवस्थापक- 
विभाग से श्रेष्ठ हो, या बराबर हो, या हीन हो | एकतन्त्र में ही बहुधा 
अमल-विभाग व्यवस्थापक-विभाग से श्रेष्ट रहा करता है। ऐसे राज्य 
अब बहुत ही कम हैं। परन्तु ऐसे राज्य आ्राज भी कुछ है कि जहाँ 
असमल-विभाग व्यवस्थापक-विभाग के बराबर हे। अन्य बहुत से देशों 
में उसका पद हीन रहता है । अमरीका के संयुक्तराज्य में वह सम्बन्ध 
बराबरी का है, तो इंग्ल्ड में अमल-विभाग व्यवस्थापक-विभाग से 
दीन है | पहले प्रकार के राज्य को प्रेसिडेन्शियल् अथवा अध्यक्ीय 
और दूसरे प्रकार के राज्य को प्राल्निमेंदीय कहते हैं । ये शब्द केवल 
पारिभाषिक अ्रथ में व्यवह्मत हुए हैं। अध्यक्षीय का यह अथ नहीं कि 
जहा के राज्य का सर्वोच्च शासक लोगों का चुना हुआ अ्रध्यक्ष होता 
है। न पालिमेंटीय का केवल ऐसे राज्य से मतलब है कि जहाँ किसी न 
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किसी प्रकार की व्यवस्थापक-सभा होती है । पहले शब्द का ऐसे राज्य से . 
मतलब है कि जहाँ अमल-विभाग का पद व्यवस्था पक विभाग के बराबर 
है ।,और दूसरे का ऐसे राज्य से कि जहाँ वह हीन है। तथापि ये नाम 
अमरीका और इँग्लेंड के देखकर बनाये गये हैं । अमरीका में पहली 
रीति प्रचक्षित है, तो हग्लेंड में दूसरी। अमरीका का प्रेसिडेंट 
( अध्यक्ष > और उसके मन्‍्त्री वहाँ की कांग्रेस, ( व्यवस्थापक-सभा ) 
के प्रत्यक्ष दबाव में नहीं हैं। परन्तु इंग्लेंड का सारा अमल-विभाग 
बहुतेरी बातों में पालिमेंट के मातहत जैसा है । इसी लिए इस प्रकार के 
राज्य-प्रबन्ध का प्रसिडंशियल (अव्यक्षीप) और दूसरे के पाल्तिमेंदीय 
कहा है | जैसा पहले देख चुके हैं# यह भेद भी महत्त्व का हे । 

९, राज्यों राज्यों नमें एक तीसरा भेद भी हो सकता है। इंग्लेंड में 
जिस प्रकार जिप्न सभा के द्वारा मामूली कायदे बनते हैं, उसी प्रकार 
उसी सभा के द्वारा राज्य-सड्गठन में भी रहोबदल किग्रे जा सकते हैं, 
राज्य की घटना बदली जा सकती है। पारलिमेंट जिस प्रकार साधारण 
'कायदे बनाती है, उसी प्रकार राज्य की घटना को भी बदल दे सकती 
है, यहाँ तक कि ख़ुद का स्वरूप पलट डाल सकती है। दोनों तरह के 
कायदे एक ही सभा के द्वारा बन सकते हैं और वे |सर्वथा बाकायदा 
होंगे। परन्तु श्रमरीका में ऐसी बात नहीं है । जेसा ऊपर बतला चुके 
हैं, राज्य-शासन के अधिकार सर्वश्रेष्ठ सरकार ओर उपराज्यों में बेंटे ही" 
हैं | परन्तु एक बात और है और वह यह है कि राज्य का संगठन 
सवश्रेष्ठ सरकार अपने इच्छानुसार नहीं बदल सकती । कांग्रेस और 
भ्रसिड़ंट मिलकर उन्हें मिले हुए अधिकारों के भीतर ही काथदे बना 
सकते हैं | यहाँ जब कृमी राज्य की घटना में परिवतेन करना होता है, 
ते बड़ी टेढ़ी और कठिन रीति कू अवलृम्बन करना पड़ता है। पहले, 





न्‍नननननश किन + ला हनी फल न्‍लनज नल + चल जल कक अमन. हमने नमन पवन की नर त्व्नका ०५३०५ फ+ अमध७-३#3 ० कैलत.. करत ३८ किक. तक १+५ इककर.. फपाकनाक नेम वे कह. '3ब+ कतार गम, 


# 'अधिकार-विभाजन-तत्त्व' और 'अधिकार-विभाजन के ऐतिहा- 
सिकर परिणाम” नामक परिच्छेद देखिए । 
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, (१) कांग्रेस यानी व्यवस्थापक-सभा के दोनों मन्दिरों के दो-तृतीयांश 
सदस्यों से अथवा (२) उपराज्यों की कुछ संख्या में से दो-तृतीयांश 
व्यवस्थापक-सभाओं से कांग्रेस को इस सम्बन्ध की सूचना आनी 
चाहिए । फिर कांग्रेस की आज्ञा से एक सर्वताधारण सभा निम्मन्त्रित 
होगी । वह विचार करेगी कि राज्यसद्जठन में कलेन से सुधार किये जाय। 
फिर, या तो (१) उपराज्यों क्री तीन चतुर्थाश व्यवस्थापक-सभाश्रों की 
उसे सम्मति मिलनी चाहिए, या (२) उपराज्यों की सर्वेसाधारण समभाये' 
बुलाई जाये और इन सभाओं की तीन चतुर्थांश संख्या का ये सुधार 
सम्मत होव॑ | इन दो रीतियों में से किस रीति का श्रवत्लम्बन किया 
जाय इस बात का निणेय कांग्रेस करे। इतना होने पर कहीं राज्य- 
घटना में कोई परिवर्तेन हो सकता है। काई आरूचय नहीं कि १७८७ 
ईंसवी के बाद केवल पन्द्रह बार ऐसे परिच्तन वहाँ हो +सके और इन 
सबकी पइली सूचना कांग्रेस से आई। राज्यसड्ठन के सुधार की रीति 
इंग्लेंड में जितनी सरल है, उतनी ही अमरीका में कठिन है। इस इष्टि से 
दोनों में वास्तव में ज़मीन-आसमान का अंतर है । इग्लेड का राज्यसड्बरठन 
इच्छा विधेय है, तो अमशीका का इढ़ है। सारांश, सड्डठन में होनेवाले 
परिवतन की दृष्टि से राज्य इच्छाविधेय श्रथवा इढ़ भी कट्टे जा सकते हैं । 

परन्तु यह स्मरण रखना चाहिए कि यह ताकिक भेद सब राज्यों 

'का स्वथा लागू करना कठिन ही है। यह भेद केवल मोटी तरह से 
ल्वागू किया जा सकता है। यथा, फ्रांस के राज्यसड्डठन में परिवर्तन 
करने की सूचना को व्यवस्थापक-सभा के दोनों सवनों की संमति 
मिलनी चाहिए. | ऐसी संमति मिलने पर, सीनेट और चेत्रर आव_ 
डेप्युडीज़ ( यानी व्यवस्थापक-सभा के दोनों अड्ों ) की संयुक्तसभा 
होगी और वह नेशनल अ्रसेम्बली (य्यूनी, राष्ट्रीय सभा ) कहल्वावेगी । 
ओर उसकी बेठक फ्रांस की राजधानी पेरिस में न होकर उसके उपनगर 
चसलज में होगी | उस सभा में बहुमत होने से राज्य-सड्शठन में परिवतेन 
हे। सकता है | यह रीति सामूली कायदों की रीति से थाड़ी ही भिन्न हे 
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अधिक नहीं | इसलिए इस राज्यसड्ठठन को भी इच्छाविधेय ही कहना 
चाहिए । परन्तु यह स्मरण रहे कि इंग्लेंड से यह कुछ भिन्न है । स्वीडन 
में ऐसे परिवतन वहाँ की व्यवस्थापक-सभा रिक्‍्स डेग ही कर सकती हे । 
परन्तु एक बात वहाँ भी है । एक रिक्‍्सडेग में भ्रस्ताव स्वीकृत होने 
पर फिर जब इस सभा कट साधारण चुनाव हो तो उस रिक्सडेग में 
भी वह स्वीकृत होना चाहिए । एक रीति से देखा जाय ते। ऐसा ही 
कहना चाहिए कि वह प्रस्ताव छोगों का स्वीकृत होना चाहिए । क्योंकि 
पहली रिक्सडेग में स्वीकृत होने पर यदि लोगों ने ऐसे ही प्रतिनिधि चुने 
कि जिन्हें भी वह प्रस्ताव स्वीकृत है, तो यदह्दी कहना चाहिए कि लोगों के 
ही वह स्वीकृत है । परन्तु यह रीति बहुत कठिन नहीं है। इसलिए 
इसे भी इस बात के लिए इँग्लेंड के ही वर्ग में रखना होगा। तथापि 
यह न भूलना ज्ञाहिए कि इग्लेंड की रीति से स्वीडन के राज्य-सडुठन 
में परिवतन करने की रीति कुछ भिन्न श्रवश्य हे । स्विटज़रलेंड 
में यह भेद और बढ़ गया हे। वहाँ की व्यवस्थापक-सभा में 
स्वीकृत होने पर इस सभा के सदस्थों को चुननेवालों की भी 
बहुसंख्यक संमति मिलनी चाहिए, यानी वह श्रस्ताव लोगों का पसन्द 
होना चाहिए । यहाँ परिवतंन करने की कठिनाई की मात्रा इतनी 
अधिक बढ़ गई है कि वर्हा के राज्य-सड्रटडन का रृढ़ कहना ही होगा 
परन्तु, वह इतना दरढ़ नहीं हे कि जितना अमरीका के संयुक्त-राज्य 
में हे। 
सारांश, राज्यों सें इच्छा-विधेयता श्रार दृढ़ता की मात्रा निश्चित 
नहीं देख पड़ती, वह कम अ्रधिक है ओर कम-अधिक होती भी जाती 
है। तथापि मोटी तरह से यह भेद मानने लायक है और उपयेगी है। 
६. कोई कोई राज्य-सड्ढनों में. एक भेद »।र मानते हैं । 
किसी देश के राज्य-सड़्ठन का कायदा बहुत ओअश में कागज पर लिखा 
रहता है, वहाँ. राज्य-सड्जठन-सम्बन्धी रूढ़ कायदा बहुत ही थोढ़ा 
रहता है । किसी देश में राज्य-सक़्ठन का कायदा कुछ लिखा हुआ है 
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तो कुछ न लिखा हुआ यानी रूढ़ कायदा भी रहता है। और कभी 
“कभी यह रूढ़ कायदा राजकीय दृष्टि से महत्त्वपूण' रहता है। 
उदाहरणार्थ, इग्लेंड में कैबिनेट नाम का सुख्य मन्त्रियों की जो समिति 
वहाँ के राज्यसूत्रों को चलाया करती है, उसकी सृष्टि कायदे में कहाँ 
नहीं हे । तथापि, गत दो सी वर्षो से यह कैबिनेट राज्य-शासन- 
सम्बन्धी महत्वपूर्ण काम करती आई है | गत करीब दो से वर्षो से 
यह भी नियम चला आता है कि जब्र मन्त्रियों की मुख्य या महत्त्वपूर्ण 
नीति हाउस आवू्‌ कामन्स में नहीं चल्न सकती, तो मन्त्रिमण्डल 
इस्तीफा दे देता है। इस विषय का भी कोई लिखा कायदा नहीं है । 
परन्तु यह रीति इतनी दृढ़ होगई है कि उसे कायदे का ही स्वरूप 
मिल गया है, ऐसा समझना चाहिए। इसी प्रकार इग्लेंड में राज्य- 
सद्जठन के बहुत से रूढ़ कायदे हैं, जो काग़ज़ पर कभी लिखे नहीं 
गय्रे और कायदे के रूप में कभी पास नहीं हुए । इस तरह का राज्य- 
सब्जठन 'अलिखित” कहलाता है । इसके विरुद्ध, अमरीकी का राज्य- 
सड़्ठन देखिए । वर्हा करीब क्रीब सब ही बाते राज्य-सड्जठन के 
कायदे में लिखी हुई हैं, राज्य-सड्ठठन की बहुत कम बातें हैं कि जो 
कायदे के रूप में लिखो न गई हों । ऐसा राज्य-सड्रठन “लिखित! 
कहलाता है । 

परन्तु यह' स्मरण रखना चाहिए कि 'लिखितः और '“अलिखित” 
राज्य-सझ्ञठन की दृष्टि से राज्यों का वर्गीकरण करना अमकारक होगा । 
ऐसा कोई राज्य-स्जठन नहीं है, जो थोड़ा न थोड़ा लिखा हुआ न 
है। । 'लिखित” और “अ लिखित” का केवल इतना ही अर्थ हो सकता है 
कि. लिखित” राज्य-सड्गठन में बहुधा सब महत्वपूर्ण नियम लिखे 
रहते हैं, अलिखित” में कुछ महत्त्वपूर्ण नियम नहीं लिखे रहते । 
इंग्लंड में भी इस सम्बन्ध के कई महत््वपूण कायदे लिखे हुए हैं । 
“लिखित' राज्य-सड्रठन भी पूरा पूरा सिखा हुआ नहीं रहता । समय 
परिवतेनशीद होता हे-झोर इसके भलुसार नियम में परिवततेन हुआ 
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ही करते हैं। इस कारण बहुत-सी नई रीटियाँ और रूढ़ियाँ प्रचलित 
होती रहती हैं। कुछ काल में वे इतनी बलशालिनी हो जाती हैं कि - 
उन्हें कोयदे का ही स्वरूप प्राप्त हो जाता है और उन्हें 'राज्य-सड्जठन! 
का भाग ही कहना पड़ता हे। उदाहरणाथे, श्रमरीका के संयुक्तराज्य 
में लिखे कायदे में कहीं ऐसा नहीं बतलाया हे कि छूगातार तीन 
बार वही पुरुष अ्रध्यक्ष (प्रेसिडेन्ट) न होने पावे । परन्तु रीति पड़ गईं 
है और बहुचा वही पुरुष तीन बार लगातार अ्सिडेन्ट नहीं हो सकता। 
दूसरा उदाहरण लीजिए । इंग्लेंड |की कैबिनेट पद्धति इठली में भी 
प्रचलित है । वहाँ की पालिमिंट में जब तक उनके पक्ष में बहुमत रहता 
है, तब तक मन्न्रिमण्डल अपने पदों पर! बना रहता है। बहुमत के 
प्रतिकूल होते ही वे,पद त्याग कर देते हैं। परन्तु यह बात कायदे में 
कहीं नहीं है जो भी इटली के राज्य-सज्वठडन का सब महत्त्व-पू्ण 
कायदा लिखा हुआ हे । 

गलिखितः” ओर “अलिखित? भेद के अनुसार राज्यों का वर्गीकरण 
न करने के ओर भी कारण हैं । लोगों की समझ है कि राज्य-सद्भठन 
लिखा हुआ रहा तो सरकार अपनी मनमानी नहीं चला सकती । 
क्योंकि उनका कहना हे कि सरकार के अ्रधिकारादि राज्य-सड्रठन में 
बतला दिये जाते हैं । जो बात इसमें नहीं दी है, उसे सरकार नहीं 
कर सकती । यदि करे भी तो वह बात जायज्ञ न होगी और अमरीका 
के संयुक्त-राज्य में ऐसी बात है भी । परन्तु यह विचार का अ्म है 
कि किखित राज्य-सड्रठन में हमेशा ऐसी बात 'होती ही है । सरकार 
के कार्यो' पर ऐसे जो नियन्त्रण रहते हैं, वह राज्य-सड्शठन के लिखित 
होने के कारण नहीं होते--वे होते हैं सरकार की मनमानी से लोगों का 
बचाव करनेवाली अदालतों के कारण । जब कभी सरकार कोई नाजा- 
यज्ञ काम करती है, तो लोग श्रदारूंत की शरण लेते हैं। श्रदालत 
ने सरकार का काम नाजायज कहा, तो सरकार के कार्य बेफायदा हो 
साते हैं । इस तरह प्ोगों का बचाव होता हे । बिस्माके के समय का 
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ग्रशिया का सड़्ठन भी लिखित ही था । परन्तु सरकार की मनमानी से 
छोगों के बचाव के लिए कोई योजना वहाँ न थी। १८६० ओर 
१८६७ के बीच में अशिया के राजा और वहाँ की प्रातिनिधिर्क सूभाः 
(हाउस आव रेप्रज्ञटेटिब्ल) के बीच एक भारी रूगड़ा चला था। 
राजा बिस्माक्के की सलाह से काम किया करता था और वह इसलिए 
सेना का ख़च बढ़ाना चाहता था। राज्य-सड्गठन के अनुसार द्वव्य के 
आयश्व्यय का अधिकार वहाँ की पाल्िमेंट के हाथ सें था, जिसका उपरि- 
लिखित आतिनिधिक सभा एक अंग थी । राजा ने नाना डपाय करने 
के बाद देखा कि यह सभा श्रपनी बात पर श्रड़ी हुई है । उसने 
बजट (यानी आय-व्यय का लेखा) सरदारों की सभा से पास करवा 
लिया और कर वसूल करना शुरू कर दिया । यह, बात राज्व-सड्न्‍रठन 
के कायदे के खिलाफ हुई । परन्तु लोगों के पास कोई उपरय न था । 
हाउस आवब रेग्नजुंटेटिब्ज ने अपनी नाखशी ज्ञाहिर की, परन्तु इससे 
आगे कुछ न हुआ । अमरीका में यही बात होती ता अदालत ऐसी 
काररवाई का नाजायज़ कर देती ओर लोगों के कर न देना पड़ता । 
सारांश, क्षोगों की स्वतन्त्रता का बचाव राज्य-सड़्शठन के लिखित! 
अथवा 'अलिखित'” होने से ही केवछ नहीं होता--उसके लिए श्रदात्नतों 
की योजना भी चाहिए । 

तथापि मोटी तरह से कह सकते हैं कि बहुधा छोगों की 
स्वतन्त्रता का बचाव राज्य-सद्भठन के लिखित होने से हो सकता हे । 
प्रशिया के उदाहरण से यह स्पष्ट है कि यह बात सववेथा ही नहीं 
लागू होती । तथापि “लिखित” राज्य-सड्ठन में बहुत सी बातें लिखी 
रहती हैं और लोग अपनी स्वतन्त्रता को भी उससें किसी न किसी 
प्रकार ग्रकट कर देते हैं। थदि भूल के कारण स्वतन्त्रता के बचाव 
के लिए कोई योजना करने को भूछ भी गये, तो भी इतनी बात 
अवश्य होती है कि ल्लोकमत उस कारण चृब्ध हो जाता है । छोगों 
को मालूम रहता हे कि सरकार का अज्लुक कार्ज अधिकार के बाइर 
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अ्रथवा कायदे के विरुद्ध है। इससे लोगों में खूब कालाहल मच जाता 
है । और वह अच्छा ही ज्ञोरदार रहा तो किसी सरकार की हिम्मत न 
होगी कि ऐसा काम वह बहुत काल तक कर सके । अन्त में सबको 
छोक-मत से द्वबना ही पड़ता है। और लोकमत का बनना लोणों 
के लिखित अधिकारों पर बहुत कुछ अवलम्बित हे । इसी लिए मोटी 
तरह से कह सकते हैं कि लोगों की स्वतन्त्रता का बचाव कम से कस 
कुछ अश में राज्य-सड्रठन के लिखित होने पर अवलूम्बित है। तथापि 
इतना खयाल में रखना चाहिए कि लोगों के श्रधिकार उसमें स्पष्टतया 
लिखे हों । नहीं तो, लोगों की स्वतन्त्रता का बचाव शायद अच्छी तरह 
न हो सके। 

'लिखितः और “अलिखित! राज्य-सड्रठन का परिणाम एक और 
हुआ करता है। लिखित राज्य-सदड्गजठन में लेग यथासम्भव सभी बातें 
लिख ही डालते हैं, विशेषकर अपनी स्वतन्त्रता पर उनकी खूब नज़र 
रहती है, सरकार सनमाने कास न करने पावे इस पर खूब ध्यान रहता 
है। इस कारण लेग चाहते रहते हैं कि सरकार के श्रधिकार 
परिमित रहें। इसके लिए थे आवश्यक समझते हैं कि राज्य- 
सड्जठन में परिवतेन जलदू न हो सके । इसलिए, राज्य-सड्जठन में 
परिवर्तन करने के लिए कोई विशेष ये।जना करते हैं। राज्य-सड्गठन में 
परिवर्तन करने के क्षिए जो कायदे बने वे मामूली रीति से या मामूली 
व्यवस्थापक-सभा न बनावे, इसके लिए कोई दूसरी सभा रहे अथवा 
किसी दूसरी रीति का अवल्धम्बन किया जावे। राज्य-सड्शठन की 
“इच्छाविधेयता! ओर “इढ़ताः का भेद दिखलाते समय इसने इसके 
कई उदाहरण दे दिये हैं । तात्पयं यह निकलता है कि लिखित राज्य- 
सद्जठन बहुधा 'इढ़! रहता है और 'अलिखित' राज्य-सड्गठन “इच्छाविधेय' 
होता है। स्मरण रहे कि हमने “बहुघा? कहा है। यानी यह नियम 
सर्वेथा लागू नहीं होता । इस अपवाद का एक उदाहरण इटली है । 
यहाँ का राज्य-सह्ृठन "ल्िखित' प्रकार का हे । परन्तु जिस तरह जिस 
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सभा में मामूली कायदे बनते हैं, उसी सभा में उसी तरह राज्य-सब्लठन 
के परिवर्तन के भी कायदे बनते हैं। दोनों काये एक ही सभा में होते 
हैं। वहाँ के राज्य-सज्ञठन के काग्रदे में इस विषय का नियम लिखा 
नहीं है । इसलिए, राज्य-सड्शठन के परिवतन करने का भी काय हमेशा 
की मामूली पाछिमेंट किया करती है। तथापि, जेसा ऊपर कह 
चुके हैं कि प्रवृत्ति यही दीख पड़ती है कि लिखित राज्य-सब्नठन 
बहुधा दृढ़ हुआ करता है। इसलिए, अलिखित”ः और “लिखित” 
राज्य-सड्ठठन के सेद से राज्यों का कोई अलग- वग्ग करना 
अनावश्यक हे। 

सारांश, लिखित राज्य-सद़ठन में लोगों की स्वतन्त्रता के नियम 
ओर अधिकार बहुधा स्पश्तया बतला दिये रहते हैं, ओर वह बहुधा 
“दृढ़” ब्ग का रहता है। कभी कभी इस स्वतन्त्रता के, बचाव के लिए 
कोई येजना भी होती है । 

'छिखितः और 'अलिखित” के भेद का कारण बहुधा ऐतिहासिक 
होता हे। इग्लंड जैसे देश में राज्य-सड्डन का विकास धीरे धीरे 
हुआ है, एकबारगी सब नियम नहीं बने । इस कारण कुछ नियम 
लिखे गये, कुछ नियम रूढ़ कायदों के समान बन गये और उन्हें 
लिखित रूप देने की आवश्यकता न रही। परन्तु जहाँ नप्रा राज्य- 
' सड्न्‍रठन बनाना पड़ता हे, वहाँ सब योजना तत्कालीन र षट्रों की राजकीय 
स्थिति को देखकर एकबारगी ही करनी होती है । इसलिए बहुधा 
सब नियम लिखित कायदों का स्वरूप पा जाते हैं। गत सो वर्ष में 
राजक्रान्तियों की संख्या बहुत अधिक रही । इस कारण “लिखित? 
राज्य-सड्ञठनों की संख्या अधिक होगई । और “लिखित”! राज्य- 
सज्ञठनों के आनुषंगिक गुण उनमें आही गये। आनुषंगिक गुणों 
के अपवाद भी अनेक हैं और उनका हमने स्थान स्थान पर निर्देश 
कर दिया है। तथापि मोदी तरह से 'लिखित' राज्य-सड्शजठन के सम्बन्ध 


: में हमने जो नियम बतलाया है, वह बहुतांश में सत्य है। इसी 
[४ 2! 


३२२ राज्य-विज्ञान 


कारण, 'लिखितः और “अलिखित” राज्य-सड्शठन की दृष्टि से कोई 
अलग भेद करना अनावश्यक प्रतीत होता हे । 

«७, ऊपर बतलाये तत्वों के अनुसार भिन्न भिन्न देशों का जो 
वर्गीकरण होता है, वह भी संक्षप में बतल्लाना आवश्यक है । अ्रैंगरेज़ी 
राज्य-सड्ठन, एकरूप, हृच्छाविधेय और पालिमेंटीय है। अमरीका 
के संयु कराज्य का सद्गठन संयुक्त, दृढ़ और अध्यक्षीय है। फ्रांस का 
एकरूप, (कुछ लोगों की सम्मति में ) दृढ़ ( परन्तु हमारी सम्मति 
में, इच्छाविधेश ) और पालिमेंटीय है। कनाडा ओर आस्ट्रलिया 
का संयुक्त, इबढ़ और पाल्ििमेंटीय है। इसी प्रकार अन्य देशों की 
बात है । 


भाग ३ 
चौबीसवाँ परिच्छेद 


राज्य के कार्य ओर उद्देश 
व्यक्ति स्वातन्‍च्य-वाद 


पहले भाग में हमने राज्य के स्वरूप का ब्रिवेचन किया और दूसरे 
में राज्य के सम्जठन का वर्णन किया हे । इस तरह <राज्य-रूपी जीव 
के शरीर का वर्णन हे। चुका । अब देखना है कि इसके उचित काय 
कोन कौन से हैं । इस भाग का विषय यही रहेगा। 

१, व्यक्तियों के अधिकार और स्वातन्त््य की रक्षा राज्य के बिना 
नहीं हो सकती । परन्तु यह भी स्पष्ट हे कि राजकीय सत्ता बड़ी बल्ल- 
शालिनी होती है, व्यक्तियों के अधिकार और स्वातन्क्ष्य पर उसके 
हस्तज्ञप का बड़ा डर बना रहता है। इस कारण कुछ लोगों कां कहना 
« है कि व्यक्ति, और देश की रक्षा के लिए जिन कार्यों की अत्यन्त आवब- 
श्यकता है, उतने ही काय राज्य अपने हाथ में ले, इस सीमा के बाहर 
वह तिल भर भी पैर न रखे। भीतरी या बाहरी आक्रमण से या 
घोखेबाज़ी से व्यक्ति की रक्षा करवे के अलाबे वह अधिक कुछ भी न 
करे । व्यक्ति की भल्वाई की दृष्टि से भी उसका अ्रथिक कोई काय करना 
अनुचित है । यही नहीं, राज्य का किसी द्वव्योत्पादक काम में लगना 
या नागरिकों के हृच्योत्यादक कार्यों में हस्तक्षेप करना अनुचित है। 
इसको व्यक्ति स्वातन्क््यवाद कहते हैं। व्यक्ति को वास्तविक स्वतन्त्रता 
राज्य में ही प्राप्त होती है । इसलिए राज्य का होना आवश्यक है। 
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रा 


तथापि राज्य स्वयं इस स्वतन्त्रता को भयादा आवश्यकता से अधिक 
सद्भीरण न करे । रक्षा के लिए नितान्त आवश्यक काय ही वह अपने 
हाथ को ले। यही सिद्धान्त का सार है । 

नागरिकों की रक्षा के लिए सबसे आवश्यक बात सेना है। श्राज- 
कल्ठ सेना के कई भेद होते,हैं। जल-सेना, थल्-सेना, वायु-सेना आओ 
तोपखाना इसके सामूली भाग हैं। इनके प्रबन्ध के लिए अनक सुहकमों 
की आवश्यकता होती है । इसलिए सैनिक-विभाग में अनेक छोटे-बंड़े 
मुहकमें रहते हैं;। शान्ति-रक्षा के लिए पुलिस की भी आवश्यकता स्पष्ट 
है। लोगों में यदि ऋणगड़े हुए तो उनका निपठारा करना सरकार का ही 
काम है । क्योंकि यह काम किये सिवा लोगों के जान-माल की रक्षा न 
होगी ओर शान्ति का खदा भंग होता रहेगा। न्याय-विभाग के निणेयों 
को अमल में लाने के लिए अमछ-विभाग की आवश्यकता है । नागरिकों 
के राजकीय स्वातन्त्य के लिए भी सरकार को बहुतेरे काम करने पड़ते 
हैं। इसी के अन्तर्गत यह भी प्रश्न है कि कौन कौन लोग, किस दशा 
में, देश में आकर बस सके और नागरिकत्व के श्रधिकार पा सके, और 
कान लेग किस दशा में देश छोड़ कर जा सके । क्योंकि नागरिकत्व 
के अधिकार पाना या उन्हें छोड़ना राजकीय स्वातन्त््य श्रार कर्तदय से 
सम्बन्ध रखते हैं। ज्लोगों की जायदाद, लेन-देन, व्यापार आदि 
के कुछ नियम बनाने ही होंगे । वे भले ही बिलकुल कम और नितान्‍्त 
आवश्यक स्वरूप के क्यों न रहें, परन्तु उनके बिना किसी समाज का 
कास न चलेगा । इसी प्रकार मतस्वातन्त्रथ का दुरुपयोग रोकने के 
लिए, पुस्तक, वतेमानपत्र आदि के भी कुछ नियम बनाने हें।गे। 
फोजदारी कायदा, श्रद्वालतों की काय-विधि आदि का निश्चय सरकार 
के ही करना होगा। इन सब कार्यों के लिए द्वव्य लगेगा। 
इसलिए कर-सम्बन्धी नियम बनाने होगे । इस कर को वसूल करने 
के लिए सिक्के निश्चित करने होगे । यह स्मरण रखना चाहिए कि 
खुद सरकारी कार्यों के सुभीते के लिए सिक्कों की बड़ी आवश्यकता है । 


हम 


श्र 


चो बीसर्वा परिच्छेद |. इरई 


यह बात अलग हे ॥री कार्या' के साथ साथ लोगों का भी 

काय सध जाता हे, रि परा लेग आपस में भी सुभीते से लेन 
हे + और ई 

देन कर सकते हैं । काम अच्छी तरह चलें और थोड़े ख्नम्तय 


में हे। सके, इसके लिए सड़कें, पुल, डाक, तार, रेल आदि की भी 
आवश्यकता है। पुनः स्मरण रहे कि इन कार्यो" को उठाने में सरकार 
केवल अपने ही कार्यो' का विचार रख सकती है। लोगों के सुभीते 
पर सरकार ध्यान न भी दे तो भी अपने कार्य अच्छी तरह करने के 
लिए उसम्ते सड़क, पुल, डाक, तार, रेल आदि का प्रबन्ध आधुनिक 
काल में करना ही होगा। अर्थात्‌ इनके लिए भी कुछ मसुहकमे 
प्रत्थापित करने पड़ेंगे । यदि युद्ध करने क, मेका आ पड़े, तो उसका भी 
उचित प्रबन्ध करना ही होगा । 

व्यक्ति-स्वातन्त्रय की दृष्टि से ऊपर बतलाये अनेक कृवाम सरकार की 
करने होंगे। कम से कस इतने काम ते सरकार को करने ही पड़ेंगे । 
व्यक्ति की रक्षा के लिए इतने काम तो उसे उठाने ही होंगे। एक बात 
उसे स्मरण रखनी चाहिए कि व्यक्ति की रक्षा के लिए सरकार की भी 
रक्षा आवश्यक है। इस दष्टि से व्यक्ति के स्वातन्ध्य पर जो 
न्यूनतम हस्तक्षप सरकार को करना होगा, वह आवश्यकीय ही 
समझा जाना चाहिए।. इसी कारण, ऐसे कार्यो का भी हमने व्यक्ति- 
स्वातन्त्रभवाद में शामिल किया है । है 
, २, अब विचार करना चाहिए कि यह बात कहाँ तक उचित है। 
इसके लिए हमें पहले व्यक्ति-स्वातन्त्रय-वाद की युक्तियों की जांच करनी 
होगी । 

व्यक्ति के स्वातन्त्ष्य पर न्यूनतम हस्तक्षप हा, इुसका कारण कोई कोई 
न्याय! बतलाते हैं। वे कहते हैं कि व्यक्ति के स्वातन्‍्त्रप पर अनावश्यक 
हस्तक्षेप करना अन्याय हे। दूसरे लोग कहते हैं कि इस पद्धति में 
कम ख़र् पड़ता हे इस कारण वह आशथिक-दृष्टि से लाभकारी है। कुछ 
लोग इसके लिए विज्ञान का सहारा लेते हैं । वे कद़ते हैं कि जो व्यक्ति 
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योग्य” होगा, वही इस जीवन-सडआम में जिन्दा रहेगा । जब तक 
व्यक्ति स्वावल्लम्बी न रहेगा, तब तक समाज की सम्मुचित उन्नति न 
होगी। द 

पहली युक्ति का अतिपादन किसी किसी देश में बड़े जार से हुआा 
था। कुछ देशां में सरकार ह्ृयक्ति-स्वातन्त्य पर अनुचित हस्तक्षेप करने 
लग गई थी । इस कारण व्यक्तियों का आन्दोद्नन करना पड़ा कि 
सरकार उतने ही कार्य उठावे कि जितने राज्य और व्यक्ति की रक्षा के 
लिए नितानत ऋवश्यक हैं, बाकी बातों में लोग पूर्ण स्वतन्त्र रहें । 
सरकार की मनमानी रोकने के सिए कभी कभी ऐसा आन्दालन करना 
ही पड़ता है। तथापि यह कोई नहीं मान सकता कि सरकार के काय 
इन्हीं बातों तक परिमित्त रहें | व्यक्ति स्वातन्क्य का न्याय” पर खड़ा 
करना दीखता ठीक्क है श्रौर यह कल्पना मनेाभावना के भी आकपक 
. ज्ञान पड़ती है । यदि इस बाद के अनुसार ही राज्य श्रपने कार्यो" का 
क्षेत्र निश्चित करे तो बहुत से काम ऐसे हैं कि जिन्हें सरकार को छोड़ 
देना होगा । परन्तु मामूली बुद्धिवाला पुरुष भी न कहेगा कि सरकार 
का ऐसा करना उचित होगा | सब काई मानते हैं कि वसीहत के नियम 
सरकार अवश्य बनावे-। परन्तु इस बाद के अनुसार यह काय कहाँ तक 
डचित होगा | अनेक देश अपने व्यापार की रक्षा के लिए माल की 
रफूनी पर कर लगाते हैं। यदि विदेशी व्यापार के सम्बन्ध में निभ्रम ' 
न बनाये जायें तो विदेशी लोग देश का अपने व्यापार द्वारा लूट, 
डाल्गे । क्या यह न्याय होगा कि देश का दूसरे लोग व्यापारूद्बारा 
लूट ले जाय और ल्लोग दरिद्रता के कारण भूखों मरे ? क्या लोगों के 
अशिकज्षित रखना न्याय्य होगा? क्या रेल, तार, डाक, पुछ ओर सड़के' 
सरकार की रक्षा के लिए बनाये ज्ञाने पर भी क्ोगों का उनसे लाभ 
न उठाने देना उचित होगा ? क्‍या कारखानेवालों पर मजदूरों की जान 
सोंप देना न्‍्याय्य होगा ? क्या सड़कों पर फेक दिये गये बालकों को 
चहीं पड़े रहने देना न्याय्य होगा? सारांश यह कि उपरिलिखित 
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व्यक्ति-स्वातन्ध्य-वाद की युक्ति के विरुद्द इतने प्रश्न किये जा सकते हैं 
कि वह किसी प्रकार नहीं टिक्त सकती । उस युक्ति में सत्यता इतनी दी 
हे कि व्यक्ति-ए्वातन्त््य पर अनावश्यक हस्तक्षेप करना यानी रुडिय और 
व्यक्ति के उबहशों को विफल करनेवाले काम उठाना सरकार का उचित 
नहीं। परन्तु, यदि सरकार के कार्यो ' की सीमा व्पक्ति-स्वातन्त्य की 
दृष्टि से ही निश्चित की जाय तो कई बातों में सरकार का चुपचाप 
बेंटना अन्याय-युक्त जान पड़ेगा। 'जिपक्की लाठी उसह्ठी भेंस!-वाली 
कहावत बढ़ुतांश में घटित हो जात्रेगी । 

दूसरी युक्ति अधिक लाभ की हे। इसका अभिप्राय है कि उद्योग 
ओर व्यापार की दृष्टि से यही छाभदायक है कि प्रत्येक अपनी बुद्धि 
के अनुसार अपने लाभ के कार्यों में स्वतन्त्र रहे | परन्तु वाल्तविक बात 
यह है कि जब की देश में ऐसे निपम रहते हैं कि जिससे देश की 
आधिक दशा को हानि पहुँचती है, तब ऐसे वाद उपस्थित किय्रे जाते 
हैं। उन्नीसवीं सदी में इृप युक्ति का इँग्लेंड में खूब' दोरदौरा रहा । 
वहाँ आधुनिक काल के कारखाने खूब उन्नत हो चुके थे, अनाज की 
रफूनी पर अनेक कड़े निप्रम थे, व्यापार स्वतन्न्नता से न हो सकता था 
इसलिए व्यक्ति-स्वातन्ध्य की इस युक्ति के नाम से आन्दोहून उठाने 
की आवश्यकता पड़ी । कारखानों में जो सेकड़ों चीज़ बनती थीं, वे 
स्वतन्त्रता-पूवक बिक न सकती थीं । अनाज महँगा होगया था । 
इसलिए इन निययें का उठा देने की आवश्यकता लोगों का जचने 
लगी । देश की ओ्ोद्योगिक व्यिति बदलने पर उद्योग-घन्धों के नियमों का 
भी बदरकूना आवश्यक था । इसक्िए ल्लोग कहने लगे कि मनुष्य अपने 
हानि-ज्ञाभ खुद जान-समझ सकता हे । इसलिए जिसे जो धन्घा ठीक 
सगे, वह उसे करे। इस स्वतन्त्रता में हस्तन्षप करते से स्वाभाविकता 
नहीं रह जाती ओर इस कारण व्यक्ति का नुकसान होता है । जे बात 
व्यक्ति का लागू होती हे, वही राष्ट्र को भी लागू होती है । इंग्लेंड में 
गत सदी में इस तरह का खूब आन्दोलन हुआ ओर उससे उस देश 
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का ढाभ भी खूब हुआ । इस व्यापार-स्वातन्स्थ से उस देश ने खूब 
धन पेदा किप्रा। परन्तु यह स्मरण रखना चाहिए कि थद युक्ति 
सर्व-सामाम्य रीति से लागू नहीं की जा सकती । इंग्लेंड में 
अनाज ओर व्यापार के कायदे परिवरतित हुए तो मजदूरी के नये 
नथे निश्रम बने। अमरीका में विदेशी व्यापार को कायदे द्वारा 
नियन्त्रित करना पड़ा । ओर अब एक ही सदी के बाद खद इंग्लेंह की 
नीति बदलने लग गई है । इससे स्पष्ट हे कि इस युक्ति का आश्रय चाहे 
जब और चाहे जिस देश सें नहीं लिया जा सकता । देश-काल के 
अनुसार व्यक्ति की स्वतन्त्रता पर थोड़ा-बहुत हस्तक्षेप करना ही 
पड़ता है। सारांश, व्यक्ति-स्वातन्त्य-बाद की यदह्द भी युक्ति नहीं 
टिक सकती ०2 ह 

तीसरी युक्ति विकास-वाद पर अवलम्ब्रित हे । इस थुक्ति का 
' सारांश इतना ही हे कि जो जीव प्रतिकूल परिस्थिति में टिफ्र सका 
वह इसके लिए अर्वश्य योग्य” था। परिस्थिति के अनुसार. उसमें कुछ 
ऐसे परिवर्तन हुए कि जिनके कारण वह प्रतिकूछ परिस्थिति का बेड़ा 
पार कर सका | इस अकार वह धीरे धीरे उन्नति करता गया। इस प्रकार 
उस प्राणी का क्रमशः विकास होता गया। जो बात जीव-जगत्‌ को 
लागू होती है, वही सामाजिक और श्रोद्योगिक उन्नति के लिए भी 
ठीक है। इस सिद्धान्त के स॑बसे भारी विवेचक्त हर्ट स्पेन्सर हुए हैं । 
आप कहते हैं, “सरकार को समाज का एक “अड्अ” समझना चाहिएु। 
जिस काम के लिए वह योग्य है, वही काम उसके सिपुद करना 
चाहिए। “फुफफुस” पाचन क्रिया नहीं कर सकते, हृदय श्वासाच्छवास 
नहीं कर सकता, ओर उदर रुधिराभिसरण नहीं कर सकता ।” इसी 
अकार सरकार यदि कोई एक काम उठात्रे, तो वह उसी के योग्य 
है| जाती है, फिर वह दूसरे कार्मा के योग्य नहीं रह जाती । इसलिए 
आप कहते हैं कि इस विपय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना सष्टि- 
नियम के विरुद्ध हे। “हाँ, यह निदयता की बात ज्ञान पड़ती है कि 
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बीमारी के कारण निबले हुआ मजदूर अपने सबत्न भाइयों के साथ 
होड़ में पड़ कर भूखों मरे । इसमें कठारता दीखती है कि विधवा 
ख्रि्या या अनाथ बालकों का कोई सहायता न दी जाय ओर बन्हन्हें अपने 
ही उद्योग पर अवलम्बित रहना पड़े। परन्तु यदि व्यक्ति के प्रश्न का 
विचार न करके हम सारे समाज की भलाई का विचार करे ते यही 
कठोरता उपकार-मूलक दीख पड़ेगी /? ऊप र की दो युक्तियों के अनुसार 
यह युक्ति भी देशक्रालानुसार ही लागू हो सकती है । जब कभी 
सरकार व्यक्ति के कार्यो' पर इतना अधिक हस्तक्षेप करती है कि उसका 
स्वाभाविक विकास रुक जाता है, तत्र यह युक्ति अपना शोर मचाने 
लगती है, अन्यथा, इसमें सावकालिक ओ्रौर साव देशीय लत्यता बहुत 
कम है | विधवाव या अनाथ बालक सरकारी सहायता न,पाने से मर 
जाबेंगे, इसलिए ही, क्‍या यह उचित होगा कि उन्हें सरकारी सहायता न 
दी जाय और वे ज़रूर जल्द ही रूत्यु के भक्ष्य बने! ? मनुष्य-स्वभाव 
में इतनी निदयता नहीं देख पड़ती। चाहे यह*स्वभाव आदुरं से 
बना हो, या निसम्भ-सिद्ध हो, परन्तु यह बात सत्य हे कि बन पड़ा 
तो मनुष्य कठिन श्रवस्था में दूसरों का सहायता देने के लिए तैयार 
रहता है । हबंट स्पेन्सर के इस सिद्धान्त के अनुसार जहां तहाँ “ज़बदस्त 
का ठगा सिर पर! दिखलाई देगा और “जिसके हाथ में लाठी होगी 
उसी की भेंस हो। जावेगी? प्रचलित नीति के कई नियमों को इस दुनिया 
से बिदा मिल जावेगी | उद्योग की आवश्यकता प्रतिपादित करते समय 
देवो दुबंलधातक:” बतलाना उचित हे। जावेगा । परन्तु पहले ते। उद्योग 
के मौक्‌ मिलने चाहिए और फिर उद्योग करते समय धोखेबाज़ी से या 
अपधात से जान ओर माल की रक्षा भी होनी चाहिए | थदि मज़दूरी के 
निश्रम न बनाये जाय, तो कारखानेवाले कया न कर बैठेंगे ? अपन लाभ 
के लिए वे मजदूरों का खून भी पी जावेंगे ! इँग्लरेंड का अठारदवीं सदी 
का इतिहास इसका प्रत्यक्ष साक्षी हे | पुरुषों ने घर के काम किय्रे है ओर 
ख्रियों ने कारखानों में काम किया हैं ! छोटे छोटे बालक भी सोलह सेलह 
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घण्टे काम करते देख पढ़े हैं ! हज़ारों की जौने चुपचाप ली गई हैं | 
कितनी खियें का सतीत्व नष्ट किया गया है ! अ ण-हत्याओं का ते कुछ 
पता ही नहीं | सारांश, कारखाने प्रत्यक्ष नरक बन गये थे ओर वहां काम 
करनेवाले कुल्ली की दशा पशु से बदतर थी। यहाँ विशेष बतल्ाने 
की कुछ भी आवश्यकता नहीं । इससे यह स्पष्ट हे कि व्यक्ति के कार्यों 
में इतना भी हस्तक्षेण न करने से दुबल्लों का सत्यानाश हो जावेगा । 
ओर इस रीति से राष्ट्र का ही सत्यानाश होने की सम्भावना है | जीवै- 
सृष्टि का यह सिद्धान्त जैसा का तेसा समाज और ड्योगों का लागू 
करने से खुद इस सिद्धान्त के उद्देश नष्ट हो जावेंगे। इसलिए विह्ास- 
वाद का ऐसा उपयोग करना अनुचित है और बुद्धि के विरुद्ध है । 

सारांश» व्यक्तिस्वातन्य-वाद की तीनों युक्तियां कमज़ोर हैं । उनमें 
कुछ सत्यता है अवश्य । परन्तु वे देश-काल के अनुसार ही लागू हो 
* सकती हैं। चाहे जब ओर चाहे जिस देश में वे लागू नहीं हो सकतीं । 
ओर इस कारण व्यैक्ति-स्वातन्तय-चाद सर्वेस्तामान्य रीति से ठीक नहीं 
कहा जा सकता । व्यक्ति-स्वातन्व्य-मूलक कार्यो की अ्रपेत्ञा सरकार का 
कुछ अधिक काये करने ही होंगे। इतना ही नहीं ते। व्यक्ति-स्वातन्त्य- 
मूलक कार्यों सें भी न्यूनतम सीमा के बाहर सरकार को कई कार्य उठाने 
हैं।गे ओर कई नियम बनाने पड़ेंगे । 

३. इसलिए कुछ लोग प्याक्त-स्वातल्तप्-बाद के साथ उ््यागिता- 
वाद भी जोड़ देते हैं । उनका कहना हे कि जिस समाज के लिए नियम 
बनते हैं, उसका उनसे सुख बढ़े । इस समाज में जो लोग वर्तमान में 
हैं, वे ही नहीं तो भविष्य के लेग भी 'समाज! शब्द में शामिल्ल हैं । 
क्योंकि इसी दृष्टि से युद्ध में लाखों जीवों की झूत्यु का समर्थन हो। 
सकता है। कई ऐसे नियम प्रत्येक समाज में हैं कि जिनमें भविष्य के 
गरिकों के हित का विचार अवश्य रखा है । समाज के सुख के लिए 
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आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति अपना सुख बढ़ावे ओर साथ ही दूसरों. 
के हितों पर ध्यान दें । 

शुष्क स्वातन्यय-वाद की अपेक्षा यह सिद्धान्त कुछ अच्छा*है। इसमें 
एक ध्येय अवश्य है | स्वय/ स्वातन्द्प्य इतनी अनसोल वस्तु नहीं है । 
स्वातन्त्रय से कुछ दूसरे ल्लाभ हैं, इसी लिए स्वातन्वप की इतनी अधिक 
कीमत हे । जिस स्वातन्त॒प से सांसारिक सुख भी न मिले, वह स्वातन्त्य 
कौन काम का ? इसलिए सुखोत्पादऊ स्वातन्त्रय अच्छा हे । जिस किसी 
स्वातन्त्रगम से समाज का सुख नहीं बढ़ता, प्रत्युत ,हानि या कष्ट 
होने की सम्भावना है, उस पर इस सिद्धान्त के अनुसार सरकारी 
हस्तक्षेप उचित है । सनमाने स्थान पर पेशाब यथा पायखाना करने 
की स्वतन्न्नता का नियन्त्रण, या किसी दो बदनारू करने के 
प्रयल्ष से बचाने के ओर उत्तके लिए ज्षतिपू्ति दिलवाने के प्रयत् 
का समर्थन इसी दृष्टि से हो सकता हे। प्रत्येक मनुष्य यदि चाहे 
जहां पेशाब या पायखस्ाना करे था इसी तरह के अन्य उपद्रृव 
करे तो किसी की स्वतन्त्रता कम नहीं होती । परन्तु दूसरों के सुख में 
व्यत्यय अ्रवश्य होता हे | इसी प्रकार, बदनामी से किसी की स्वतन्त्रता 
घटती नहीं । परन्तु उसका कई तरह से नुकुसान हो सकता है ओर 
उसका सुद्च नष्ट हो सकता है। निरे स्वातन्त्य-चाद की दृष्टि से ऐसे 
विषयें के कायदे अनावश्यक देख पड़ेंगे । पान्तु व्यक्ति के सुख का भी 
विचार किग्रा जाय तो इन कायदों की आवश्यकता तुरन्त जच जावेगी । 
बदनामी के लिए आधिक छऋतिपूर्ति दिलवाने का कोई अन्य श्रर्थ नहीं हो 
सकता । इसलिए इस सिद्धान्त का कुछ अधिक विचार करना आव- 
श्यक हे । 

४. व्यक्ति-स्वातन्त्रप-चादु के अनुसार शरीर की ही नहीं तो जायदाद 
की भी रक्षा द्वानी चाहिए । परन्तु इस कथन में यह अनुग्महीत हैं कि 
जायदाद का तत्त्व सब समाज में प्रस्थापित हो चुका हे। परन्तु प्रश्न 
किया जा सकता है कि क जिस वस्तु का उपग्रीग कर रहा है, उसका 
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उपयोग ख या ग या अन्य कोई मनुष्य क्यों ने करे ? प्रत्येक व्यक्ति उस 
वस्तु के उपयोग के लिए स्वतन्न्न क्यों न रहे ? व्यक्ति-स्वातन्थ्य-वाद का 
समर्थन दारना दह्वो तो इस प्रश्न का उत्तर देना ही द्वोगा | परन्तु 
उपयोगिताबाद की शरण ली जाय तो बात भिन्न हो जाती है। यदि 
काई अपने श्रम से कोई वस्तु कमावे तो उससे उसकी आवश्यक्रताय 
ओर इच्छाय पूर्ण होनी चाहिए । नहीं तो वह क्‍यों कप्तावेगा ? इसलिए 
उस वस्तु के उपग्रेण पर उसी का अधिहार रहे, दूसरे कोई उस पर 
हस्तक्षेप न करें | सारांश, जायदाद का तत्त्व सुख-मूलक है । हां, इस 
प्र एक शर्ते अवश्य है। एक के जायदाद-सम्बन्धी अधिकार से दूसरों के 
उस वस्तु को कमान के अवसर दीघकाल के लिए कम न होने पावे। 
यह शते ज़मीन का विशेष लागू होती हे | क्योंकि ज़मीन किसी प्रकार 
बढ़ाई नहों जा सकती । जितनी हे करीब करीब उतनी ही वह खदा 
* बनी रहेगी | किसी ने यदि कोई ग्रन्थ या लेख लिखा, था किसी ने 
काई नई वस्तु श्रथवा यन्त्र-सामग्री बनाई तो वह पुस्तक या लेख 
बार बार छापने का, या वह वस्तु अथवा यन्त्र-सामग्री बार बार बनाकर 
बेचने का अधिकार बहुधा सब देशों में मूल-लेखक या आविष्कारकर्ता 
का ही रहता है | जन-पसमाज की उन्नति की दृष्टि से यह आवश्यक हे । 
नहीं तो नई पुस्तक या लेख या वस्तु या यन्त्र-लामगओी का निर्माण 
काई क्य्रोंकर करेगा ? ऐपे अधिकारों के निर्भाण से दूसरों की स्वतन्त्रता 
अवश्य कम होती है, पर उससे जन-समाज का लाभ ही हाता है, 
इसलिए ऐसे अधिकार देना यानी दूसरों की स्वतन्त्रता का नियन्त्रित 
करना आवश्यक है । परन्तु यह भी निश्रम बहुघा सब देश में होता हे 
कि कुछ काल के बाद इन चीज़ों को चाहे जे ब्रना सकता है। यह 
नियम भी जनहित की दृष्टि से ही उचित जान पड़ता है । 

सब समाज में यह नियस प्रचलित हे कि कोई भी अपनी जाव4दाद 
स्वतन्न्नतापूर्वक दूसरों को दे सकता है ओर च्यक्ति-स्वातन्त्य की दृष्टि से 
यह ठीक भी जचता है | क्योंकि जायदाद को दूसरों को देने में किसी 
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की स्व॒तन्त्रता पर काई नया हस्तक्षेप नहीं होता । परन्तु शर्त यह हे 
कि जायदाद का लेन-देन 'स्वत्तन्त्रता-पुर्वेंक हो । शरीर ही नहीं तो 
मन भी स्वतन्त्र होना चाहिए | धमकी या जालपाजी से किया «हुआ 
लेन-देन 'स्वतन्त्रता' के नाम से उचित नहीं हे! समता । ऐसा लेन-देन 
करते समय शरीर ते अवश्य स्वतन्त्र है, परज्त धमक्की या जालसाज़ी 
के कारण मन परतनत्र होगया है । यदि ऐसे लेन-देन बा-कायदा उचित 
समझे जाय तो अधिकारों का अनुचित उपयोग होने लग जावेगा और 
ठगवाज़ी से सारी दुनिया त्रस्त हो जावेगी। ऐसे स्वातन्ध्य से स्वतन्त्रता 
के सूल उद्देश ही नष्ट हो जावेंगे। दूसरे के स्वातन्यय का नियन्त्रित 
करनेवाले ऐसे स्वातन्त््य का नियन्त्रित करना यानी प्रत्येक के स्वातन्त्रय 
की रक्षा करना प्रत्येक समाज में आवश्यक हे (« 

इसी प्रकार यह भी आवश्यक हे कि किसी के मरज्ञे के बाद उसकी 
जायदाद उसके आघप्त सम्बन्धियों का मिले। यदि मझृत्यु के बाद जायदाद 
सरकार के हाथ में चली जाने का नियम रहे, तो लोग जायदाद 
इकट्ठा न करेंगे, करेंगे तो उसे अ्रन्त में सत्यानाश कर डाहछेंगे या 
ऐसे रूप में उसे परिवतित कर देंगे कि वह सरकार की पकड़ में न 
आने पाते । व्यक्ति के सुख, सस्ृद्धि और नैतिक जीवन की दृष्टि से, 
और राष्ट्र के अभ्युद्य की दृष्टि से यह अत्यन्त आवश्यक है कि जायदाद 
वंश-परम्परा चलती जाय । इतना ही नहीं तो निज की कमाई जायदाद 
का किसी प्रकार किसी को देने की भी कुछ स्वतन्त्रता मूल-मालिक को 
रहे | इन सब नियमें। का समर्थत उपयोगितावबाद की दृष्टि से अच्छी 
तरह हे! सकता है । 

&. क्‍या ल्लोग करार करने में पूर्ण स्वतन्त्र रहें ? यदि करार करने- 
वाले पागल नहीं हैं और बालक भी जृहीं हैं, तो नितान्त आवश्यक 
है कि करार-मदार पूर्ण स्वतन्त्रता से किये जाय । करार-मदार 
के अधिकारों पर यानी स्वतन्त्रता पर सरकारी हस्तक्षेप न रहे। 
क्योंकि प्रत्येक अपना अपना हित जानता हे "ओर अपने अपने हित 
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के लिए तत्पर भी रहता है । परन्तु प्रत्येक समाज में य3 स्वतन्त्रता 
भी परिमित है | धमकी या धोखेबाज़ी से किये करार नाजायज़ समझे 
जाते, हैं । जायदाद के लेन-देन के विषय में हमत जो बात कही, वही 
यहाँ भी लागू होती है। ऐसी स्वतन्त्रता से हानि होने की ही सम्भावना 
विशेष हे | इसी प्रकार ऐसे करार कि जिसे दूसरों के हित में ग्त्यक्ष 
बाधा पहुँचती है, या किसी श्रन्प्र कायदे के विरुद्ध हैं, नाजायज़ समझे 
जाते हैं। है 

नोकरी के-करारों का भी विचार करना उचित हे। यदि शरीर 
'अस्वस्थ या बे-काम हो जाय ते नोकरी का करार किसी प्रकार जायज्ञ 
न होगा । नोकरी करनेवाले की इच्छा के विरुद्ध नोकरी करवाना भी 
उचित नहीं"। क्ये|कि जबरदस्ती की नोकरी नौकरी नहीं द्ोती, उससे 
कोई लाभ न होगा | इसके बदले यही उचित होगा कि नोकरी न करने 
से होानेवाली हानि की पू्ति करवा दी जाय। परन्तु इन नियमें का 
समर्थन व्यक्ति-स्वातन्त्य की दृष्टि से नहीं हो सकता । उनकी सारी 
शक्ति उपयागिता-वाद पर ही निभर है। व्यक्ति-स्वातन्त्य की दृष्टि 
से ऐसे करारों का पालन करवाना होगा, परन्तु उनसे ल्ञाभ कुछ 
न होगा। प्रत्युत, दोनों पक्ष को हानि ओर कष्ट उठाने पड़ेंगे । 

६. ऊपर एक स्थान पर हमें उल्लेख करना पड़ा था कि करार 
करनेवाला पागल या बालक न हो। व्यक्तिस्वातसल्ष्य की दृष्टि 
से इन लोगों की स्वतन्त्रता भी अनियन्न्रित बनी रहना आवश्यक 
है। परन्तु यह कोई भी मानेगा कि यदि इन्हें स्वतन्त्रता रही तो 
समाज में बड़े बड़े अनथे गुजरा करेंगे। इसलिए पागल ओर अनाथ 
बालकों का भरण-पाष्रण ते करना ही होगा, परन्तु उनकी स्वतन्त्रता 
'भी नियन्त्रित करती होगी । इत़ना ही नहीं तो मा-ब्राप था रिश्तेदार- 
वाले बालकों की भी थोड़ी-बहुत ख़बरदारी सरकार के! लेनी होगी । 
माता-पिता और उनके अनुपस्थिति में नजदीक के रिश्तेदार बहुधा 
बआलकों का भरण-पेषण किया करते हैं। यह स्वाभाविक प्रवृत्ति ही 


ञ 
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है। परन्तु इस अबत्ति के अपवाद भी हैं । इसक्षिए माता-पिता 
की स्वतन्त्रता पर सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ता है और वे यदि 
अपने काम अपने सन से न कर तो उन्हें किसी प्रकार बाध्य भी 
करना पड़ता है। अपने बालकों का चाहे जो। करने की स्वतन्त्रता 
माता-पिता को नहीं दी जा खकती । इसी, प्रकार, पति-पत्नी-सम्बन्ध 
के भी थोड़े-बहुत नियम लेक-हित की दृष्टि. से आवश्यक हैं। चाहे 
जब विवाह करना या चाहे जब विवाह-सम्बन्ध को तोड़ देना किसी 
भी समाज को सम्मत न होगा | चाहे जब पति पत्नी को था पत्नी पति 
को छोड़ दे सके तो समाज सें बड़े बड़े अनथ गुजरा करेगे । 

सारांश, पति-पत्नी ओर माता-पिता के कतैव्य-सम्बन्धी नियम भी 
बनाने हेंगे । यानी उन पर कतेव्य का बोरूब्लादकर रनकी थोड़ी 
स्वतन्त्रता लोक-हित के लिए नियन्त्रित करनी होगी ।, 

७, यदि कोई किसी की स्वतन्त्रता पर या अधिकार पर 
बेकायदा हस्तक्षेप करे या उसे किसी तरह का नुकुसान पहुँचावे, 
तो आज-कल बहुधा उस पर सरकारी अदालतों में मुकदमा 
चल सकता हे। परन्तु प्रश्न हे सकता है कि व्यक्ति-स्वातन्थ्य-वाद 
के अनुसार सरकार यह कास क्यों उठावे ? जिसका लुकुसान 
हो, वह व्यक्ति ही अपनी नुकुसानी की पूति क्‍यों न कर ले १ 
इस रीति में अनेक बुराइयाँ हैं। एक ते शान्तताभड्ज की 
सम्भावना सदा बनी रहती हे। अपराधों के लिए सज्जञा देने 
का काम व्यक्तियों पर छोड़ दिया जाय तो सरकार के अस्तित्व का 
हतु पूरी रीति से सिद्ध नहीं होता। दूसरे, कमज़ोर लोगों का 
कहीं ठीक-ठिकाना नहीं रह जाता | उनकी रक्षा, कोन करे ? इसलिए 
यह अत्यन्त आवश्यक है कि सज़ा देने, का काम सरकार अपने हाथ में 
रखे, व्यक्तियों पर न छोड़ दे । 

परन्तु यह बात यहीं समाप्त नहीं हाोती। कुछ अपराध ऐसे 
होते हैं कि जिनके लिए लोगों का अदालत में फुर्याद करनी होती हे, 
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श्रौर उनके लिए बहुधा किसी न किसी रूप में क्षतिपूत्ति मिलती है। 
परन्तु कई अपराध ऐसे होते हैं कि सरकार खुद उनके लिए 
अपराधियों पर अभियेश चलाती हे और उनके लिए बहुघः सज़ा दिया 
करती है। पूर्ण व्यक्ति-स्वातन्ध्थ की दृष्टि से इस भेद की क्‍या 
आवश्यकता है ? लोग अदालत में जाकर नालिश करें ओर सरकार 
अपराधी के सज़ा दे तो क्या काम न चलेगा ? लोगों की स्वतन्त्रता 
छीनकर सरकार खुद यह काम क्यों करती है ? कई अपराध ऐसे होते 
हैं कि जिन्हें सब्कार के सामने लाना ही पड़ता हे। उन्हें छिपाना' 
ख़ुद अपराध है। यह क्यों ? इन प्रश्नों का उत्तर यही है कि लेक-हित 
की दृष्टि से यह आवश्यक है कि कुछ अपराध 'ैयक्तिक”ः साने जाय और 
कुछ सरकारी? माने हाय । पढ़ले प्रकार के अपराध करने पर लोग 
अदालतों में नाज्लिश करें ओर सरकार नुकृप्तान की पूति करवा दे 
अ्रथवा सजा दे। परन्तु दूसरे प्रकार के श्रपराध ऐसे हैं कि वे लोगों 
पर नहीं छोड़े जा सकते हैं, समाज की भलाई की दृष्टि से यह अ्रत्यन्त 
आवश्यक है कि सरकार ख़ुद वे मामले चलावे और उनके लिए सज़ा 
दे ताकि वे फिर से न हों। सब ही अपराधों के लिए चतिपूति 
दिलवाई जाय तो श्रीमान्‌ लोग ग़रीबों को खूब सता+व लग जावेंगे। 
नुकसानी दे देकर चाहे जितने कष्ट दे सरकंगे। इसलिए सब ही 
अपराधों के लिए नुकुसानी का तत्त्व लागू करना ठीक नहीं। कुछ 
अपराध ऐसे होते हैं कि जिनके लिए दण्ड ही देना समाज-हित के 
लिए अच्छा है। इसी प्रकार, दण्ड भी ऐस। और इतना रहे कि 
उससे दण्ड देने के हेतु सफल हैं। । जिस व्यक्ति का दण्ड दिया जाता 
है, वह फिर से अपराध न करे। साथ ही, दूसरे लोगों पर डस 
दण्ड की दृहशत बैठ जावे ताकि द्रूसरे ज्ञोग भी वह अपराध न करें। 
दण्डविधान के इन दो मुख्य हेतुओं पर दृष्टि देना ग्रत्यन्त आवश्यक 
हे। सारांश, दण्ड-विधान व्यक्तियों पर नहीं छोड़ा जा सकता, वह 
सरकार का करना ही पड़ता हे । इससे खोगों की स्वतन्न्नता कम 


खान 


चौबीसर्वा परिच्छेद . हे३७ 


अवश्य होती है, परन्तु यह स्मरण रहे कि यह सुनिश्चित तो होती 
है। कोई भी मानेगा कि बहुत सी अनिश्चित स्वतन्त्रता की अपेक्षा 
थोड़ी सुनिश्चित स्वतन्त्रता लाभकारी है। राज्य के अस्तिरंव के हेतु 
इसी अकार सिद्ध हो सकते हैं। निए व्यक्ति-स्वातन्त्य-वाद्‌ का यह 
ठीक न जँचे, परन्तु जिन कारण के लिए राज्य का रहना ज़रूरी है, 
उन्हीं कारणों के लिए यह आवश्यक हे कि अशान्तिकारक मामलों के 
निर्णयें का तथा दण्ड देने का काम सरकार खद करे, वह व्यक्तियों 
पर न छोड़ा जाय । 

७, यह तो हुईं अपराध या नुकुसानी होने की बात। परन्तु कभी 
कभी होनेवाले अपराध था नुकुसानी का रोकने का काम भी सरकार 
का करना पड़ता है। सड़ी-गली या कड़वी चीडहु बाज़ार में* न बचना 
चाहिए, दूध में पानी वगेरः मिलाकर न बिगाड़ना , चाहिए, वजन 
तराज वगरः: ठोक होना चाहिए ताकि ल्ोमों को कम चीज़ें न 
मिल्लें, चाहे. जो चाहे जिसका विष वगेरः न बेच, जिन्हें अधिकार 
होवे वे ही बेंचें और वे भी ऐसे का न बेचे कि जिससे कोई अपराध 
या नुकसानी होने का डर हो । इसलिए नाम वगेरः लिख लेना 
चाहिए, इत्यादि नियम सब समाजों में देख पड़ते हैं । व्यक्ति-स्वातन्त्र्य 

ही इच्छित ध्येय ह। तो इन निप्रमों की कोई आवश्यक्रता नहीं। 
केवल लेकहित के लिए ये नियम होते हैं ओर इस कारण वस्तुओं 
का बेचनेवाले (या व्यवहार करनेवाले की भी) कुछ स्वतन्त्रता 
सरकार को छीन लेनी पड़ती है । 

पागल लेगों का सड़कों पर न जाने देना या फोजदारी करनेवाल्तों 
के पहले से ही पकड़ खेना इसी दृष्टि से उचित है। आत्मसंरक्षण का 
नियम सब काई मानते हैं ओर आत्मसंरक्षण करते समय यदि 
अपराधी का किसी तरह का लुकुसान पहुचाया जाय ते अनुचित 
नहीं । परन्तु साथ ही यह भी नियम रहता है कि आवश्यकता से 
अधिक नुकुधान न पहुँचाय्रा जाब। नुकसाने ऐसा और इतना ही 
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पहुँचाया जाय कि वह इच्छित अपराध न कर सके । अपराधी के 
पकड़ लेने पर उसे जुकुसान पहुँचाना व्ृथा है। फिर उसके अ्रपराध 
का बाकायोदा मुकदमा ही होना चाहिणए। कभी कभी सरकारी ही 
नहीं तो खास भी माल का ओर छोगों की जान का बचाने का काम 
भी सरकार को नुकुसान झेज़े से पहले से ही करना पड़ता है---जान 
या मार के हानि होने तक राह देखते बेठना नितान्त अ्रनुचित होता 
है। बचाव के लिए सरकारी कर्मचारी नियत करने होते हैं । कभी 
कभी होनेवाल्ले नुक्सान की सूचना छोगों को देना पड़ती है। 
उदाहरणार्थ, कहीं का पानी ख़राब होगया हो तो सरकार का बतलाना 
पड़ता है कि लेग वह पानी न पीच या वहाँ न जावें। इस गकार के 
अनेक काम*करने पड़तेनहैं । 

इतना ही चूहीं तो कभी कभी वाक्स्वातन्त्य भी रोकना पड़ता है। 
वाक्स्वातन्त्य मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार श्रवश्य है, परन्तु उसका 
यदि ऐसा उपयोग किया जाय कि जिससे लोगों का हानि पहुंचे ते 
उसे नियन्म्रित करना ही होगा। जिस स्वतन्न्नता से स्वतन्त्रता के हेतु 
नष्ट हैं। तो उसके रहने से लाभ ही क्‍या ? 

सारांश, अपराध करने पर सरकार मुकदमा! का निर्णय करती है, 
परन्तु साथ ही हेनिवाले अपराधों का या ह्वानियों को भी रोकती है + 
इसके लिए आवश्यकतानुसार लेगों की स्वतन्त्रता पर भी सरकार 
हस्तक्षप करती है। व्यक्ति-स्वातन्त्भ की दृष्टि से ये नियम भल्ते ही. 
अनुचित देख पड़े, पर लेकहित की दृष्टि से वे आवश्यक हैं । शर्त 
यही है कि लोगों की आवश्यकता से अधिक स्वतन्त्रता नष्ट न की. 
जावे और सरकारी हस्तक्षेप से वास्तविक लेकद्दित हो। 

८. सरकार का न्यूनतम कायुक्षंत्र इतने में ही समाप्त नहीं होता ! 
उसे मा-बाप के भी बहुत से काम करने द्वोते हैं। बहुत से देशों में 
यह नियम हे कि सरकार द्वारा निश्चित था प्रभाणित कोई परीक्षा यदि 
कोई पुरुष पास न कर ले ते वह वेद्यक का धंघा न करे । अत्येक अपना 
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अपना हित चाहता अवश्य है, परन्तु कई बार वह अपने हित की 
बात का जान नहीं सकता या अपने -कार्यो' से हित के पलये अहित 
होगा यह देख नहीं सकता। इसलिए वेद्यक के चघंघे के“ लिए कोई 
नियम रखना आवश्यक है। इसके क्षिएु कम से कम तीन तरह के 
उपाय हो। सकते हैं । एक तो परीक्षा पास कुरने का नियम रखा जाय । 
या जो वेद्य परीक्षा पास न हें।, उनसे यदि द्वानि हो तो उसकी नुकृप्तानी 
उनसे दिलवाई जाय या उन्हें दण्ड दिया जाय | तीसरे, उनका 
पारिश्रमिक दिलवाने के लिए सरकार अ्रस्वीकार कर «दे । किसी भी 
उपाय का अवल्लम्बन किया तब भी व्यक्ति की स्वतन्त्रता पर हस्तक्षेप 
अवश्य होता है और सरकार लोगों की ऐसी ख़बरदारी लेती है कि 
जैसे माता-पिता करते । जुआ खेलने से रोकने> का काम इसी प्रकार 
का है। इतनी शराब न पीना कि जिससे बाहर के ले;गों का ही नहीं 
तो घर के छोगों का, पत्नी और बच्चों का, कष्ट हों। ऐसा नियम बनाना 
इसी पितृभाव कर दर्शक हे | इसी तरह के कई अन्य उदाहरण दिये 
जा सकते हैं । 

इस वर्ग के कुछ उदाहरण हम पहले ही बता चुके हैं। मा-बाप 
यदि बच्चों का या पति पत्नी का पान न करें तो उनसे उनके पालन- 
पाषण का खच दिलूवाना और किसी दृष्टि से उचित न होगा। यहाँ 
ते। सरकार प्रत्यक्ष मा-चाप का काम करती है। लड़कों को या 
ग़भवती स्त्रियों को कारखाने में सज़दूरी करने से रोकना इसी प्रकार 
के काम हैं । 

सारांश, निरे व्यक्तिस्वातन्त्य के परे प्रत्येक सरकार का जाना 
पड़ता है और कई काम ऐसे करने पड़ते हैं कि जो सा-बाप अपने बच्चों 
के हित के लिए किया करते हैं। , 

8६, अभी तक जिस प्रकार के कार्यो" का उल्लेख किया, वे प्रत्यक्ष 
या अप्रत्यक्ष व्यक्तियों की रक्षा करनेवाले हैं । इसलिए व्यक्ति-स्वातन्त््य- 
वाद के अलुसार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष वे उचित भी कहे जा सकते हैं । 


३४० ' राज्य-विज्ञान 


परन्तु कई काम ऐसे हैं कि जिन्हें प्रत्येक देश की सरकार अपने हाथ मे 
लिये बैठी है, परन्तु जिनका समर्थन व्यक्ति-स्वातन्त्रथ-बाद को दृष्टि से 
बिलकुल नेहीं हे। सकता । वे किसी प्रकार रकज्ामूलक नहीं तो स्पष्टतया 
समाज-हितसूलक हैं। समाज की भराई के लिए सरकार को उन्हें 
उठाना पड़ता है। इनका विचार हम अगले परिच्छेद में करेंगे । 


पचीसवाँ परिच्छेद 


समाज-हित-वाद 


१, गत परिच्छेद में हमने समाज की रक्षा के लिए आवश्यक 
सरकार के कुछ ऐसे कार्यों का उल्लेख किया था कि निनका वैयक्तिक 
डपयाोग भी हो सकता है। डाक, तार, रेल, सड़क, पुल इत्यादि 
इसी प्रकार की वस्तुएं हैं| यह कोई भी मानेगा कि सरकारी काम 
चलाने के लिए आज-कल इनकी नितान्त आवश्यकता है। अब यदि लोग 
अपने वेयक्तिक कामों के लिए इन चीज़ों का अलग «प्रबन्ध करे तो 
बहुत सा अनावश्यक ख़चे होगा श्राेर अनावश्यक कष्ट उठाने पड़ेंगे । 
शोर इनमें से कुछ कार्य ऐसे होंगे कि जो बिना सरकारी सहायता के 
हो ही नहीं सकेंगे अथवा उनके लिए बहुत ही अधिक कष्ट और ख़्चे 
उठाने होंगे। यदि कुछ कर लेकर लोगों का इन वस्तुओं का उचित 
उपयोग करने दिया ते लोगों को बड़ा सुभीता होगा, कष्ट ओर ख़चे से 
वे बचेंगे, साथ ही सरकार का लास होगा और इससे दूसरे कर कम हो 
« सकेंगे । उपयेग के लिए. उचित दास देने को कोई नाहीं न करेगा। 
परन्तु एक बात स्मरण रखनी चाहिए। सड़कों ओर पुलों का उपयोग 
इतना सर्वेसामान्य होता हे, उनकी आवश्यकता उच्च और नीच, 
गरीब और घनी, छोटे श्रार बड़े को इतनी अधिक हे कि उनके उपयोग 
का नियन्त्रण करना केवल असम्भव है । इसलिए सबसे बेहतर यही हे 
कि लोग इनका. सुफ्त उपयोग करे | ल्ोकहित की दृष्टि से यही आव- 
श्यक है। हाँ, जिनके कारण सड़के' और पुल खास तोर से खराब 
होते हैं ओर जिनके लिए इस कारण सडुंकां ओर पुत्तों की ख़ास 
आवश्यकता है, उनसे इस खास उपयोग के लिए कर लेना अनुचित 
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न होगा । यथा, जो सदा गाड़ी टगे इत्यादि चलाया करते हैं ओर माल 
लाया ले जाया करते हैं, वे इस ख़ास उपयोग के ल्षिणु कर देना मंजूर 
करंगे१ क्‍योंकि गाड़ियां सब ही नहीं रखते। गत परिच्छेद में यह 
दिखला चुके हैं कि सिक्‍के के सम्बन्ध में भी ठीक यही बात लागू 
होती है । 

२. शिक्षा का प्रश्न इसी तरह का है। किसी भी देश की शिक्षा 
के सरकारी प्रबन्ध का इतिहास रोचक और शिक्षाप्रद है । पहले-पहल 
सब देशों में शिक्षा का काय निजी तोर से होता था। आज-कल की 
नाई न तो सरकारी शालाय, विद्यालय अथवा विश्वविद्यालग्र थे, 
न सरकारी वेतन पानेवाले गुरु या श्रध्यापक थे। यह काम पूरी रीति 
से लोगों के हाथ में था उसमें सरकार का कुछ भी हस्तच्प न था। 
- बहुत हुआ तो सरकार गुरु अ्रथवा श्रध्यापकों का कुछ सहायता दे 
देती, ओर उनका ओर विद्वानों का किसी रूप से आदर करती थी । 
प्रारम्भ में सारे के सारे देशों में शिक्षा बहुधा धर्मगुरुश्नों के हाथ में थी । 
सरकार का उससे कुछ भी वास्ता न था । हिन्दुस्थान में श्रंगरेज्ञी शिक्षा 
के प्रसार होने तक कुरीब करीब यही बात हिन्दू श्र मुसलमान दोनों 
में बनी रही । परन्तु पाश्चात्य देशों सें शिक्षा का इतिहास कुछ भिन्न 
होगया । घममं पर दखल करने के कारण कई देशों ने घमम के साथ 
धीरे धीरे शिक्षा का भी भार उठाना शुरू किया । परन्तु स्मरण रखना 
चाहिए कि यह काय धीरे धीरे ही हुआ। कुछ सरकारी संस्थायरे' बनने 
लगीं और सरकारी वेतन पानेवाले शिक्षक नियत होने लगे । सरकारी 
प्रबन्ध ओर सरकारी कायक्रम जारी होने रूगा। धीरे धीरे सरकार 
शिक्षा की अन्य संस्थायों पर भी अपना अधिकार जमाने लगी और 
उनके प्रबन्ध में हस्तक्षेप करने छूगी। सहायता देना भी उसका कार्य 
होगया । सरकार प्रमाणित परीक्षाओं की सनद या प्रमाणपत्र देने- 
वाले विद्यालयों पर सरकारी देख-रेख रखना नितान्त आवश्यक हो 
गया । फिर सरकार ने एक कदस और आगे रखा। अनियाय और 


शी 
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निःशुल्क शिक्षा का प्रश्न उठा और कुछ प्रारम्भिक शिक्षा अनिवाये 
शेर निःशुल्क दी जाने लगी । 

इसी इतिहास की रचना अँगरेज़ी शिक्षा के प्रचारकाल से हिन्दु- 
स्थान में भी हुई है | हाँ, हमारे यहाँ ये अनुभव पके-पकाये मिलने 
और इस कारण हमें काल कुछ कप्त लगा । ज्ञथापि पूर्व और पश्चिम 
की अवांचीन शिक्षा के प्रबन्ध का इतिहास करीब करीब एक समान 
हैं। अब प्रश्न उठ रहा है कि अनिवाय शिक्षा का काल बढ़ा दिया 
जाय, शिक्षाथियों की सहायता और परवाह सरकार पूरौ-रीति से करे 
और उच्च शिक्षा के प्रश्न भी अपने हाथ सें ले। ल्लोकप्रवृत्ति का 
प्रवाह इतने जोर का है कि कह नहीं सकते कि किसी देश की सरकार 
का शिक्षा के लिए कोन कोन से काम न करने ब्यड़ें । शिक्षी के लिए 
जनहित की दृष्टि से वे सब काय करने पड़ेंगे जो वषद्ध परिस्थिति के 
अनुसार कर सके। व्यक्ति-स्वातन्त्य-वाद में अनिवाय शिक्षा का स्थान 
ही नहों दिया जा सकता । इसका समर्थन केवल समाजहित-मूलक ही 
हो सकता है । 

३. सरकार और धर्म के सम्बन्ध का भी विचार करना उचित है । 
हिन्दुस्थान में राजा धर्म के संरक्षक समझे जाते थे, परन्तु उसके तरवों के 
प्रचार के ल्िए अपने राजदण्ड का उपयोग वे न कर सकते थे | इसलिए 
' एक दृष्टि से धर्म का ओर सरकार का हिन्दुस्थान में बड़ा घनिष्ट सम्बन्ध 
रहा है, तो दूसरी दृष्टि से घ्समे उनके अधिकार के बाहर की बात सदा 
से रही है । हाँ, बोद्धकाल में ब्रात कुछ भिन्न हो गई थी । श्रशोक जैसे 
राजाओं ने धमे का रक्षण ही नहीं तो प्रचार भी किया सा देख पड़ता 
है। तथापि स्मरण रखना चाहिए कि उस सम्नय भी राजा धर्म-गुरु 
नहीं था, धर्मंगुरु भिन्न ही व्यक्ति होत, था । क्रिश्चियन धर्म के प्रचार 
के बाद योरप में भी करीब करीब यही सम्बन्ध रहा । रोमीय साम्राज्य 
” का बादशाह संरक्षक और पोप घमं-गुरू समझा जाता था । परन्तु 
सेलहवीं सदी की धर्मक्रान्ति ने ये बाते बदल डालीं । कई राजा 
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धर्म के संरक्षक ही नहीं तो प्रचारक बन गये ओर धर्म के नियम 
व्यवस्थापक-सभाओं में बनने लग गये । राजधर्म दी लेकधर्म होने 
लगा न धर्म के कारण राजा राजाओं में, छोगों लोगों में और राजा 
और छोगे। में अनेक झगड़े हुए, ओर खूब रक्त-पात हुआ । अ्रढारह वीं 
सदी में जाकर कहीं धार्मिक स्वतन्त्रता लोगों को प्राप्त हुई । तिस पर 
सी अब तक पूरी पूरी घामिक स्वतन्त्रता बहुत कम स्थानों में आप्त 
हुई है । हिन्दुस्थान के शासक पश्चिमीय होने के कारण वे अनेक 
पश्चिमीय कल्फ्नाये अपने साथ लाये। घमं के विषय में भी कुछ कुछ 
यही बात है। अपने इतिहास ओर बुद्धि से उन्हें मालूम अवश्य हुआ 
कि हिन्दुस्थान के धर्म में यथासम्भव बहुत कम हस्तक्षेप करना 
चाहिए । तथापि यह बत्त विचारने लायक है कि सरकार द्वारा परिपापित 
क्रिश्चियन धर्म-ल्रिभाग.किस कल्पना का परिणाम है। सारांश, इतिहास 
से देख पड़ता है कि घ्मं ओर सरकार का सम्बन्ध बहुघा बदछूता रहा 
है । इतना ही नहीं ते! अपनी अथवा लोगों की कल्पना के अनुसार 
धार्मिक छृत्यों में सरकार को इृस्तक्षप कभी कभी करना ही पड़ता है । 
सती का बन्द होना, मनुष्यों के बल्षि देने से मना करना, या प्रचलित 
सवसामान्य नीति के विरुद्ध धर्म के नाम पर कोई काम न करने देना, 
इन्हीं कल्पनाओं के परिणाम हैं | छोगों को घामिक स्वतन्त्रता सब 
जगह मिल चुझ्ी हे परन्तु समाज के हित की दृष्टि से सरकार का कभी 
कभी लोगों की इस स्वतन्त्रता पर हस्तज्ञप करना ही पड़ता है । 

४. अकाल पड़े पर दुभिक्ष-पीड़ित लोगों के खाने-पीने का 
अबन्ध हिन्दुस्थान-सरकार किया करती है । यदि व्यक्ति-स्वातन्त्य-वाद 
इसे छागू किया जाय व्रे। यही कहना होगा कि ल्लोग भूखों मरने के 
लिए स्वतन्त्र रहें, सरकार उन्हें स॒ट्ठायता देने का प्रबन्ध न करे । सरकारी' 
ख़ज़ाने से ब॒ुभ्ु॒क्षितों के लिए द्रव्य ख़च करना यानी जिनके पास द्वव्थ 
है, उनसे जबरदस्ती लेकर भूखों को देने के समान है। समाजहित का 
अश्ष छोड़ दिया जाय तो इस काय का समर्थन कौन केसे करेगा ? 
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हिन्दुस्थान में क्या, अन्य देशों में भी सरकार नहर ख़ुद॒वाती हे, 
उनके द्वारा आबपाशी, व्यापार और रुमेगों की आ्रमद्रफू होती हे । 
सारे लोगों के द्वव्य से कुछ छोगों के लाभ पहुंचाने का समर्थन किस 
युक्ति के अनुसार हो सकता है ? उत्तर के लिए समाज-हित की ही 
ओर दृष्टि दिखलानी होगी । 
. कुछ दारमदार ऐसले होते हैं कि जिन्हें सरकार में रजिस्टरी किये 
'बेना वे जयज्ञ नहीं होते । अर्थ यह है कि ऐसे करार सोच समझे कर 
और स्वतन्त्रता-पू्वंक किये जावें। भय या भ्रम के काइण ऐसे करार न 
होने पाव । इसलिए सरकारी कर्मचारी के सामने उनके पक्का करना 
आवश्यक है । 

लोगों को पूर्ण स्वतन्त्रता दी जाय दो वे जंगलर के साफ कर 
डार्ंगे । इससे आब्रह्ववा में भारी परिवर्तन होगा, ढोरों का घास, 
चारा आदि न मिलेगा, ओर आवश्यकता पड़े पर लकड़ी का मिलना 
दुलूम हो जावेगा । इसलिए जज्ञऊरू काटने की स्वतन्त्रता परिमित 
करनी ही चाहिए । 

गत परिच्छेद में पुस्तकों के प्रकाशनाधिकार का उछेख कर ही 
चुके हैं । छोगों का नई नई पुस्तके लिखने की उत्तेजना देने के 
लिए यह आवश्यक है कि लेखक के पुस्तक लिखने से यथेष्ट आशिक 
लाभ हो । इसलिए उसके सिवा कोई दूसरा उस पुस्तक को प्रकाशित 
न कर सके, न उस पुस्तक में थोड़े बहुत परिवर्तेन करके अपने नाम से 
उसे प्रकाशित करे । परन्तु साथ ही यह भी आवश्यक है कि पुस्तकों 
का छोगों में यथेष्ट प्रचार हो । इसलिए लेखक के पुस्तक-प्रकाशन का 
पूर्णाधिकार नियतकालिक ही होना चाहिए । पचीस, पचास व के. 
बाद उन्हें काई भी प्रकाशित कर खुके | तब ही सस्ते दाम पर पुस्तके' 
लोगों का मिल सकेगी । 

४. अ्यक्ति-स्वातन्त्रय-वाद के अनुसार लोग चाहे जैसे व्यापार में 
पैसे लगावें, चाहे जैसा व्यापार करें, चाहे जितने बेंक खड़े करें, चाहे 
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जितनी और जिस प्रकार की कम्पांनेया खांस, सरकार का उनसे 
कुछ न करना चाहिए । जब लोग अपराध ही करे तो सरकार उन्हें 
दण्ड के, । बस, इसी में उसक्रा काम समाप्त है। जावेगा । क्‍या कोई 
सरकार इतने ही कार्यों से सन्तुष्ट हो। सर्कती है ? परन्तु लोकं-हित 
की दृष्टि से सरकार का इस"किषिय का काय यहीं समाप्त नहीं होता। 
लोगों की जान और माल की रक्षा के लिए उसे इससे बहुत श्रधिक 
कार्य करने होते हैं । कम्पनी बनाने के निश्रम, बेंक खोलने के नियम 
और व्यापार के बियम उसे बनाने पड़ते हैं ओर उन पर सरकार की 
थोड़ी बहुत देख-रेख भी रहती है। लोग सदा अपने जान-माल की 
रक्षा नहीं कर सकते, इसलिए ये काय सरकार को करने पड़ते हैं । 
चाहे जिस तर६ की नाव में चाहे जितने आदमी बेठने की परवानगी 
रही तो नित्य प्रति, दु्घटनाये|ं होंगी ओर जान-माछ की खराबी का 
कुछ ठीक-ठिकाना न रहेगा । इसलिए इन सत्र कार्यो' के नियम बनाना 
स्तेाक-हित की दृष्टि से श्रत्यन्त आवश्यक है। 


कहीं कहीं ते! सरकार ख़ुद भी बैंक का काम करती है । हिन्दुस्थान 
में यह काय प्रचलित है । दूसरे देशों में सहकारी समिति बनाने का 
काम लोगों पर छोड़ दिया गया हे । परन्तु हिन्दुस्थान में सरकार इसके 
लिए प्रत्यत्ष सहायता और उत्तेजना देती हे । 
कोई खासगी व्यवद्वार में किसी से चाहे जितना ब्याज मंगे ओर 
'काई चाहे जितना दे दे, पर जब मामला अदालत में पेश होगा तो 
अदालत को ले।कहित की रक्षा करनी होगी श्रोर लोगों की स्वतन्त्रता 
पर हस्तक्षेप करके कुछ निश्चित सीमा तक ब्याज दिलवायेगी | जो 
बात ब्याज के विषय में हमन कही, वही जमीन की कीमत का भी 
छागू होती हे। ह 


इन अनेक कार्यों का समर्थन समाज के हित की ही दृष्टि से 
है। सकता है । 
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६. ऊपर एक स्थान पर हमने लिखा हे कि सरकारी कार्यों" के 
लिए रेल्गाड़ियों की आज-करू अत्यन्त आवश्यकता है। उन्हीं 
रेलगाड़ियों से लोगों का भी काम चल सकता है। इसढलि£! लोगों से 
कुछ दास लेकर उन्हें उनका उपयोग करने देना चाहिए । परन्तु ऐसी 
स्थिति में प्रश्न हे सकता है कि रेलगाड़ियाँ खरकारी ख़्चे से न बनाई 
जातीं, यदि लेग खच करने को तेयार हों तो छोगों पर क्‍यों न छोड़ दो 
जाय । कुछ देशों में रेलगाड़ियाँ सरकारी नहीं हैं, मोटर-टाँगों की 
नाई' ख़ासगी हैं । परन्तु क्या ऐसे देशों में रेछगाड़ियों, के उपयोग के 
लिए सरकार नियम बनावे या नहीं ? यदि सरकार नियम न बनावे 
तो रेलगाड़ी के मालिक रेलगाड़ियाँ ठीक न रखें, दाम मनमाना हाँका 
कर और लोगों के जञान-माल का चाहे जितना, सत्यानाश्७ किया कर। 
इससे स्पष्ट है कि इन ख़ासगी रेलगाड़ियों पर भी सरकार की देख-रेख 
भरपूर होना आवश्यक है। ये काम लोगों पर नहीं छोड़े जा सकते। 
जो बात खासगी रेलुगाड़ियों का लागू होती है, वही सरकारी 
रेलगाड़ियों के विषय में आवश्यक हैे। रेलगाड़ियों के विषय के 
अनेक नियम बनाना और उन पर देख-रेख रखना सरकार का ही 
काम है । 

७. अब तक हमने कम विवादग्स्त प्रश्नों का विचार किया । 
अब हमें धीरे धीरे अधिक विवादग्रस्त प्रश्नों को उठाना होगा । 

सबसे प्रथम व्यापार और उद्योगधन्धों के नियमन का प्रश्न है। 

किसी देश में काई चीज़ अधिक पेदा होती हे, ओर उसे लाने ले 
जाने का सुभीता भी है, तो क्‍या वह देश दूसरे देशों से स्वतन्त्रतापूवेक 
व्यापार कर सके ? क्या इस प्रकार एक देश के द्रव्य का दूसरा देश 
बाकायदा लूट ले जाय ? हम यहां म्रक्त और संरक्षित व्यापार नीति के 
पचडे में नहीं पड़ना चाहते | यह अर्थ-शारुत्र का प्रश्न हे ओर वहीं 
उसका सविस्तर विवेचन उचित हे। इतिहास से जो कुछ हमें देख 
पड़ता है वह यह है कि कभी कभी प्रत्येक “देश का अपने देश की 
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भर्लाई के लिए संरक्षित व्यापारनीति का अवर्सम्बान करना पड़ता है । 
गत युद्ध से मुक्त व्यापारनीति के बड़े भारी अ्रतिपादक इग्लंड की नीति 
भी बदल रही है । इससे हमारे मत को ,ख़ूब पुष्टि मिलती है। अब 
यदि यह मान खिया कि प्रत्येक देश का कभी कभी अपने व्यापार का 
सेरक्षण करना पड़ता हे,«तो प्रश्न यह है कि आवश्यकता पड़ने पर 
इस नीति का अवलूम्बन किया जाथ या नहीं ? कोई भी इस ग्रश्न 
का यही उत्तर देगा कि आवश्यकता पड़े पर पेसा अवश्य करना 
चाहिए । दूसरे देशों के अथवा उसी देश के लोगों का दूसरे देशों से 
स्वतन्त्रतापूर्वक व्यापार करने दिया तो कुछ लोगों की जेबें जरूर 
गरम हो जावेंगे, पर शेष देश की बढ़ी भारी ओर कदाचितू 
दीधकालिक हानि हो जावेगी । 

८, गुनाहों के लिए सज़ा देने से, धोखेबाज़ी के मोके रोकने से, 
ओर विदेशी लोगों का अपना देश व्यापार-द्वारा लूटने न देने 
से ही किसी सरकार का व्यापारविषयक काम समाप्त नहीं 
होता । थह विशाल कारखानों का युग है। जब प्रत्येक घर में कुछ कुछ 
चीज़ें बनती थीं तब आज-कलछ के कठिन प्रश्न उपस्थित न हुए थे । 
अरब तो “रुपये के पास रुपया जाता है? | बहुत सा माल एक कारखाने 
में पेंदा हो सकता है और रेलगाड़ियों-ह्वारा साल एक जगह पर लाया 
जा सकता है | इस कारण जिसके पास पेसा होता है, वह बहुत सा 
माल खरीद ले सकता हे और मनमाने भाव पर बेंच सकता है। . 
या, कई व्यापारी मिलकर मोल ले सकते हैं श्रेर मनमाने भाव पर 
बच सकते हैं। क्‍या लेग ऐसा करने के लिए स्वतन्त्र रहें ? 

व्यक्ति-स्वातन्क््य-वाद का आश्रय लिया जाय तो गरीत्र ल्लोगों को 
इन श्रीमान्‌ व्यापारियों की उद्ारता पर छोड़ देना होगा परन्तु प्रत्येक 
देश का इतिहास बतलाता हे कि ऐसे समय में सरकार को व्यापार के 
कार्या' में हस्तक्षप करना पड़ा हे। जब स्वतन्त्रतापूर्वक व्यापारियों में 
लेने देने की होड़ चल्ले, तर्व तो माल की कीमत घटने की आशा है । 
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परन्तु जब एक अथवा कैछ इने-गिने लोग सब माल खरीद ले' ओर 
मनमाना भाव हाँकने लगे, तब भाव के उतरने की आशा कहाँ ? कई 
व्यापारी माल लेकर उसे नष्ट कर डालने को भी तैयार ही जाते हैं, 
क्योंकि उनका कोई नुकसान यहीं होता । जितना साल बचेगा उतने 
में ही वे अपने पूरे दाम सीधे कर लेना चाहब्रे हैं। और इसके लिए 
उन्हें श्रम और खचे कम करना पड़ता है। वे तो अपने निजी फायदे की 
बोत देखते हैं, लोगों की भलाई-बुराई से उन्हें क्या करना है। 
ऐसे समय में व्यापार की स्वतन्त्रता पर सरकार को, हस्तक्षप करना 
ही पड़ता है | नहीं तो बहुत से ग़रीब इन कतिपय लोगों के लिए 
नष्ट द्वो जावेंगे। अमरीका में इस तरह के ग़ुद्द बनाने की रीति बहुत 
अधिक प्रचलित है । इस कारण इस विषय के ,वह्ााँ अनेकः कायदे बने 
हैं। इतना होने पर भी इन व्यापारियों की संधशक्ति बड़ी भारी है। 
'कभी कभी तो वे सरकार का ही अपने हाथ में कर लेते हैं । इसलिए 
ऐसे कार्यो' की बुराइयों का रोकना, गुद्द न बनने देना, भाव न चढ़ने 
देना, भावों को निश्चित करना, या कभी कभी मात्र सोलर लेकर खद 
अपनी दुकाने' भी खोलना सरकार का काम हो जाता है। जो बात 
अल्लाउद्दीन खिलजी ने की थी, वही कई सरकारों को करनी पड़ी है 
ओर करनी पड़ेगी । 

8४, विशाल कारख़ानों का एक बड़ा भारी और परिणाम 
, हुआ है । 

जब प्रत्येक घर ही एक छोटा सा कारखाना था, उस समय 
घर का मालिक उस कारखाने का मासिक था वह खुद, उसके लड़के 
बच्चे इत्यादि कुट्ुम्ब के छोग उस कारखाने के मजदूर थे, सबकी 
मजदूरी घर म्ाल्तिक की थैल्ली में जमा होती थी और सबकी आवश्य- 
कताये' उससे पूण होती थीं। बहुत ही आवश्यकता पड़ी तो दो चार 
आस-पास के मजदूर या नवासिख आर रख लिये जाते थे। इस कारण 
अ्स्येक पुरुष अपने श्रस का पूरा पूरा पल्नटा "पाता था। श्रीमान्‌ लोग 
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थोड़े थे, ओर उनकी श्रीमन्‍्ती भी बहुत बढ़ी-चंढ़ी न थी। मध्यम वर्ग 
के ही लोग अधिक थे । धनी ग्रोर गरीब में विशेष अ्रन्तर न था। 
परन्तु, अब थे बातें नहों रहीं । विशाल कारखाना के निकलने से श्रौर 
भाफ, बिजली श्रादि के उपव्रोग से एक'हो कारखाने में लाखों ओर 
करोड़ों का माल तेथार “हो सकत्या है। इनके सामने बेचारे घरेलू 
कारखाने कहाँ टिक सकते ? वे नष्ट होते गये ओर इस प्रकार बेकार 
होनेवाले छोग कारखानों में जाकर मजदूरी करने छूगे। मजदूर को रोजी 
कमाये बिना उपाय नहीं और रोजी देनेवाले होगये थे श्रीमान्‌ कारखाने- 
वाले । इस प्रकार ये मजदूर परावलम्बी होगये । उनकी मजदूरी से 
कारखानेवाले दिनों दिन श्रीमान्‌ होते चले और मजदूरों की स्थिति 
बुरी होती थली। यह- कोई भी जानता है कि इन कारखानेवाले 
श्रीमानों की बहुत कुछ श्रीमन्ती इन्हीं ग़रीब मजदूरों के पसीने का 
फल है | इसके लिए विशेष भ्रथ-विज्ञान पढ़ने की आ्रावश्यकता नहीं । 
सब ख़च निकाल लेने पर अधिक ही बचेगा, तब ही ये लोग श्रोमान्‌ 
हो सकगे । 

पहले-पहल ते। मजदूरी की दशा अ्रत्यन्त ही बुरी रही। इसका 
जिसे विशेष ज्ञान लेना हो तो उसे चाहिए कि श्रठारह्वीं सदी में 
इंग्लेंड में जो श्रौद्योगिक क्रान्ति हुईं, उसका इतिहास पढ़े । लेाग 
कारखानों में हूसे जाने लगे । क्‍या स्त्री, क्या पुरुष, क्या तरुण, क्या 
तरुणी, क्या ब्द्ध, कया बालक सब एक जगह काम करते, ऊपर से कोड़े . 
पड़ते जाते ओर इस प्रकार पन्द्रह सोलह घंटे बिताते थे। सबके 
सेने के लिए वे ही चिथड़ों के बिस्तर पड़े रहते और पारी पारी से 
सोने के कारण वे कभी ठंडे भी न हो पाते थे । जीव-जंतुओं का और 
इस कारण बीमारियों का वे घर ,ही बन गये थे। नीति और अनीति 
का अश्न ही न रहा था। वे कारखाने साज्ञात्‌ पाप के घर या मूतिसान्‌ 
नरक भे। स्त्री और पुरुषों के बीच जिन जिन महापापों की कल्पना हो 
सकती है, वे सब वहाँ रात-दिन राज्य करते थे। ऐसी स्थिति में जो 


ली 
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मर जाते, उन्हें कारख़ानेघाले चुपचाप गड़वा देते। मजदूर लाने के 
लिए देहातों में इनके मुनीम नियत थे, ओर वे अपने कार्मा के लिए 
चाहे जिन उपायों का अवल्लम्बन करते थे। 

इस स्थिति के विरुद्ध «खूब शोर सचा और सरकार को 
कारखानेवालों की स्वतन्त्रता नियनत्रत करनी पड्ढी । कौन लोग कारखानों 
में काम करें, कितने घंटे करें, कम से कम वे कितना वेतन पावें ? कार- 
खाने की भीतरी बाहरी स्थिति क्या रहे, बीमारी वगेरः के समय कार- 
ख़ानेदारों के क्या कतेव्य रहें, अपनी कठिनाइरयाँ दूर करने के लिए मज़ूदूर 
लोग संध बना सके, इत्यादि इत्यादि सैकड़ों नियम समय समय पर बने । 
सरकार पर यह बड़ा भारी काम आ पड़ा। व्यक्ति-स्वातन्त्र्य-वादियों से 
प्रश्न है कि (क्या सरकार अपने अधिकार का अभज़दूरों की भल्नाई के 
लिए उपयोग न करती ? क्या उन्हें श्रीमान कारखानेदारों पर छोड़ 
देती ?? इन बुराइयें का रोकने के लिए जो अ्ान्दोलन हुए हैं, उनसे 
जाना जा सकता हे कि सरकार चुपचाप न बेठ सकतौ थी | यदि वह 
चुपचाप बेठती, ते बहुत बड़े अनर्थ गुज़रे होते। राज्य-क्रान्तियों की 
रूड़ू लग जाती या मज़दूरवग नष्ट हा जाता और इस तरह 
देश का सत्यानाश हो जाता। व्यक्ति-स्वातन्श्य-वाद का ऐसे समय 
में आश्रय लेने से उसका मुल हेतु यानी व्यक्ति का स्वातन्थ्य 
, कितने ही बार नष्ट हुआ होता । बहुत आन्दालन होने पर ओर अनेक 
कायदों के बनने पर भी आज मज़दूरवर्ग की दुशा अच्छी नहीं है। 
उनके कारण न जाने कितने आन्दोलन किसी न किसी रूप में होते 
रहते हैं और न जाने कितना काम सरकार का करना पड़ता है | यरहाँ. 
व्यक्ति-स्वातन्द्रय-चादु आत्मघातक होता । इस नई स्थिति के परिणामों 
का अधिक विवेचन हम आगे करेंगे। हैं 

१०, परन्तु इतने में सरकांर का काम समाप्त नहीं होता । सरकार 
का खुद कुछ अंश तक कारख़ानेदार, विक्रयकर्ता या माल्षिक बनना 
पड़ता है। कुछ चीजे ऐसी होती हैं कि जिनका एक हाथ में करना 
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सरल बात है या लेक-हित की दृष्टि से श्रव्यन्त आवश्यक है। उनसे 
सरकार को अच्छा लाभ होता“है। ऐसी चीज़ों के पैदा करने और 
बेचने का भार सरकार खुद ले सकती है। इन चीज़ों के लिए 
सरकार मानों ठेकेदार बन जाती है। हिदुस्थान में नमक और अफीम 
ऐसी ही चीज़ें हैं । इनसे झरकारी श्राय में अच्छी सहायता होती है । 
दूसरी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनसे लेगों को बहुत सुभोता है। 
सकता है और साथ ही सरकार को भी उनकी आवश्यकता होती है। 
रेल, तार और द्वाक का उल्लेख हम पहले ही कर चुझे हैं। इन चीज़ों 
के प्रबन्ध से सरकार का काम अच्छा चलता है, उसे अपने दूसरे कार्यों के 
लिए द्वव्य मिलता है और छोगों को सुभीता होता है। यदि इनका 
प्रबन्ध ख़ासदझी रहे तो ब्रहुत सी बुराइयाँ पेदा होने का डर है । दाम 
अधिक देने पड़ेंगे, प्रबन्ध ठीक न होगा, छोगों में श्रनावश्यक होड़ 
मच जावेगी और बहुत सी शक्ति और सम्पत्ति व्यर्थ जावेगी, और 
लोगों को बार बार बहुत अधिक हाबि उठानी पड़ेगी। ये काम ऐसे हैं 
कि उनके समुचित प्रबन्ध के लिए सरकार की विशाल शक्ति की 
अत्यन्त आवश्यकता है। सबसे भला यही है कि सरकार दही खुद 
'इतका अबन्ध करे और इन वस्तुओं की सालिक रह । श्नके द्वारा 
होनेवाल्ली आय से गरीब लोगों पर बैठनेवाले कर का भार कुछ 
कम हो जाता है, लोगों का कर का भार जनाता नहीं । और इस 
प्रकार अप्रत्यक्ष रीति से भी शान्ति बनाये रखने में इनसे सहायता 
होती है। व्यक्ति-स्वातन्ध्यवादी भले ही चाहते रहें कि इन कामों के 
सरकार न करे । परन्तु दुनिया की प्रायः सब सरकारे' इस प्रकार के कुछ 
न कुछ काम अपने हाथू में लेने छग गई हैं। इससे सिद्ध है कि ऐसे भी 
काम सरकार के कतंब्य हैं। धीरे घीरे यह मत श्रचारित हो रहा है कि 
रेले' ख़ासगी मिल्कियत न रहें, वे राष्ट्रीय सम्पत्ति हों । इतना ही नहीं 
ते यह भी मत भ्रचल्षित हो रहा है कि जमीन का भी साकछषिक पूरा 
राष्ट्र रहे, लोग केवल इर्चित किराया देकर जोतने-ब्रोने के छिए उसका 
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डपयोग करे । हम यहाँ ब्पर इस मत के औचित्य-अनोचित्य का विचार 
नहीं करना चाहते । ज़मीन का अश्न रेल, तार, डाक आदि के प्रश्न 
से कुछ भिन्न है। उसका विवेचन अर्थ-शासत्र सें ही उचित हे । इससे 
इतनी शिक्षा ली जा सकती हे , कि सरकार भी कुछ चीज़ों की मालिक, 
कारख़ानेदार और विक्रयकर्ता होँ सकती है । व्यक्ति-स्वातन्क्ष्य-वाद में 
पड़ कर लोगों के सुभीते और भाई को श्रपनी दृष्टि से वह दूर नहीं 
कश् सकती । 

११. यहाँ तक तो बहुत बुरा न रहा परन्तु श्रागे की बात व्यक्ति- 
स्वातन्श्य-वादियों के बिलकुल विरुद्ध हे। कभी कभी लेाकहित की 
इष्टि से सरकार को किसी व्यक्ति या व्यक्तिविशेष की शक्ति या सम्पत्ति का 
उपयोग करना पड़ता हे। इसका एक उदाहरण बहुतेदे लोगों को 
मालूम होगा । गत योरपीय युद्ध में वहाँ के बहुत से देशों का सैनिक 

वा अनिवाय करनी पड़ी । प्रत्येक सशक्त ओर कायक्षम पुरुष का ' 
कर्तव्य होगया कि वह युद्ध में भाग ले और अ्रपने देश की रक्षा 
करने में सहायता दे । श्रनिवाय शिक्षा से देश ओर व्यक्ति की प्रत्यक्ष 
भल्नाई है। परन्तु अ्रनिवाय सेवा में कुरीब करीब देश ही की भलाई 
है, व्यक्ति की बहुत कम । सम्भावना यही रहती है कि 
कड़नेवाला सेनिक किसी भी समय सारा जावे । फिर उसके लिए 
न देश हे न घर। परन्तु देश के सामने * यह प्रश्न नहीं रहता कि 
लाख दो लाख लोगों की जान ओर मालमत्ता जावेगी या रहेगी। 
प्रश्न है इससे बिलकुल निराला । वह यह है कि देश के लाखों त्वोग 
परतन्त्र हो जावेंगे, देश की सारी सम्पत्ति लुट जावेगी और शायद 
सदा के लिए देश पराधीन हो जावेगा । इससे जो बुराहइयाँ होंगी वे 
लाख दो लाख लोगों की हानि से कहीं सैकड़ीं क्या लाखों गुनी बढ़- 
कर हैं। देश की स्वतन्त्रता बनायें रखने के स्विएपु, और इस प्रकार 
देश के लोगों को दूसरों के गुलाम होने से बचाने के लिए, लाखों ज्लोगों 


की सेकड़ों वर्षों तक स्वतन्त्रता बनाये रखने के ज्िए, कुछ लोगों की 
हु", 48 
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स्वतन्त्रता नष्ट करनी ही होगी । क्षणिक लाभ पर दृष्टि देने से हमेशा 
के लिए हानि हो जावेगी । कसी नीति से इस प्रश्न का विचार करना 
आवश्यक है। लोग बहुचा अपने जान-माल को व्यक्तिशः अधिक 
महत्व की चीज़ समझते हैं। इसलिए*सरकार को उन्हें देश की सेवा 
करने के लिए, अपनी स्वतन्त्रता का बनाये रखने का अयल्न करने के 
लिए, बाध्य करना पड़ता है। परिणाम व्यक्ति-स्वातन्त्रय ही हे, परन्तु 
उस पर पहुँचने के लिए खूब समय और श्रम चाहिए। व्यक्ति- 
स्वातन्त्य पर प्रत्यक्ष दृष्टि दी जाय तो अनिवाय सैनिक-सेवा अनुचित जान 
पड़ेगी। परन्तु व्यक्ति-स्वातन्क्य का प्रत्यक्ष चश्मा छोड़ कर देश-हित 
के चश्मे से देखा जाय तो घुदूर स्थान में व्यक्ति-स्वातन्त्गर ही देख 
पड़ेगा । 

इसी भ्रकार,का एक दूसरा उदाहरण भी लोगों का मालूम होगा। 
सरकार को निजी अ्रथवा समाज के कार्यों के लिए. जब कभी जमीन की 
जरूरत होती है ते। उचित दाम देकर उसे मालिक से वह जबरदस्ती छीन 
लेती है। व्यक्ति-स्वातन्त्रय-चादियों को यह सरकारी जबरदस्ती बिल- 
कुल ही पसन्द न होगी । परन्तु प्रश्न यह है कि अ्रमुक मनुष्य के पास 
कुछ जमीन है जो समाज को या सरकार को भारी उपयोगी या 
आवश्यक है । ज़मीन ऐसी वस्तु हे जो पेदा नहीं की जा सकती । स्थान- 
विशेष के अनुसार जमीन के हिस्सों का महत्व बढ़ता है। फिर 
जूबरदस्ती के सिवा और कोई उपाय है ? ऐसा किये बिना, सरकारी 
इमारतें, सावेजनिक शालाय्रे या अ्रन्य इमारतें, रेल, नहर, सड़क 
आदि न बन सकंगी। 

जो बात हमने जमीन के विषय में कही है, वही उसी प्रकार की 
दूसरी अन्य चीज़ों को भी लागू होती हे। हमारा ग्रह कहना नहीं 
है कि सरकार के ऐसे हस्तक्षेप अपरिमित हे। सकते हैं। जैसा हम 
दिखला चुके हैं और आगे दिखलावेंगे, व्यक्ति-स्वातन्त्रय बड़े ही 
महत्त्व की चीज़ हे। परिन्तु जब समाज के हित से उसका विशेष 
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होता है, तब व्यक्ति-स्वातन्त्रय को अपना बलिदान करना ही पड़ता है । 
अनिच्छापूर्वक क्यों न द्वो, व्यक्रियें का समाज की भलाई के लिए 
स्वार्थ-व्याग करना ही पड़ता है। समाज की भल्लाई के लिए सैरकार 
की शक्ति का उपयोग किये बिन उपाय नहीं । जब कभी समाज की 
भलाई के लिए इस शक्ति की आवश्यकता बुई हे और होगी, तब तब 
. डसका डपयेग हुआ हे और होगा । 


उब्बासवाँ परिच्छेद 


समाजसत्तीवाद और सास्यवाद 


गत परिच्छेद के अन्त में हमने यह दर्शाया है कि जब कभी समाज 
की भलाई के क्षिण सरकार की सत्ता के उपयोग की श्रावश्यकता होती 
है, तब ऐसा किये बिना उपाय नहीं रहता । कुछु छोग इस सत्ता का 
इतना अधिक उपयोग करना चाहते हैं कि सारे राज्य-विज्ञान का, अर्थ 
विज्ञान का और सप्ाअ-रचना का विवेचन बदला जा सकता हे । हमारे 
विषय का अरधे-विज्ञान ओर समाज-रचना से जितना सम्बन्ध है उतना 
ही हम इन शास्त्रों का उलछेख करेंगे, श्रधिक नहीं । इस विवेचन में 
मुख्य तरव यह होगा कि देश में समाज की सत्ता ही सब कुछ दो और 
यथासम्भव सब होग सब दृष्टि से सम रहें । इसी कारण हमने इस 
परिच्छेद का नाम समाजसत्तावाद और सास्ग्रवाद रखा है। 

१. किसी न किसी रूप में, किन्दीं न किन्हीं कारणों से, साम्यवाद्‌ 
की चर्चा प्राचीन काल से ही योपप में होती आरा रही है । परन्तु 
अठारहवीं सदी के बाद इस विषय का बड़ा गम्भीर, महत्त्वपूर्ण और 
विस्तृत स्वरूप प्राप्त हुआ है | श्रठारहवीं सदी में योरप में ऐसी यन्त्र- 
सामग्री का आविष्कार हुआ कि जिससे थोड़े समय में खूब चीज़ें बन 
सके । कोयले और लेहे की बहुत सी खाने' इंग्लेंड में मिक्कीं । 
साथ ही, भाफ के द्वार८ एंजिन चलाने की क्रिया भी हूँढ़ निकाली 
गई । फिर क्‍या था, बड़े बड़े कारखाने चल निकले । इनके सामने 
घरेलू कारखाने कहाँ टिक सकते थे ? ये धीरे घीरे नष्ट होने लगे और 
लोग अपना घर छोड़कर इन विशाल कारखानों में क़राम करने कगे। 
इनसे जो अनेक बुराइया हुईं , उनमें से कुछ का उस्लेख गत परिच्छेद में 
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हम कर ही चुके हैं । इन्हीं के साथ एक और भारी बुराई पेंदा हुई जिसका 
हमारे विषय से घनिष्ठ सम्बन्ध है । लोगों के घरेलू रोज़गार दट जाने 
से उन्हें कारखानों में काम करना पड़ा । कारखानेदार जो वेतन देते 
उतने पर ही मजदूरों को सन्तुष्ट रहना पड़ता था | कारख़ानेदार लोग 
ते सधन होते चले और मज़दूर लोगों की स्थिति श्रत्यन्त क्षीण होगई। 
एक ओर खूब श्रीमान्‌ तो दूसरी ओर अ्रत्यन्त निघन |! आशिक विष- 
मैता की कहीं सीमा न रही ! ज़मीन-आसमान का श्रन्तर होगया ! परन्तु 
इसके पहले ऐसी स्थिति न थी। सब लेग बहुधा अपने अपने घरों 
पर रोज़गार करते थे । आवागमन के इतने अधिक माग न थे। इसलिए 
सब बहुधा कुरीब कुरीब समान थे यदि कोई घनी रहे ही तो वे ज़मी- 
न्दार लेोग ही। दूसरे लोगों में श्राथिक विषमता अहुत अधिक 
न थी। पर इन कारख़ानों के कारण हज़ारों बुराइयाँ पेंदा 
होगई । बड़े बड़े शहरों की वृद्धि हुईं, गंदुललापन बढ़ने लगा, रोज़ी 
कम मिलने लगी, व्यक्तिगत पराधीनता बढ़ गई* ओर* इन कारणों 
से जीवन कष्टमय होगया | ऐसी स्थिति में कारख़ानेदार श्रीमानों के 
विरुद्ध चिल्लाहट मचने लगी। इन ज्ञोगों ने इस चिल्लाहट को बढ़ाने में 
अपने कार्यो' द्वारा साथ दिया। चाहे जितने घंटे काम लेना, कोड़ों 
से मारना, ठीक खाने का न देना, स्त्रियों पर अत्याचार करना, स्त्री-पुरुषों 
का एक ही कोठे में जानवरों की नाई भर देना, सोने का ठीक प्रबन्ध 
न करना, न उचित निद्रा लेने देना, इत्यादि इत्यादि अनेक कष्ट मजदूरों 
को दिये गये । अन्त में कुछ परोपकारी लेगों की इन श्रनेक बुराहयों 
की ओर दृष्टि गे और इन लोगों ने कमर कसी । इन बुराहयों को 
दूर करने के ख्िएु अनेक कायदे बने । काम के घंटों की संख्या नियत 
हुईं, सफाई बग्रः का इन्तज़ाम हुआ, स्त्रियों और बच्चों से चाहे जहाँ 
काम लेने से रोक दिया; ओर इस प्रकार नई श्रोद्योगिक उन्नति की 
बुराइयों का सुधारने का प्रयत्न किया गया। तथापि आधिक विषमता 
में कोई कमी न हुई । प्रत्युत, नये यनन्‍्त्रों और आविष्कारों के कारण 
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श्रीमानों की श्रीमन्‍्ती बढ़ती ही गई। इस श्रीमन्ती का प्रत्यक्ष कारण 
वे विशाल कारखाने थे। इसलिए कुछ लोगों की इश्टि इनकी ओर 
कुकी । उनके मन में यह विचार पेदा हुआ कि यदि इन कारख़ानों पर 
सरकारी हक हो जाय तो कुछ लोग इलने श्रीमान्‌ न रहेंगे | मजदूर 
क्षोगों का वेतन बढ़ ज[वेगा और उनकी स्थिति सुधर जावेगी। 
विशाल कारखानों के कारण फिर उनके साथ अन्याय न होगा। ऐसे 
ही विचारों से धीरे धीरे साम्यवाद पेदा हुआ । 

२. कोई इस पर प्रश्न कर सकता है कि आधिक विषमता ने ही 
इतनी गड़बड़ी क्‍यों पैदा की ? बुद्धि, शील, सोन्दय, बल इत्यादि 
“बातों में भी सब ज्ञाग समान नहीं होते, फिर आधिक विषमता से ही 
इतनी खलबक्गी क्‍यों ? शायद इसमें ईष्यां का भाग हो ।! हाँ, इसमें 
थोड़ा-बहुत भाग ईष्यां का हो सकता हे। परन्तु सब ही नहीं। 
' सत्र ही यदि ईष्यों का परिणाम होता तो शिक्षण श्रार नंतिक उद्नति 
से वह दूर किया जा सकता । परन्तु उसका दूर करना करीब कुरीब 
असम्भव है । इसका सबसे प्रधान कारण यह है कि यह विपमता 
मजुष्यकृत है, नेसगिक नहीं। बुद्धि, बल, सौन्दय इत्यादि बातें 
बहुत कुछ माता-पिता आदि सेश्राप्त द्वोती हैं। परन्तु विशाल 
कारख़ानों के कारण होनेवाली विषमता नेसगिक नहीं है । मनुष्य 
चाहे तो उसे दूर कर सकता हे | इतना ही नहीं बरन इन विशाल 
कारखानों के कारण होनेवाली विषमता का परिणाम बहुत ही अधिक 
हे । बुद्धिबल आदि बातों में लोगों में इतनी विषमता नहीं है । दोनों 
प्रकार की विषमता का अनुपात बराबर नहीं होता। नेतिक और 
बाद्धिक गुंणों का प्रमाण जितना नहीं, उतना श्रीमानों के पास धन 
की श्रधिकता का प्रमाण हो! जाता है । इस कारण , लोगों में अ्रसन्‍्तोष 
फैलना बहुत ही स्वाभाविक बात है। आशिक विषमता से लोगों में 
असन्‍्तोष फेलने का तीसरा कारण यह है कि उससे लोगों को अनेक 
अकार की द्वानिर्याँ उठानी' पड़ती हैं। कोई बुद्धि या बल में दूसरे 
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किसी से अधिक रहा, तो इतनी हानि न होगी । परन्तु -धन में अधिक 
रहा तो वह समाज में अनेक दृष्टि से बढ़ जावेगा। इतना ही नहीं 
बरन दूसरे पुरुषों के सहारे अपना धन बढ़ाता रहेगा। क्ये“ंकि निधन 
तो सदा आधिक पराधीनता 'में पड़ा रहेगा। ,दूसरे के श्रम से यदि 
काई श्रीमान हे! तो उन दोनों में अच्छे भानत्ष नहीं रह सकते | यद्दी 
बात कारखानेदार और मजदूरों की है । इस आधिक विषमता के कारण 
कारखानेदार का अनेक फायदे है। उसे खानेपीने की, रहने-बसने की 

खूब सामझी प्राप्त होती है। इसलिए स्वास्थ्य अच्छा रहता हे। वे 
दीर्घायु हे! सकते हैं। उसे अधिक शिक्षा प्राप्त हो सकती है । अधिक 
राजकीय अधिकार मिल सकते हैं क्योंकि बहुत से अधिकार धन के प्रमाण 
पर भी अवलम्बित रहते हैं, धनी पुरुष घन के स़हारे दूसदों का अपने 
वश में कर सकता है, नाना प्रकार की कलाओं से श्रानन्द्‌ उठा 
सकता है, ओर उसका घामिक और नेतिक जीवन अश्रच्छा बना रह 
सकता हे । ये सब बाते गरीब को ग्राप्त नहीं होतीं । गुरैणा: काञच- 
नमाश्रयन्ति'#ः तो इधर 'दारिय्यमेक गुणकोटिहारि ।!| घन का प्रभाव 
इस संसार में इतना सवब्यापी और इतना स्पष्ट हे कि वह प्रत्येक को 
जचता है | आधिक विषमता से असन्‍्तोष उत्पन्न होने का एक और 
कारण है। समाज, कायदा, राजकीय अधिकार आदि में बहुत कुछ 
समानता है । शिक्षा से बौद्धिक विषम्षता कम हो रही है, परन्तु आर्थिक 
. विषमता बनी हुईं है । इस कारण वह खूब चुभने लगी है। अतः 
आधिक समता के लिए लोगों का प्रयक्शशील होना नितान्त स्वाभाविक 
बात है । घन के कारण अम्लुक हीराचन्द राजा की पदवी पाये हैं, ते 
घन के अभाव के कारण बिचारे गोपालदास की सारी बुद्धि नष्ट हो रही 


न बक--०५०+ ;+-+ 33-५3 नमन ० “क नमनतननिन-क 


क# सब गुण काझुन में ही आ बसते हैं । 
अकेली दरिद्रता के कारण कोटिगुण री नष्ट हो जाते हैं । 
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है और बार बार बीमारियों के रूमेले में पड़ता जाता है और इस प्रकार 
भ्रारोग्यता खाता जाता है। फिर, हीराचन्द फी श्रीमन्‍्ती गरीब गोपाल- 
दास से केसे देखी जाय ? फिर तुर्रा यह है कि हीराचन्द ने खुद अपना 
धन नहीं कमाया तो उपने अपने बाप से पाया । इधर गरीब गोपालदास 
अपनी बुद्धि के बल पर शिक्षा पाता गया परन्तु धनाभाव के कारण 
पराधीन ही बना रहा । उसकी सारी बुद्धि, शिक्षा और श्रम बे-काम हो 
रहे हैं | साम्यवाद की उत्पत्ति ऐसी ही स्थिति में होती है । 

३. साम्यवाद्ध के सब उपायों के चार भेद किये जा सकते हैं। (१) 
समाज के धन का प्रत्येक को बराबर बराबर हिस्सा मिले, (२) प्रत्येक 
का उसकी आवश्यकता के अ्रनुसार धन मिले, (३) अत्येक का डसकी 
योग्यता के ऋनुसार घन« मिले और (४) प्रस्थेक को उसके श्रम के 
अनुसार धन मिल्ले। इन चारों उपायें का और उनके प्रतिपादक 
साम्यवादी पन्‍थों का श्रब हम विचार करंगे। 

धन के बराबर बेंटवारे का प्रश्न योरप में प्राचीन काल में उठा 
था । जमीन लोगों में बराबर बराबर बाटी गई थी। परन्तु थोड़े ही 
काल में विषमता उत्पन्न हो जाती और फिर से बंटवारा करना पडता । 
इसी बात से स्पष्ट है कि समता की यद्द रीति कभी नहीं बनी रह 
सकती । धन का समान विभाजन केवल बालिश बात है। कुछ इने-गिने 
लेगों में भले ही यह चल समझे, परन्तु श्रधिक लोगों में यह असम्भव 
बात है। परन्तु यह कल्पना किसी न किसी रूप में सब देशों में बनी 
रहती है । लोगों की समझ है कि धनी लोगों का घन यदि गरीबों को 
बाँद दिया जाय तो उनकी दरिद्रता दूर हा जावेगी। पहाड़ों को फोड़ 
तोड़ कर एथ्वी के सब गृढठे भरने के प्रयलल जैसी ही यद्द बात है । 
पहाड़, उनसे होनेवाले फायदे शोर उनका सौन्दय “सब नष्ट हो 
जावेंगे, परन्तु समुद्र के गड़ढे न भरगे। श्रीमानें की श्रीमन्ती 
और उनके कारण देश को होनेवाले फायदे नष्ट हो जायगे, परन्तु 
निधघनों की निधनता न नष्ट होगी। इसके लिए योरप के धनी 
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देशों में कई लोगों ने गणित करके देख लिया है कि इस 'रीति से दरिद्रों 
की दरिद्रता नहीं नष्ट ह। सकती । इस रीति से राज्य-विज्ञान में विशेष 
फुक न होगा, इसलिए इसका अधिक विवार करना अनावश्यक है, । 

४. दूसरा उपाय यह है कि लोग समाज के घन में से अपनी 
आवश्यकतानुसार लें। धन की माह कियत ब्यक्तिगत न रहे। एक 
देश के धन का साल्िक वह राज्य ही रहे, सब धन सरकारी रहे, उसर्ें 
से छोग अपनी अपनी आवश्यकतानुसार लिया करे । क्या एक कुटुम्ब में 
ऐसा नहीं होता ? फिर राज्य में क्यों असम्भव है ? इश्ठ मत के प्रति 
पादकों के हम समाज-कुटुम्बी या समष्टिपन्थी कहेंगे । 

इस पन्‍्थ से राज्य-विज्ञान का बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित होता है । 
इसमें व्यक्तिगत मालमता हे ही नहीं । इसलिए, व्यक्तिगत *सालमता के 
लिए आवश्यक कायदे और आवश्यक संस्थाये' न रहूंगी। आधे से 
अधिक कायदे प्रत्पेक देश में व्यक्तिगत मालमता के विषय में बने 
रहते हैं। न्याय-विभाग और अमल-विभाग का बहुते सा काम व्यक्ति- 
गत मालमता की रक्षा से सम्बन्ध रखता है। सारांश, राज्य के 
आधे से अधिक काम व्यक्तिगत माल्षमता के कारण उत्पन्न होते हैं। 
व्यक्तिगत मालमता नष्ट होते ही राज्य का स्वरूप, उसका सड्ग्ठन 
ओर उसके कार्य बदल जावगे । लेगों का फिर दुसरे ही राज्य-विज्ञान 
का विवेचन करना होगा । 

धन के सम-विभ्वाजन' की यह पद्धति देखने में बड़ी सुन्दर 
है । इसका प्रतिपादन प्लेटो जैसे दार्शनिक ने भी किया था। उसके मत 
के अनुसार सबसे उत्तम राज्य वही है कि जहाँ शासकों ओर सैनिकों की 
कोई व्यक्तिगत बात है ही नहीं । न कोई उनकी चीज है, न कोई उनकी 
स्त्री है, न काई उनका बालक है, नू उनमें से कोई किसी का पिता 
है । उनकी सब चीजें राज्य की ! सब खिर्या राज्य की ! सब बालक 
राज्य के ! और सबका पालक राज्य ही ! क्या ही मज़ेदार बात हे! 
परन्तु इसमें मनुष्य-स्वभाव का विचार नहीं है। मनुष्य का बिलकुत्य 


३६२ राज्य-विक्तान 


नैसगिक स्वभाव है कि वह चीज्ञों पर मेरी मेरी! का आरोप करता 
है। जब तक वस्तुएं व्यक्तिगत. नहीं होतीं, तब तक उनकी कोई 
परवाह नहीं करता । जो बालक सबके हैं और जो स्लियाँ सबकी हैं, 
उनकी पूरी ख़बरदारी कोई क्यों कर लेगर ? राजकीय सम्पत्ति में से 
चाहे जितना लेने का हर कोरे तेथ्रार रहेगा, परन्तु क्या उसे बढ़ाने में 
सब कोई श्रमशील्ल होंगे ? क्या सब्र लोग इस सम्पत्ति को बढ़ाने में 
आवश्यक श्रम, समय ओर बुद्धि लगावंगे ? मनुष्य-स्वभाव की देखते 
ऐसा नहीं जान पड़ता । जल्द ही रू ड़े खड़े होंगे । 'तुम मेहनत नहीं 
करते, इसलिए तुम्हें खाने का कोई अधिकार नहीं।? तुम बेपरवाह 
हो इसलिए तुम राजकीय सम्पत्ति में हाथ नहीं लगा सकते ।” ऐसे ऐसे 
कई कल होंगे और ऐसा ख़पाली राज्य एक दिन भी न चछ सकेगा । 
भला, प्लेटो का खाली राज्य एक ओर रख दो और कहे। कि केव-ट 
मालमता ही राज्य की रहे, ख्तरियाँ वर रः जिप्के उसके रहें । फिः, 
व्यक्तिगत जायदाद के लिए एक-दम जगह बन गदई। व्यक्तिगत 
परिवार, परन्तु मालमता राज्य की हो, तो बड़ी अन्धेरनगरी मच 
जाबेगी । ऐसी लूट मच जावेगी कि.एक दिन में राज्य का दिवाह्रा 
निकल जावेगा । सारांश, समाज का न स्त्रिपरों-बच्चों की बात में न 
मालमता के विषय में एक कुटुम्ब हो सकता है । इस कल्पना के 
अमल में श्राने की किप्ती तरह सम्भावना नहीं हे श्रेर इसलिए राज्य 
का स्वरूप या उसका सड़्ठडन और कार्य एकदम बदछ डालने की 
आवश्यकता नहीं हे ऐसा राज्य केवल असम्भव बात है । छोटे मोदे दल 
हो सकते हैं कि जहां कुछ काल के लिए मालठ्सता की समता स्थापित 
हो जाय । परन्तु स्मरण रहे कि वितरण के क्षिए एक सर्वोच्च अधिकारी 
की आवश्यकता होगी । लिप्त पर भी सब अ्रसन्‍्तोष दूर न होगा--- 
कुछ लोग किनदरीं न किन्हीं कारणों से अ्सम्तुष्ट बने ही रहेंगे । 
£. शेष दो उपायों का समावेश एक द्वी पनन्‍थ में हुआ है। इस 
पन्‍थ का निर्माता सेंट सायहन था और इस कारण इसे सेंट सायमन-पन्‍्थ 
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कह्दते हैं। थे लोग योग्यता! पर बड़ा ज़ोर देते थे । डनकां ब्रीद था 
कि “अत्येक को उसकी योग्यता के श्रनुसार्‌ दृदुय मिझना चाहिए और 
योग्यता की जाँच काम से होनी चाहिए ।? इससे स्पष्ट ही कि ये 
लोग आधथिक विषमता के विरुक्व पूरे पूरे न थे। ये चाहते थे कि लोगों 
में जो आथिक विषमता रहे वह योग्यता के अनुसार रहे और योग्यता 
की जाँच काम से हो । सब धन्धे, सब्र रोज़गार, सब कारखाने सरकार 
के (रहें और ग्त्येक के उसकी येग्यता के अनुसार काम दिया जाय 
ओर तदुनुसार सरकार उन्हें वेतन दे । यह स्पष्ट है कि इस रीति को 
अमल में लाने से उत्पत्ति के सारे सानवी काय॑ सरकारी हो जाते हैं 
ओर उनके लिए सरकार को बड़ी भारी श्रेणिवद्ध॒ नोकरशाही रखनी 
पड़ती है; या यों कहो कि प्रत्येक मनुष्य श्रणिबद्ध नोकरशाह्वी का एक 

पे ज्ञात। है। यह भी स्पष्ट हे कि यहाँ वंशपरम्परागत यानी 
पुरखोती जायदाद का नाम-निशान न रहेगा । इसलिए आंथिक 
विषमता ओर भी कम हो जावेगी। परन्तु यह री कल्पना केवल 
खयाली है, वह कभी प्रचार में नहीं आ सकती । इस री'ते की अमल 
में छाने से पग्रसन्‍तोष कम हो जाने की सम्भावना हे, आधिक 
विषमता कम हो सकती है, तथापि सभी प्रकार की विषमता दूर नहीं 
हो सकती । माता-पिता के अनुसार बोद्धिक, नेतिक ओर शारीरिक 
विषमता ते बनी ही रहेगी; परन्तु सामाजिक विषमता भी बनी रहेगी । 
माता-पिता के अनुप्तार समाज सें दर्जा मिलेगा, शिक्षा आदि के साधन 
मिलेंगे और इस ग्राप्त योग्यता के कारण पहले की विषसता बहुत 
काहू तक चालू रहने की सम्भावना है। तथापि सबसे भारी आक्षेप 
यह है कि सम्पत्ति के उत्पादन का क्राम ठीक न होगा । जिस दुनिया में 
थोड़ा काम करके बहुत बताने की ओर दिखलाने की रीति हे, वहाँ 
अच्छे काम की आशा करना बथा हे। चारी वग़रः रीति से राज्य 
का जो आधिक नुकसान होगा, वह अलग ही रहा । छोभ को पूर्ण 
करने के मोौक्‌ मिलने पर ओर श्रम बचाने के ब्यवसर देखने पर कुछ 
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परोपकारी और नेकनीयत जीचों के छोड़ दे” तो ऐसा कौन होगा कि 
जो श्रपना लोभ दबाता रहे और छोक-हिताथे श्रम करता रहे । सारांश, 
धन के विश्ाजन की विपषमता दूर करने' के ये भी उपाय अ्रसम्भव नहीं 
तो अ्रव्यावहारिक अवृश्य हैं। जिन कार्यों में समान निश्रम बना देने से 
काम चल सकता हे, वे ,ही सरकारी कार्य थोड़े बहुत ठीक होते हैं, 
अ्रन्य नहीं । उनमें भी जहाँ कहीं चोरी के मोके मिलते हैं, वहाँ चोरी 
हुए बिना नहीं रहती । परन्तु यह बात व्यक्तिगत कारखाने का भी लागू 
होती हे। इसलिए सरकारी कार्यों का केवल इसी दृष्टि से विचार करना 
ठीक नहीं । श्रसली बात उत्पादन की है, वही ठीक न होने पर दूसरी 
बातों का विचार करना आ्रावश्यक नहीं है । 

६, समाजकुटुम्बी अभ्रथवा समष्टिपन्थ से मिलता-जुझता एक 
पन्‍थ और है । इस पन्‍थ का मत है कि सम्पत्ति की उत्पत्ति के साधन 
यानी भूमि और पूजी पर समाज की यानी राज्य की मिल्ञकियत रहे, ये 
चीज़ व्यक्तिगत श्रधिकार की न रहें। थोड़ी बहुत माल्मता पर व्यक्तिगत 
अधिकार बना रहेगा, परन्तु थे चीजे रोज़ के व्यवहार की रहेंगी । वे 
सरकारी कारखानों में पैदा होंगी और क्लोग उन्हें मोल ले सकगे। 
इसलिए इन्हें संयुक्तोत्पत्ति पथ कट्टना ठीक ह्वोगा। 

इस पन्‍थ की सब ही बाते” खयाली नहीं हैं । सामाजिक विकास 
के स्वरूप की इस पंथ ने जींच की है। इनका कहना है कि समाज का 
विकास होते होते स्वाभाविकतथा विशाहकू कारखानें' की, और विशाल 
व्यापार मण्डलों की सृष्टि हुई श्रोर इस कारण कुछ थोड़े से लोगों के 
हाथों में जायदाद इकट्ठा होते चली। इनके सामने छोटे कारखाने 
छोटे व्यापारी और छोटी जायदाद नहीं टिके सकती । इनका नष्ट हो 
जाना स्वाभाविक है। पहले कुछ न कुछ चीजें प्रत्येक घर में पेदा होती 
थीं, सो अब संयुक्त यानी बड़े बड़े कारखानें मैं होने लगीं । पहले 
उत्पत्ति की पद्धति के अनुसार दी सम्पत्ति का विभाजन होता 
था। जब घरेलू छोटे "कारखाने थे, तब थोड़ी थोड़ी सम्पत्ति सब्र 
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जगह देख पड़ती थी। परन्तु अब व्यक्तिगत प्रयत्न नहीं चल 
सकते । श्रब इन बातों का स्वरूप ब्यदा विशाल होता है। 
कारखाने, रेलगाड़ियाँ, नहरे', जहाज इत्यादि उत्पत्ति के शाधनु या 
सहायक सब बड़े बड़े प्रमाण पर देख पड़ते, हैं। परन्तु उत्पत्ति 
के तरवों के अनुसार सम्पत्ति का विभाजन « नहीं होता, विभाजन 
अब भी व्यक्तिगत तत्त्वों के अनुसार होता हे। अ्रब समाज की जो 
आधिक रचना है, उसके अनुसार सम्पत्ति का बेंटवारा भी होना 
चाहिए। जायदाद के कायदे और सम्पत्ति को पैदा, करने के उपायों 
में मेल होना अत्यावश्यक है। सार बात यह है कि चीजूं जिस प्रकार 
संयुक्त पेदा होने छूगी हैं, उस प्रकार उनकी मारछकियत भी संयुक्त 
होनी चाहिए। 

समाज-कुटुम्बी या समशिवाद और संयुक्तोत्पत्तिवाद में फर्क अरब स्पष्ट 
होगया होगा । पहले के अनुसार, क्या उत्पत्ति के साचन ओर क्या उत्पन्न ' 
की हुईं चीजें, सब ही सरकारी जायदाद रहेंगी । दूसरे में केवल साधन- 
मात्र सरकारी रहेंगे। जो चीजू रोज़ के व्यवहार की रहेंगी वे व्यक्ति- 
गत माल्कियत की रहेंगी। और '“वास्तव में देखा जाय ते इस पन्‍थ 
का यह कद्दना नहीं है कि उत्पत्ति के छोटे बड़े सब्र ही साधन सामाजिक 
स्वरूप के रहें । उदाहरणा्थ, ख़ुद खेती करनेवाला ज़मीन का मालिक, 
खुद बोट चल्ानेवाला धीवर, या खुद छाटी सी यन्त्रसामग्री सुधारने 
" की दूकान का दुकानदार या इसी प्रकार की चीज़ें कोई भी रख सकता 
है। जब तक ये व्यक्ति के अधिकार में हैं और व्यक्ति-गत कमाई 
के साधन हैं, तब तक वे व्यक्तिगत बनी रहें । परन्तु जब संयुक्त कमाई 
होने लग जाय, जेसे कि कारखानों में, खानों में, व्यापारी मण्डलों में 
हुआ करती है, ते डन पर संयुक्त यानी सामाजिक मिलकियत होना 
आवश्यक हे । 

परन्तु डनका यही कहना है कि आगे व्यक्तिगत कसाई के साधन 
रइ ही न जावगे, कारख़ानां के समान अन्य स॑ब उत्पत्ति-लाधन संयुक्त हे 
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जावंगे। समाञ्ञ की प्रगति ही उस ओर है। अर एक समय ऐसा आवेगा 
कि सब तरह की कमाई एफत्रितत होने लगेगी। उस समय उत्पत्ति के 
व्यक्तिगत *साधन लोगों से छीन ही लेने हेोंगे। इस सिद्धान्त के 
प्रतिपादक काले माक्से का कहना है कि भविष्य के इतिहास में ऐसा 
हुए बिना न रहेगा । * 

उस समय जब उत्पत्ति के साधन समाज के हाथ में चले जावेंगे 
तब देश की सरकार या तदड्रभूत स्थानिक स्वराज्य की संस्थाओं के 
द्वारा उनका प्रबन्ध होगा । जो कुछ पैदा होगा, वह राष्ट्रीय खजाने में 
रखा जावेगा । समाज के साधारण खर्चो' के लिए आवश्यक भाग 
निकाल लेने पर बाकी मजदूरों को दे दिया जावेगा और वे उसे आपस 
में बांट लेंगे! अब प्रश्न रहा कि वे उसे आपस में किस प्रकार बांटिंगे 
तो इसका उत्तर यह है कि जो जितना श्रम करेगा, जो जितने घंटे 
काम करेगा, उतना उसको दिया जावेगा । जो बिलकुक्ष काम नहीं कर 
सकते, उन्हें कुछ न्यूनतम हिस्सा मिला करेगा । इस रीति से श्राज-कलछ 
की श्राथिक विषमता दूर हो जावेगी। क्योंकि धोड़े लोगों के पास 
धून-संचय का कोई साधन न रह जावेगा । रुपये के पास रुपया जाता है । 
अधिक रुपया ही न रहेगा ते और सी अधिक आवेगा कहाँ से ? घधन- 
संचथ्र के कारण हैं वंशपरम्परा-गत या पुरखोती जायदाद, साहुकारी 
और मजदूरों के बल पर की हुई कमाई । इस पन्‍थ का कहना है कि 
दूसरों के श्रम से पूंजीपति लेाग अधिक्राधिक श्रीमान्‌ हुआ करते हैं । 
परन्तु संयुक्तोत्पत्ति रही तो कौन किसके श्रम से सघन हीगा ? प्रत्येक के 
अ्रम करना पड़ेगा और इस कारण सब करीब करीब बराबर ही रहेंगे । 

फिर आहछूली या 'पराज्नसेजी! न बच जावेंगे। जब उत्पत्ति 
के स्थावर या जज्स्‍ञम कोई भी, साधन किसी खास एक के रहेंगे 
ही नहीं, तब सबका श्रम करना ही होगा। ऐसे समय में 
अत्यधिक श्रम किसी का न करने होंगे | श्राज शआालसी या 
'परान्नभाजी” जो खा जाया करते हैं, वह भाग सबमें वितरण हो 


अुद्बीसर्वा परिच्छेद * ३६७ 


जावेगा । दूसरे, उस सैमय अनुपयेोगी या असस्भाव्य - चीज़ों को पैदा 

करने में कोई न. लगेगा और इस कारण द्वोगों को कम श्रम करना 

पड़ेगा। तीन या चार घंटे 'खूब काफी हैंगे। एक ने तेढ यहाँ तक 
कूृता है कि केवल एक घंटा बीस मिनट लगेंगे । सबको काम सिल्र 

सकेगा, इसलिए कोई निठल्ले न देख पड़ेंगे ७ 

खुद के श्रम से जो कुछ कमावेंगे, डसे चाहे तो कोई किसी को 

दे देवे, इस बात की मुमानियत न रहेगी। यानी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता 

जैसी की वैसी बनी रहेगी । और न समाज कुट्ठम्बी-पुन्थ के अनुसार 

यहाँ सबका जीवन एक समान बन जावेगा, क्योंकि यहाँ पर व्यक्तिगत 

जायदाद बनी ही है। 

इस पद्धति को अमल में लाने से राज्य का स्वरूप, उन्यका सड्शठन 

और उसके काय सब ही बहुत कुछ बदंल जाते हैं। राज्य का काम 

राजक्रीय कम, व्यापारिक अधिक हो जावेगा । जान माल की रखा 

करना उसका प्रधान कर्तव्य हे, परन्तु उससे कहीं अधिक महत्व का काम 

होगा उद्योग-धन्धों का ख़ुद प्रबन्ध करना ! जे काम आज-कल्ल कारखाने- 

दारों को या व्यापारीमण्डलों को करने पड़ते हैं, वे सरकार को करने 

हागे। फिर, इसके लिए कितने भारी प्रबन्ध की आ्रावश्यकता होगी, 

यह कह नहों सकते। उत्पत्ति के साधन सरकारी होने से न्याय, 
'झमल ओऔर कानून का काम बहुत कम हो जावेगा, परन्तु इन 
साधनों की रक्षा, उनको बनाना, टूटने-फूटने पर सुधारना, सब 
साधनों को चलाने का प्रबन्ध करना, इत्यादि नये काम पैदा होंगे। 

इन कामों के लिए अनेक लेग लगेंगे। इनके श्रम का पुरस्कार किस 

नियस के अनुसार दिया जावेगा ? क्या इन्हें मामुली मजदूरों की 

नाई ही वेतन मिलेगा ? परन्तु ये काम तो सामूली मजदूरों के कामों 

से बहुत ऊँचे दर्ज के हैं। इनमें केवल शारीरिक भ्रम ही नहीं तो 
बोद्धिक श्रम भी लगते हैं। क्या बौद्धिक और शारीरिक श्रम एक 
ही कटे से तौलले जावंगे ? ऐसी अवस्था में बोद्धिक अ्रम करने के 
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लिए कान तेयार होगा ? मूल में ही जिसका प्रबन्ध नहीं, वह इमारत 
खड़ी ही किस प्रकार होगी। यदि भिन्न न्याय से वेतन दिया जाय तो 
आधिक विप्लमता उत्पन्न हुए बिना न रहेमी और इस येजना का भूल 
हेतु ही विफल होगा । किघर से भी ज्यझ्ो, बचाव कहीं नहीं देख 
पड़ता । फिर इन प्रबन्ध-कर्ताओं को कौन नियत करेगा ? उनकी योग्यता 
की जाँच केसे होगी ? काऱ्॑ानेदारों से पूछुने पर पता लग सकता हे 
कि यह कितनी कठिन समस्या है। यह तो हुई सिद्धान्त को ठोक 
मानने के बाद की बात, परन्तु मूल सिद्धान्त में ही दोष देख पड़ता 
है। इस पनन्‍थ का कहना है कि धीरे धीरे उत्पत्ति के साधन संयुक्त होते 
जा रहे हैं और अन्त में वे सारे के सारे संयुक्त हो जाचेंगे। खेती 
इसका बड़ा आरी अ्रपवाद है।। हग्लेंड के कुछ ज़मीनदारों को छोड़ 
दें, तो सारी जगह ज़मीन के बहुत छोटे छोटे दुकड़े द्वो रहे हैं । यहाँ 
तक कि बनमें खेती करना लाभदायक नहीं होता । बड़े कारख़ानों के 
कारण सब "ही छोथे कारखाने मर नहीं गये । ऐसा होता ते नये नये 
मंगठे चलते क्यों ? इतना ही नहीं तो सब देशों में विज्ञान का सहारा 
केकर कई नये छोटे छोटे कारखाने खुले हैं श्रेर अ्रच्छी तरह चलन रहे 
हैं। सब ही बातों में बड़े कारखाने छोटें से अच्छे नहीं होते । भलाई 
बुराई दोनों में थोड़ी थोड़ी लगी है। उचित जगह पर उचित रीति 
से चलाने पर छोटे कारखाने भी चत्ष सकते हैं ओर समाज को बहुत, 
भलाई पहुंचा सकते हैं। 

इस पन्‍थ का कहना है कि जो बात धीरे धीरे दे! ही रही है, उसे 
कायदा बनाकर जल्दी कयें न कर डालो । कायदा बना लो श्रोर लोगों 
के दवाथ से उत्पत्ति के साधन खींच कर सरकार के द्वाथ में रख दो । परन्तु 
ये लोग भूल जाते हैं कि इसके लिए सैनिक शक्ति का उपयोग करना होगा 
ओर प्रत्येक देश में घोर असनन्‍्तोष बना रह्देगा । जो सिद्धान्त ही ठीक 
नहीं, उसके लिए संसार भर में भ्रशान्ति सचाने का क्‍या काम १ क्‍या 
कोई सरकार त्ोगों की सथ उत्पादक जायदाद अपने हाथ में कर सकती. 


उुब्बी सर्वा परिच्छेदन ३६४६ 


है ? जिस सिद्धान्त के! अत्यन्त कम लोग मानते हैं,* उसे अमल में 
लाना असम्भव है । । 

इस मत के ग्रतिपादकों की एक शते और है । जो व्यक्तिफ्स जायदाद 
होगी, उसका लेग कमाई करने में उपयोग न कुरें। नहीं तो ल्लेन- 
देन और इतर कमाई का व्यवहार होने लगेगा औऋर इस अकार की 
हुईं सब योजना कुछ काल सें उल्तट जावेगी और आर्थिक विषमता 
फिर से प्रस्थापित हो जावेगी । परन्तु इस शर्ते का कोई कहाँ तक 
पालेगा ? ह 

फिर वर पड़े राष्ट्रीय कामों के स्धविए द्व्य कहाँ से आवेगा ? इस 
पर वे उत्तर देते हैं कि सरकार अपनी उत्पत्ति का दस बीस सैकड़ा 
प्रतिवष. जमा किया करेगी। इस पर यहूु उत्तर छे कि संसार 
में ऐसी काई सरकार नहीं हुई कि जिसने आवश्यक्ृता पड़ने के 
लिए कुछ धन-सज्ुय कर रखा हो । और आगे होगी, ऐसी आशा भी 
नहीं दीखती । दूसरे, दस बीस सेकड़ा भाग निक्राल्ञ"खा ही तो मज़- 
दूरों की आज-जेसी ही गति होगी + सारे व्यापारी, कारख़ानेदार आदि 
के लाभों का जोड़ किया और सारी “उत्पत्ति से उसका मिल्लान किया 
तो बड़ी कठिनता से वह बीस सेकड़ा निकलेगा। फिर मजदूरों की 
दशा सुधरेगी केले ? 

मजदूरों के पक्ष से एक और आज्षेप "हो सकता है | ऊपर कहा 
है कि प्रत्येक मज़दूर का वेतन श्रम्त के यानी घंटे के हिश्लाब से निश्चित 
होगा । परन्तु यह ते साधारण अनुभव की बात है कि मजदूरों 
मजदूरों में फूक. होता है । काई एक घंटे में अधिक तो क़ोई घंटे में 
कम काम करता है। काम की ओर न देखकर क्या एक घंटे के श्रम की 
ही ओर देखना उचित है ? ऐसा करने से अनीति का असार होगा और 
मजदूर आलसी होते होते अंत में ऐसा समय आ जावेगा कि जब कोई 
 चुरुष कुछु भी काम न करेगा। फिर सब ही काम बराबर दज के नहीं 


होते । किसी के पाँच मिनट के काम का महत्त्व दूसरे के दस घंटे के 
9', 94 
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काम के बराबर हो सकता है। सारांश, इस येजना में सरासर अन्याय 
हुए बिना न रहेगा। इली क़ा अनुपषज्ञी मूल्य-सम्बन्धी प्रश्न है, 
परन्तु यह पर उसके पचड़े में हम नहीं मड़ना चाहते । सारांश में कह 
सकते हैं कि खयाली दुनिया से निकलन कर इसके ग्रतिपादकों ने जो 
भी इसे बहुत व्यावहारिकू स्वरूप देने का प्रयत्न किया है, तो भी यह 
करीब कुरीब अव्यावहारिक बात है । 

७, और एक तरह का साम्यवाद हे, जिसे अराजकपन्थ कहते हैं। 
इस मत का मुख्य ध्येय यह है कि अत्येक व्यक्ति का परिषूं विकास 
हो। इस दृष्टि से देखने पर अराजकपन्थ व्यक्ति-स्वातन्त्यवाद का 
चरम स्वरूप जान पड़ता है। परन्तु मूल में और उपायों में श्रराजक- 

 पन्‍थ साम्यकद से सम्बुन्ध रखता है। उनका कहना हे कि सब प्रकार 
की जञायदाद, स्थावर था जड्ञम, खच की वस्तु 'हो या उत्पत्ति का साधन 
हे, व्यक्ति-विकास की रुकावट की जड़ है। क्योंकि जहाँ जायदाद हैं, 
वर्हा बन्धर्न हैं | हाँ बधन हैं वहाँ राज्य की आवश्यकता है। और 
इसे इन बन्धनों का यानी कायदों को प्रवतित करना ही होगा । इसलिए 
यूदि व्यक्तिगत जायदाद ही न रहील्‍्तो इन सब बातों की आवश्यकता 
ही कहाँ रही ? जिसे जितना लगे उतना को और अपने विकास में 
लगा रहे । राज्य की आवश्यकता ही क्या है ? यह यानी राज्यरूपी 
संस्था मामूली शान्ति-मूलक' उपायों से नष्ट न होगी क्योंकि वह अ्रपने 
का नष्ट केसे करने देगी ? इसलिए, ये कहते हैं, बारूद और गेले, 
खून और बलात्कार का अवल्लम्बन करना ही होगा । 

कोई आश्चरय नहीं कि सब सभ्य समाज इन्हें अ्रपना शत्न समझती 
है । और वे भी इस बात के खुल्लमखुल्ला स्वीकार करते हैं । ध्येयों के 
उच्च होने से ही क्या, उपाय इतने नीच दज़ के हैं कि कोई भी समझदार 
पुरुष उनके प्रति ।सहानुभूति नहीं दिखल्ला सकता । श्रराजकपन्थ का 
ज्ञीर रूस में बहुत रहा है। वहाँ के शासकों ने व्यक्ति-विकास को 
कायदों से और अपने अमलविभाग-द्वारा इतना जकड़ रखा था कि 
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कोई आश्चय नहीं कि गैराजकमत का प्रसार वहाँ 'बड़े ज्ोर से 
हुआ और गत रूसी राज्य-क्रान्ति में उसक्री श्यरिणति हुईं । रूस का 
राज्य-शासन इस स्थिति के लिए बहुत कुछ ज़िम्मेदार है । 

८. यहाँ तक तो हमने साम्थवाद के ऐसे शिक्ष पन्‍थों का वर्णन 
किया, कि जो कभी अमन में नहीं आये। हाँ बनका लोगों के विचारों 
पर परिणास अवश्य हुआ ओर सब देश के शासकों के सामने यह 
प्रश्न उपस्थित हुआ है कि इस विषमता को दूर करने के कुछ उपाय 
करने ही हेंगे । ऊपर बतला ही चुके हैं कि नई ओऔज्योगिक पद्धति 
की कुछ बुराइयों का रोकने के कुछ उपाय प्रत्येक देश की सरकार को 
करने ही पड़ें। कहीं कहीं मज़दूरों का न्यूनतम वेतन भी कायदे से 
निश्चित होगया । परन्तु इतने से ही सब बुराइ्बाँ दूर नो हुईं, न 
आधिक विषमता यथेष्ट प्रमाण में कम हुईं। असन्तोप ,क्े लिए यथेष्ट 
कारण अरब भी बने ही हैं | इसी कारण ऊपर बतलाये अनेक पन्‍्थ देश- 
काल के अनुसार स्थान स्थान पर उत्पन्न हुए। कुछ लोगों ने इसके 
प्रतिबन्धक उपाय सोचे। इन्हीं में से प्रिंस बिस्माक॑ एक है। इसी 
महापुरुष ने जमेन-साम्राज्य की रूष्टि" करवाई और जमेनी का एक* 
भारी सत्ता बना दिया। 'राज्यमूलक साम्यवाद! का अवलम्बन करके 
बढ़ते हुए असन्‍्तोपष का इसने भल्ी भांति रोक दिया। इस पन्‍्ध का . 

, असली लेखक वागनर था ओर यह प्रिन्स बिस्मा्क का सलाहकार था। 
इसलिए जर्मनी में इस सत का बहुत अ्रमल हुआ । 

लोगों में हितेक्य और ग्रेम पेदा करना, अन्याय को रोकना, 
सम्पत्ति का विभाजन यधासम्भव समता और न्याय के अनुसार करना 
ओर सब लोगों की आधिकों दशा सुधार कर समाज की उन्नति करना 
इस पन्‍्थ का ध्येय, है। सरकार का अपने कर्तव्यों की पहले की सड़म्कुचित 
कल्पना छोड़ देनी चाहिए | नीच वग के लोगों की आशिक स्थिति 

" पर ध्यान देना सरकार का कतैव्य हे। स्वावल्म्बन, सहकारिता और 
मज़दूर-सरघों को अवश्य उत्तेजना दी जाय, परन्तु इतने से काम 
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न चलेगा । “मजदूरों की स्थिति सुधारन की ग्रत्यक्ष प्रयत्ल सरकार 
को करना चाहिए। उन्तके “काम का समय नियत करना, छुट्टी का 
अबन्ध करना, कारखानां के लिए कीयदे बनाना, कारखानों को 
हवादार और स्वास्थ्यप्रद बनाने के लिए उनके मात्रिकों को बाध्य 
करना इत्यादि इत्याद्रि बातें सब्र इस पनन्‍थ को संमत हैं । 
परन्तु सरकार के कतेच्य यहीं समाप्त नहीं हाते। उसे चाहिए कि चह 
मजदूरों का पेन्शन मिलने का, उनका वीमा करने का, बीसारी या 
अपचधात की अयस्था में उनके पेट-पानी का भी प्रबन्ध करे। यदि कोई 
धन्धा किसी एक व्यक्ति या व्यक्ति-समूह के हाथ में चला जाने से 
मजदूरों पर अ्रन्याय या जुल्म हो तो डसे सरकार अपने हाथ में ले ले । 
जड़ल बगेरी जेसी चीजों पर सरकार की मिलकियत रहे । मोख्सी 
किसान बढ़े और वे अपनी जमीन के पूरे मालिक रहें । शहरों में ज़मीन 
पर व्यक्तिगत अधिकार न रहे । वह मुनिसिपालिटी के द्वाथ में रहे। 
नहीं तो गरीब लोगों के रहये के लिए ठीक मकान न मिलेंगे । रेल, 
नहर इत्यादि सरकारी रहें। मिद्दी का तेल, नमक, कोयला शआ्रादि भी 
'परकारी रहें । 

इस पन्‍थ का योरप में अधिक प्रचार हो रहा है। इसमें अ्रशानिति द 
उपाय नहीं हैं, छोगों को अ्रधिक सुभीते मिलने की सम्भावना है, कर 
का बोझ हलका होने की आशा है, और लोगों पर श्रन्याय होने को- 
डर कस है। इससे राज्य का स्वरूप कुछ मा-बाप जैसा तो कुछ व्यापारी 
जैसा होता है । इसके लिए राज्यसड्ठन में कुछ और संस्थाये' जोड़नी 
होगी, परन्तु मूलविभागों में कराई विशेष परिचतैन न होगा। रहा 
उनका काम अवश्य ब्रढ़ जावेगा । व्यवस्थौपक-विभाग को बहुत से 
कायदे बनाने पड़ेंगे, न्‍्यायविभाग़ को भी न्याय का कास कुछ अ्रधिक ही 
करना होगा, और अमल-विभाग को सबसे अधिक काम करना पड़ेगा । 

$., इसके अलावे, लोगों में समता अस्थापित करने का उपाय खुद" 
लोगों के हाथ में ही हैं । कमाई के साधन या वितरण के / दूँकान आदि, 
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यदि खद लोग मिल जुछकर खड़े कर तो कुछ थोड़े से लेशों के हाथों में 
इकट्ठा होनिदाली सम्पत्ति अधिक छोगों में बे> जाया करेगी । बीच के 
दलालखोर कम हो जावंगे और माल सस्ता पड़ेगा। सहँकारिता के 
तत्वों ने साम्यवाद के खबाली,*श्रृव्यावहारिक और क्रान्तिकारक मतों 
का प्रसार रोकने में खूब सहायता दी है । श्राथिक विषमता की समस्या 
को कुछ ओअश तक सहकारिता ने अ्रवश्य हल किया है। जीवन के सब 
आशिक कामों में सहकारिता का उपयोग हो। सकतः है और लोगों में 
समता प्रस्थापित होऋर राज्य के विरुद्ध असन्तोष पेदा «होने के बदले 
उससे प्रम पेदा हो सकता है । इस उपाय का असली सम्बन्ध अर्थ- 
विज्ञान से है, राज्यविज्ञान से नहीं । क्योंकि इसके अमल से राज्य के 
स्वरूप या सद्गठन या कार्यों सें कोई विशेष परिवतैन नहीं" होता है। 
सहकारिता ल्लोगों का प्रश्न है ओर यथासम्भव राज्य-सृत्ता के हस्तत्षप 
बिन। ही उसका प्रचार होना आवश्यक हे। जहाँ कहीं सरकारी हस्तक्षेप 
की आवश्यकता हुई है, वर्ढहा यथासम्भव यह हस्तक्ष प न्यूनतम ही रहा 
है और सरकार सदा इस बात का सोचती रही है कि उचित अवसर पर 
यह भी दूर कर दिया जाय । श्रन्यथा, सहकारिता से होनेवाले अनेक 
फायदे लोगों का न आप्त हेंगे । 
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१. गत तीन परिच्छेदों में हमने सरकार के कतेर््य कर्मो का विवेचन 
किया । कई «थानों पर हमने [दिखला दिया हे कि प्राचीन काल में 
सरकार के इतने अधिक कतेच्य न थे। झ्ाचीन काल में कायदे बनाने 
का काम सरकार का न करना पड़ता था। न्याथ का भी बहुत सा काम 
लेगों के हाथ में था, कानून-कायदे बहुत कम थे और सरकारी हुक्म 
भी कम निकलते थे । जीवन बहुत ही सादा था। इस कारण श्रमल का 
भी काम कम करना पड़ता था । सरकार का सबसे भारी काम उस समय 
देश की रक्षा का था । इसी कारण सैनिक येजना ही सरकार को विशेष 
करनी पड़ती थी । शिक्षा लोगों के हाथ में थी। सरकार यानी राजा 
लोग दान धर्म करके शिक्षा और विद्या को केवल उत्तजन देते थे। 
क्या पढ़ाना, कैसे पढ़ाना, कहाँ पढ़ाना, कोन पढ़ाबे, इत्यादि प्रश्नों 
से सरकार को कुछ भी न करना पड़ता था। देश में शान्ति रहद्दी तो ये 
काम लेग स्वर्य अच्छी तरह कर लेते थे। आवागमन के साधनों कां ' 
विशेष प्रश्न था नहीं। जो कुछ थे, उस पर करीब करीब लोगों 
का ही अधिकार था। कर बहुत कम; अ्रसली कर भूमिकर था। 
यानी सरकारी आय-सम्बन्धी काम भी बड़े सरल थे । लोगों के उद्योग- 

धन्धें में सरकार के ,विशेष हस्तचेप न करना पड़ता था। सारांश, 
जिन्दगी बड़ी सादी श्रार सरल थी । इस कारण राज्य का बहुत ही 
कस काम करने पड़ते थे । 
धीरे धीरे लेक-संख्या बढ़ी, ज़िन्दगी के नये नये प्रश्न उत्पन्न हुए, 
लोगों की रक्षा और भलाई के लिए सरकार को भी नये नये काम 
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अपने ऊपर लेने पड़े और इस तरह सरकार का काम थीरे धीरे कठिन 
और पेचीदा हा चला | उसी के साथ सुथ युज्य के नये नये अज्भ-प्रत्यड्र 
भी पेदा सरकारी अक्लों के कास विशिष्ट होने खग्के ओर इस 
प्रकार श्रम-विभाजन का तत्त्व यहाँ भी छागू होने लगा। अब 
राजकीय संघ्थाओं का विकास इतना अ्रध्रिक द्ौगया हे कि प्रत्येक अन्ज 
के बहुधा एक काय और प्रत्येक काय के लिए बहुधा एक अड्गः यानी एक 
विशिष्ट संस्था या" सड्जठन देख पड़ता है। इससे यह स्पष्ट है कि जीव- 
सृष्टि के विकास का नियम राज्यों का भी बहुतांश में छागू होता है | सब 
ही देशों में इतना निय्रमत्रद्ध विकास हुआ, ऐसा हम नहीं कह सकते । 
कहीं कहीं, जैसे कि हिन्दुस्थान में, विकास का क्रम बहुत काल तक 
रुका रहा | कहीं कहाँ, विकास बहुत काल्न के बाद देख पढ्ढा है। कहीं 
कहीं, बाहरी परिणामों के कारण विकास के कुछ क्रम छूट गये या 
कुछ क्रमों में से राज्य को बहुत ही जलूद गुजरना पड़ा है। तथापि 
मे टी तरह से कह सकते हैं कि राज्यों का भी' विकास बहुत कुछ 
जीव-सष्टि की नाई हुआ है। हां, कहीं जल्द ते। कहीं देरी से। कहीं 
आन्तरिक्र शक्ति का प्रभाव श्रधिक« रहा है, तो कहीं बाहरी प्रभावों का 
परिणाम अधिक । कहीं सारे के सारे क्रम देख पड़ते हैं, तो कहीं कुछ 
छूट गये हैं या छूट जाते हैं । जीव-स्ृष्टि में देखन से पता लग सकता 
' है कि किसी जीव का स्वरूप, उसकी रचनौं और उसके कार्य परस्पर पर 
. बहुत कुछ अवलम्बित हैं । स्वरूप के साथ संगठन और काय भी 
पेचीदा होते गये हैं। ऊपर दिखला चुके हैं कि यही बात राज्य की 
हुईं है। परन्तु स्मरण रहे कि वेज्ञानिकों की दृष्टि बड़ी दूर तक पीछे 
ही नहीं ते। आगे भी जाँती है । आज जीव-सृष्टि में मनुष्य सर्वोत्तम हे । 
परन्तु कह नहीं सकते कि विकास यहीं रुक जावेगा । वचेज्ञानी लोग 
इतना ती श्रवश्य मानते हैं कि मनुष्यों के भी वर्गीकरण हे! सकते 

नेतिक, बौद्धिक श्रार शारीरिक दृष्टि के भेद मजुध्य मनुष्य में ही नहीं, 
ते एक कोम में ओर दूसरी कौम में हैं। किसी कोम या व्यक्ति का 
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नैतिक, बोंद्धिक ओर शारीरिक विकास कम ते किसी का अधिक हुआ 
है । आज के राज्यों सें बहुत,कुछ,समानता होने पर भी उनमें आपस में 
भेद भी हैं ।« कोई अधिक परिपूणं ते कोई कम विकसित देख पड़ते 
हैं। और काई कह नहीं सकता कि यहाँ ही विकास की चरम- 
सीमा पहुँच गई हे । न ज्ञाने आगे उनका कौन सा स्वरूप हो । या 
जीव-स्ृष्टि के कुछ जीवों के अनुसार यह भी शक्थ हे कि ये राज्य न टिके 
और आज के अपूर्ण राज्यों का श्रागे चलकर किसी भिन्न रीति से 
"विकास हो। साम्ग्रवाद के जो अनेक प्रश्न हैं आर जो आज किसी को 
सम्भवनीय नहीं जान पड़ते, वे शायद कभी किसी प्रकार हल है। जाये । 
सैबेरिया के मेमथ हाथी के समान आज के साम्राज्यों का कुछ काल 
के बाद पता ह्वी न चले आर नवीन परि।स्थति के अधिक श्रनुकूल जीचों 
की सृष्टि हो ज्ञावे। विकासवाद का तत्व अ्रनुकूणता है, विशालता 
“ नहीं । इसलिए, ऐसा मानना कि राज्यों का परिपू्ण विकास हो। 
चुका, अज्ञान-दर्शंक' और अहम्भाव-परिष्लुत है । 

२. हमार॑ कथन की सत्यता जाँचने के लिए पाठकगण तीन 
परिच्छेदों के कथनों से निम्नलिखित ऋवतरणों की तुलना करें। एच० 
जी० वेल्ख नामक एक साम्यवादी ने साम्यवाद पर एक पुस्तक लिखी 
है। उसने साम्यवाद का बहुत व्यावहारिक स्वरूप देने का प्रयत्र 
किया है। यदि इम सारी पुस्तक का सारांश देते तो हमारे कथन की 
सत्यता बहुत कुछ जच जाती । परन्तु ऐसा करने से हमारा विषय 
बहुत बढ़ जावेगा । इसलिए हम उक्त लेखक के केवल दे सिद्धान्तों 
को थर्हा जैसे के तेसे दिये देते हैं । 

“आज-कल दुनिया बे माता-पिता के व्यक्तिगत अधिकारों श्रौर 
अपने बालकों के लिए उनकी ज़िम्मेदारी का अत्यधिक बढ़ा-चढ़ा डाला 
है। असावधान, अयेग्य, स्वार्थी अथवा दुष्ट माता-पिताओं से बालकों 
की'हम ठीक रक्षा नहीं करते। और न हम अश्रच्छे मा-बापें को यथेष्ट 
सहायता और उत्तेजना ही देते हैं। मातृत्व या पितृत्व का अधिकार 
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. बिलकुल व्यक्तिगत माना" जाता है और कुट्धम्ब की (सामाजिक) 
ज़िम्मेदारी बहुत कम है। इसका परिणाम, यह होता है कि अनशन, 
क्लेश और दुःख बहुत ही बढ़ णापे हैं; ओर जो कोई बाह्नक ज़िन्दे 
ह जाते हैं, वे वामन मूति दुकले पतले निकलते हैं और ठोक शिक्षा 
नहीं पाते । अच्छी समाज-रचना से जैसा बज़, शिक्षा और सैौनन्‍्दय 
वे पाते, वेसा वे नहीं पा सकते । हि 
* «स्राम्यवादियों का कहना है कि इन बातों के लिए सारा समाज , 
ज़िम्मेदार रहे । समाज में जितने बालक पैदा होते हैं उन संबके 
पालन-पेषण की जवाबदारी समाज के प्रत्येक मनुष्य पर रहे, चाहे वह 
विवाहित हो या अविवाहित, सुपुत्र हो या कुपुत्र । इस बात की 
सारी जवाबदारी जनक-जननी, शिक्षक या पालक पर भले ही सोंप दी 
जाय, परन्तु राज्य का यानी सड़ठित समाज का यह अधिकार ही नहीं 
तो कर्तव्य है कि थे लोग जब कभी अपने कार्मी में असावधानी करे तो 
राज्य बालक की भलाई की दृष्टि से पूछ पाठ करे, सूचना दे और 
हो सके तो हस्तज्ञप भी करे । 
“सन्‍्तति की उत्पत्ति करना सेसरर के प्रति केवल कर्तव्य ही करना 
हीं तो सेवा भी करना है। इसके कारण व्यक्ति पर केवल जवाबदेही 
ही नहीं श्राती तो सारे समाज पर उसे कुछ अधिकार भी प्राप्त होते 
, 'हैं। जिस प्रकार राज्य की अन्य चाकरी के लिए वेतन आदि मिलता 
है, उसी प्रकार इसके लिए भी मिलना चाहिए। उसके लिए पालन- 
पोषण, पुरस्कार और नियसन की भ्रत्यन्त आवश्यकता है । इसका यह 
अर्थ नहीं कि सरकार के ये काय माता-पिता के प्रेम, श्रुभिमान और 
विवेक-बुद्धि का स्थान ले'ल। नहीं, सरकारी काय इनका सहायता 
और उत्तेजना हें और जब आवश्यकता ही पड़े तब सरकार इनको 
' श्रपने हाथों में ले॥ ।”” 
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इसके लिए दूसरे सिद्धान्त के रूप* में आपने उपाय* भी 
बतलाये हैं:--- _ 

“वस्तुओं की मिलकियत ओर मालिफोां के हकों की कल्पनाशरों 
का आज-कल की दुनिया ने अत्यथिक बढ़ा-चढ़ा डाला है। 
क्या जमीन को, क्या वस्तुओं को, क्य्य पूव लोगों के संचित द्वष्य आदि 
का, हर एक चीज़ का जायदाद की कल्पना लागू की गई है। परन्तु 
वास्तव में ये चीज़ें सरे समाज की होनी चाहिए" परिणाम यह 

' हुआ है कि लोगों के कार्यों में बहुत रुकावट होती हैं ओर बहुत सी 
शक्ति नष्ट हो जाती है । ज्ञोगों को काम करने के अवसर कम मिलते 
हैं और उनकी स्वतन्त्रता नष्ट होती है । प्रगति रुक जाती है । और 
क्ुश, ऋरता झोौर भ्रन्यूय समाज में बहुत बढ़ गये हैं । 

“साम्यवादियों का कहना है कि ज़मीन, उत्पत्ति के लिए शआरवश्यक 
कच्ची चीज़, पू् संचित द्रव्य आदि का सारा समाज ही सर्देव मालिक 
रहे । ओर व्यक्तिगत जायदाद सरदेव के लिए न रहे । बह समाज के 
फिर से वापस मिल सके और उससे सदा सबका कल्याण हो# ।?' 

। ३. आज इसमें से बहुत सी ऋलपनाय अमल में लाने लायक 
किसी को नहीं मालूम होतीं। परन्तु गत परिच्छेद में यह भी दिखला 
चुके हैं कि इनमें से कुछ कल्पनाय सारे जगत्‌ के स्वीकार हो चुकी हैं 
और तदनुसार अमल भी हो रहा है। हमारा हिन्दुस्थान भी उसी  ' 
ओर जा रहा हे। श्रंगरेज्ञों ने जब यहां शासन ग्रारम्भ किया तब , 
बड़ी भारी अशान्ति थी । इस कारण सरकार को बहुत से 
काम अपने ,सिर पर बिना जाने ही ले लेने पड़े । धीरे धीरे उसके 
काम इतने अधिक होगये कि पृथ्वी के अन्य शासनें की 
अपेक्षा यहाँ का शासन साम्यवाद के बहुत अधिक तत्वों को 
अहरएण कर चुका । जिस , समय यारप में आवागमन के साधनों 


अप आन, १, अल कर यमन कट लत कक नल पक कल, थी जिक लग किलर अत जद हे टिक पमक विस लत पल मश मत जज हम बह 0 अवलली  सआ द कटलब कम नल कक 


*५76९८ 4970 (76 58-89. 


सत्ताईसवाँ परिच्छेद ३७६ 


का अचार लोगों द्वारा करने का प्रयत्न हो रहा था, उसी-समय “ये सारे 
के सारे प्रश्न सरकार ने अपने सिर पर ल्ले क्विये। भूमि के विषयश्र में 
यहाँ आज जो कल्पना बराकाषदा अमल में आती है, वह नहाँ सदा से 
ही रही । भूप, भूपति, महीपशि, पृथवीपति अआ्रादि पर्यायववाची शब्द इस 
कल्पना के पूरे साक्षी हैं ओर इतिहास में इस,कल्पना के अनुसार सदा 
अमल हुआ है । शिक्षा को प्रश्व इसी प्रकार हल हुआ । बीच में लोगों 
पर कुछ भार डॉलने का अयल अवश्य किया गया, परन्तु कई कारणों से 
लोगों ने अन्य देशों की नाई इस विषय में आवश्यक क्वाम नहीं किया । ' 
वे सरकार की ही ओर अधिक देखते रहे । अब प्रत्यक्ष सरकार से ओर 
छोगों से आवाज़ उठ रही है कि शिक्षा की समस्या को इल् करने का 
भार सरकार पर ही रहे । बाहरी विचारों का भी इसे जोर मिल रहा है । 
लेक-हित के बहुत से काथदे यहाँ बन चुके है । ओर श्रभी श्रभी 
सरकार ने संरक्षण नीति का, किसी सो कारण से क्‍यों न हो, थोड़ा 
बहुत अवल्लम्बन करके यह दिखला दिया है कि यह भी शार्सन जगत्प्रलय 
के साथ बहे बिना न रहेगा | मनुष्य स्वाथ-मूलक है ओर हाक्स का 
कथन बहुत कुछ सत्य है कि राज्य "की नींव आखिर को स्वार्थ-मूल़क 
है । स्वार्थो' स्वार्थों में विरोध होना स्वाभाविक बात है और हिन्दुस्थान 
और इंग्लेंड इस नियम के अ्पवाद नहीं हैं। इसलिए कहीं कहीं यहाँ 
की सरकार उचित दिशा में जाने से रुकी रही, परन्तु जगत्‌ की 
शक्तियाँ इतनी शलवती हैं कि उनके सामने टिकना बड़ा कठिन कायें 
है। जो लोग पहले से ही इन शक्तियों को पहचान कर काय नहीं 
करते, वे केवल प्रगति का रोकने का अ्यकत्व करते हैं, अपनी ओर समाज 
की शक्तियों को व्यर्थ खचे करते हैं। निदान, सबके उसी अवाढ में 
बहना ही पड़ता है| हिन्दुस्थान कू अर्वांचीन राजकीय विकास बहुत 
देरी में ग्रामम्भ हुआ और उसके मार्ग सें अनेक कृत्रिम रुकावट भी हैं। 
तथापि बाधाओं की संख्या दिनोंदिन कम हो रही है। ओर अब हम 
बीच प्रवाह के नजदीक आ चुके हैं। इसलिए स्मरण रखना चाहिए कि 
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साम्यवादियों का कहना सवधा ही असत्य नहीं है । वास्तव में ये आश्दो- 
लन मनुष्य के राजकीय विकास के परिणाभरूपी छोटी परन्तु बलवती 
धारायें हैं, दे दुनिया को अपनी ओर खींचे/ बिना नहीं रहेंगी । संसार 
का मनुष्य की दृष्टि से यही काम है कि कह इन शक्तियों का पहचाने 
ओर सेाच. समझ कर क्राम करे। प्रकृति और पुरुष का ऋगड़ा 
यहाँ भी चला हुआ है। प्रकृति बलवती होती है, इसलिए उसकी 
शक्ति का देखकर पुरुष के भी अपनी तेयारी करनी चाहिए। या ऐसा 
'कहना ठीक होगा कि बहिःप्रकृति और अन्‍्तःप्रकृति में कभी 'कभी 
विरोध हो जाता है। इन दोनों का मिलाप होना आवश्यक है । बहुघा 
वे एक दूसरे का अनुकूल कर लेती हैं और मनुष्य का विकास 
तदनुसार होता है। बहुघा यह भी देखने में आता है कि बहिःप्रकृति 
को ही अन्तःप्रकृति के अनुकूल होना पड़ता है । इससे कद्द सकते हैं 
कि बहि:प्रकृति श्रन्तःप्रकृति का साधक है । श्रन्तःप्रकृति सदेव 
उच्चगामिनी * होती “है । इसी से जान पड़ता है कि मनुष्य किसी 
अस्पष्ट परन्तु अनिवाय हेतु के लिए प्रथल्न कर रहा है । इसे बहुत ऊँचा 
नहीं तो नैतिक विकास का ध्येय कहबा ही होगा । सारांश, राज्य के 
कार्यो की चरम सीमा सदा के लिए निश्चित करना असधम्भव ही नहीं 
तो व्यर्थ है । आज के राज्यों के कार्यो का विवेचन हम कर सकते हैं, 
परन्तु भविष्य का छन्न निश्चित नहीं कर सकते । समय समय पर राज्य 
के काय बदलते ही रहेंगे ओर कोगों की भिन्न भिन्न प्रकार की स्वतन्त्रता 
ओर तद्विषयक कल्पनायें भी बदलती रहगी । ग्रीस के राज्यों का आज 
जब विचार करते हैं तो ऐसा जान पड़ता है कि वहाँ व्यक्तिगत 
स्वतन्त्रता बहुत कम थी । राज्य ही श्रधान ध्येर्य था, व्यक्ति नहीं । 
परन्तु यह स्मरण रखना चाहिए कि ये विचार हमारे सिर में आज आ 
रहे हैं । शायद उस समय मनुष्य यही साचते रहे हों कि उत्तम राज्य 
का“सजीव अड्भ बनने से ही मनुष्य का परम विकास हो सकता है । 
अरस्तू के विवेचन में यही ऐेतु कद्दीं स्पष्ट तो कहीं श्रस्प्ट देख पड़ता 
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है ।'थ्यक्ति-स्वातन्त्य का फैगड़ा देश-काल से सम्बन्ध 'रखता है, वह 
गुरुत्वाकषण के नियम के अनुसार साल॑देश्देथ और सार्वकालीन एक 

समान नहीं देख पड़ता । सनुध्य बहुधा अपने विकास के मार्ग की 
रुकावट को दूर करने के प्रयक्ष को ही वह स्वतन्त्रता की इच्छा कहता 

है। व्यक्तिविकास के लिए कभी व्यक्तियत स्वतन्त्रता की अधिक 
आवश्यकता होती 'है, लो कभी सामाजिक सत्ता और समता की । 

संसार के भिन्न भिन्न देशों में तदनुसार लहर उठा करती हैं। वैज्ञानिकों 

का अपार दर्शी होना चाहिए । विज्ञान के विचार के स्लमय छोटी-मोटी' 
बातों में उत्चक जाना ठीक नहीं । सारे इतिहास का छोटा सा काल 

मानना पड़ता है, मनुष्य के ध्येय का स्पट्ट जान लेना होता है और 

तदनुसार अपना निणंय करना उसे उचित है | इसलिए, कदि हमसे कोई 

पूछे कि राज्य के उद्देश क्या हैं तो एक वाक्य में हम अही उत्तर देंगे कि 

वही जो व्यक्ति के हैं। आखिर को राज्य व्यक्ति के परे नहीं हो सकता। 
राज्य में व्यक्ति रहता अवश्य है, परन्तु राज्य को व्यक्ति ' के निश्चित 

ध्येय के अनुसार ही धीरे धीरे प्रथज्न करना पड़ता हे। सारे काल को 

छोटे छोटे टुकड़ों में बाँट तो व्यक्ति के उसी प्रक्रार राज्य के उद्नेश, 

समय समय पर भिन्न भिन्न देख पड़ेंगे । परन्तु काल “अनवच्छिन्न!ः हे, 

उसके हुकड़े मामूली छोग करते हैं, वेज्ञानिकों को ऐसा करना उच्चित 

नहीं । सतत काल की ओर दृष्टि दे' तो व्यक्ति ओर राज्य के उद्देशों में 

भेद न देख पड़ेगा, वे समान द्वी जान पड़ेंगे। शासकों को ही नहीं तो 

शान्त चित्त के विचारकों का चाहिए कि वे इस बात को न भूले । इसे 

भूलने से ही राज्य और व्यक्ति में व्यथे के झगड़े पेदा “होते हैं और 

मानवी शक्ति व्यर्थ नह होती है । 


शुब्दाथ-तालिका 


0 0(0९8007 राजपद्त्याग, सिंहासनत्याग, स्वत्वत्याग । 

“(४0००॥४0४ उच्छेद, भंग, लोप; रद करना । 

08606 80ए९/शं2०४ए निरककुश राजत्व या राजशासन, या सव- * 
श्रष्ठमत्ता । 

ै.080]प्रं/8॥ निरडकुशता । 

0 0९७४०ं07॥ राज्यारोहण, राजपदप्राप्ति । 

2 ००57007 इलज़ाम, आरोप, अभियोग । 

3.०; विधान, कायदा, कानून; काय, कृति । 

30ए8९ ००75९॥४ सक्रिय, अ्रनुमति । 

2 टापवो ग्त्यक्ष, व्यवहाय । 

“|| अत्यक्ष मत या मति । 

ती]0०प्रात्ता7७0॥ तह कूर्वां । 

60[प्वा०4707 न्यायदान, न्यायनिरणय, न्‍्यायविचार, विचार, न्‍्याय। 

2 पैशांगांडा।87070 शासन, राज्यशासंन,. राज्यप्रबन्ध, अ्रमल, 
सरकार, राज्यसब्डठन । 

#पेशांतांड7'४(ए७ शासनसम्पन्धी, राज्यसम्बन्धी, सरकारी । 

--(/0प्रा/8 शासनविभाग का न्यायालय । 

--#ए४८४०7 राज्यशास॑नकाय । 

--5ए8/07 रृज्यशासनपद्धति, राज्यशासनप्रंणाली,. शासनपद्धति, 
शासनप्रणाली । 

4 227०९2०४४०॥ समूह, दस, समवाय, सभा, परिषद्‌, एकन्रनीकरएण'। 

6 27/९७7९॥ करार, संधि, मेल । 


३८४ -. राज्य-विज्ञान 


0 विदेशी । 

ै ]९7४॥707 हस्तान्तरण , व्यधिकरण, विदेशीकरण । 

.06शंका:08 राजभक्ति, ग्जाधर्म । 

0 ]]870९ संधि, मेल्ल, मित्रता । 

47655 सबत्व । 

68] मित्र, सहकारी, सहयोगी । 

0]0"पांहा। परोपकारवाद, उपकृतिवाद । 

79]29779000 एकीकरण, संमेलन, संयोग, संसेल । 

07088584007 दूत, राजदूत । 

47707 0707॥ सुधार, परिवतेन । 

60#टटालटला: ब्व्यद॒ण्ड, दण्ड । 

0.70709ए0779 राज्यमण्डल । 

ठै॥802ए तुलना, साम्य, साइश्य, उपमिति, उपमान । 

कफता'टीएा) अराजकतावाद । 

79/'2780 अराजक । 

7तटए अराजकता; ग्रनायकला । 

407058007॥ सैमेल, सम्मेलन, संयोग, एकीकरण, खालसा करना । 

0]0]00700670॥/ नियुक्ति , नियति । 

6 07'077ं7008 योजना, विनियोग, व्यवयोजना । 

(7 चा07 पंचायती, पंचायत, मध्यस्थी । 

3775000'80ए कुलीनतन्त्र । 

48505'00 ९शा।०पा कुलीनवरग, कुलीनतन्त्रात्मक अश 
या भाग । 

ै779708 तात्कालिक संधि, चणिक संधि । 

47779 सेना, फौज। ह 

“2 >शाक्ातीएए स्थायी सेना । 

2 प70प"ए शखागार ।' 


शब्दा्थे-तालिका शेप 


8808770]ए सभा, परिषद्‌, जमायत, समुदायीकरण, मंजलिस, सडघ, 

समाज । 
--76६887 ५७ व्यवस्थापक-सभा, कानून-सभा । 

2 5७एछा, अनुमति, सम्मति, स्वीकृति । 

2 प0त्ागल्यां वसूली, करपात, करनिर्धारण +मह सूल , जमा बन्दी, लगा न । 

4.550लंच0707॥ सुभ्ा, सडघ, सड़घात, समाज । 

ै55पा॥]000॥ अज्ञीकरण, अपने हाथ में लेना, स्वाधिकरण । 

3 प0ण सत्ता, अधिकार, अधिकारी, हुक्‍्त, आज्ञा, परवानगी, 
परवाना, फूर्मांन । 

3.7000४९ए एकसत्ताक राज्य, एकतन्त्र, स्वयंतन्त्र. स्वेच्छाकार, 
सुलतानी । 


 प/000779 स्वयंशासन, स्वातन्त्रय, आत्मशासन, स्वराज्यसत्ता, 
स्वाधीन शासनपद्धति । 


3.0 9790०७ 06 70७" शक्तिसन्तुलन, शक्ति-समता 


]300]0+ बेलट । 

[%पोरा'प0ए दिवाला। 

]30थांश सोदा । 

]3000७7 परिवतेन, अदुल बदुल, परिदान । 

स्‍0॥80/७शा युद्धमान । 

[छघ्ा6व दय ग, द्विमवन । 

] बिल, मसोदा । 

]300:४00० बंढी, घेरा ।* 

]30/0 बोड, समिति, मण्डल, सभा । 

]80ए00॥ बायकाट, बहिष्कार । 

[छाए 0 ०077४० करार का तोड़ना, करार का उल्लंघन या भड्। 
8002०, बजट, आयब्यय-लेखा । 


इेप६ राज्य-विज्ञान 
(29४70 कैबिनेट, मन्त्रिमण्डल । 
(शत 9प्रगां8070॥0 रूच्युद॒ण्ड 
(रथ पूँजीवाद । 
(55४00 ()0प४+८ शष्ठ न्यायालय, अपील की भ्रदालत । 
(७7876 निन्‍दा, निन्‍दुव्यिंजन । 
(वे (जै०एकशाधला केन्द्स्थ सरकार या केन्द्रीय या केन्द्रिक 
खरकार, मध्यवर्त्ती, वरिष्ठ, चक्रवर्ती या सर्वोच्च सरकार । 
(/0७00788876॥ केन्द्रीकरण,. एकस्थानीकरण, एकीकरण, 
एकाधथिकरण | 
(070890९2 केन्द्रकारी, एकाधिकरारी, एकसत्ताकारी, एककारी । 
---70/"268 एकसत्ताकारी शक्तियाँ । 
()शाप्ब्रा58०त >जत2०७7०7॥ एकसताक या संहित या संघदित 
व्यवस्था, केन्द्रीभूत व्यव्रस्था या प्रबन्ध । 
()एशाप्र४७ शतमण्डल, शतदल । 
()00॥007 प्रमाणीकरण, सार्टिफिकरेट का देना, स्वाज्ञापत्र । 
(0॥४7909७' आ्रालय, भवन, सभाभवन । 
[७१४87 ए०७--व्यवस्थापफसभालय, कानूनसभालथ, व्यवस्थापक- 
सभांग, कानूनसभांग । 
--07 8000प07 गाणनिक्यालय, अ्रच्रपटल, हिसाबकिताब का 
दफूर । 
()87'80067 स्वरूप । 
()80७/ चार्टर, फूरसान, अ्रधिकारपतन्र, सनदु, राजाज्ञापत्र, भ्रनुशासन। 
()१87४९/४९ सनदशुदा । 
()॥00०७ 0० ॥७.७४७॥४ ४७४६ प्रतिनिधिनिर्वांचन, प्रतिनिधियों का 
.._चुनाव। 
(५7०6 विभाग, क्षेत्र, बृत्त । 
(॥720॥ नागरिक, पोर । 


शब्दार्थ-ता सिका 


(अधश्रेणाहाां (0 नागरिकता, नागरिकत्व, नागरिक के अधिकार । 
(॥ए नगर, शहर । 
“-शांता७ नगरराज्य, नगरसीमित राज्य । 
(/एं। व्यावहारिक, दीवानी, मुक़की, देशिक, श्सांसारिक, सामाजिक, 
जानपदीय । 
-“90707 दीवानी मुकदसा । 
--0०0वं४00 सामाजिक, सांसारिक या जानपदीय स्थिति ।, 
-“-00प्रा+$ दीवानी श्रदालत्नत । 
--20एशफाश0०शा झुल्की शासन । 
--,99 दीवानी कायदा, मुल्की कायदा । 
--007ए सामाजिक, सांसारिक या जानफ्दीय स्वातरैय । 
“५४४० ग्रह-युद्ध, आन्तदेशिक युद्ध, यादवी । 

(700768009 06 ]89७3 कानूनों या कायदों का एक सिरे से लिखना 
विधान विन्यास, कानूनों या कायदों का विन्य[स, विधानसंहिता, 
विधानसंग्रह । 

0७७/2070 . बाध्यत्व, बाध्यता, बाध्य करना, लाचार करना, 
जबरदस्ती, जबरदस्ती करना, बलप्रयोग, बाध्यकरण, सख्ती, 
जोरजबरी, जुल्म । 

())९7890/ए पहिचान, सरकारी हस्तक्षपण या दखल या हस्तक्षेप 
या अ्रधिकारक्षेत्र, शीघ्र पहचान जाने का गुण । 

(००7 9580]6 सरकारी हस्तक्षेप का । 

()0४2४ंआ09ए 08णछ5 कानून का कायदों की विज्ञयता या अभिज्ञान | 

()0]8८४ए७ 07७४७ सामवायिक् स्वामित्व, मिल्कियत, जायदाद 
या अधिकार । 

()0)]०७४7एं970 समवायवाद । 

(0]074] ओपनिवेशिक । 

--0706 उपनिवेश-विभाग का दफूर या कार्योलूय । 


शेप राज्य-विज्ञान 


()007ए उपनिवेश, बस्ती । 

()00फ788707 डपनिवेशस्थापना, उपनिवेश करना या बसाना। 
()06गर5: उपनित्रेशी, उपनिवेशवासी, उपनिवेशकारी, औपनित्रेशिक । 
()0॥7707"00 व्यापार,*वाणिज्य । 

(20707768 कमेटी, समिति । 

(70का707968४)॥) राज्य, देश, प्रजासत्ताऋ राज्य । 

(70ह9कात ए७ 00!708 तुल्लनात्मक राज्यविज्ञान । 

()000797४84॥.07ए ४०४०7 ज्षतिपूर्ति का काय, आधिवेदुनिक, हैजांना 
दिलाने का काम, दहानियति । 

(2077०४४07 स्पर्धा, होड़ । 

()07700श007॥ सड़्ठय, रचना । 

()090परड0'एनाआवा'ए 8७/एं०७ अ्निवाय सैनिकसेवा । 

()00णांधछ00 कमीशन, विचारस-मिति, पर्च-मण्डल, पंचायत; 
आधिकारपन्न, सनद । 

(0गधधाएहत। सांप्रदायिक, संप्रदायसम्बन्धी । 

(0079 प्रांश सांग्रदायिकता, स॑ग्रदायवाद । 

(7077एएशां।ए समाज, जनता, जन, प्रजाजन, अविभाज्यता, संप्रदाय, 
जाति, सण्डली, लेकसंस्था, राज्यसंस्था, समाजसंस्था । 

(/07907707 |99 सामान्य कानून । 

(707०0॥7॥707 0 9०४७/ शक्ति या सत्ता का एकीकरण, एकतन्नी-. 
करण, एकरसीकरण , एकत्र । 

()000७0]४9407 समझौता, साम । 

(00४60७/४८ए राज्यस़ंयोग, राज्यमण्डल ।.. 

()07व७/४ राज्यमित्र । 

(०एश्वेक्षण07 0 98/88 राज्यसंयेोग । 

()076/९706 सम्मेल्न्‌, परिषद्‌, सभा । 

(00798८७0॥ जब्ती । 


शबाथ्थे-तालिका श्प्प६ * 


(07 0 ,8ण8 कानूनों का आपस में विमेल था असंगति या 
विरोध । 
(20727888 अमरीका की कांग्रैस नासकू व्यवस्थापिका, “हिन्दुस्थान 
की कांग्रेस नामक राजकीय संस्था, कांग्रेस, खभा । 
(.णाउश'एशाीशा) पुराणप्रियत', पुराणसल्युवाद, . पुराणखाघुत्व, 
पुराणप्रेम । ४ 
(/07800808व प्शत धननिधि । 
(0005०त॥007 एकीकरण, व्यवस्थापन, शान्तिस्थाथन, ठीक ठाक 
करने का काम; व्यवस्था का काम, व्यवस्था । 
()०४४(पए०7८ए निर्वांचनच्षेत्र, अंग । 
६ ))98॥07080[ उपांग, घटक, घटकावयच । 
---/५८४ उर्पांगनियम, उपांगविधान । 
--पर00008 0 (0ए४'कप्ा९7 सरकार के जपांग कार्य । 
(07४07770707 संगठन, रचना । 
--) 0]७८0//8 निर्वाचनज्ञेत्र की रचना या संगठन | 
(/079॥प्रा00४॥) राजकीय, राज्यसंगठनाव्मक, सांघटनिक, राहय- 
संगठन का, कानूनी, वेध । 
--7'00007॥7 राजकीय या राज्यमूलक स्वतन्त्रता, राजकीय अधि- 
कार, राजकीय स्वातन्ध्य । 
-“-7070"0।ए विधान विनिश्चित या नियन्त्रित राजतन्त्र, विधान 
पर विधानमूलक राजतन्त्र । 
(0 प्ञा[6007 परामशे, सलाह, मसलहत । 
(!)४४पा वकील, कोंसल । 
()0॥४पांए सामीष्य, सान्निष्य, सभीपता, सन्निधि। 
(/0777[0007 दुश्चरित्रता, दुश्चारित्रय । 
(07777 7)47व0 0०९ शक थुद्वनिपिद्ध वस्तु । 
(007९0|07 संधि, करार, प्रथा । 


३६० राज्य-विज्ञान 


()0-0०0७-४॥ए९ 500० ०(९४ सहकारी-सेस्थाये । 
(70-000'8४४0०॥ सहयोग, बैगदान, सहयोगिता, सहकारिता 
(0०४०४ श्रेणी, संख्या, संघ, कार्पोरेशन । 
(/09707070णांशा) विश्वबन्घुत्व । , 
(0ए7०! कोंसिल, सभा,“सूमिति, परिषद्‌ । 
(200700"ए देश । 

-:88/8 देशराज्य । 
(0पा% ०ए १00०४ अपील की अदालत । 
()0प5 0० परत जाँच-पड़ताल की अदालत । 
(राा8)] फीजदारी ; 

--()0एार६ फौजदारत अ्रदालत । 

“- ,४ण फोज़दारी कानून । 
(70छ7॥ राजपद |, 

_--(27०मए राजतन्त्रात्मक उपनिवेश । 
(70शणां02 राजपदारोहण, राज्यारोहण, राज्याभिषेक । 
()घा०९४८ए सिक्का, मुद्रा, चलन । 
(प8॥/0797"ए |8ण चल्नन या रीति या रस्म का कायदा; चलन, रीति, 
रस्स या रिवाज । 

()08/078 चुंगी, कर, महसूल, आचारविचार, व्यवहार, रस्मरिवाज । 
[)200]00२ कुंठितावस्था, कार्यावरोध । 
[00८श॥7क्ा#ह7070 विकेन्द्रीकरण, वितरण, स्थानान्तरण, हस्तान्तरण। 
[)00 47767 घोषणा, घोषणापत्र । 
420#09॥6 कमी, घटी, न्‍्यूनता । 
[002०7०/४८ए पतन, चरित्र-हीनत्त, चरित्र का पतन ; 
क्‍0627689ए8 ॥858007 भ्रध्ोगतिक करपात । 
[00०६४०४०० दौत्य, अ्धिकारदान, दूतसमिति । 
॥)0॥996७४0०7 विचार, निशय । 


ञ्ग 


शब्दाथे-तालिका « ३8% 


[)शश्याशा०0 सीमीकरुण । 
[)070202ए ल्ोकविज्ञान । 
]00700/00ए प्रजातन्त्र, ल्ोकतन्त्र । 
7207080£0० प्रजापच्षक । *« 
[)श000०-४० छ|शा8ा श्र जातन्त्रात्मक झअशु या भाग । 
[0000/07700/ विभाग, मुहकमा, प्रदेश, ज्ञत्र । 
[09७४प७४८ए भमातहत यथा परावलम्बी राज्य । 
]007४ए७४४070 अधिकारवियोग । 
क्‍2690000 (0एश'शा॥आ०ष निरह्ूःश राज्य प्रबन्ध या सरकार । 
268700857 निरडकुशता । 
शशणाशांए भाग्यवाद । 
[)2007७४॥ भयावह, डर पैदा करनेवाला, निवारक । 
4)20९९0।70007 श्रघिकारदान, अनुक्रमागतप्राप्ति । 
[)760 प्रत्यक्ष । 
--९०९४०४ प्रद्यच्च निवाॉचन । 
--]0९ ०४४०7 प्रत्यक्ष व्यवस्कानिर्मांण, बाला बाला कानून का 


बनाना । 
“-077780707 बाला बाला नामजदगी । 


" ग्राप्रू0700 0 एंट्री अधिकारभंग, * अधिकारच्छेद । 
| 8ीए्टा05 अर्सतोष, विद्रोह, अराजनिष्ठा, अग्नीति, विराग, 


तिरस्कार । 
])7#970०7008 भेद्‌, अन्तर, विरोध । 


])908700॥7७7॥६ सेनाश्वंग, शख्रच्युति । 
])829!086 शिबष्टि, अनुशासन, शासन, दण्ड । 
])ग्रंताट्शाह्त00 विकरण / विभिन्नौकरण । 
])9799 डिसमिस करना, बरखास्त करना । 
[)9880]प007 बश्ख़ास्त करना, बरखास्ती ।«» 


8२ » राज्य-विज्ञान 
िशासता0+ कुरकी । 
[)90)90॥78 ]08४॥08 व्यक्तिब्निशिष्ट न्याय । 
ा90पण॥ 0 एणाएलों ए0प्४' सजकीय सत्ता का विभाजन । 
[५०6 #ं2॥ इंश्वरद्त्त अधिकार । 7 
)0776800 700॥0ए देशिक् नीति, ग्रहनीति । 
)077798607 सत्ता, शासन, ग्रधिकार । 
[207 ांपा00 राज्य, सत्ता, शासन, अश्रधिकार । 
7907 6 9०॥८ए ह्रधीमाव या नीति, दुरञ्ली नीति । 
[)0प0पो सन्दिग्ध, सन्देहयुक्त । 
[00-.947५9 07एथ788/07. द्विदुह्ूरचना, या संगठन । 
[9४४00 ए 6 ए8 श्री 65 व्यवस्थापक सभाश्रों का 
कार्यकाल (या जीवनकाल) । 
 42ए74770 गत्यात्मक । 
]70070772 अ्रथशांख-सम्बन्धी, आर्थिक । 
7;007077ए किफायत, किफायतशारी, कमखचे । 
# लाए] निर्वाचन । हु 
५. ताएटा-प्रत्यक्ष निर्वाचन । 
[0८० तींशंशं०॥ निर्वांचनकछ्षन्र, निर्वाचलविभाग । 
]702८07४० निर्वाचनक्षत्र, निर्वांचक जनता । 
आाशिणा।ए 407 ]628 9077० सदस्य होने का श्रधिकार । 
जि्वाएंएछता0ा उद्धार । 
९22 00070 खयानत, अ्पहार । 
/धा०॥ देशत्याग, विदेशगसन । 
[ए्घकणाश्यां विधान का निर्माण, विधान, कानून, कार्यदा | 
|) 46 ६९६० ॥॥॥ २३ ६ हस्तक्षेप, अतिक्रमण । ह 
फति ० (०एशफशला। राज्य के उहश । 
पहब्रलं38०४००४ निवाचन का अधिकार, वोट का अधिकार । 


शब्दा्ध-तालिका ३.६३ 


न 


कर ठिकटशा१७॥। अमल 

॥96ए राजपूत । 

पिवृषणीब्ता00 07 00007फ्ांत63 जाग की समानता | 

7स्‍00७४॥ए 707 ॥हबरां0ा समध्न करपन्‍्धन, समान कर का तत्त्व, 
समान कर | ह 

[70एां न्यायबुद्धि । 

[0 पां ए४४०॥०७ समता, बराबर । 

7500७ अगरक्षक, रक्षक । 

]08/80]907700/ बस्ती, उपनिवेश, कर्म चारिगण । 


[75(808 जनवर्ग । 
फिशातात88 आय-ध्यय का अ्रनुमानपत्र, आय-व्यूय का अल्मान । 
लो 80087 नीतिमूलक साम्यवाद या समाज सत्तावाद । 
[000५ नीतिशास्त, नीतिविज्ञान । 
[770] ए॥४७॥ उत्क्रान्ति, विकास । 
[50)320 विनिमय । 
॥४0०0०7४0 अ्रसलदार, अमल-विभ्षण, एग्ज़ोक्यूटिव, शासक, शासन- 
सम्बन्धी । 
(/०एारल07 एग्जीक्यूटिव कॉसिलर, आमला, शासक सदस्य 
'पारतएप808 ज्यादती । 
, 7४0|९(ए७' खज़ाना, कोश । 
#एणएर्ए७ एप श0४९७ अनियन्त्रित अधिकार, सर्वाधिकार । 
[0४080907 विस्तार, विकास । 
]र00907॥ 0। 0"क्‍॥9"'ए (देश की) भूमि का विस्तार । 
[0000780]" नागरिकता के अ्रधिकार से दूर करना । 
7९])॥)707 लामसचय, श्रथंसचरय, जंब गरम करना, धनापहरण, 
थपरिहरण, लाभ । 
िड007 नियांत | 
[॥7)]00/07' सम्राट्‌, बादेशाह । 


३8४ ० राज्य-विज्ञान 


[तक ए० ल्योएच्रा0ा बहु वार कृषि । 
ग्रिद्ाशपशांधव07 विनाश, विध्वंस । 
फषपतपार0ा भागे अभियुक्त को पकड़कर दूसरे: देश के श्रधीन 
करना, विदान । 
[90९0०४. दुलभेद्‌ । 
४४7॥ए वंश, घराना, कुट्ठम्ब, ग्रृद्द । 
--- 07768 गेहिक कतंव्य, ग्रहस्थ के कतेच्य । 
“ “- 7289 गेहिक अधिकार, गृहस्थ के अधिकार | 
7०प१७४४) संयुक्तशासन पर, संयुक्त, संयुक्तराज्यप्रधासम्बन्धी ! 
+०वेक्षत्9 संयुक्त शासनवादी । 
7 ०तैशवा0%9 संयुक्तरसघ । 
एव6४४8507 संयुक्त शासनव्यवस्था, संयुक्तराज्यप्रबन्ध, संघ, मंडल । 
“+(०प्रा( संयुष्त राज्य का न्यायात्षय । 
-7(+3070'४४९४४ संयुक्त शासन, संयुक्त तन्‍्त्र । 
' “+ 70 ण0" संयुक्त राज्य के अधिकार । 
>|ध6 सयुक्त राज्य । ५ 
“--+[7707 संयुक्त शासनात्मक संघ ' 
. कीशावो०७ #परीध2० स्त्रियों का मताधिकार । 
#४परतैशोंधत सरंजामी पद्धति, जागीरदारी पद्धति । 
7७ए0807ए सामनन्‍्त, साण्डलिक, जागीरदारी । 
[047८8 आयब्ययग्रबन्ध, कोपप्रबन्ध, राजकाप, कोप, अथ, घन । 
मपाहालंतं अर्सम्बन्धी,. आ्रायव्ययसम्बन्धी,. राजकापसम्बन्धी, 
आधिक । प 
पाबागलंगे त0एथपा०ा। काष-विभाग । ह 
४5०४) आ्राथिक, काषसम्बन्धी,। | 
7५०5 0०॥ए परिवरततेनशीलता, नमनशीलता, नमनीयता । 
[6506 ००४88४ए४ 0) परिवततेनशीछ, या नमनीय राज्यसंगठन । 


शब्दा्थे-तालिका 


एणआ०७॥ जनसभा । * 

707८७ शक्ति, भोत्तिकबल, सैनिकबल, सेना. 

ए#०/अंशत शरीधि॥# बहिदेशील काय । 
“- तेशएतापप्रशा। बहिदेशीय विभाग । 
“-]000ए बहिदेशीय नीति । 

५ “5626 व7ए बहिदेशीय मंत्री या सचिव । 

70॥४7 स्वरूप, संगठन, रचना । 

07४8607 ०0 869 दुलबन्दी । 

[7७४०)98 निर्वाचन का अ्रधिकार, वोट का अधिकार । 
6॥7070559 0--निर्वांचन के अधिकार के बन्धन । 

#शप्रतंपशा। जाली । 

गराश्पो बनन्‍्धुत्व । 

[7७७ ट9 स्वतन्त्र नंगर । 

[70000॥7 स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, स्वातरत्र्य । 

(॥श--नागरिक स्वातन्ध्य । 
(070(॥00078+-विधानमूलक या विधानविहित या राजकीय 

स्वातन्त्र्य । 

“० 008 सुद्रण स्वातन्त्य, लेखनस्वातन्द्रय । 
“०0 80082॥ मुखस्वातन्त्य, सापणस्वातन्ध्य । 

. फ2९ 0४008 खुला व्यापार, विनिम्वुक्त या अनियन्त्रित व्यापार । 

शिएते फण्ड, निच्ि । 

एप्रा0707 कार्य, कतेब्य, कमे । 

एप्ह्तेतशश्ांते मूल, मूलभूत, मोलिक, आदि. प्रधान । 

प्रश्ंठा एकीकरेण । 

(+९070/9 सामान्य, साधारण, व्यापक । 
“--]0770]068 सामान्य सिद्धान्त या तत्त्व । 
--शा जनमति । 


5 ०“ राज्य-विज्ञान 
हि े & 
(॥0एशप्राशका शातन, राज्यशासन, राज्यप्रैतन्ध, राज्यघटना, “रीज्य, 
सरकार, शासक्रमं डल्ल,मंत्रिमं डल । 
(॥0एक्षप्रपशाततं शासन पर, शासन क्र॥ राज्यप्रबन्ध का, सरकारी, 
राज्य का, शासनसम्बन्धी । 
(7४॥॥ दान, विज्ञेप, निश्षेप्‌ । 
(>प्रां।0 संघ, श्रेणि । 
“77300 487 सेबसत्ताबाद । 
" प्68608 एप त९887४0008 विभागाध्यकज्ष, सरकारी सुहकमों के "सबसे 
बड़े अफसर । 


प्र०वी।धएए आजु्वंशिक, वंशानुवंश, वंशपरम्परागत, पुश्तैनी, 
बपोती, खानदानी । 
-+0ऐ0ोएाए॥। आलुवंशिक अश या तस्व । 
“-])॥पा०८])|७ आजुव शिकाधिकार तत्व । 
ाशवाद्माग00 विध्न, बाघा । 
[07७ 900०४"ए देशिक मंत्री गा सचिव । 
--ए|७ स्वराज्य । 
--800"0(४'५ ग्ृहमन्त्री, आन्तदें शिक मंत्री । 
[005९०] प तएघणााएता राजगृह विभाग । 
]॥020900 अव्याय, अनुचित, अनोरस । 
र20007॥ देशप्रवेश, देशागमन । 
79680 प्राछा। अभियेग, पदाभियोग | 
का080४) साम्राज्यमूलक, साम्राज्य का, पादशाडही, सन्ना: का, 
सम्राट सम्बन्धी । 


[7770709087) साम्राज्यवाद १ 
[70॥60 आजुषंगिक, अध्याहत । 
[0790% आयात । 


ह शब्दाथे-तालिका * 
हु * «% $ 
[लेक्शा2० 0 पति करानुपात, करभार । 
700९79शापआ९० स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, स्वातन्द्रय । 
रपएला९8 दारिद्ूय, द्रिद्राचस्था, कंगाली, गरीबी, मोतरदी । 
पावाएल छशी०७0४ परोक्ष जिर्वांचन ! 
“+“ 45070 परोक्ष कर । न 
ता शतक व्यक्ति-स्वातस्त्यवाद । 
तरशंते्रणी४ा व्यक्तिस्वातन्त्धात्मक, व्यक्ति-स्वातन्त्रयमूलक । 
व85पफञाणा ब्वाक्त-झसवातन्त्यसूलक उपपत्ति । 
[70४॥९४80७ आनुवंशिक अधिकार या जायदाद, पुरखाती जायदाद, 
शपरम्परा की ग्रथा, वशपरम्परा से चलन । 
[0॥00 76 मूल, प्रारम्भमूलक, प्रारम्भिक, मौलिक, प्रवततेक , प्रारम्मिक | 
[४०/४४॥0० निरिन्द्रिय । 
[0४पाफए८४0॥ बगावत, गदर, बल्वा, विप्लव, विद्रोह । 
[0४9000॥0 राज्यारोहण, राज्याभिषेक । ८ 
]08/॥प0007 संस्था, प्रथा । 
[7एक्‍90४० ा॥ए7707 श्रल्पक्वर कृषि । 
]70[00/'0708 हस्तक्षेप, दखल । 
(30एलापापए0ा -- सरकारी या राज्य का हस्तक्षेप । 
एतीरंतिाणोंह्रा० +ज्यक्ति-स्वातन्त्य॑मूलक हस्तक्षप । 
[00778] --पितृमूल्क हस्तक्षप । 
80८ं08६0 -+ समाजसत्तामूलक हस्तक्षप । 
[त/श'श्षत0गवों तेप्राए अन्तराष्ट्रीय कतेब्य । 
[7[0/008॥/४07 प्रश्न, श्रनाचतरी, प्रश्नात्तर । 
[00"7०५पग0४ व्याख्या, अथ, अथेनिर्णय । 
[07७४ राजप्रतिनिधि, रीजेंट । 
[एछ४ांत्वा० अन्तराष्ट्रीय, अन्तराज्यक्रीय । 
]70७7ए७४४४०॥ हस्तक्षेप, दखल । 


च्् 


बेहद राज्य-विज्ञान 
“ कर 
[7/७8॥88 8र/00658900 बिना झत्युपन्न का अधिकार । 
ागणांतवंणा धमकी, झह्शत, भयदान, भय । 
पएए४0४' चढ़ाई, हमला, अभियान, आक्रमण । " 
[80707ए समाधिकार । 
थ०॥ सहकारी, संयुक्त * _ 
थप्रतेश४७-84० [६छ न्यायाधीशप्रणीत कानून । 
चप्रवी०४प्रा'8 न्यायालय । 
' चेंपकाल॑ं॥] न्याय्यसम्बन्धी, न्याय का । 
चेप्रयालंधा'ए न्‍्याय-विभाग । 
चेप्रापं552009ग7 कायदापण्डित, विधानपण्डित । 
वंप्रणंह्वी छाए अधिकारक्षेन्र । 
गीए।9]0"000000 व्यवस्थाशासत्र, व्यवस्था- विज्ञान । 
"पाता व्यवस्थाशास्त्री, व्यवस्थाविज्ञानी । 
पंपाए ज्यूरी। 
 --८0एा+ ज्यूरी की अदालत । 
“ए्ञत0७ न्याय, न्यायाधीश, न्‍्यायीकरण, इन्साफू । 
[ए४०9 जातिसम्बन्ध, वंशसम्बन्ध । 
जि राजा । 
गएत07॥ राज्य । 
९7४28॥9 राजपद, राजसिहासन । 
|,099९2 ६7७ यद्भाव्य नीति। 
8895077]7707 ०0 -- यद्धाब्यं नीति की डपपत्तियाँ। 
[णां(७705 0 +-परदूभाव्य' नीति की सीमायें । 
[0णछ कानून, कायदा, व्यवस्था, जियम, विधान । 
[00"08/0079) ---अ्न्त्ाष्टीय कानून | 
: ०0३ ४8776 प्रकृति का, कायदा या नियम । 
0029७ -- मलुष्यनिर्मित या सानवी कानून, कायदा या नियम । 


3, है ्ह 
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कि हा ५ हु ५ हक * है 
00७0४४) ]8७-- व्यक्तिविषयक कानून । है... | 
90०0५ -- राजकीय कानून । . , « है| 
00४४७ -- रवाजगी या व्ैयक्तिक कानून । ि ह 
पो)७-+ सा्वेजनीन का्ून । है 
(/0पा०] कानूनकोंसिल, कानूनसभा,। 
[.ए०१ए७" ध्यवस्थापक, व्यवस्थाधिकारी । 
पर 407 न्यायप्रधान । हे 
] ७ ए४(908 व्यवस्थाराज्य । पर 
[.0एए७/" कानूनदाँ, व्यवस्थाविज्ञ, व्यवस्थाविशारद । 
,002प6 संघ । 
--0 78/7075 राष्ट्रसेध । श 


.0ए४ 7४९) कानूनन हकु, नियमानुसार अ्रधिकार, कायदे का 


अधिकार । ० 
],020) 0)॥9॥009॥ कानूनी फुज्े, कानूनी बन्धन, कायदे का बन्धन । 
[,७2४| जाते कानूनी सिक्का, चलन सिक्का । हे 


[,०९४४४॥0॥ व्यवस्थापन, कानूरू का बनाना, व्यवस्थीकरण, विधान, 
निर्माण । हि 
,0%0900 स्थानिक व्यवस्थापन, स्थानिक विधान या नियम। 
[0299 ए8.५४७७॥]ए व्यवस्थापिका,व्यवस्थापकसभा , कानूनसभा है 
। ,0/॥५४707' व्यवस्थापक । 
,0279]0007० व्यवस्थापिका, व्यवस्थापकसभा, कानूनसभा । 
00॥087[|07 0। +-- व्यवस्थापक सभा की रचना या, संगठन । 
छाप 06 “- व्यवस्थापक सभा की बैठक । 
[.0शांप्रव० न्याय, उचित, ओरस । 
[॥00 दोष, अ्पकीतिं, कल्लंक +॥ . » 
[॥0कशशा। जदारतावाद, प्रगतिवाद । है 
[॥060५ स्वतन्त्रता, स्वाधीनता । 
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]॥७॥090 ॥0॥॥ए नियन्त्रित दायभार ।* 
--0छ/0'णोएं] नियश्न्रित स्वामित्व । 
॥/00/007०४ सीसा, बन्धन, सादा, ग्रियन्त्रण । 
[07 "0एशणधाक्षा। स्थानिक | राजप्रबन्ध, स्थानिक सरकार, 

ब्रान्सीय सरकार । ८ 

८ 
80ए०ंप्रा'४ 07-- स्थानिक राजप्रबन्ध की रचना । 
--6४]8 4007 स्थानिक व्यवस्थापन, स्थानिक कानून । 
“ [0 ण७/ ॥0738 निचली या निम्न व्यवस्थापक सभा, निचला व्यवस्था- 
लय, दोयम कानूनसभा । 
[,0प्र' 020प्रा५ निचला न्यायालय, दोयम अदालत, मातहत अदालत | 
],0ए8।7ए राजभक्ति, राजनिष्टा । 
॥९97807 न्यायाधिकार, मैजिस्ट्र सी । 
४४४४४५९ मेजिस्टू 2, न्यायाधीश । 
॥8278/0 रहेस, अमीर, उमरा। 
व -ितवीशांशा४तत070 कुप्रबन्ध, कुराज्य, कुशासन । 
(007॥ए बहु्सख्या, बाहुल्‍य, बहुरख्यक, बालिगी । 
)॥.)४७ (70707 राजनिपिद्ध काथ । 
)(४४080० परवाना, श्राइन, श्रादेश, श्रध्यादेश । 

(धघतेत्ाता'ए अ्ध्यादिष्ट । 
॥४४ए४ंधों |७ फौजी कानून । 
(४5यंगशपा) अधिकतम | 
(७४75 सान्नन । 

--+ ० 007)फ्ञांए्व00 आ्रवागमन के साधन । 

ह ५ 4990007९६ उपाय, कानूने? तरीक । 

 [९८(॥९ अश्रंधिवेशन, सभा ।& 

' ग्राह॥्वरश्नाप्री --- बेकायदा सभा । 
(७०7 ०७/४४७ सदस्यता '। 


हे 
है 


शब्दार्थ-तालिका 


लि] 0श४॥]) ० ॥ ४०0 नागरिकता, नागरिक अखिकार । _ 
[७॥॥0व ७ (00॥॥08 राज्यविज्ञान की विज्ञारपद्धति । 
50700) ७ऐतिहासिक्र विचारपद्धति । 
व ताए ह8ए'एं00 सेनिक सेवा या चाकरी । 
-- 00 फौजी अदार्लत , सैनिक न्यायालय । 
एप) न्यूनतम, लघुतम। है 
(धफांहा०ए' सचिय, मंत्री । 
(5008) सचिवसम्बन्धी । 
शाणांठ09 मन्त्रि-मंडल । 
(१77077॥605 अल्पसंख्या, नाबालगी, अल्पसंख्यक । 
7९7९४0॥४४07॥ 0 +-- अ्रल्प संख्या का प्रतिनिधि9्र्बन्ध । 
)5४]0]0'0]07007070 खयानत, घनापहार । 
प्राएणआफएा(0000 विपर्यास, झूठी हकीकृत, भूठों । 
'४९८त संमिश्र, मिश्रित, इबरन, अन्यथाकधथन । .* 
/0तीएडिाफा णा 0गारापराणा राज्य-संगठन का सुधार था 
संशोधन । ५ 
[0॥ध7'९) राजा, एकतन्त्री शासक, नृप । 
]000॥[४7"५ -- भ्रानुवंशिक राजा । 
४ 0ायाजीांएो ७0००१ राजाक़, राजोश, राजा । 
०॥धाणताीए राजपद, राजतन्त्र, एकतन्त्र, एकसत्ताक या एकछन्नी 
राज्य, एकसत्ताक राज्यपद्धति या शासनपद्धति । 
०0०५ ।॥॥) झाय-व्यय का कानून ।_ / 
०॥0००ॉ0५ ठेका,” सर्वाधिकार, सर्वप्णाधिकार, एकाथिकार, 
कुलमुक्ता,' कुल इजारा, एकाधिकृत वाणिज्य । 
00॥ सभा । मी, 
(0/थों 2040९ नीतिनियमावली । 
०धोए नीति । 
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2९एशफाशशातं (ट।ए ० गत ए नीति की राज्युप्रशीत 
शिक्षा । 
]([0ए८806 जंगस, चर । ह 
([पा०79 अल्ववा, गदर, बगावत, विद्धोई, विध्युच:। ' 
प07 राष्ट्र । 
“+- विधा राष्ट्रमूलकराज्य । 
९५४0०॥४) राष्ट्रीय । कर 
“+ टवाधटा०' राष्ट्रीय शील । 
“- 06०९7८ए राष्ट्रीय रक्षा या संरक्षण । 
५ा०णाधाउचव07 राष्ट्र के अधिकार में करना, राष्ट्र का अधिकार 
स्थापित करना । 
ए०४०॥शंशा) देशिकाधिकार, राष्ट्रीयता । 
ापाधांश्रा।0णा नागरिकत्व की प्राप्ति या दान । 
९०7॥/7ए जाति, कोम, राष्ट्र, राष्ट्रीयता । 
,॥ए7७ प्रकृति, €वरूप । । 
]0९९) ९०7८४ असावधानी । 
]९९2०॥४४०॥ बातचीत, संधि की ज्ञातचीत । मन्त्रणा, परासमश । 
रात! उदासीन, तटस्थ । 
िश्परा/तए उदासीनता, तटस्थता । 
गाशा।जा प्रध्यसवाद ।_ 
]९०७॥४ए कुल्लीन वर्ग । 
०॥एांशव707 नामज़दगी, नियोजन । 
"२०४-००7) वा श्रयुद्धयान, शान्त । 
प०7-८०॥87प४00व) कानून के खिलाफू, वे कायदा, राज्यसंगठन 
के विरुद्ध, श्रवेध ।' 
ए०॥-7७७३४४७708 अविरोध । 
(00॥84707 बन्धन, कतेब्य, बाध्यता, विवशता । 
“00 772): कतेरः और अधिकार । 


कक 


शब्दा्थे-तालिका 


() एकता 0 (श१70॥ए जमीन का कब्जा । 
()[0ंतों सरकारी, सरकारी कर्मचारी । 
()[|00' अफसर, राज्यकसे चारी, मुसाहिब, अमलदार, आमतला । 
(0छाली।दाो ऐैशाण॥। स्वार्थी कुलीन अश या भाग । 
()॥9070ै५४ स्वार्थी कुली नतन्त्र" | 
( )॥॥7!] )()[॥(%3 सर्वेश्षष्ठता | 
0)/[7'65४07 ,जुल्म, सख्ती, श्रत्याचार । 
(0/09० शान्ति, व्यवस्था, राज्यानुशासन । 
()07870९ फूर्मोन । 
0/एव7 अंग, अ्वय्व, घटक । 
(097४० श्रैगांगी, संद्विय । 
“+ #0 एकजीव राज्य । 
()/एशशांधा। जीव, सजीव वस्तु, सेन्द्रिय पदाथ । 
()॥/४४700[0॥! व्यवस्था, रचना, प्रबन्ध । 
()ंश्ाए मल, मौलिक, प्रारम्भीय । 
()0१0४॥॥) देशनिष्कान का दण्ड । 
()ए९७-७ट॥।पी४॥/0०॥ अ्रतिकेन्द्री एएण, अति एकस्थानीकरण । 
()७9॥00))]) स्वत्व, स्वामित्व । 
(006॑ंग्वा'ए --+ पराथैस्वामित्व । 
[ ॥॥॥ए। “+ परिमित स्वत्व । 
[2गएशएगगिपंशा। पाल्िमेण्टपद्धति । 
[॥श्ाएा।ा'ए पालिमेण्टीय । ४ 
--2०एतगणा। परल्िमेण्टीय राज्यप्रबन्ध, राज्यशासत या राज्य- 
संगठन । * 
]2007॥0/० हिस्सेदार, भागीदार । 
709 दक्ष, दल्टबंदी । 
“-20ए७ाएंशा। दुलबन्दी शासन । 


असिक्ग 
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श्र 
हलक न का 


889807] मुद्र0, गसनपतन्न, गसनाज्ञा, गसमनादुशासन । 

[27(९07॥(5 राज्यलिखित अधिकार, सनद, फूर्मांन, पेटण्ट । 

एशछपावों 20ए2मशणा। पितृभावक या पेतृक राज्यशासन । 
-- ह/शरभ'छा0०. पितृभावक या ऐैतृक हस्तक्षप । 

[2॥ंथ'छ॥। पितृमूलक, पिन्नधिकृत, पैतृक । 

7280700720 पूर्णांधिकार, सरक्षण, नित्रेजनाधिकार । 

ए७४॥०१6व ०४०लआएए6 स्रामयिक्र शास्ऊमं डल । 


- ए&॥7870॥ स्थायी, मुस्तकिल । 


[७-४0७॥] व्यक्तिगत, वेयक्तिक । 

“- 72)॥ व्यक्तिगत अधिकार । 

-- |॥ज़न्‍्वैयक्तिक कानून, कायदा या नियम । 
?श5पक्कांत) अनुनप, समझौता, साम । 
7200007 प्रार्थना, अनुनय, विनय, विनती, आवेदन, श्रावेदनपत्र । 
[70020 ० ॥्ऱ्ञ'किणार एफ प्रतिनिधियों की प्रतिज्ञा । 
700५१ एफ धनितंत्र । 
[20॥॥0 राजनीति पर, राजनीत्यनुप्तार । 
70॥#0०व#) राजकीय, राजनेतिक । 

“०27० राजकीय था राजनेतिक संघ । 

---0)]2थ0॥0॥ राजकीर्य बंधन या कततंव्य । 

--0ल्ितेश' राजक्रीय या राजनैतिक श्रभियुक्त । 

“-?0४0' राजकीय शक्ति । 

“--80060700 राज्यविज्ञान | 

70८परध४0ग॥ राजकीय विचार, सिद्धान्त या श्रनुमान या अनुमिति 

70॥0 0०४४ राजनीतिज्ञ । 
[720॥009 राजनीति, राज्यविज्ञान | 
४ 00"79)-- सिद्धान्तात्मक या शुद्ध राज्यविज्ञान । 
?0॥6ए नीति, राजकीय नीति, राज्यनीति । 


कक 


शब्दार्थ-ता लेका 


शक 


700॥ए राज्यसंगठन, राज्यप्रबन्ध । 
[2007 छोर दरिद्रसाहाय्य, दरिद्रकष्टनिवरण । 
20007 जनसम्बन्धी, जनसतात्मक, लोकप्रतिनिधिक, लोकसत्तात्सक । 
“+20एलागााएछ।, लोकतंत्रात्मक राज्यप्रबन्ध । 
70एपोधापाए ज्लोकप्रियता, ल्लोकप्रीति।. _- 
स्‍20४076 0७४ राज्यप्रणीत कानून, मानवी कानून, व्यावहारिक 
कानून । 
“07 अचलित या व्यावहारिक नीतिविधान । 
[009४९४४०78 उपनिवेश, बस्तियाँ । 
700 प्णारप प्र शक्तिशाली, बली, प्रभावशाली । 
70 ज0' शक्ति, बक्त, राष्ट्र, देश । 
(078५0 विशिष्टाधिकार । 
---(')77(४ विशिष्टाधिकारनिणयालय । 
20४09 प्रेसीडेण्ट का पद, राष्ट्राध्यक्ष का पद । 
[7 कांतेणा, प्रेसिहेण्ट, राष्ट्राप्यक्ष । 
एिएफ्रांतिजा। अफज्शणा। प्रसीडेण्थपद्धति, राष्ट्राध्यक्षपद्धति । 
[प॥0 ॥॥7॥%७० प्रधान मनन्‍त्री । 
["नाातए्णाां।एा ब्येष्ठा घिकार । 
. एयर ग्रादिम, प्रारम्सिक, सूल । 
[?/ए0 व्यक्तिगत, वेश्रक्तिक, रवाजगी । 
[ एचा0 वाशा।)0।' साधारण या गेरसरकारी मेम्बर । 
!2|0]00७ विशेषाधिकार । 
700७008 ]00॥09 रक्षित व्यापारनीति । 
[७0॥6९/079॥ रक्षित व्यापारचाद । ह 
0090/9 जायदाद, मिल्कियत, सम्पत्ति । 
770८ ॥ध0॥ घोषणा, घोषणापत्र । 
7970900007व) 7"शुः'#शांत्ा070 अनुपातोय प्रतिनिधित्व । 
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7070,02४॥07 मुल्लतवी, तहृकूवी । 
["006207'6 रकज्षित राज्य ।: 
शि0्शंशटांयों ग्रान्तीय । 
“5प्री)९८४ प्रान्तीय शासनविषय | 
---00770ए0ए॥00 प्रान्तीय कर-भाग । 
“08706 पआ॥आरान्तीय झायव्यय । 
770शए08॥87 ग्रान्तीयता । 
776एा४00॥) त्तात्कालिक, अल्पकालिक । 
ए70शंश्रं०४७ घारायें, दफाय, कृुठम, रसद, भेजनसामग्री । 
]070!0 सार्वजनिक, सामाजिक, राजकीय । 
“78508 राजसल, राजकीय आयव्यय । 
--/]/07 सम्ाजसेवाप्रवुत्ति । 
-+४५0०7२ सामाजिक काये । 
शिए्गांग्राशणा, दण्ड, सजा । 
82770" ए 0/' -- दण्डप्रबन्ध । 
.९(0777807'ए-- सुधारक, सुधारमृल्ञक दण्ड । 
70(0प५४०-- प्रतिफलानुसारी दण्ड । 
(एरिस्व07 योग्यता, गुण, विशिष्टता, चेशिष्टय । 
()प४४-(१०ए९७१॥ 7707)0 नीम सरकार । 
(१००7 कोरम, गणपूति । 
॥१४० ४] जातीय, कौमी, राष्ट्रीय । 
“-प90॥0007 जातीय भेद्‌, कोमी अन्तर या खासियत या विशेषता । 
49008970 मूलसुधारवाद । है 
]१०४)। शी! वास्तविक मन या मति , प्रभावशाली जनमति । 
]260७ विद्रोही, बागी । 
08००७॥०४ शदर, बगावत, बलवा, विद्रोह । 
.१००७०7:७०।॥ए पररुपर व्यवहार या आदान-प्रदान । 


शब्दार्थ-तालिको 


(0९४2 एां४०॥ 0० शल्क 9886४ नये राज्यों का झ्ञान लेना, नैये 
राज्यों का राज्य का सान देना, या राज्यों की श्रेणी में सर्मकाना 
या बिठलाना । जे 

एटा? दैनिक, चतैमान,,आवतेक । 
३008४॥१)प/०॥ पुनविभाजने। 
0(०'९॥0४ जनमतज्ञापन, जनसम्मति । 
[१९०५7 सुधार, परिवर्तन । 
ि९७"ए४0"ए सुधारमूलक । 
(०९2४०शौंहा। स्वाभाविक विभागवाद । 
[९४0ं४३४०ा। कायदा, नियम, नियमन, नियन्त्रण, प्रतिबन्ध । 
--0[ [00४७ शक्तिनियसन । | 
[२९००६ 0। 020॥८९ द्रिद्रकष्टनिवारण । " 
७९7 राज्य करना, राज्य, अमल, शासन | 
[0-एत 7 0॥ पुनरागसन, प्रत्यागसन । 
छिलशाणाशा।श0९ विरोध । 
१0४0९ स्वपच्षेस्यागी । 
[३एआ्ा07 चअतिपूति, हर्जाना, नुकुसान का दूर करना, नुकसानी । 
७/0४0॥४॥07 प्रतिनिधित्व । 
---0[ ॥0007॥08 अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व । 
]80ए'ऋणा।॥770७ प्रातिनिधिक । 
--ए0एशप्धधाएञ प्रातिनिधिक राज्यप्रबन्ध । 
0[७:०४४४ ४७ ज़ालिम, सख, दुबानेवाल्ले, अत्याचारी । 
]80एपो)।० प्रजातन्त्र) ल्ोकतन्त्र । 
]१७०पण५७॥ जनसत्तावादी, लोकतन्त्रवादी । 
१८४०/ए९ रकसित । 
एिकांशवा00 40 000एथगाएशा णी०ंधोंह सरकारी कर्मचारियों का 


विरोध । " 
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(8080 प्रए0॥ ग्रस्ताव । 
+0९७ए007श्री06 उत्तरदायी, _उत्तरदायित्वपूर्ण । 
(0४707 90॥9 उत्तरदायित्व । 
०७07/8007 पुनःसंस्थापन । 
(िशद्यो40"ए (प/6४ प्रैतिकारी या प्रतिकारात्मक शुल्क , महसूल, कर । 
[२९॥/७४०॥7४७॥ ख़्चे की दर छौट । 
[6४४७ँ४॥४०७ प्रतिफलकारी, प्रतिफलानुसारी । 
4७/०४7'65४7७ ग्रतिगामी । 
[१०ए९७४06 श्राय _ 
२०४ ४07 परिवतेत्र । 
]4०ए०ए॥०7 राज्यक्रान्ति, राज्यविष्ठव, विछ्ुव॒ । 
]१0७ए०ए/०शज्ना'9 राज्यक्रान्तिकारी, क्रान्तिकारी । 
[0०४० ए।॥०0ांता राज्यक्रान्तिकारी, राज्यक्रान्तिवादी, क्रान्तिवादी । 
2) अधिकार, स्वत्व, हक्‌ । 
|ध॥0॥ 0(-- अ्रधिकार की सीसाये या बन्धन । 
“0 ॥[)0%0 अपील का अधिकार । 
“0[ 0007७ वर्सीयत का हकु । 
“70 0077800 करार का हक । 
“-0 तीछापा[/07 वियोगशधिकार । 
“0 ह_एपा7एला0एा बगावत का हक । 
“-0[ [/7'0["/॥४ जायदाद का हक । 
0ंशं) -- नागरिक के अश्रधिक्तार । 
0070770४व) -- राजकीय श्रत्िकार । 
शिएीए -- गाहंस्थ्याधिकार, गृहस्थी के अभ्रधिकार । 
“+ 7770098078॥06 व्यक्तिगत आधघिकार । 
“ 767 वस्व्वधिकार । 
00'8008 -- वैयक्तिक ध्रधिकार ।* 


शब्दा८-तालिका 


ए€श्रा०्वींत ॥20| चशिपूति के अधिकार । 
शिशतव 60्न्‍्रताप्रांणा अश्रपरिवर्ततशील, या छुस्थिर या अनस्य राज्य- 
संगठन ।  * ० 
दि2700ए अपरिबतेनशीलता, *सुस्थिरता, श्रनम्यता । 
340ए४)।ए राजपद्‌, राजस्वत्व । 
70५8) राजकीय, राजासम्बन्धी, राजा के, राजपदसम्बन्धी । 
रिप्रो० राज्य, शासन, राज्यकाल, शासनकाल, शासन करना । 
[रिपाार्शँ जानपदिक, देहाती, ग्रामीण । 
5870707 आधार । 
---० 8एा0ए"ए अधिकार का आधार । 


--0 |७एछ कानून का आधार । 
50070 ०0 ]00"॥0% राज्यविज्ञान का विस्तार । 
50॥0॥ सुद्वा । 

[१0ए४) -- राजमुद्रा । 

8७072 बैठक, बिठलाना, बैठने कई प्रबन्ध । 
800७४४ं07 वियेजन, वियोग । 


जिएटा'ए, रहस्य, गुप्त । 

छःलांगावों ए0एणप्राला। वर्गमुलक राज्यप्रबन्ध । 

“90077[ए जमानत । 

500॥07४ राजद्रीह, विद्रोह । 

जिशा-तएलापयंएता07 भात्मनिशेय । 

00॥-९0एशफ्ाशा। स्वराज्य, श्रास्सशासन, स्वयम्‌ शासन । 
5९-९०एए"ांहट स्वराज्य प्राप्त, स्वष्यत्त । 

. छिलछड्रपरा'8 0 09079 जायदाद की जज्ती । 

. 500०० चुनन्दा, चुज़ा हुश्रा । 

छिशा।- एप) वाशातत0/ श्रधसामाजिक या श्रधराजकीय संस्थाये 
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8छा:प6 सिने, सभा | 
506)7प्ता07 पार्थेक्य, विश्वाजन्न, भ्रन्तर । 
“07 0श०' शअ्रधिकारविभाजन । 
56फ9र0॥8 0/ ]€शा०॥पा० कानूनसभा के श्रधिवेशन या बैठक । 
560॥॥श॥श07/ उपनिवश ० 
5702०-टक00९ते एकाँग । 
8028) (07700 समाजसत्तावादी, लेकतन्त्रवादी । 
80०॑9797 सम्म्यवाद, समाज-सत्ताबाद । 
802॑ं4900 'ाश-+९७७९४९९ समाजसचाक हस्तक्षेप । 
।00000ए समाज । 
3500002५ समाजशासरुत्र, समाजविज्ञान । 
80ए0०ं९॥ राज्येश्वर, राज्यप्रभ्ु । 
80ए७/शंट्एए राजेश्वर्य, राज्यप्रभुता । 
ना! त९एक९९ अराजकता । 
“-06 [00000 प्रजा या जनता की राज्यप्रभुता । 
800४ लूट, लूटखसाट । ॥ 
800फए स्थिरता, स्थायित्व । 
ज870व॥॥2 स्थायी । 
---.॥7१॥9५ स्थायी सेना । 
“070१8 स्थायी नियम । 
38 राज्य । 
“जावावएश७॥४ राज्यप्रणीत प्रबन्ध । 
--#009[ 97 राज्यमान्य, साम्यवाद या सामाजिकवाद या समाज- 
सत्तावाद । 
59070 स्थिर, स्थायी, गतिद्वीन । 
59008 पद, पदवी । 
807842०0॥ उपाय, दवि पंच ।, 


शब्दाथ-तालिका" 
आम 
क्‍ 4 हे 
3074ै॥९2ए उपाय, व्यूह, व्यूहरचना, सेनाव्यूह । * 
७0[7प्र८प्रा'6 सड़्ठन, रचना । ०. 9 
>परो)0९७707 पराधिकार, ज्ञातहती, दब्बूपन, परवशता, अधीनता ॥: 
जिपआयांधश070 शरण जाना, शरण, मातहती, दब्बूपन । है 


हिप007/वतांहबा6 मातहत, परवश, अधीन, अश्रप्रथान, गौण | . 
5प्रो00'वांध्रबांणा सातहती, परसत्ता, प्रकशता, अ्धीनता । 


जिप०एशआा।0०08 0 एशैींश्र०णाड5 
. >-8॥8800॑व008 
5प00९९९४४०।' उत्तराधिकारी | 
5078206 निर्वाचनाधिकार । 
50777008 सम्मन, श्राह्वानपत्र । 
5एगाप्र"ए व्ययसम्बन्धी, व्ययनियासक । , 
6प]707080ए सर्वश्रेष्ठता, सर्वाधिकार, वचस्व, आधिपत्य । 
80.9/७॥० सबसत्ताक, सर्वोच्चसत्ताक, सर्वोच्च, श्रेष्ठ, वरिष्ठ । 
-“---0%6९८77९७ सर्वोच्च या वरिष्ठ शासकमण्डल, सर्वोच्च सरकार । 
“-200ए९४776॥६ सर्वोच्च या वरिष्ठ सरकार या राज्यप्रबन्ध ।| * 
हिप्राफ्छगत७/ हवाले करना; शरैण जाना; अ्रधीन करना या होज़ा । 
5पछकताण? 90णश०/ तातव्कालिक पद॒च्युति की सत्ता या अधिकार, 
सस्पेण्ड करने का अश्रधिकार । न्‍ 
४८ टां०४ नत्थी करना, जोड़ना । 
५४४८ कर, महसूल या टेक्स । 
५४४४४07॥ करभार, कर, महसूल, टेक्स । 
"७0०७४ भूम्यधिकार, अवधि । . 
--0 ००७ पदावधि । 
0॥ए०/श५ तास्कालिक, अल्पकरालिक, च्णिक । 
पुछ्प079 प्रान्त, प्रदेश, भूमि, देश 4 
पृछत0०४४) भूमिसम्बन्धी, प्रादेशिक । 
"]७००:४८ए घर्मतन्त्र । 


। धर्मादाय | 
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पाए 0ए धनितनत्र । 
706 पद, पदवी, अधिकःर, हक । 
[09छा-7006009 नगर-सभा । 
[07-४7 नगर-शासन-संस्था । 
पृफक्चा ०७ 0 ए०7४ अ्रथिकारों का परिवतेन, स्वस्वनिश्रृत्ति ' 
"798 िफ्टते परिचति त, तबदील । 
'४७४४पा७' कोषाध्यक्ष, खज़ानची । 
'पु"७ब७ए7ए कोष, खज़ाना । 
|[५०४४ए सन्धि, सुलह, मेल, सन्धिपत्र, तह । 
“+ 00॥80078 सन्धरि या सुलह की शर्तें 
पंत 09 [ंद्वा'ए ज्यूरीद्वारा न्यायनिर्णय । 
"५0० जाति, कोौम | 
]0ी»वं जातीय, कमी । 
पणी)ए7९ मंडल, न्यायालय, समिति । 
१0 प४४) अ्रदालत, न्यायालय, न्‍्यायमन्दिर । 
]ए०७॥79ए तानाशाही, निरंकुश शासन, जुल्मशाही, नादिरशाही, 
प्रजापीड़न । 
[०का। तानाशाह, निरडमकुश शासक, नादिरशाह, प्रजापीड़क । 
[]600शपांतायों बेकाथदा, अवेध, अनियम, श्रेनियम । 
[शांद्ागाछश'तों एकांग, पुकभ्चनी । 
[कशञां08007 एकीकरण । 
[7हा0४ भेल , समिति, संघ। 
एक्त। मूल्विभाग, विभाग, विभागछेन्न, एक पूर्ण विभाग । 
[प्राक्चा'ए #ांत्ा० एकरूप राज्य । 
एएआ्राए ऐक्य, एकता, मेल । 
पश5ज्ष[पर बेकायदा 
एएए७' ॥078७ उच्च अंग या मंदिर, उच्च भवन । 


१११ " [ १२-चुकन्द्र की चीनी ॥ 


ईसलेड का उस ब्यापार में बहुत च्षति उठानी पड़ी | अन्त में 
१४०३४ इंसथी में--इंगलंड के उद्योग से, त्रसल्स में पक 
कानफ़रेन्ल हुईं। उसीके फेसले के अनुलार जिन राष्ट्रों में 
चुकन्दर की शकर बनती है उन्होंने रक्तण-नीति का बन्धन 
ढीला किया और व्यापारियों के साथ रियायत करना बन्द कर 
दिया । 

गषप्ने की शकर और चुकृन्द्र की शकर के ब्यापार में 
कई घर तक बड़ी ल्ञाग-डॉट रही । परन्तु अन्त में गन्ने की 
शकर को पिछड़ द्वो जाना पड़ा। १८४० इईसवी में गस्ने 
को शकर द्स लाख टन हुईं थी और चुकन्दर की शकर 
केघल पचास दी हज़ार दन । परन्तु उसके पश्चात्‌ ही चुक- 
न्द्र फी शकर जिस शीघ्रता से बढ़ी उस पर विचार करके 
आशचर< होता है। इसमे सनन्‍्देह नहों है कि गन्ने की शकर 
भी श्रधिक ही बनती रही; परन्तु आरम्भ में चुकन्दर की 
शकर से बीस गुना आंगे रहते हुए भी बह कुछ वर्ष बाद 
उसकी बराबरी भा न कर सकी | औै८८२ ई० में चुकुन्द्र की 
शकर को पेदावार गप्ने की शकर की पैदावार से आगे बढ़ गई 
उस धणषे गश्न की शकर २१,०७,००० टन और चुकुन्द्र की शकर 
२१ ४७,००० टन तैयार हुई । वर्तमान शताब्दी फे आरस्ममें ते 
चुकन्द्र की शकर गन्ने की शकर से दुगुनी से. भी अधिक बढ़ 
गई। अर्थात्‌ १६००-१&६०१ ईसवी में गश्नेकी शकर की पेंदाबार 
२१८,५०,००० टन थी और चुकन्द्र की शकर की पेदावार ५६, 
५०,००० रन । तब से' आज तक चुकन्द्र की शकर की पंदावार 
दि्मि-दूनी रात-चैागुनी बढ़ती ही गई है। 

अमंनी, आह्टिया हंगरी, रूस और फ्रान्स दी चुकुन्द्र की 
शकर बनाने के केन्द्र हैं। इटली, खंयुक्तराज्य (अमेरिका), 
डेनमार्क, बेलजियम, हालेएड और अन्य कुछ देशों में भी 


.भौद्योगिकी । ] . ११२ 


चुकन्दर होता है और उससे शकर भी बनती है। परन्तु 
इतनी नहीं जितनी पूर्वोक्त देशों में | चुकुन्द्र की फूसल 
जिदनी अच्छी और जितनी अधिक जमेनी में होती है उतनी 
संसार भर में और कहीं नहीं द्वाती। जमनी में दर साल 
लगभग बीस लाख टन चुकन्दर की शकर बनती है। उसमें 
'से लगभग आधी अन्य देशों फा भेजी जाती हे । 
वहाँ यद शकर बनाने के चार सो से अधिक कारखाने 
है, जे! प्रतिवर्ष लगभग पन्‍न्द्रह करोड़ रुपया विदेशों से 
खींच लेते हैं । वहाँ चुकुन्द्र की खेती नूतन वैज्ञानिक ढँग से 
की ज्ञाती है | चुकन्दर के खेतों में स्त्ियाँ ही अधिक काम 
करती है । १६०५ ईसवोी में, इन खेता में १४ लाख मड़ादुर काम 
“करते थे, जिनमें से २५ लाख खस्त्रियाँ थो | जमेनी दिन पर दिन 
अपने इस व्यवसायमें उन्नति करता जा रहा है। ऊपर ब्रसद्स 
की जिंस कानफ्रेन्स का उल्लेख हुआ है उसके बनाये गये 
नियम दाल ही में जमंनी आदि के कोलाइल मचाने से मन- 
सूख हे। गये हैं। अतएव अब गश्ने की शकर की खेर नहीं | 
भारत में गश्ने ही से शकर बनतो है और बहुत बनती है। 
फेंचल एक वर्ष, १६०४-२० में ही, साढ़े सेंतीस लाख टन गन्‍ते 
की शकर बनी थी । इतना गन्ना किसी एक देश में ता कंया, 
पशियाके अतिरिक्त किसी समूचे महाद्वीप तक में नहीं छोता। 
“परन्तु साथ ही भारत में शकर का जितना अधिक ख़र्च है 
उतना संसार के किसी भी देश में नहों । जितनी शकर यहाँ 
द तैयार होती है उसे ते। दम चाट ही डालते है, परन्तु उतनी 
द्दी ओर शकर मारोशस, जावा, जमनी आदि स्थानों से मंगा 
कर ख़च करते हैं और करोड़ो रुपया प्रतिवर्ष विदेश भैज 


“देते है । 
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कुछ समय से चुकन्दर की शकर की आमदनी कम हो 
गई थी । परन्तु रच्तरा-नीति और रियायती बाज़ार अरब फिर 
गरम होगा और जर्मनी आदि में बनी हुई सुकुन्द्र की चीनी 
अब फिर भारत में पट जायगी। यद्द चीनी श्रपने देश की 
चीनी से सस्ती पड़ती हे। अतपव हमारे देश के शकर के 
व्यापार की खेर नहीं । 

यदि ईख की पेदावार वैज्ञानिक थैति से न बढ़ाई जायगी 
और शकर बनाने के दो दो चार चार कारखाने बड़े बड़े 
शहरों में न खुलेंगे तो शकर के व्यापार का सत्यानाश हुए 
बिना न रहेगा। 





